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 लोक  सभा  ग्यारह  बजकर
 दो

 मिनट  पर  समवेत  हुई
 ।

 (  श्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  )

 meat  महोदय :
 प्रदन  संख्या  616  |

 थ्री  सौगत  राय  :  इससे  पहले  कि  प्रदनों  को  लिया  मैं  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  भुट्टो  को  फांसी  लगा  दी  गई

 )

 श्री  ate  एम०  स्टीफन  :  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  हमें  यह  जानकारी  मिली  है

 कि  श्राज  सुबह  ही  wet
 की  मृत्यु  हो  गई

 (aaa

 श्री  सौगत  राय  :  इन्सानियत  के  नाते  हमें  निधन  सम्बन्धी  उल्लेख  करना

 (a4 att  )

 श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  जब  लोकतन्त्र  का  इस  प्रकार  हनन  किया  जा  रहा  है  तो  हम

 भी  मूक  दर्शक  बने  केवल  प्रनुपूरक  प्रदन  ही  नहीं  पूछते  रहेंगे  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  :  हमें  यह  समाचार  मिला  है  कि  श्री  wat  की  फांसी  लगने  के

 कारण  दम  घुटने  से  मृत्यु  हो  गई  है  ।  मैंने  इस  संबंध  में  श्रापको  लिखा  था  क्योंकि  सभा  की  ag

 परम्परा  है  जब  भी  किसी  विशिष्ट  इस  उपमहाद्वीप  कुछ  स्थान  होता  की

 मृत्यु  होती  है  तो  निधन  संबंधी  उल्लेख  किया  जाता  देश  भर  में  इस  घटना  के  कारण  उदासी

 छाई  हुई  है  इसलिए  मैंने  aT  सुक्ताव  दिया  कि  अन्य  मामलों  की  भांति  इस  मामले  में  भी

 निघन  संबन्धी  उल्लेख  करने  की  श्रनुमति  दी  सभा  के  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  श्रपनी

 नाश्ों  को  प्रगट  करने  का  अवसर  दिया  जाए  |

 meal  महोदय  :  मुभ  अपको  पत्र  प्राप्त  हुमा  है  लेकिन  श्रभी  तक  कोई  सरकारी  खबर

 नहीं  मिली  है  ।  हम  बाद  में  इस  पर  विचार  करेंगे  ।
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 $$  ee

 थ्री  सौगत  राय  :  ग्राकाशवाणी  द्वारा  यद  समाचार  प्रसारित  किया  गया  है  कि  श्री  भुट्टो
 wo  wemrfirsrae

 को  फांसी  लगने  के  कारण  दम  घुटने  से  मृत्यु  हुई  है  ।  श्राप  कम  से
 नाल  के  नाते  ही  निधन

 सम्बन्धी  उल्लेख  करने  दीजिए
 '  *  *

 wea  महोदय  :  इस  प्रइन  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करने  की  ATaARTHAT  उन्हें

 फांसी  की  सजा  दी  गई  थी  )

 sit  के०  गोपाल  :  यदि  सरकारी  तौर  पर  इसकी  पुष्टि  नहीं  हुई  है  तो  प्राकाशवाणी  द्वारा

 यह  समाचार  प्रसारित  किया  जा  रहा  है  ?

 झचघ्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  संख्या  यहाँ  उपस्थित  नहीं  हैं  प्रश्न  संख्या  617  |

 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर

 श्रादिवासी  लोगों  को  भूमि  का  कम  होना

 १617.  श्री  चित्त  बसु  :  बया  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  लगभग  सभी  राज्यों  विशेषकर

 झर  मध्य  प्रदेश  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  के  विभिन्‍न  भागों  में  श्रादिवासी  लोग

 arian  दृष्टि  से  कमजोर  अर  सब  प्रकार  से  पिछड़  हुए  होने  के  कारण  तेजी  a  श्रपनी  अच्छी

 भूमि  से  हाथ  धो  रहे

 क्या  सरकार  ने  इस  बीच  झादिवासियों  को  भूमि  भ्राबंटन  के  विभिन्‍न  का

 गहराई  से  कोई  श्रध्ययन  किया

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या  श्रौर

 श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  भूमि  के  बढ़ते  हुए  ध्रन्तरण  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  विशेष

 उपाय  किये  गये  हैं  या  किये  जायेंगे  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  तथा

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।

 विवरण

 सरकार  को  मालूम  हैं  कि  श्रादिवासी  लोगों  को  कुछ  मामलों  में  उनकी  श्राधिक  रूप  से

 कमजोर  स्थिति  wt  पिछड़ पन
 के  कारण  उनकी  भूमियों  से  वंचित  कर  fear  जाता  है  ।

 इसको  रोकने  के  लिए  देश  में  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  विशेष  रूप  से  aaa  ak

 मध्य  प्रदेश  राज्यों  ने  प्रादिवासी  भूमियों  के  श्रस्तरण  के  विरुद्ध  निम्न  कानून  बनाए  हैं  :

 1  त्रिपुरा  भू-राजस्व  श्र  भुमि  सुधार  1974;

 2  छोटा  ना  weer  नच
 पुर  तर  इतकारी  अधि मान  qq  ; ७
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 संथाल  परगना  काइतकारी  1949;  ak  अनुसूचित

 क्षेत्र  1969;

 1947  प्रौर  1964  में  यथा  संदोधित  waa  भूमि  ग्रार  राजस्व  1886  के

 gala  विनियम  ;

 ar  यप
 4 A  मध्य  प्रदेश  भूमि  श्रीर  राजस्व  1959  के  ag  ग  उत  बन्ध  |

 इन  कानूनों  के  प्रघीन  aifearar  लोगों  से  गेर-पादिवासी  लोगों  को

 सक्षम  प्राधिकारियों  की  श्रनुमति  से  हस्तान्तरण  को  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है

 इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  ऐसी  भूमियों  का  प्रस्तरण  काफी  सीमा  तक  रोक  दिया  गया  है

 फिर  भी  कुछ  अ्रवेघ  हस्तान्तरणों  के  होने  की  सुचनाएਂ  प्राप्त  होती  हैं  इस  समस्या  का

 मूल्यांकन  करने  के  लिए  समय-समय  पर  श्रध्ययन  किए  गए  उदाहरणार्थ  SIT  दीलू

 oat  समिति  are  ग्रनुसूचित  जातियों  शरीर  अनुसूचित  जनजातियों  के  श्रायुक्त  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 इन  निकायों  के  निष्कर्षों  श्रादिवासी  भूमियां  श्रौद्योगिक  ote  खनन  कम्पलैक्स  के  चारों

 भ्रोर  के  बढ़ते  हुए  शहरी  केन्द्रों  ate  गहन  श्राथिक  के  क्षेत्रों  ada  हस्तान्तरण  होने

 की  पुष्टि  की  गई  है  ।

 ऐसे  way  हस्तांतरणों  को  रोकने  के  लिए  विधायी  कानूनों  को  ate  श्रघिक  प्रभावशाली

 बनाने  के  लिए  श्रनुदेश  जारी  कर  दिये  गए  हैं  ।  ऐसे  श्रनियमित  हस्तांतरणों  का  पता  लगाने  श्रौर

 उनके  शीघ्र  सुधार  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने  भी  विशेष  प्रशासनिक  तंत्र  बनाने  के  लिए  कदम

 उठाए हैं  ।

 श्री  चित्त  ag  :  विवरण  काफी  लम्बा  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  उन्हें  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  इस  समस्या  के  दो  मुख्य  पहल  हैं  ?  एक  तो  यह  कि  क्या

 भुमि  सरकार  द्वारा  ली  गई  है  या  प्राइवेट  लोगों  द्वारा  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  श्रौद्योगिंक  एकक  बनाने

 के  लिए  खरीदी  गई  हैं  जहाँ  तक  जानकारी  है  छोटा  नागपुर  में  लगभग  6  लाख  शभ्रादिवासियों

 से  उनकी  भूमि  खाली  कराई  गई  है  ।  समस्या  का  एक  श्रन्य  पहलु  भी  है  वह  है  श्रादिवासी  भूमि  का

 अवध  अन्तरण  |  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  सरकार  ने  उन  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  क्या  वैकल्पिक

 व्यवस्था  की  है  या  करने  का  विचार  है  ।  विवरण  में  कहा  aq  है  कि  बोकारो  काम्प्लेक्स  में

 1,58  लाख  कर्मचारी  हैं  उनमें  से  केवल  5000  कमंच।री  श्रादिवासी  मूल  के  हैं  भूमि  निस्सन्देह

 ग्रादिवासियों  से  ली  गई
 है  मेरा  प्रइन  यह  है  कि  जब  सरकार  किसी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  के

 निर्माण  के  लिए  श्रादिवासियों  की  भूमि  श्रजित  करती  है  तो  क्या  उनके  पुनर्वास  के  लिए  भी  उसके

 पास  कोई  प्रस्ताव  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  वतंमान  कानून  का  उल्लंघन  करके  जो  भूमि  झ्रवेघ

 रूप  से  उनसे  ले  ली  गई  है  उसे  वापिस  दिलाने  के  लिए  क्या  कायंवाह्ी  की  गई  है  ।  जहां  तक  मुझे
 जानक।री  है  जो  कानून  इस  सम्बन्ध  में  बनाए  गए  हैं  उनमें  काफी  खामियां  हैं  इन  कमियों  को  पूरा
 करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  विदिष्ट  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
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 थी  धनिक  लाल  मण्डल  :  जहां  तक  पहले  प्रदन
 का  सम्बन्ध है  यह  पुछा  गया है  कि  जिन

 ऑ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  समूह  बनाए  गए  हैं  वहां  के  भ्रादिवासियों  के  लिए  क्या  किया  गया

 यह  सच  है  कि  सभी  श्रादिवासियों  जिन्हें  कि  विस्थापित  किया  गया  उद्योग  में  नहीं

 लिया  गया  है  लेकिन  उनके  विकास  के  लिए  हाल  ही  में  एक  विशेष  क्षेत्र  योजना  बनाई  है  श्रौर

 इसके  wearer  जहां  भी  उद्योग  समूह  स्थापित  किया  गया  है  उसके  श्रास-पास  के  10  किलोमीटर

 क्षेत्र  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ate  सभी  विस्थापितों  का  वहां  पुनर्वास  किया  जाना  चाहिए  |

 हम  यही  कर  रहे  हैं  जहां  तक  उनकी  भूमि  के  प्रवंघ  श्रन्तःकरण  का  सम्बन्ध  है  कानून  के  श्रनुसार

 गर  श्रादिवासियों  को  भूमि  का  श्रस्तरण  नहीं  किया  जा  सकता  |  हमने  हाल  ही  में  मामले  की  समीक्षा

 की  है  ate  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  वह  इस  दिशा  में  एक  समय  बद्ध  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 करें  ate  श्रादिवासियों  की  भूमि  उन्हें  वापिस  दिलाई  जाए  |

 श्री  चित्त  बसु  :  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  छोटा  नागपुर  ae  संथाल

 परगना  क्षेत्र  में  श्रादिवासियों  के  बीच  बहुत  श्रसन्तोष  व्याप्त  साहापुर  श्रौर  बिहार  तथा

 संथाल  परगना  के  कुछ  क्षेत्रों  में  कई  जगह  लाठी  ars  हुमा  है  श्रौर  गोलियां  चलाई  गई  हैं  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  झ्ादिवासियों  में  बढ़ते  हुए  wate  को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  उनकी

 समस्या  पर  गहराई  से  विचार  करने  तथा  शभ्रौपचारिक  उपाय  TT  हेतु  क्या  सरकार  एक

 दलीय  संसदीय  समिति  की  नियुक्ति  करेगी  ?

 श्री  घनिक  लाल  मण्डल  :  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  के  उत्तर  में  माननीय  गृह

 मन्त्री  ने  कहा  था  कि  वह  इन  मामलों  की  जांच  करेंगे  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  प्रश्न  सामान्य  लेकिन  यहां  केवल  कुछ  विशेष  राज्यों  का  ही

 उल्लेख  किया  जा  रहा  है  |  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  प्रइन  की  दाब्दावलो  सामान्य  qs

 श्री  सौगत  राय  :  उन्होंने  विशिष्ट  राज्यों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  इसे  भ्रध्यक्ष  महोदय  के  निणय  पर  छोड़िए  ।

 इसमें  कहा  गया  है  ्प्द्तन  कानूनों  के  श्रधीन  श्रादिवासी  लोगों  से  गेर  श्रादिवासी  लोगों  को

 भूमि  सक्षम  प्राधिकारियों  की  श्रनुमति  से  हस्तांतरण  को  उस  पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  गया  है  [24  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी

 है  कि  ऐसे  स्थान  में  जहां  कि  केन्द्र  सरकार  की  प्रत्यक्ष  जिम्मेदारी  उदाहरणाथं  सिक्किम
 के

 वासियों  के  सम्बन्ध  यह  विधान  लागू  नहीं  होता  ?  भठिया  WATT  लिपिकास  जो  कि  सिक्किम

 की  श्रादिवासी  जातियों  में  घोषित  किए  गए  पर  भी  यह  विधान  लागू  किया  जाएगा  |  उन्हें  भी

 इसका  लाभ  प्राप्त  होगा  ताकि  उनकी  भूमि  wea  लोगों  द्वारा  न  खरीदी  जा  सके  |

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 meat  महोदय  :  श्री  ए०  के०  राय  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  ऐसा  कोई  विधान  ही

 नहीं

 4
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 qeqay  महोदय  :  इसका सगा  2  mat  से  सीघा  सम्बन्ध  नहीं  है  इसीलिए  welt  कहा  कि  वह

 इसकी  जांच  करेंगे  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  नहीं-नहीं  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  उन्होंने  कहा  है  वह  इस  पर

 विचार  करेंगे  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  इसका  प्रदन  से  सीघा  सम्बन्ध  नहीं  दै  प्रश्न  विशिष्ट  रूप

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  विस्तृत  है  |

 महोदय  :  यह  ठीक  है  इसीलिए  मैंने  इसकी  श्रनुमति  दी  ate  वह  भी  ठीक  कह

 रहे  हूँ
 *+«*+-

 (saaeara)

 Sto  स्वामी  :  आपने  ठीक  प्रदन  किया  है  भ्र  मन्त्री  महोदय  भी  ठीक  कह  रहे  हैं  कि  इसका

 प्रइन  से  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  है  इसलिए  ag  मामले  की  जांच  करेंगे

 Go  के०  राय  :  छोटा  नागपुर  ्रौर  संथाल  परगना  कोई  अनबन  afeaca  में  नहीं  श्राए  वह

 अंग्रेजों  के  जमाने  से  उसके  बाद  भ्रादिवासियों  से  काफी  भूमि  लेली  ।  att  उनकी  भूमि  केवल

 जमींदार  ही  नहीं  ले  रहे  श्रपितु  उद्योगपति  श्रौर  सरकार  द्वारा  भी  ली  जा  रही  मैं  प्रापका  ध्यान

 इस  बात  की  श्रोर  श्राकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  1969  में  जब  बिहार  विधान  सभा  में  यह  मामला

 उठाया  गया  था  तो  यह  निर्णय  किया  गया  कि  fra  तीस  वर्षों  में  हजारी  रांची

 att  पालामाऊ  जसे  कुछ  जिलों  में  कुल  जितनी  भूमि  भ्रादिवासियों  से  ली  गई  है  उसे  वापिस

 दिलाया  जाए  ।  लेकिन  धनबाद  गिरिडीह  ate  कुछ  ग्न्य  स्थानों  के  लिए  उक्त  अ्रवधघि  12  ay  रखी

 गई  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ta  इतना  ग्रन्तर  रखने  के  पीछे  क्या  qh  है  ।  भ्रादिवासियों  से

 गर  को  भूमि  का  हस्तांतरण  uae है  यह  अधिनियम  अंग्रेजों  के  जमाने  में  लागू

 किया  गया  ।  यह  सब  कंसे  gar  इसकी  श्रव्य  जांच  की  जानी  चाहिए  थी  ।  यह  काम  केन्द्र  सरकार

 पर  छोड़ा  गया  था  श्रौर  उसने  यह  जांच  नहीं  की  ।

 अ्रापको  यह  जानकर  बहुत  हैरानी  होगी  कि  धनबाद  के  निकट  न  केवल  श्रौद्योगिक  समूह

 बनाने  के  लिए  उनकी  भूमि  ली  गई  श्रपितु  एक  छोटा  बाजार  बनाने  के  लिए  भी  उनकी  भूमि  ले

 ली  गई  ।  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  का  मुख्यालय  बनाने  के  लिए  भूमि  ली  गई  ।

 इस  संदर्भ  में  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  सरकार  कुछ  ऐसे  नियम  बनाएगी  कि

 प्रादिवासियों  से  कोई  भूमि  लेने  से  पहले  राज्य  सरकार  को  केन्द्र  सरकार  से  सहमति  लेनी  as

 ताकि  इस  बात  का  पता  चल  जाए  कि  भूमि  ली  जा  रही  है  ate  किस  उद्द  दय  हेतु  ली  जा  रही  हैं  ।

 महोदय  :  वह  के  ्रन्तगंत  ऐसा  नहीं  कर  सकते  |

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  हमने इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  जब  भी  ग्रादिवा सियों  की

 भुमि  किसी  परियोजना  हेतु  ली  जाए  उन्हें  उसके  बदले  में  भूमि  दी  जाए  अथवा  महाराष्ट्र  विकास

 प्रघिनियम  के  ढांचे  पर  उनके  लिए  कोई  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  जाए  |

 (saa aTe  )
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 थी  राम  द  नी  राम  :  प्रध्यक्ष  अभी  मन्त्री  महोंदय  ने  कहा  है  कि  श्रादिवासियों  के

 जो  fsaqcaer  पसंन्स  हैं  उनके  लिए  उन्होंने  राज्य  सरकारों  को  लिखा  तो  ये  तीस  वर्षों  से  लिखते

 चले  प्रा  रहे  हैं  लेकिन  परिणाम  कुछ  भी  नहीं  निकलता  है  ।  प्रभी  27  arg  को  बोकारो  में  डिसप्लेस्ड

 पसंन्स  के  लड़के  जो  शिक्षित  बेरोजगार  थे  उन्हें  नौकरी  देने  के  लिए  बुलाया  गया  पलामु  डाल्टनगंज

 एम्पलायमेन्ट  UIA TAT  लेकिन  उनके  जो  नाम  भेजे  गए  थे  वह  वहां  पर  छाँट  दिए  गए  ।  बे

 गरीब  उम्मीदवार  वहां  जाकर  वापिस  हो  गए  ।  उनकी  नोकरी  के  लिए  सरकार  के  पास  कोई

 ब्यवस्था  है  ।  मैं  जानना  चाहता हूं  कि  ऐसे  कितने  डिसप्लेस्ड  पसंन्स  हैं  जिनको  बोकारो  में  नौकरी

 दी  गई  है  ?

 st  धनिक  लाल  मंडल  :  माननीय  सदस्य  पर्टिकुलसं  देंगे  तो  मैं  जरूर  इसकी  जांच

 करवाऊंगा  |

 श्री  बीरेन  एंगली  :  प्रासाम  राज्य  विशेषकर  ary  के  दो  स्वायत्तशासी  जिलों  में

 att  aaa  के  मैदानी  जिले  के  श्रादिवासी  क्षेत्र  में  भूमि  कਂ  हस्तांतरण  हो  रहा  यद्यपि  यह

 कानून  बना  हुमा  है  कि  श्रादिवासियों  की  भूमि  गर  श्रादिवारियों  को  हस्तांतरित  नहीं  की  जा

 सकती  फिर  भीं  यह  कानून  केवल  कागजों  तक  ही  सीमित  है  श्रौर  रोज  भूमि  का  श्रवंघ  हस्तांतरण

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  अवैध  रूप  से  हस्तांतरित  भूमि

 को  वापिस  दिलाने  तथा  कानून  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  क्या  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार

 को  fart  बनाने  के  लिए  कहेगी  ताकि  श्रादिवासियों  की  भूमि  उनके  असली  मालिकों  को  वापिस

 मिल  सके  ।  इस  समस्या  की  जांच  श्रौर  झ्रध्ययन  के  लिए  ब्या  सरकार  श्रासाम  के  प्रत्येक  जिले  में

 एक  विशेष  तंत्र  बनाएगी  ?

 धनिक  लाल  मंडल  :  हमने  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  से  बातचीत  की  है  मैंने

 स्वयं  प्रघिका  रियों  के  साथ  इस  मामले  की  पुनरीक्षण  की  है  ताकि  यदि  कोई  कमी  हो  उसे  दूर

 किया  जा  यदि  कोई  तंत्र  नहीं  है  तो  उसकी  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ate  एक  समयबद्ध

 कार्यक्रम  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 हड़तालों  के  कारण  बड़े  उद्योगों  में  उत्पादन  में  कमी

 +618  श्री  श्रनन्त  राम  जायसवाल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र  के  नड़े  श्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  1

 1978  से  28  1979  के  दौरान  बड़ी  संख्या  में  हड़तालों  झौर  ताला  है हैन  ह  है बंदियों  के  कारण

 उत्पादन  में  geafan  कमी  हुई  ग्रौर

 1977-78  की  तुलना  में  उक्त  श्रवधि  में  कितने  मूल्य  के  उत्पादन  की  कमी

 zt

 उद्योग  मंत्री  (att  art  फर्नांडीस :
 mit  उपलब्ध  wafers  जानकारी  के

 ध्रनुसार  हड़तालों  व  तालाबंदी  के  कारण  बर्ष  1978  में  215,10  लाख  श्रमिक  दिवस  बेकार  हुए
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 जबकि  वर्ष  1977  में  253.20  लाख  श्रमिक  दिवस  बेकार  हुए  थे  ।  जनवरी  व  1979  में

 उत्पादन  में  हुई  हानि  के  श्रांकड़े  vat  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  वर्ष  1977  में  2227  मामलों  में

 श्रनुमान  लगभग  284,84  करोड़  रुपए  उत्पादन  हानि  की  हुई  थी  जबकि  qq  1978  F162)  मामलों

 में  लगभग  291,56  करोड़  रुपए  मूल्य  की  हानि  हुई  है  ।  1978  की  ग्वघधि  में

 वास्तविक  at  में  उत्पादन  में  कुल  मिलाकर  लगभग  8  प्रतिशत  की  दर  से  विकास

 झ्  था  जबकि  वर्ष  1977  की  इसी  शभ्रव्धि  में  विकास  की  दर  4.1  प्रतिशत  थी  ।

 धो  श्रवन्त  राम  जायसवाल  :  मानपीय  मस्ती  जा  के  उत्तर  के  मुताबिक  1978  में  215  लाख

 तथा  1977  में  253  लाख  वकिंग-डेज  का  लास  इसी  तरह  से  1977  में  284  करोड़  रुपये
 तथा

 >
 1978  में  201  करोड़  रुपये  की  उत्पादन  में  हानि  हुई  9  ।  प्राज  जब  हिन्दुस्तान  में  ज्यादा  पंदावार

 की  जरूरत  क्या  ्रापने  इस  बात  को  दृष्टि  मे  हड़तालों  तालाबन्दी  के  कारणों

 की  कोई  जांच  कराई है  कि  इनके  क्या  कारण  हैं  ?

 दूसरे--सरकारी  कारखाने  खुलने  के  बावजूद  इन  कारखानों  के  प्रबन्ध  अधिकारियों  तथा

 लेबर  के  इमाल्यूमेन्ट्स  का  आडर  वही  है  जो  निजी  कारखानों  का  रहा  उतमें  कोई  परिवतंन

 नहीं  gard  ।  सरकारी  प्रतिष्ठानों  के  जो  कारखाने  हैं  उनमें  भी  वेज-स्केल  श्रलग-घ्रलग

 हैं  क्या  ग्राप  इस  व्यवस्था  को  बदलने  की  कोई  कार्यवाही  करेंगे  जिससे  उनके  श्रन्दर  व्याप्त

 बनिंग  समाप्त  हो  जाय  ?

 श्री  जाज  फर्नाडीज  :  भ्रध्यक्ष  हड़ताल  श्रौर  तालाबन्दी  से  सम्बन्धित  मामलों  की

 देख-रेख  श्रम  मंत्रालय  करता  है  ate  मुक्के  उम्मीद  है  कि  इस  दिशा  में  वे  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ताकि

 इनकी  संख्या  कम  हो  जाय  श्रौर  ऐसी  स्थिति  का  निर्माण  हो  जाय  जिस  से  ये  न  हों  ।

 जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  में  चलने  वाले  कारखानों  की  समस्यायें  हमने  उद्योग  मंत्रालय

 कौ  ae  से  एक  कमेटी  नियुक्त  की  tate  उसके  सामने  यह  सवाल  रखा  था  कि  सरकारी

 कारखानों  में  श्रमिक  श्रौर  मेनेजमेंट  के  बीच  में  सम्बन्धों  को  किस  तरह  से  रखा  जाय  |  यह  कमेटी

 fan  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  की  कमेटी  थी  ।  हमने  इस  कमेटी  से  यहै  भी  ger  था  कि  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  के  लिये  कौन  से  रास्ते  श्रपनाये  जायें  तथा  किसी  भी  प्रकार  का  असन्तोष  हड़तालों

 तक  न  पहुंचे  इसके  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  सकते  हैं  ?  उस  कमेटी  ने  भ्रपनी  रिपोर्ट  दे
 दी  है

 शौर  उस  पर  WAT  करने  के  काम  में  हम  लगे  हुए  हैं  ।

 श्री  ध्रनन्त  राम  जायसवाल  :  जिस  कमेटी  का  हवाला  माननीय  मंत्री  जी  ने  दिया

 उसकी  मुख्य-मुख्य  रिकमेण्डेशन्ज  क्या  हैं  ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि
 जो  ams  प्रमुख

 प्रतिष्ठान  फटिलाइजर  नेशनत  टेक्सटाइल

 इन्होंने  1978  के  लिए  जो  टारगेट  रखा  वह  एचीव  gar  या  नहीं

 थी  जाजें  Ha leStst  :  श्रध्यक्ष  स्टील  में  टारगेट  को  पुरा  करने  में  कुछ  तकलीफ  हो

 रही  है  इसका  कारण  श्रमिक  समस्या  नहीं  बल्कि  जितने  कोयले  are  बिजली  की  श्रावश्यकता

 उनके  वहां  पहुंचने  में  कुछ  दिक्कतें  जिनके  चलते  स्टील  उद्योग  में  जरूर  कुछ  कमी  रही  है  |
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 नेदानल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  इस  साल  श्र्च्छा  काम  कर  पाया  हैं  ।  उन्होंने  जो  टारगेट

 तय  किया  उसको  बढ़ाने  का  काम  वे  कर  पाये  हैं  ।  जेसा  मैंने  पहले  भी  बतलाया  था--नेद्नल

 JFACIOA  कारपोरेशन  इस  साल  पहली  बार  मुनाफे  की  पहुंचा  है  द्रौर  उम्मीद  है  कि  तीन

 करोड़  का  मुनाफ़ा  वे  इस  साल  कर  जबकि  पिछले  साल  55  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुप्रा  था

 भौर  उससे  भी  पिछले  साल  65  करोड़  का  घाटा  हुभा  था

 फर्टिलाइजर  कारपोरेशन  में  भी  इस  साल  उत्पादन  में  काफी  बढ़ोत्तरी  हुई  है  |

 श्री  राम  जायसवाल  :  इन्होंने  जो  कमेटी  मुकरिर  की  मैंने  उसकी  सिफारिशों  के

 बारे  में  भी  पूछा

 थी  जाजें  फर्नान्‍्डीज  :  कमेटी  की  सिफारिशें  मैं  सदन  के  सामने  लाने  वाला  हूं  ।

 थी  दुर्गा  चन्द  :  मैं  मंदी  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कितने  जन  दिवसों  की  क्षति

 avast  के  उसा
 हुई  तथा  सहकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  श्रौर  गेर  व  NUN  प्  ना  उच्चय  ं  के  उत्पादन  में  कुल  कितनी

 क्षति  हुई  ?

 tt  जाज  फर्नान्डीज  :  इस  प्रइन  का  उत्तर  श्रम  मन्त्री  दे  सकत  हैं  क्योंकि  श्रम  मंत्रालय  ही

 wingt  को  रखता  हैं  ।

 थी  सोमनाथ  azait  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  इस  बात

 की  जानकारी  है  कि  fazrqaz  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  यह  रवैथा  शभ्रपनाया  जा  रहा  है  कि

 कमंचारियों  के  साथ  उनकी  छोटी  सी  मांग  के  सम्बन्ध  में  भी  बातचीत  न  की  जाय  |  सरकारी  उद्यम

 ब्यूरो  के  निदेशों  के  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  कमंचारियों  के  साथ  महत्वपूर्ण

 प्रदनों  के  बारे  में--मांग  के  बारे  में  बातचीत  नहीं  की  जा  इससे  उनके  मन  में  बहुत  रोष  है  ।

 मुक्के  निश्चय  है  मन्त्री  महोदय  मेरी  इस  बात  से  अ्रवक्य  सहमत  होंगे  कि  कम  से  कम  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  ऐसा  रवैया  नहीं  शभ्रपनाया  जाना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  उद्योग

 मंत्री  कर्मचारी  श्रौर  प्रबन्धक  ay  को  मिलाने  के  लिए  क्या  कायंवाही  कर  रहे  हैं  ताकि  ये  समस्याएं

 हल  हो  सकें  ।  FAT  वह  झपने  पद  का  उपयोग  करके  ऐसे  मामलों  में  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  के  हस्तक्षेप

 को  रोकेंगे

 श्री  जाज  फर्नाडीज  :  दस  बारे  में  मैं  निश्चित  तौर  पर  नहीं  कह  सकता  कि  माननीय

 सदस्य  का  यह  कहना  ठीक  है  कि  कर्मचा  रियों  श्रौर  प्रबन्धक  वर्ग  के  बीच  बातचीत  नहीं  हो  रही

 जहाँ  तक  gh  यह  जानकारी  है  हाल  ही  में  कोयला  कमंचारियों  श्रौर  स्टील  कमंचारियों  ax

 सम्बद्ध  उपक्रमों  की  बातचीत  जारी है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  श्रन्य  कई  उपक्रमों  में  भी  बातचीत  चल

 रही  है  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रम  में  समस्याश्रों  का  बातचीत  द्वारा  निपटारा

 भी  gare  जहाँ  तक  उद्योग  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  है  श्रीपचारिक  anata  भी  हुए  हैं  ।  मैं

 माननीय  सदस्य  को  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  यदि  कहीं कुछ  समस्याए  हैं  तो  मैं  ही

 उन  समस्याश्रों  की  जांच  करूगा  लेकिन  ae  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  सरकारी  क्षेत्रों
 के

 प्रशासनिक
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 नक  Frrf: अ्रघिकारी  छोटे  मामलों पर  बातचीत  नहीं  कर  रह  ।  बातचीत  करने  वाली  स्थायी  सामा  ह  यांहैं जो

 कुछ  श्ररसा  पहले  बनाई  गई  थीं  ।  जहां  इन  समितियों  में  काम  की  पुनरीक्षा  की  श्रावश्यकता  महसूस

 होती  है  वह  भी  किया  जाता  है  ।

 (aaa )
 )

 थी  सोमनाथ  aeat  :  मैंने  मंत्री  महोदय  से  यह  पुछा  था  कि  क्या  उन्हें  इस  बात  की

 कारी  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  वह  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही

 कर  x

 श्री  जारज  फर्नान्डीज :  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  इस  मामले  में

 हस्तक्षेप  कर  रहा  है  |  संबद्ध  मंत्रालय  अथवा  संबद्ध  उपक्रम  बातचीत  कर  रहा  है  ।

 at
 श्रोम  प्रकादा  त्यागी  :  में  मन्त्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  fas  हड़तालों  के

 श्राघार  पर  कुछ  जैसे  बैक  या  दूसरी  इसी  तरह  की  जो  सेवाए  को  सर्विस

 अ्रनिवायं  सेवा  घोषित  किया  है  श्रौर  इस  तरह  से  कुछ  संस्थानों  की  Baral  को  जो  श्राप  प्रनिवायें

 सेवा  घोषित  करते  तो  श्राप  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  इस  तरह  की  सूची  में  वृद्धि  की  जाए  श्रौर

 उन  सेवाग्रों  जिनके  हड़ताल  करने  पर  प्रोडक्शन  पर  भ्रमर  पड़ता  एसेंदशियल  सर्विस  किया

 जाए  ?  वया  श्राप  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  करने  की  श्रावश्यकता  श्रनुभव  करते  हैं  ?  यदि  तो

 किन  किन  सेवाश्रों  को  श्रनिवायं  सेवा  घोषित  करने  का  अप  का  विचार  है  ?

 श्री  जाज॑  फर्नान्‍्डीज  :  इस  सवाल  का  जवाब  श्रम  मन्त्री  जी  दे  पएएंगे

 eye  महोदय  :  प्रय्न  संख्या  619,  सदस्य  श्रनुपस्थित  |

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  संख्या  620

 श्री  सौगत  राय  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रइन  है  ।  नियम  41
 (2),  (3)  श्रौर  (4)  के

 अन्तर्गत  इस  प्रकार  के  प्रदनों  की  भ्रनुमति  नहीं  दी  जानी  इस  प्रकार  के  get  सभा  की

 गरिमा  को  कम  करते  हैं  ।

 नियम  41  (2),  (3)  में  कहा  गया  है  व्यंगात्मक  पद  श्रभ्यारोप

 fazaxqor  या  मानहानिकारक  कथन  नहीं  होंगे  ph  एंकर  उद्योग  के  बारे  में  पता  नहीं  ।  प्रदन

 सरकार  का  ध्यान  एंकर  बम्बई  द्वारा  बनी  ata’  तथा
 घरेलू  उपयोग

 के  wea  वियुतीय  उपकरणों  के  नकली  उत्पादन  की  ओर  दिलाया  गया  है  ।””

 सरकार  इससे  क्या  सम्बन्ध  है  ।  संसद  की  बदनामी  क्यों  की  जाय  ।  इस  प्रकार  के

 प्रदनों  की  क्यों  दी  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  बातों  से  लोगों  को  ब्लैकमेल  किया  जा  सकता

 है  ऐसे  कई  उदाहरण हैं  *  *

 WeaeT  महोदय
 :  अ्रापका कहना ठीक है कहना  ठीक  है

 ।  कई  पत्र  भ्राए  हैं  जिनमें  कहा  गया है  कि

 व्यक्तियों  श्रौर  कम्पनियों  की  बदनामी  करने  की  कोदिश  की  जा  रही  है
 -

 * (eaqete
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 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसमें  कुछ  सार  है  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 बड़े  व्यापार  गृहों  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  *  *
 )

 झब्यक्ष  महोदय  :  जब  तक  प्रथम  दृष्टया  सबूत  हो  (saaarA ) )

 धरष्यक्ष  महोदय :  में  मामले  की  जांच  करूंगा  |

 ant  सोगत  राय  :  ऐसी  छोटी-छोटी  बातों  को  लाकर  झर  इस  प्रकार  के  प्रदनां  द्वारा  संसद

 की  मानहानि  हैं  रही
 है

 )

 झच्य क्ष  महोदय  :
 श्र्ब  मुख्य  को

 लें  )

 sit  gama  नन्दन  fan  :  शभ्रापने  कहा  है  कि  श्राप  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से

 सहमत  हैं  ।

 aeqe  महोदय  :  कहा  है  कि  मों  इसकी  जाँच  करूगा  |

 ert  इयाम  नन्दन  मिश्र  :  इससे  पहले  कि  ga  विषय  पर  सहमत  हों  हम  argh  विचार

 जानना  चाहते हैं  ।

 झष्यका  मं  मामले  की  जाँच  करूगा  ।  मेरे  पास  काफी  शिकायतें  पाई  हैं  ।

 थी  ध्याम  नन्दन  मिश्र  :  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जो  कि  सदस्यों  के  ofrarey  को  कम

 करेगा  ।

 श्रष्यक्ष  मों  इस  मामले  की  जांच  ।  मैं  नियमों  के
 भ्रनुसार  निणंय

 दगा  |

 sara  नन्दन  far:  इस  मामले  को  स्वीकृत  करने  से  पहले  काय॑  मंत्रणा  समिति  के

 समक्ष  लाया  जाना  चाहिए
 +:

 )

 श्री  दीनेन  :  मैं  इस  विषय  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  कृपया  प्रदन  के  भाग

 को  देखिये  इसमें  कहा गया

 सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  घटिया  किस्म  के  विद्युतीय  उपकरणों  का  उपयोग

 घातक  सिद्ध  हो  सकता

 यदि  ऐसा  हैं  तो  इस  see  को  उठाने  की  भ्रनुमति  क्यों  नहीं  दी  जानी  चाहिए

 (  व्यवघान  )

 भी  alta  यह  एक  सामान्य  प्रदन  नहीं  है  ।  सभी  बोगस  प्रदन  संसद  में  उठाए  जा

 रहे  हैं  ah  इस  उद्योग  के  बारे  में  कोई  जानकारी  लेकिन  संसद  को  बीच  में  नहीं  लाया  जाना

 चाहिए**
 EE

 ( saaretre  )

 चौधरी  बलबीर  :  श्रच्यक्ष  यह  जो  हमारे  रूल्स  के  लूप  होल्स  का  मिसयूज

 कररहे हैं  *
 *  '

 (  व्यवधान  )
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 wea  महोदय  :  मैं  इस  सम्बन्घ  में  कड़  निर्देश  दे  दूंगा  कि  प्रत्येक  नियम  का  पूरा-पूरा
 पालन  किया  साथ  ही  मैंने  कार्यालय  को  भौं  यह  निदेश  दिया  है  कि  जब  भी  कोई  प्रदन

 झस्वीकार  किया  जाए  तो  उसका  कारण  सदस्य  को  श्रबरय  बताया  जाएं  कि  किस  grace  पर  उसको

 ग्रस्वी कार  fear  गया  है  ।  वह  मन  मरजी  से  उसको  पश्रस्वीकार  नहीं  कर  सकते  उन्हें

 ae  बताना  होगा  कि  किस  नियम  के  ग्रन्तगंत  ate  किस  विशिष्ट  शभ्राघार  पर  इसे  अस्वीकार  किया

 गया है  |

 प्रधान  मंत्री  थी  मोरार  जी  देसाई  :  श्रापत्ति  कपा  ब» मु  aay  नहीं  मैं  जानना

 चाहता हूं  ।

 श्री  सोगत  राय  :  मु  स्पष्टीकरण  का  मौका  दीजिए  |

 धी  मोरार  जी  द  साई  :  यदि  यह  वास्तव  में  आपत्तिजनक  है  तो  इस  पर  कोई  मतभेद  नहीं

 होना  चाहिए  और  यदि  यह  प्रदन  श्रापत्तिजनक  नहीं  है  तो  हमें  इस  पर  विचार  करना  होगा  इसलिए

 जब  तक  इसे  उचित  रूप  से  कहा  नहीं  जाता  तब  तक  कोई  इसे  qa  कसे  सकता  है

 yeaa  महोदय  :  श्रापकी  ग्रापत्ति  क्या  है  ?

 श्री  सौगत  राय :  मैंने  agar  पहलों  एक  पत्र  भी  लिखा  है  और  मैं  यह  उल्लेख

 नहीं  करना  चाहता*  set  पढ़ने  से  यह  श्राभास  होता  है  कि  इसका  सम्बन्ध  एक

 छोटे  से  उद्योग  से  है  श्रौर  इसका  केन्द्र  सरकार  की  नीति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 प्रदन  की  जांच  करनी  होगी ।  we  को  array  कारणों  पर  श्रस्वीकार  किया  जा  रहा

 जब्र  feet  ae  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  बारे  में  प्रदन  पूछे  जाते  हैं  उन्हें  श्रस्वीकार  कर

 दिया  जात  st  प्रश्न  का  सम्बत्ध  एक  विशिष्ट  कम्पनी  की  नीति  से  है  इसका  सरकार  की

 नीति  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  मैंने  श्रपने  पत्र  में  उदाहरण  दिए  हैं  जिनको  मैं  यहां  दोहराना

 नहीं  चाहता--सदस्य  किस  प्रकार  eat  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  श्रौर  लोग  किस  प्रकार  ब्लैकमेल

 कर  रहे  हैं  इस  प्रकार  संसद  की  प्रतिष्ठा  को  कम  किया  जा  रही  है  ।  में  संसद  के  समक्ष  सभी

 gine  दे  सकता  हू  लेकिन  फिलहाल  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता
 '**  ।

 )

 श्री  के०  गोयाल  :  महोदय  एक  मिनट  |

 महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  एक  मिनट  का  समय  मांगता  है  झौर  उनकी  बात  कुछ

 सार  नहीं  होता  ।

 श्री  के०  गोपाल  :  यदि  प्रधान  मन्त्री  ea  को  पढ़ें  तो  उन्हें  पता  कि  प्रदन  यह  है

 कि  qui  कुछ  श्रन्य  संगठनों  या  प्राइवेट  कम्पनियों  द्वारा  नकली  वस्तुझ्रों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा

 है  ।  यदि  vet  सरकारी  कम्पनी  के  बारे  में  होता  तो  में  समझ्  सकता  था
 *  *  *

 aeaat  महोदय  :  यह  बहस  का  समय  नहीं  है  ।

 एंकर  {Uscatst *  बम्बई  कौ  वस्तुध्नों  की  नकल

 4620,  शी  दवे  :  क्ग्रा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 # STAT  के  प्रादेशानुसार  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 क्या  सरकार
 का

 ध्यान  एंकर  ——____- —  बम्बई  द्वारा  बनी  esataਂ  तथा  घरेलू

 उपयोग  के  अरन्य  विद्य  तीय  उपकरणों के  नकली  उत्पादन की  श्रोर  दिलाया  गया

 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  घटिया  किस्म  के  विद्यतीय  उपकरणों

 उपयोग  घातक  सिद्ध  हो  सकता  है

 यदि  तो  ऐसे  जाली  माल  के  स्टाकिस्टों  तथा  परचून  विक्रेताद्रों  के

 विरुद्ध  क्या  करने  का  विचार  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  विद्य त  सम्बन्धी  इन  चीजों  को  सरकारी  निरीक्षण  तथा

 नियन्त्रण  के  अघीन  लाने  का  कि  नकली  श्रौषघियों  के  निर्माताओं  के  मामले  में  किया

 जाता है
 ?

 उद्योग  मंत्री  (HIT  :
 जी  नहीं  ।

 जी

 तथा  सरकार  ने  झ्रावश्यक  वस्तु  म्रधिनियम  के  अंतरगत  एक  ATT  जारी

 किया  जो  घरेल  faz dia  उपकरण  श्रादेश  1976'  कहलाता  तथा  जिसमें

 ata  faa  dia  जो  wear  में  निर्दिष्ट  स्तर  के  नहीं  की  बिक्री  उत्पादन  पर

 रोक  लगाई  गई  सरकार  ने  18-12-1978  को  एक  mar  जारी  किया  जो  विद्य  तीय

 उपकरण  (fren  संशोधन  1978'  कहलाता  है  जिसमें  इस  श्रादेश  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  के  उद्योग  निदेशकों  को  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  हैं  ।

 इस  gia  के  कार्यान्वयन  से  घटिया  किस्म  के  घरेलू  विद्युतीय  उपकरणों  का  उत्पादन  भडारण

 तथा  बिक्री  के  सकने  की  झ्ाशा है है  ।

 थ्री  झनन्त दवे दवे  :  अध्यक्ष  जब  इन  लोगों  को  भी  संतोष  हो  जायगा  यह

 सबाल  क्यों  farat  गया  है  जो  लोग  aq-tzse  माल  बनाते  हैं  anita  गांकों  में  बिजली  का

 ऐक्सपेंशन  हो  रहा  है  ae  लोग  इलेक्ट्रिकल  ऐपलापेंसेज  इस्तेमाल  करते  तो  इस  प्रकार  की

 बोगस  कम्पनियां  डप्लीकेट  मेटीरियल  बनाती  हैं  और  लोगों  की  जिन्दगी  के  साथ  खिलवाड़  करती

 इसलिए  में  पूछना  चाहता हूं  कि
 उनके  ऊपर  क्या  कोई  feaqz  ऐक्शन  सरकार  लेगी  जो

 डप्लीकेट  मैटीरियल  बनाती  हैं  ?  जैसे  ड्रफ  कन्ट्रोल  ऐक्ट में  सीवियर  पनिशमेंट  की  व्यवस्था

 उसी  प्रकार  की  व्यवस्था  कया  ग्राप  qaq-wse  मेटीरीयल  बनाने  वालों  के  लिए  भो  करने  जा  रहे

 हैं  या  नहीं  ताकि  ड्प्लीकेट  श्राइटम्स  जो  बन  रहे  हैं  वह  बन्द  हो  जायें  ?

 श्री  जाज॑  फर्नान्डीज :
 जो  area  इस  मामले  में  सरकार  ने  जारी  किया  उसके  अंतगंत

 किसी  भी  चीज  को  सब-स्टैंडडं  बनाने  वाले  जो  कारखाने  उद्योग  उन  पर  करने

 का  है

 श्रनन्त  दव े:  मॉं  विवाद  में  नहीं  जाना  लेकिन  गुजरात  स्माल  स्केल  इलेक्ट्रिकल

 मेन्युफक्च रसे  ने
 श्रापके  विभाग  को  लिखकर  भेजा  जानना  चाहता  हूं  कि  18-12-78  के  बाद

 एसेंसियल  कमोडिटीज  के  बारे  ने  जो  नोटिफिकेशन  निकला  उसके  बाद  कितनी  te  की  गई

 gate  उसमें  कितने  aq-w 8,  डप्लीकेट
 माल  बनाने  वाले  पकड़े  गये  ?
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 थो  जाज  :  इसके  लिये  नोटिस  चाहिये  ।

 भी  क०  लकप्पा  :  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  काफी  विवाद  है  ।  set  as  है  कि  व्या  किसी

 व्यक्ति  श्रथवा  व्यक्तियों  के  वर्ग  या  किसी  कम्पनी  द्वारा  घटिया  किस्म  का  माल  बनोाया  जा  रहा  है

 जिससे  न  केवल  देश  को  भारी  क्षति  '
 होगी  श्रपितु  ऐसे  घटिया  विद्यतीय  उपकरणों  का  उपयोग

 घातक  भी  सिद्ध  हो  सकता  है  इस  सदाचार  छे  बारे  में  हम  ale  किसे  कहें  ।  faataiat  को  ऐसा

 नकली  माल  बनाने  से  कसो  रोका  जाय  ।  हम  संसद  में  किसी  व्यक्ति  श्रथवा  किन्हीं  व्यक्तियों  के

 दल  कौ  तरफदारी  नहीं  कर  लेकिन  यदि  ऐसा  किसी  श्रधिकारी  की  सांठ  गांठ  सो  किया  जाता  है

 तो  ऐसे  qe  afanray  को  are  हाथों  लेना  चाहिए  ।  उदाहरणायथे  प्रत्येक  राज्य  के  निर्देशक  को

 यह  fade  दिए  गए  हैं  कि  वह  नियमों  ate  विनियमों  का  सख्ती  से  पालन  लोकिन  यदि  ag

 नियमों  का  उल्लंघन  करता  है  श्रौर  कंपनी  को  नकली  माल  बनाने  की  इजाजत  देता  है  तो  क्या  हम

 उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  न  करें  ?  मेरा  gat  यह  है  कि  निदेशक  a  कुछ  लोगों  द्वाराਂ  निमित

 उपकरणों  की  किस्म  के  बारे  में  विशिष्ट  रूप  से  जो  कुछ  कहा  है  उसे  ध्यान  में  रखते  में  यह

 जानना  चाहता  हैं  कि  मन्त्री  महोदय  का  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  करने  का  चिचार  है  ताकि

 प्रत्येक  राज्य  के  निदेशक  द्वारा  कड़  भ्रनुदेशों  का  पालन  किया  जा  सके  ताकि  देश  में  घंटिय

 किस्म  के  faa  ata  उपकरणों  के  निर्माण  को  रोका  जा  सके  ।

 श्री  जाज  फर्नान्डीज  :  जब  ऐसी  शिकायतें  निदेदाक  के  ध्यान  में  लाई  जाती  हैं  तो  उससे

 यह  ग्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  वह  संबद्ध  उपक्रम  द्वारा  बनाये  जाने  वाले  माल  की  किस्म  का  परीक्षण

 करे  ।  यदि  माल  घटिया  किस्म  का  पाथा  जाता  है  तो  उपक्रम  के  मालिकों  को  उसे  बाजार  से

 aq  हटाने  के  लिए  कहा  जाता  है  att  यदि  झ्रावद्यक  कार्यवाही  नहीं  जाती  तो
 निदेशक

 को

 ऐसी  कंपनियों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  का  हक  है  ।

 थी  रत्न  fag  राजदा  :  श्रध्यक्ष  श्री  सौगत  राय  ने  कहा

 MAT  :  प्रापका  कोई  प्रनुपुरक  प्रदन  है  ?

 श्री  रत्न  सिह  राजदा  :  मेरा  कोई  प्रदन  नहीं  मैं  कैवल  एक  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यदि  aoa  कोई  श्रनुपूरक  प्रशन  है  तो  उसे  पूछिए  ।  मैंने  बह  gene

 समाप्त  कर  दिया  है  ।

 eft  रत्न  सिह  राजदा  :  श्री  सौगत  राय
 ने  एक  बात  कही है  यह  एक  गम्भीर  श्रारोप है

 यदि  उनके  पास  कोई  प्रमाण  है  तो  वह  उसे  सभा  के  समक्ष  रखें  ।  ऐसे  तत्व  जो  ऐसी  गति  विधियों

 में  भाग  लेते  हैं  स्वच्छ  सावेजनिक  जीवन  के  लिए  उनका  पर्दा  फाश  करना  चाहिए  ।  लेकिन  किसी

 पर  बेदर्दी  से  भ्रारोप  लगाने  से  संसद  का  भ्रपमान  होगा  ।  यह  बहुत  श्रनुचित  बात  है  और  इसे

 कार्यवाही  वृत्तान्त  से  बाहर  निकाल  देना  चाहिए  ।

 eft  इयाम  नन्दन  fret  :
 प्रष्यक्ष

 श्राप
 वृत्तान्त  में  से  उन  शब्दों  को

 निकाल  दीजिए  जिन्हें  माननीन  सदस्य  ने  कहा  है  ।  किसी  भी  माननीय  सदस्य  की  नियत  पर  शक

 eye  के  कांयंवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 नहीं  किया  जा  विशेषकर जबकि  प्रष्यक्ष  महोदय  ने  wer  को  स्वीकृति  दे  दी  यह  तो

 Wea  पर  बव७ भ्राक्षप  है

 (saerers) )

 eft  सोगत  राय
 :  ऐसा  तो  रोज  हो  (swears)

 सबको  मालूम  हैं  इस  देवा  में  क्या  हो  रहा  हे  (saat) )

 श्री  के०  गोपाल  :  यह  प्रद्न  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाए  ।  इसमें  डरने  की  क्या

 बात  हैं  ।  (sae )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ऐसी  बातों  से  कुछ  फायदा  नहीं  होगा
 ।

 मेरे  पास  शिकायत की  जाए  ?
 यदि  प्रथम  दृष्ट्या  कोई  मामला  है  तो  इसे  विशेषाधिकार  समिति  को  सौंपा  जाएगा  लेकिन  इ  ७ स

 तरह  भ्रारोप
 लगा

 कर  हम
 न

 केवल
 श्रपना  अपमान

 कर रह ेहैं  श्रपितु  देश  का  भी  शपमान  कर

 रहे  हैं  ।  जब  भी  कोई  सदस्य  कुछ  टिप्पणी  करे  उसे  ऐसा  बहुत  सोच  aay  कर  करना  चाहिए

 प्राखिरकार  श्राप  लोग  जनता  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि  हमसे  गलती  हो  सकती  है  ।  मैं  यह

 नहीं  कह  रहा  कि  हम  देवता  लेकिन  यदि  वास्तव  में  किसी  म।मले  में  गड़बड़  है  तो  उसकी

 जाँच  की  जानी  चाहिए  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  कोई  निरीह  व्यक्ति  मारा  जाए  लेकिन  कृपया  ऐसी

 टिप्पणी  न  करें  जिससे  इस  संसद  का  भ्रपमान  हो  ।

 (eaaere ) )

 महोदय  :  श्व  इस  बात  को  यहीं  समाप्त  किया
 जाए

 |  डा०  बलदेव  प्रकादा  ।

 डा०  बलदेव  प्रकाश  :  मन्त्री  मह्दोदय  ने  हाउस  में  नोटिफिकेशन्ज  का  जिक्र  किया

 जिनके  श्रनुसार  डिफाल्टजें  को  जो  नब-स्टेंडड॑  गुड्ज  वना  रहे  उनको--सजा  दी  जा  सकती

 है  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  बतायेंगे  कि  पिछले  दो  सालों  में  क्या
 सरकार

 के  ध्यान  में  ऐसे  कुछ  केसिज

 oa  जिनमें  qqwss  बनाये  गये  श्र  सरकार  ने  उनका  प्रासीक्यूशन  किया  श्रौर  उनको

 कोई  सजा  दी  गई  ?

 aft  जाजें  फर्नान्डौज  :  सरकार  के  सामने  इस  प्रकार  दिकायतें  aye  कारण  ही  ये

 दोनों  @ ¢  निकाले  गये  ।  कितने  लोगों  पर  मुकदमे  चले हैं
 ate  कितने  लोगों  को  सजा  दी  गई

 इसके  लिए  मुझे  नोटिस  चाहिए  ।

 RENTaAA  प्रदेश  में  कागज  श्रौर  सोमेंट  के  कारखाने  स्थापित  करना

 621,  ot  रिनचिंग  खाण्डू  खिसे  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :

 कया  श्ररुणाचल  प्रदेश  में  कागज  मिल  att  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये

 प्ररुणाचल  प्रदेश  सरकार  ने  कोई  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  श्रौर  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख

 दिया है  ।
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 बीएल

 जी  हां  ।  श्ररुणाचल  प्रदेश  सरकार  ने  लोहित  जिले  टिडिग  में  चूने  के  पत्थर  के  निक्षेपों

 झौर  किमांग  जिले  के  रूपा  में  डोलोमाइट  के  निक्षेपों  पर  श्राघारित  दो  सीमेंट  कारखानों  की  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्थापना  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं

 भग्ररुणाचल  प्रदेश  सरकार  ने  किमांग  और  सुबाँसरी  के  वन  क्षेत्र  से  बांस  are  सख्त  लकड़ी

 के  ment  किमांग  जिले  में  चालूपांग  में  एक  कागज  परियोजना  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भी

 भेजा है  ।

 सीमेंट  के  कारखानों  सम्बन्धी  तकनी की  संभाव्यता  के  श्रध्ययनों  के  उपलब्ध न  होने

 के  कारण  ate  क्षेत्र  में  कागज  परियोजनाओं  की  स्थापना  के  लिये  युक्त  योजना  तैयार

 होने  तक  इन  पर  निर्णय  स्थगित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 श्री  रिनचिंग  खाणष्डू  श्रघ्य क्ष  श्ररुणाचल  प्रदेश  में  प्रौद्योगिक  गतिविधियां

 सुचारु  रूप  से  नहीं  चल  रही  हैं  ।  जहाँ  तक  राज्य  में  सीमेंट  फंक्ट्री  स्थापित  करने  का  सम्बन्ध

 इसका  सम्बन्ध  कई  विकास  कार्यों  से  है  ।  यदि  फंक्ट्री  नहीं  स्थापित  होती  है  तो  कम  से  कम

 एक  छोटा  सीमेंट  कारखाना  इस  राज्य  के  लिए  है  ।  जहां  तक  मुझे  जानकारी  राज्य

 सरकार  द्वारा  एक  प्रस्ताव  के  उद्योग  मन्त्रालय  ने  एक  छोटे  सीमेंट  कारखाने  की

 स्वीकृति  दी  है  ।  क्या  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पुछ  सकता  हुं  कि  ag  सीमेंट  कारखाना  अथवा

 छोटा  कारखाना  श्ररुणाचल  प्रदेग  में  खोला  जा  रहा  है  श्रौर  इसके  कब  पूरा  होने  की  सम्भावना है  ?

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  छोटे  सीमेंट  कारखाने  को  लगाने  के  बारे  में  चर्चा  हुई  है  ।

 इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  बारे  में  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  कौ  जा  रही  है

 श्री  रिनखिंग  खाण्ड  ख  :  मत्ती  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  वह  राज्य  सरकार  से

 व्यवहार्यता  प्रतिवेदन  श्रथवा  प्रस्ताव  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  जहां  तक  जानकारी  जब  तक

 राज्य  सरकार  से  एक  प्रस्ताव  नहीं  प्राप्त  होता  वह  इस  पर  स्वीकृति  नहीं  देंगे  ।  ञ्त  मन्त्रालय

 में  पहले  ही  एक  प्रस्ताव  है  ।  दूसरे  जहां  तक  कागज  का  कारखाना  लगाने  का  सम्बन्ध  मन्त्री

 महोदय  ने  ata  उत्तर  में  तकनी
 की-ग्राथिक  व्यवहायंता  प्रतिवेदन  शझ्रादि  का  उल्लेख

 किया  है  ।  वास्तव  में  कठिन  क्षेत्र  है  ग्रौर  यदि  हम  वास्तव  में  वहां  सामान्य  रूप  से  सीमेंट  का

 कारखाना  लगाने  पर  विचार  करते  हैं  तो  विश्वास  है  कि  उस  कठिन  क्षेत्र  में  कुछ  भी  नहीं

 होगा  ।  इसके  जहां  तक  मुक्के  जानकारी  एक  गैर-सरकारी  विकास

 को  कागज  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  नियुक्त  गया  था  श्र  उन्होंने  200  टन

 ब्दी  का  उत्पादन  करने  तथा  मालुकपोंग  में  कागज  का  कारखाना  लगाने  के  सम्बन्ध  में  एक

 saaeraat  प्रतिवेदन  पेश  किया  समाचार  पत्रों  की  रिपोर्टों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वाले

 वर्षों  में  हमें  कागज  की  कमी  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  क्षेत्र  के  fi  डेपन

 तथा  देश  में  कागज  की  कमी  देखते  हुए  पूर्वी  क्षेत्र  में  एक  संयंत्र  लगाने  का  विचार  करेंगे

 श्री  जाज  फर्नान्डीस
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं
 कि  यह  सुनिक्चित  करने के  लिए

 विंदोष  प्रयत्न  किये  जायें  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  प्रयत्न  विशेष  रूप  से  किये  जायेंगे  ;  किन्तु
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 वहां  कुछ  fatty  समस्याएं  हैं  प्राथमिक  रूप  से  समस्याएं  श्राघारभूत  परिवहन  ग्रौर  बिजली
 की  हैं  जब  तक  हम  पहले  इन  बड़ी  समस्याश्रों  का  समाधान  नहीं  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  किसी

 बड़े  श्रौद्योगिक  परियोजना  की  बात  करना  बहुत  सार्थक  नहीं  होगा  ।  बड़े  सीमेंट  एककों

 तथा  200  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  के  एकक  के  बारे  में  प्रस्ताव  योजना  श्रायोग  ate  मन्ब्रालय  में

 ara  are  क्षेत्र  में  श्राघारभुत  ढांचे  की  ग्रावश्यकता  के  बारे  में  चर्चा  हो  रही है  तथा  इस

 बारे  में  निर्णय  तब  लिया  जायेगा  जब  हम  उस  क्षेत्र  में  ्राधारभुत  ढांचे  की  व्यवस्था  के  वारे  में

 अ्रन्तिम  रूप  से  वचनबद्ध  होने  की  स्थिति  में  होते  हैं  ।

 ait  पूरण  नारायण  सिन्हा  :  श्री  खिमे  के  निर्वाचन  क्षेत्र  शर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  से  होकर

 एक  नदी  बहती  है  श्र  बाद  में  वह  ब्रह्मपुत्र  में  मिल  जाती  मालुकपोंग जो  पहाड़ों  के  नीचे

 स्थित  एक  जल  विद्युत  परियोजना  है  ।  रूपा  में  भारतीय  भू-सर्वेक्षण  विभाग  के  प्रन्बेषण  के

 saga  डेलोमाइट  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  है  कच्चा  माल  अर  बिजली  काफी  मात्रा  में

 लब्ध  है  क्या  मन्त्री  महोदय  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  माध्यम  से  एक  सीमेंट  कारखाना  eq  पित

 करने  तथा  उसी  स्थान  पर  एक  स्थानीय  एकक  का  संगठन  कर  पूर्वोत्तर  निगम  पेपर  लिमिटेड  को

 सौंप  कर  श्ररुणाचल  प्रदेदा  प्रशासन  के  प्रस्ताव  को  क्रियान्बित  करने  का  विचार  करते  हैं  ।

 aa  बालिपारा  att  मालुकपोंग  के  बीच  एक  नई  रेल  लाइन  का  निर्माण  हो  रहा  है

 बिजली  भी  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  हो  कच्चा  माल  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  है  ।  क्या  मन्त्री

 महोदय  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  यथा  सम्भव  ata  इन  दोनों  परियोजनाश्रों  को  श्रारम्भ

 करेंगे  ?

 st  जाज  फर्नान्डीस  :  जल  विद्युत  परियोजना  के  क्रियान्वित  होने  में  लम्बा  समय  लगेगा  ।

 फिलहाल  प्रस्ताव  हमारे  समक्ष  हैं श्री  हम  इन  प्रस्तावों पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 Asay  महोदय  :  622.  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 प्रर्न  623,  श्री  सुभाष  श्राहूजा  |

 ( saaerrat ) ¥ )  *

 इसे  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न  करें  ।

 मध्य  प्रदेदा  में  वैज्ञानिक  तथा  atantfre  श्रनुसंधान  परिवद  द्वारा

 राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  की  स्थापना

 *८23.  sit  सुभाष  भाहुजा
 :  कया  बिज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  वैज्ञानिक  तथा  श्रौद्योगिक  श्रनुसंघान  परिषद  द्वारा

 खनिजों  श्रौर  वन  सम्पत्ति  के  विकास  के  लिये  एक  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि
 तो

 उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
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 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  (sito  दोर  :  झर  जी  हां  1  मध्य
 प्रे

 में  वेज्ञानिक  श्रौद्योगिक  श्रनुसंधान  परिषद  के  श्रन्तगंत  एक  प्रयोगदाला  स्थापित  करने  एक

 प्रस्ताव  वेज्ञानिक  एवं  श्रौद्योगिक  श्रनुसंघान  परिषद  (ao  एस०  ध्ाई०  श्रार०  )  की  शासी  सभा

 द्वारा  पारित  कर  दिया  गया  है  ।  बन-सम्पदा  श्रौर  खनिजों  का  विकास  प्रयोगलाला  द्वारा  अ्नुसंघान

 करने  के  मुख्य  क्षेत्र  फिर  ग्रामीण  विकास  संबंधी  सरकार  की  नई  नीति  को  ध्यान  में

 रखते  हुये नई  प्रयोगशाला  में  ग्रामीण  विकास  पर  विशेष  बल  दिया  जायेगा  ।  एक  तकनीकी  समिति

 जिसमें  योजना  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  विभाग  श्रौर  alo  एस०  ऑआई०  श्रार०  के  प्रतिनिधि

 दामिल  किये  गये  प्रयोगशाला  की  स्थापना  पर  विस्तार  से  विचार  कर  रही  है  ।

 थ्री  सुभाष  श्राहूजा  :  ग्रघ्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  मन्त्री  जी  को  घन्यवाद  देना  चाहूंगा

 कि  मध्य  प्रदेश  के  खनिजों  के  विस्तार  या  उनके  दोहन  के  लिए  जो  बहुत  बड़ी  जरूरत  थी  एक

 सुसज्जित  प्रयोगदाला  उसकी  उन्होंने  स्वीकृति  दी  है  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  जो  प्रयोगशाला

 स्थापित  की  जा  रही  है  इसे  किस  समय  तक  स्थापित  किया  जाएगा  तथा  इसकी  स्थापना  पर  कुल

 कितना  व्यय  श्राएगा  ?

 प्रो०  दोर  fag:  श्रध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  एक  नया  विचार  चला  जेसे  atc

 रीजनल  लेबोरेटरीज  हैं  यह  उस  ढंग  की  नहीं  होगी  ।  इसमें  एक्सपरिमेंटल  स्टेशंस  ऐसा  एक

 सुभाव  है  उसमें  श्रलग-श्रलग  जगहों  पर  जैसे  इनलेड  फिशरीज  ऐपग्रो-प्रोडक्ट्स
 >
 ्  फारेस्ट

 प्रोडक्ट्स  मिनरल्स  हैं  उनके  बारे  में  साइंटिस्ट्स  बैठकर  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  ।  तो  यह  उस

 ढंग  की  लेबोरेटरी  होगी  ।  इसमें  थोड़ा  समय  लगेगा  ।  अ्रभी  एक  कमेटी  बठी  है  इस  पर  विचार

 करने  के  लिए  ।  उसकी  रिपोर्ट  राने  के  बाद  तब  उस  पर  कार्यवाही  होगी

 थी  सुभाष  श्राहूजा  :  श्रप्वक्ष  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मध्य

 प्रदेश  में  कुल  40  अभिलिखित  खनिज  हैं  जिनमें  से  22  का  दोहन  किया  जा  रहा  है  ।  भ्रच्छे  खनिल

 श्रमी  तक  जमीन  के  श्रन्दर  ही  पड़े  हुए  हैं  जिनको  प्रयोगशाला  के  बगर  नहीं  निकाला  जा  सकता ।

 जब  तक  प्रयोगशाला  में  श्रनुसंघान  न  किया  जाये  तब  तक  उनका  उपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  हद  1

 मैं  जानना  चाहूंगा  कया  प्रयोगद्याला  की  स्थापना  हेतु  शीघ्र  प्रयास  किए  जायेंगे  एवं  क्या  मध्य  प्रदेश

 सरकार  ने  प्रयोगशाला  की  स्थापना  हेतू  कुछ  स्थानों  नि्णेय  लेकर  भेजा  या  कमेटी  ने  कुछ
 स्थानों  का  चुनाव  किया  है  ?  यदि  किन्हीं  स्थानों  का  चुनाव  किया  है  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ?

 प्रो ०  झोर  सिंह  :  मैंने  श्रभी  निवेदन  किया  कि  जो  कमेटी  बनी  है  ae  विचार  कर  रही
 उसने  तभी  फंसला  नहीं  किया  है  लेकिन  इसमें  जहां  तक  खनिजों  के  दोहन  का  प्रदन  है  श्रभी

 श्रनुसंघान  करने  के  लिए  दूसरी  लेबार्ट्रीज  में  जो  कायें  gate  उससे  सहायता  ली  जायेगी  ak

 यहां  भी  लेबार्टी  बनेगी  ।

 थी  इयाम  सुन्दर  दास
 :

 अध्यक्ष  पहले  तो  मैं  एक  स्पटीकरण  चाहता  हूं  ।  मन्त्री  जी

 मंग्रेजी  में  भी  जवाब  देते  हैं  झ्र  हिन्दी  में  भी  जवाब  देते  हैं  ।  दोनों  जवाबों  में  थोड़ा  श्रन्तर  है  ।

 मैं  अंग्रेजी  के  जवाब  को  पढ़  कर  सुनाता  हूं  :

 ait  वन-सम्पदा  का  विकास  अन्वेषण  के  कुछ  प्रमुख  क्षेत्र  हैं
 eer  के  »)
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 श्रीर  लानिजों  का  विकास  प्रयोगशाला  दवारा  श्रनुसंघान  के  मुख्य

 हेत्र हैं  ।''

 aa जी  श्रनुवाद  में  प्रमुख  दिया  हुमा है  भौर  हिन्दी  भ्रनुवाद  में

 दिया  हुभा है । मंत्री ।  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  करें कि  क्या  aaa  में  सही  है
 या

 हिन्दी  में  सही है
 ?  कोन

 सा  वक्तन्य  प्राधिकृत है  ?  sea  हिन्दी  में  पूछा  गया  है  ।  मैं  ह्विन्दी  का  बक्तव्य  प्राधिकृत

 मानू  या  न अरगजी  के  वक्तव्य  को  प्राधिकृत  मान
 ?

 ened  महोदय  :  कृपया  प्रदन  पर  श्राइए  ।  वह  उसका  भी  उत्तर  देंगे  ।

 ait  sara  सुन्दर  दास
 :

 जहां  तक  में  उत्तर  को  हूं  प्रयोगशाला की
 मध्य  प्रदेश  में

 स्वापना  किन्तु  प्रध्ययन  केवल  मध्य  प्रदेश  तक  ही  सीमित  नहीं  रहेगा  क्या  मंत्री  महोदय

 का  ag  विचार  है  कि  प्रयोगशाला  किसी  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जानी  है  क्योंकि  खनिज  atk

 बन  मध्य  उड़ीसा  शर  बिहार  में  पाये  जाते  हैं  ।  क्या  वह  हमें  यह  बताने  की  स्थिति  में  हैं  कि

 प्रयोगशाला  एक  ऐसे  क्षेत्र  में  स्थापित
 होगी जो  उड़ीसा  भीर  मध्य  प्रदेश  के  निकट  हो  ?

 Ste  दार  सिंह  :  इस  सुभाव  की  जांच  की  जाएगी  |  tar  कहा  है  यह  wea

 शालाभों  की  तरह  नहीं  होगी  ।  यहां  सुभाव  यह  है  कि  विभिन्न  प्रकार  के  अ्रनुसंघान  कार्य  के  लिए

 प्रयोगात्मक  स्टेशन  होंगे  ।  ate  ऐसा  नहीं  होगा  कि  प्रयोगशाला  केवल  एक  ही  स्थान  पर  स्थित

 होगी  ।  इसका  oa  यह  है  कि  विभिरन  स्थानों  पर  उस  क्षत्र  के  लिए  श्राबवयक  कार्य  के  लिए

 mas  स्टेशन  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 ait  इयाम  सुन्दर  दास  :  उन्होंने  स्पष्ट  wet  किया  हैं  कि  हिन्दी  में  water  agy  है  या

 प्रग्नेजी में  सही  Z|

 site  दोर  सिह  :  उसमें  वग  सम्पदा  ate  खनिज  शब्द  तो  श्र  गये  है  वेसे  थोड़ी  गल्ती

 रह  गई  है

 शी  राघव  जी  :  माननीय  मन्त्री  जी  ने  स्वीकार  किया  है  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 urarat  के  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ।  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  p—TaT  उन  प्रस्तावों

 में  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  स्थानों  का  भी  उल्लेख  किया  है  कि  वे  कौन  से  स्थानों  पर  खोले  जाने

 चाहिये  ?  क्या  उन  पर  मंत्री  जी  ने  कोई  विचार  किया  है  ?

 प्रो ०  शोर  सिंह  :  मैंने  पहले  निवेदन  किया  है  कि  इस  पर  कमेटी  बठी  हुई  है  जो  विचार  कर

 रही  है  ।  ये  एक्सपरिमेन्टल  स्टेशन्ज  जिनके  बारे  में  सब  चीजों  को  ध्यान  में  रखकर  फंसला

 किया  जायगा  झौर  राज्य  सरकार  की  भी  सलाह  ले  ली  जायगी  |

 ध्रण्डमान  भर  निकोबार  ढप  समूहों  में  सत्याग्रहियों  की  गिरफ्तारी

 *624.  थो  मनोरंजन  भक्त  :  कया  गृह  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  ददनि  बाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  negara  द्वीप  समूह  में  1979  में  स्त्रियों  भौर  बच्चों

 सद्धित  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सत्याग्रही  गिरफ्तार  किये  गये
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 ह अ

 यदि  तो  गिरफ्तारियां  किन-किन
 ती
 रखों

 को  अ श्रौर
 कितनी  की  af  तथा  vat

 गिरफ्तारियों  के  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  कुछ  वृद्ध  महिलाओं  जब  वे  qe  ब्लेयर  में  हिरासत  में  जेल  में  थों  10,00

 बजे  से  सायं  6.00  बजे  तक  खल  अ्रह्माते  में  खाना  श्रौर  पानी  दिये  बिना  रखा  गया  था  aye

 गोद  के  बच्चों  के  लिये  खाना  मांगे  जाने  पर  पुलिस  द्वारा  किये  गये  अ्रत्याचारों  से  कुछ  महिलाग्॑ों

 को  श्रस्पताल  में  भर्ती  करवाना  पड़ा  ate  उनमें  से  तीन  की  दो-दो  श्र  चली  जो  काट

 दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  att  सरकार  का  विचार  संबंघित  भधिकारियों

 के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  तथा  कया  सरकार  ने  उन्हें  कोई  मुश्रावजा  अदा  f  Tart?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  (  श्री  धनिक  लाल  मंडल  )  तथा  (*)  एक

 विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 एक  झाँदोलन  के  दौरान  पोर्ट  ब्लेयर  में  19  श्रौर  21  फरवरी  के  बीच  श्रनेक  ब्यक्ति

 जनिक  सड़कों  पर  बेठ  गये  थे  जिससे  यातायात  में  बाघा  पड़  गई  थी  ।  इन  ती  दिनों  में  क्रमश

 122,  128  प्रोर  75  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ।  इनमें  128  महिलाए  श्र  14  बच्चे  थे  ॥

 महिलाश्रों  पौर  बच्चों  को  महिला  कॉस्टेबलों  ने  ही  गिरफ्तार  किया  था  ।  गिरफ्तारी  के  तुरन्त

 बाद  उन्हें  सव  डिविजनल  मेजिस्ट्रेट  के  सामने  पेश  किया  गया  att  जब  न्यायालय  की  कार्यवाही

 खल  रही  थी  तो  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  को  पीने  का  पानी  दिया  गया  था  ।  न्यायालय  पुराभा

 सेलुलर  जेल  की  इमारत  के  बरामदों  में  लगा  था  are  कोई  भी  व्यक्ति  खुले  में  नहीं  रहने  दिया

 गया  था  ।  इन  व्यक्तियों  को  जेल  भेजे  जाने  के  बाद  जेल-काय  प्रणाली  के  अ्रनुसार  भोजन  दिया

 गया  था  जब  कुछ  व्यक्तियों  को  विशेष  जेल  में  ले  जाया  जा  रहा  उन्हें  हिरासत  में

 रखना  तो  उनको  ले  जोने  वाला  ट्रक  दुघंटनाग्रस्त  हो  गया  ।  दुघटना  के  परिणाम-स्वरूप  तीन

 मद्धिलाओं  के  हाथों  में  चोट  asi  घायल  व्यक्तियों  को  तुरन्त  श्रस्पताल  पहुंचाया  गया  भ्रौर  ag

 झत्यघिक  खेद  की  बात  हे  कि  घायल  व्यक्तियों  में  से  दो  के  श्र  ग  विच्छेद  करने  पड़े  ।  उनमें  से  एक

 मद्धिला  की  दो  उंगलियाँ  कट  गई  att  दूसरी  की  एक  ।  परन्तु  चोट  पुलिस  की  कार्यवाई  कारण

 wat  लगी  थी  ।  घायल  व्यक्तियों  को  कोई  मुग्नावजा  नहीं  दिया  गया  है  ।

 शी  भक्त  :  मंत्री  महोदय  ने  भ्रामक  उत्तर  दिया  यह  भ्रामक

 है  क्योंकि  मेरे  पास  बूढ़ी  श्रौरतों  के  फोटो  हैं  ।  चोटें  सेल्लूलर  Te  ब्लेयर  के  अन्दर

 घुलिस  MCITATTy  के  कारण  आई  हैं  ।  ग्र्त  इनमें  से  प्रत्येक  की  दो  श्रगुलियां  कटीं  यहाँ  मन्त्री

 महोदय  ने ऑ्रपने  ववतब्प  में  कहा  है  कि  सब-डिवीजनल  अधिकारी  ने  सेल्ललर  जे  म  स्पायालय

 लगाया  wait  हाल  ही  में  मन्त्री  महोदय  वहां  उपस्थित  थे  तथा  प्रधान  मन्त्री  भी  उपस्थित  थे

 ब  वे  सेल्लुलर  जेल  को  राष्ट्र  को  स्मारक  के  रूप  में  समर्पित  करने  गये  ake  इतने  लोगों  के  लिए

 जेल  के  बरामदे  में  बेठना  श्रौर  मामले  की  सुनवाई  करना  श्रसम्भव  है  ।  झ्र्त  उन्हें  गोदी  बच्चों

 afaa  खुली  जगह  में  धूप  में  रखा  गया  श्रौर  उन्हें  पीने  के  लिए  पानी  भी  नहीं  दिया  गया  ।  किन्तु
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 गृह  मन्त्री  ने  कहा  कि  उन्हें  पानी  दिया  गया  भर  दिन  में  उन्हें  खाना  नहीं  दिया  जया  ।  जेल  के

 सभी  मानदण्डों  का  उल्लंघन  कर  उन  महिला  सत्याग्रहियों  पर  श्रत्याचार  किये  साथ  ही

 उन्होंने  कदा  है  कि  चोटें  भ्रत्याचारों  के  कारण  नहीं  ्राई  किन्तु  गाड़ी  की  दुर्घटना  के  कारण  हुई

 हैं  मैं  मंत्री  महोदप  से  स्पष्ट  प्रइन  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  जब  गाड़ी  की  दुर्घटना  हुई

 थी  तो  कोई  मामला  द्ज॑  किया  गया  था  ate  यदि  दर्जे  किया  गया  था  तो  कब  द्ज॑  किया  गया

 था  यही  मेरा  स्पष्ट  प्रदन  है  ।

 थी  घनिक  लाल  मण्डल  :  हाल  ही  में  माननीय  सदस्य  इस  सम्बन्ध  में  मिले

 थे  भ्ौर  मैंने  उन्हें  श्राइवासन दिया  था  श्रौर  मैंने  एक  श्रादेश  भी  दिया
 था  कि  मुख्य  श्रायुक्त  को

 इसकी  जांच  करनी  चाहिए  ।

 ait  ate  MRT  :  प्रप्यक्ष  यह  प्रदन  सदस्य  श्रोर  मन्त्री  के  बीच  नहीं  दै  ।  उन्हें

 सभा  को  उत्तर  देना  चाहिए  कि  उन्होंने  क्या  किया  है  ?

 )

 धनिक  लाल  मंडल  :  सभा  के  समक्ष  उत्तर  है  ओर  पाप  सुन  रहे  हैं  ऐसा  कहने  का

 क्यालाभ

 )

 थो  मनोरंजन  भक्त  :  वह  जिस  बात  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  वह  मांग

 पत्र  के  बारे  में  है
 जो

 प्रधान  मन्त्री  को  दिया
 गया  ।  जहाँ  तक  उस

 समय q arealaat  के  दौरान  हुई

 धटना  का  सम्बन्ध  है
 उस  पर

 उनसे  बिल्कुल  भी  चर्चा  नहीं  हुई  थी  भोर  बात  यह  है  कि  मैंने  यह

 स्पष्ट  उत्तर  माँगा  था  कि  क्या  गाड़ी  हुई  थी  क्योंकि  कानून  के  wea  एक  मामला

 eq  किया  जाना  चाहिए  था  ।  मेरा  प्रदन  यह  है  कि  क्या  यह  किया  गया  या  नह्दीं  ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  मामला  दर्ज  कराया  गया  ?  यदि  कब  ?

 थ्री  धनिक  लाल  मडल  मैं  सुचना  चाहता  हूं  ।

 झषध्यक्ष  महोदय  :  वे  उसके  लिए  सुचना  चाहते है  |

 थी  warn  भक्त  :  महोदय  ag  ofanre  है  एक  सदस्य  के  रूप  में  जानने

 का  झ्रधिकार  है  ।

 (  व्यवघान

 भी  ato  शंकरानन्द  :  श्रष्यक्ष  क्या  ाप  मंत्री  महोदय  से  यह  उत्तर  दिलाने  की

 अनुमति  देंगे
 ?  उन्हें  मालूम  नहीं  है  कि

 कोई  दुघंटना  हुई  है  ak  वह  सभा  में  श्रा

 गये**+

 भी  मनोरंजन  भक्त
 :

 मैं  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  कि  क्या  मामला  दें  करवाया  गया

 गह  मन्त्री  (st  एच ०  एम०  :  क्या  मैं  उत्तर दे  सकता  हूं  ?  इस  वक्तव्य

 में  यह  स्पष्ट  किया  गया  है  वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  जब  कुछ  व्यक्तियों  को  विशेष  जेल मे ंले

 जाया  जना  था  तो  उन्हें  हिरासत  में  रखा  जाना  बह  ट्रक  जिसमें वे  ले  जा  रहे  थे

 20
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 ग्रस्त  हुमा  gaz  के  परिणामस्वरूप  तीन  महिलाओं  के  हाथों  नन  चोट  झन  माननीय

 सदस्य  ने  कहा  हैं  कि  यह  सही  है  ।  इसके  बाद  उन्होंने  प्रदन  पूछा  कि  कपा  कोई  दिकायत  ae  की

 गई  या  नहीं  ।

 थी  सनोरंजन  भक्त  :  मैंने  एक  निदिचित  seat  पुछा  था  कि  यदि  गाड़ी  दुर्घटनाग्रस्त  हुई  तो

 नया  मामला  दर्जे  करना  देवा  का  यह  सामान्य  कानून  नहीं है  ।  यही  बात  है  ।

 mea  महोदय  :  वह  यही  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 भी  एच
 ०

 एम०  पटल  :  जसा  कि  मैं  समझता  हूं  उन्होंने  यह  पूछा  है  कि  क्या  यह  किया

 गया  या  नहीं  ?  उस  चू  कि  मन्त्री  महोदय  के  पास  जानकारी  नहीं  उन्होंने  मुझ

 सूचना  चाहिए

 महोदय  :  दूसरा  अनुपूरक  प्रदन

 Udo  Ue  पटल  ।  यह  जानकारी  मुख्य  भ्रायुक्त  से  प्राप्त  की  जानी  है  ate  उन्होंने

 उत्तर  रिपो  दी  गई  हे  ।'

 भी  मनोरंजन  भक्त  :  मैं  उसके  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं  किन्तु फिर  भी  श्रापके  कहने  पर

 मैं  दूसरा  भ्रनुपुरक  प्रदन  पुछता  हूं  ।  उन  बुढ़ी  महिलाश्ों  की  जिनकी  फोटो  मैंने  सभा  पटल  पर  रखी

 श्र  गुलियां  कट  गई  ale  यह  पुलिस  के  श्रत्याचारों  के  कारण  gar  मैं  गृह  मंत्री  से

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हें  इसके  लिए  quran  दिया  जायेगा  ?

 थी  एच०  एम०  पटेल  :  चोटें  ग्राई  हैं  ट्रक  दुर्घटनाग्रस्त  नहीं  gat  है  ।  हमें  जो  जानकारी

 मिली  है  उसमें  यही  दिया  gate

 जब  जेल  फेक्ट्री  से  होकर  जा  रही  थी  तो  उससे  एक  दीवार  गिर  गई  जिसके

 णामस्वरूप  तीन  महिला  विचारणाघीन  बन्दियों  की  भ्र  गुलियों  में  चोट  झाई  क्योंकि  वे

 ट्रक  के  ऊपरी  किनारे  को  पकड़  हुई  थीं  ।  जरूमी  लोगों  को  तत्काल  पंत  झस्पताल  पहुंचाया

 गया  जो  नजदीक  ही  है  शरीर  उनकी  चिकित्सा  की

 इन  चोटों  के  परिणामस्वरूप  श्रीमती  फूलमाला  fazata  की  बायें  हाथ  की  श्रनामिका  भौर

 कनिष्टिका  ate  श्रीमती  नयनतारा  विश्वास  की  बांयें  हाथ  की  कनिष्टिका  काटनी  पड़ी  ) t eenw

 ।  त्त  इस  मामले  में  किसी  व्यक्ति  द्वारा  पुलिस  में  दिकायत  ae  करने  का  प्रदन

 ही  नहीं  उठता  है  ।  यह  दुर्घटना  at  फिर  भौ  उन्होंने  कहा  है  कि  चूकि  यह  प्रशन

 पूछा  गया  है  ।  वे  और  जानकारी  प्राप्त  करेंगे  ।

 meaner  महोदय  :  प्रदन  काल  समाप्त  हुमा  ।

 अल्प  सूचना  संख्या  2  के  बारे  में

 meat  महोदय  :  प्रल्प  सुचना  प्रदन  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  श्रत्प  सुचना  प्रश्न  सख्या  21

 मुक्के  एक  निवेदन  करना  है  ।  मैंने  श्रापको  लिखा है  श्रौर  प्रतियां  रेलवे  मंत्रियों  को

 भेजी  gee
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 wea  महोदय  :  ने  यहां  हैं  ।

 थी  ज्योतिमंय बसु  :  रेलवे  मंत्री  कहां हैं  ?

 मैंने  दो  पत्र  लिखे  हैं  एक  रेल  मत्री  को  लिखा

 महोदय  :  कठिनाई  यह  है  कि  श्राप  एक  दिन  में  कितने  पत्र  लिखते  हैं  ?

 eft  ज्योतिमंय  wa:  भ्रापने  उत्तर  देखा  है
 ?

 wert  महोदय  :  उत्तर  परब  श्रायेगा
 |

 sit  ज्योतिमंय  बसु  :  उत्तर  में  लिखा  है
 :

 uBaAt  कोयला  उत्पादकों  ग्रौर  रेलवे  के  साथ  लगातार  निकट  सम्पक  बनाया

 मि गया  हैंਂ

 रेल  सन्तरी  कहाँ  goo

 (  व्यवधान )
 बरिष्ठ  रेल  मंत्री  यहां  हैं  ।

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  इस्पात  भौर  खान  मन्त्री  ।

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  :  वह  केवल  खान-पान  व्यवस्था  के  प्रभारी  हैं  ।

 भी  बीज  पटनायक  :  खान-पान  व्यवस्था  नहीं  किन्तु  प्राप्त  कर्त्ता  हैं

 समेकित  संयंत्रों  में  कुछ  दिनों  में  उत्पादन  बन्द  होने  की

 aft  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  इस्पात  खान  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सभी  समेकित  इस्पात  संयंत्रों  में  गामी  कुछ  दिनों  में  उत्पादन  बन्द  होने  कौ

 भ्रादाका  यदि  कोककर  कोयले  के  उसके  भण्डार  की  तत्काल  पुरति  नहीं  की  जाती  जेसा

 कि  पी०  टी ०  arse  द्वारा  समाचार  दिया  गया  है  तथा  22  1979  के  नई  दिल्‍ली

 में  प्रकाशित  र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  atc  इस  बारे  में  कार्यवाही  को

 गई  है  ?

 इस्पात श्रौर  खान  मंत्री  बीजू
 :  शौर  सभी  सर्वतोमुखी

 इस्पात  कारखानों  में  निरम्तर  तथा  सन्तोषजनक  उत्पादन  के  लिए  कोककर  कोयले  का  स्टाक

 5  लाख  टन  होना  चाहिए  ।  इसके  मुकाबले  में  पिछले  कई  महीनों  से  इस्पात

 कारखानों  में  कोककर  कोयले  का  स्टाक  बहुत  कम  चल  रहा  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में

 काफी  हानि  हुई  सभी  इस्पात  कारखानों  में  कोककर  कोयले  का  1.3.1979  को

 151,400  टन  अर्थात  3  दिनों  की  खपत  के  बराबर  घटकर  20,3.1979  को  मात्र  113,000

 टन  रह  गया  था  ।  राउरकेला  इस्पात  fecart  श्रौर  seal  जसे  कुछ  इस्पात  कारखानों  में

 कोककर  कोयले  का  स्टाक  एक  से  डेढ़  दिन  की  खपत  से  भी  कम  था  ।

 इस्पात  कारखानों  को  eal  किस्म  के  कोककर  कोयले  की  भ्रघिकाघिक  सप्लाई
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 करने  के  लिए  ऊर्जा  कोयला  उत्पादकों  तथा  रेलवे  के  साथ  निकट  तथा  सतत्‌  ATs

 जा  रहा  है  ।  इस  मामले  पर  मंत्रालय  स्तर  पर  लगातार  नजर  रखी  जा  रही  है  ।

 थो  बसु  :  इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 कि

 यद्यपि  तीसरी
 योजना

 में  1000  टन  कोयले  का  लक्ष्य  रखा  गया  था  ate  यद्यापि  13  aw  बीत  चुके  हैं यद  लक्ष्य  प्राप्त

 नद्दीं  किया  जा  सका  चौथी  ate  पांचवीं  योजना  का  तो  कहना  ही  क्या  है  ।

 इसी  ate  दूसरी  योजना  में  इस्पात  उत्पादन  का  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  बह

 एक  ama  के  बाद  भी  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  हैं  ।  इस  वर्ष  माच के मध्य में के  मध्य  में  जेसा  कि  मन्त्री

 महोदय  ने  स्वीकार  किया  है  कि  इसको  श्रौर  wea  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  में  कोकिंग

 कोयले  का  स्टाक  1,30,000  टन  होने  की  सम्भावना  है  ।  यह  बहुत  थोड़ा है  भौर  ferme  झोर  इस्को

 दोनों  के  लिए  केवल  डेढ़  दिन  के  लिए  ही  है  ।  इस  सभा  में  उन्होंने  ag  स्वीकार  किया  है  कि

 कभी-कभी  कोयला  स्पात  दोनों  की  भरमार  होती  है  और  कभी-कभी  भारी  कमी  होती  हैं  ।

 इसकी  किसी  न्यायाघोश  द्वारा  जांच  करने  की  भ्रावश्यकता  हैं  ।  इसका  मन्त्रालय  से  सम्बन्ध  नहीं

 1977-78  में  सरकारी  क्षेत्र  में  इस्पात  के  उत्पादन  में  श्रनुमानित  10  लाख  टन
 की  है

 इस्पात  कारखानों  में  43,000  टन  कायले  की  दैनिक  खपत  है  जो  सप्लाई  को  कमी  के  संगत  है  ।

 झत्रल  से  1978  की  भ्ावइ्यकता  74.52  लाख  टन  है  किन्तु  केवल  63, 24  टन  ही  सप्लाई

 fear  गया  ।  परिणामस्वरूप  15,1  प्रतिशत  की  कमी  रही

 हमें  यह  नोट  करते  हुए  खेद  होता  है  कि  भारत  विदेशों  को  कोयला  भेजता  था

 झब  हमें  भारत  में  खपत  के  लिए  कोयटो  का  aaa  करना  पड़ता  है  ।  इस्पात  के  उत्पादन  में

 गम्भीर  कभी  अराई  है  महोदय  ag  नहीं  बताते  हैं  ।  अप्रल  से  1977  तक  इस्पात

 के  उत्पादन  में  कोकिंग  कोयले  सप्लाई  में  कमी  के  कारण  1,445  टन  की  कमी  हुई  शोर

 ana  से  1978  के  दौरान  केवल  1,365  टन  की  कमी  हुई  ।

 mere  महोदय  :  अ्रापने  वक्तव्य  दे  दिया  झाप  कृपया  seat  पूछिए  |

 थो  ज्योतिमंय  यदि  श्राप  चाहते  हैं  तो  मैं  बेठ  जाता  aah  मंत्री

 महोदय  से  aq  पूछना  चाहता  हूं  यह  मेरा  पहला  श्रनुपूरक  प्रदन  चालू  वर्ष  में  पिछले

 बष  1978-79  की  तुलना  में  उत्पादन  की  हानि  का  विवरण
 श्रौर  अप्रैल  से  1978  के

 दौरान  समन्वित  इस्पात  संयंत्र  को  बिक्री  योग्य  इस्पात  की  कुल  हानि  frat  हुई  भ्रौर  रुपयों  में

 उसका  मूल्य  क्या  है  ?

 थी  बीजू  पटनायक  :  उन्होंने  ऐसा  wea  पूछा है
 जो  इस  प्रदन  के  क्षेत्र  से  परे  है  ।

 उन्होंने  पूछा  यदि  मुत  पढ़ने  की  श्रनुमति  दी  कि  जेसे  पी०  टी»  ake  ने

 रिपोर्ट  दी  है  भोर  नई  दिनांक  22  1979  में  प्रकाशित  हुभ  यदि

 समन्वित  इस्पात  संयंत्रों  के  कोकिंग  कोयले  के  स्टाक  को  पूरा  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाये

 ag  जाते  तो  उन  सभी  समन्वित  इस्पात  संयंत्रों  में  उत्पादन  ae  कुछ  दिनों  में  बन्द  हो  जायेगा  ॥

 श्री  sarfada  बसु  :  श्राप  मेरे  प्रदन  की  तारीख  जानते  e—Wa  सूचना  प्रदन  संख्या  21

 भागे  यह  लम्बी  सूचना  का  प्रदन  ट्वोगा  ।
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 गए र  —

 लित नस बो बोजू पदनायक
 जहां  तक  कोयले के  स्टाक  ery

 ने

 उन्हें
 स्थिति

 से
 अवगत  करा  दिया  है  ।

 मैंने  कहा  है  कि  कुछ  संयंत्रों  में  डेढ़  दिन  का  स्टाक

 हि

 और कुछ

 तीन  दिन  का  स्टाक  है
 ।

 यही  मैंने  कहा है  ।
 संयंत्र

 को  बन्द  करने
 का

 कोई प्रदइन  नहीं

 है  जेसा कि  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं कहा  खपत  कम  है  ।  हमने  इससे  भी  कम  करने  क

 निचय  किया
 है  लिए  मैं  शब्द  का  भी  प्रयोग  कर  सकता  B—ata  मानसून  शुरू

 होने  से  जबकि  हमेशा  कोयले  का  स्टाक  बढ़ाने  में  ste  कोयले  के  परिवहन  में  भी  कठिनाई

 होती  कोयले  का  स्टाक  3  लाख  टन  तक  किया  जा  सके  |  देश  में  मानसून  के  दौरान  इस  क

 नाई  के  कारण  यह  मानदण्ड  रखा  जाता हे  ।  ग्र्त  हमने  इस  महीने से  कोक  कोयले  के  उत्पादन

 8  प्रतिशत  की  कटौती  करनी  श्रारम्भ  की  है  जिसका  शभ्रवदय  ही  इस्पात  के  उत्पादन  में  कमी  प

 प्रथ  होता  है  ।  ज्योंही  अगले  दो  या  तोन  महीने  में  हम  स्टाक  बना  पायेंगे  तो  हमारे  पास  मानसून

 क  दौरान  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  तीन-तीन  लाख  टन  कोयला  हो  जाना  चा  द्  ॥  गत
 ह

 मान
 नके  दौरान  ऐसा  gar  था  कि  सारी  इस्पात  मिलें  बन्द  हो  गई  थीं  क्योंकि  कोय  खानों में

 गाए  at  गई  थी  ate  रेल  लाइनें  क्षतिग्रस्त  हो  गई  थीं  श्रौर  यातायात न  हो  सका  a

 थो  ज्योतिमथ बस  :  श्राप  कोयले  के  स्टाक  को  बढ़ा  रहे  हैं
 ?

 व

 व

 व्यवघान  )
 an

 ata  पटनायक :
 देश  में  इस्पात  की  बड़ी  भारी  कमी  1

 ग

 qs  गई  हैं  हमें  नये

 इस्पात  aa  लगाने  हैं  ।  हम  इसके  लिए  उपाय  att  साघन  ढूढ  et

 (=7a817 )

 गननीय  सदस्य  ऐसे  दल  के  हैं  जिनकी  कई  यूनियने ंहैं  at
 rita

 सदस्य  कई

 यदि  बन्दरगाहों
 यूनियनें

 चला  रहे  हैं  ( sTaqAq aT ) )
 यदि  गाड़ियों  का  श्राना  जानां  बन्द

 कोयला  खानों  इस्पात  संयंत्रों  में  काम  बन्द  हो  जाता  कि  मैं  इस

 का
 4  वेघ  उचित  उत्तर  दू  ।

 (7781  ॥

 ait  दीनेन  भट्टाचाय  :
 भ्रापका  अ्राराप  ?  जजाप  ZITO  सकते  7  यनियनों

 ae  ae
 i

 a

 श्री  ज्योतिमंय  बसु
 :  तथ्य  यह  हैं  कि  हम  4 नि

 बाले  हैं  ।  वह  तब  तक  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  सकते  जब  तक  वह  अपना  विचारधारा  के
 के

 भनुकूल

 ह
 नहीं  करते  ।

 यह  श्रच्छी  बात  है  कि  माननीय  कर्जा  मन्त्री  ने  सभा  में  उपस्थित ह मि

 है  इसका  क्या  कारण  है  कि  कोयला  का  उत्पादन  बहुत  sar है
 श्रौर  गोण

 उत्पादों
 क

 a 25  प्रतिशत  की  कमी  हुई  है  ।  कमी  45  लाख  टन  की
 अला  इस्पात

 उत्पादन

 पुरी  तरह  से  समन्वय  को  कमी
 थ

 न
 गस्सा

 गह
 कर  पेदा  होता

 है  ?  ग्राप
 अपना  प्रवन

 पढ़िए  ।

 24
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 थो  —= satfersta  बसु
 :  कोयला  बिना  रेल  के  नहीं  श्रा  सकता  ate

 रेल  बिना  इस्पात  के

 नहीं  चल  सकती  |

 )

 mea  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पर  श्राइए  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  इस्पात  पर

 आधारित  मभोले  तथा  लघु  उद्योगों  जिनमें  सप्लाई  लगभग  बन्द  हो  गई  श्रावश्यकता  को

 पूरा  करने  के  लिए  कपा  कर  रहे  हैं  ?  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  में  इस्पात  का  कितना  उत्पादन  gat

 उनमें  कितनी  घनराशि  निवेश  की  गई  उनकी  क्षमता  तथा  उत्पादन  क्या  है  श्रौर  कितने  ऐसे

 संयंत्र बन्द  हो  गये  हैं  ?

 st  बीजू  पटनायक  :  मैं  इन  सबका  उत्तर  उस  समय  दूंगा  जब  मेरे  मन्त्रालय  को

 alt  सभा  के  समक्ष  art  हैं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इस  प्रश्न  की  इसलिए  श्रनुमति  दी  क्योंकि  झापकी  मांगों  की  सभा

 के  समक्ष  ary  की  सम्भावना  नहीं

 श्री  बीजू  पटनायक  :  मैं  समभता  हूं  कि  ऐसी  परम्परा है  कि  उन  माँगों  जिन्हें  गतवर्ष

 नहीं  किया  इस  समय  किया  जायेगा  ।

 फिर  छोटे  इस्पात  संयंत्रों  में  लगभग  20  लाख  टन  से  थोड़ा  कम  उत्पादन  होने  की

 श्राधा  है  श्रौर  उनकी  स्थापित  क्षमता  32  लाख  टन  है  ।

 थी  sarfaaa  बसु  :  frat  बन्द  हुई

 श्री  बीजू  पटनायक :  इस  समय  सभी  संयंत्र  चल  रहे  है  वे  जिनहें

 चलाने  के  लिए  ठीक  किया  चल  रहे  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  कितने  लगाए  गये  ?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  लाइसेंसशुदा  एकक  लगभग  138  से  श्रधघिक  हैं  इनमें  से  बहुत  से

 मेरे  कार्यभार  ग्रहण  करने  से  पहले  बन्द  हो  गए  थे  ।  प्रबन्ध  बोर्डों  की  जानकारी  के  श्रनुसार  वे  सभी

 जो  उत्पादन  के  लिए  तैयार  उत्पादन  कर  रहे
 हैं  माननीय  सदस्य  ने  एक  दूसरा  प्रश्न  पुछा  है

 कि  बया  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  के  लिए  पर्याप्त  इस्पात  सप्लाई  किया  रहा  है  ।  उनकी  जितनी

 भी  अ्रावइ्यकता  उन्हें  रियायती  कीमतों  पर  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  मैं  सभा  को  यह  जान

 कारी  दे  सकता  हूं  कि  लघु  उद्योग  निगम  के  पास  ऐसे  कई  तथाकथित  छोटे  उद्योग  पंजीकृत  किए

 गए  हैं  जो  जाली  पाये  गए  ।  उनकी  भारत  के  लोहा  ्रौर  इस्पात  नियंत्रक  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 है  ।  उन्हें  काली  सूची  में  द्ामिल  किया  गया  हैं  श्र  उनके  विरुद्ध
 मुकदमा

 चलाया  गया  है  इसके

 लिए  मैं  पहली  बार  शब्द  का  प्रयोग  करूगा

 थ्रो  गौरी  शंकर  राय  :  ग्रच्यक्ष  इस  संदर्भ  में  स्टील  मिनिस्टर  से  नहीं  बल्कि  प्रधान

 मन्त्री  से  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  स्टील  मिनिस्ट्री  एनर्जी  मिनिस्ट्री  एनर्जी  मिनिस्ट्री
 कोल  मिनिस्ट्री  पर  अर  कोल  मिनिस्ट्री  रेलवे  मिनिस्ट्री  पर  जिम्मेदारी  डाल  देती  तो  जब  जौइंट
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 रेस्पांसिबिलिटी  है  क्या  प्रधान  मन्त्री  जी  इन  तीनों  मिनिस्टरों  की  आर  इन  Aealaay  की  बर्किंग  में

 कोग्राडनिशन  लाने  का  कोई  ऐसा  प्रयास  करेंगे  ताकि  एक  मन्त्री  दूसरे  पर  जिम्मेदारी  डाले  ?

 कया  प्रधान  मन्त्री  जी  ऐसा  कोश्राडिनेशान  करने  का  कोई  प्रयास  करेंगे  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरार  जो  :  जिस  मामले  के  बारे  में  मैंने  पिछले  दिन  बत!या

 उस  मामले  में  उन्होंने  पहले  ही  कार्यवाही  कर  ली  है

 थ्रो  सोगत  राय  :  मैं  बहुत  ही  संक्षिप्त  प्रदन  पुछ  रहा  हूं  ।  च  श्राशा  है  कि  जिस

 पन  से  मन्त्री  उत्तर  देते  उस  श्रक्खड़पन  से  वह  उसका  उत्तर  नहीं  देंगे  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  भी  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |

 sit  सौगत  राय  :
 प्रश्न  बहुत  ही  नम्रता  से  पूछा  जायेगा  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  ।

 eft  मोरार  जी  देसाई  :  उन्होंने  यह  इस  श्राक्षेप  के  साथ  कहना  शुरू  किया है  कि  मन्त्री

 श्रक्खड़पन  से  उत्तर  देते  हैं  वह  ऐसा  नहीं  कह  सकते  |

 sit  सौगत  राय  :  सभा  सहमत  होगी  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  सभा  भ्रनेक  मामलों  पर  सहमत  हो  सकती  है  परन्तु  कुछ  मानदंडों  का

 बालन  करना  पड़ता  है

 थी  alia  राय  :  मैं  मन्त्री  से  पूछना  चाहता  हू  कि  क्या  इस्पात  मंत्रालय  ने  aga  इस्पात

 संयंत्रों  के लिए  20  लाख  मीट्रिक  टन  कोयला  श्रायात  करने  का  निर्णय  लिया  दूसरे  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  ग्रायात  इस  बात  के  बावजूद  किया  गया  है  कि  गिरिडीह  की  कोयला

 खान में  बेहतर  किस्म  का  घात्विक  कोयला  उपलब्घ  है  यदि  तो  इसे  श्रायात  करने  का

 कया  कारण  है  ?

 थ्री  बीजू  पटनायक  जो  मारनीय  सदस्य  नम्र  र  सौम्य  हैं  उनके  प्रश्न  का  उत्तर  ैं

 देता  हूं  परन्तु  जिन्होंने  ऐसा  arta  लगाया  है  उन्हें  मैं  यह  बताता  हूं  कि  यदि  वह  सभा  में  fed

 गए  प्रदनों  ौर  उत्तरों  का  fears  देखेंगे  तो  उन्हें  पता  लग  जायेगा  कि  मैंने  इस  प्रइन  का  उत्तर

 कम  से  कम  सात  बार  दिया  केवल  .10  लाख  मीट्रिक  टन  का  श्रायात  किया  है  ak

 aaa  केवल  श्रास्ट्रेलिया  से  नहीं  gare  i  यह  fara  टेण्डर  के  श्राघार  पर  कनाडा

 औआआदि  से  किया  गया  ag  कोयला  कहीं  भी  प्राप्त  भारतीय  कोयले  से  बहुत

 श्रच्छा हूं  ।

 at  सौगत  राय  :  गिरिडीह  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 थ्रो  बीजू  पटनायक  :  मैंने  कहीं  भी  उपलब्ध  कोयले  की  बात  कही  है  जब  श्राप  ग्रक्खड़पन  जैसी

 बातें  कहते  हैं  तो  मैं  श्रापकी  मदद  कसे  कर  सकता  हूं  ?  कहीं  भी  में  गिरिडीह  भी  शामिल  है  ।  इस

 कोयले  का  Oey  तत्व  उपलब्ध  भारतीय  कोयले  के  Ve’  तत्व  का  लगभग  50  प्रतिशत  है  ।  इसी

 कारण  हम  रायात  करके  उसे  श्रपने  कोयले  के  साथ  मिला  देते  हैं  इस  समय  श्रायातित  कोयले  ने

 घधमन  भट्ियों  को  बचा  लिया  क्योंकि  स्थानीय  कोयला  उपलब्ध  नहीं  है  ।
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 \  at  कंवर  लाल  गुप्त  :  इस्पात  giz  उद्योग  मस्त्रालयों
 में  काफी  गड़बड़ है  ।

 मैंने  इस  मामले  पर  प्रधान  मन्त्री  को  भी  एक  पत्र  लिखा  है  ।  यह  प्रइन  अनेक बार इस सभा बार  इस  सभा  में

 उठाया  गया  है  ।  क्या  मैं  प्रधान  मन्त्री  से  जान
 सकता  हूं  कि  ब्या  अब  स्थिति  में  सुघार  हो  रहा  है  ।

 कुछ  दिनों  पहल  यह  बताया  गया  था  कि  इस्पात  का  उत्पादन  घट  रहा  था  ।  इसी  तरह  श्री  जाजं॑

 फर्नान्‍्डीज  ने  भी  एक  वक्तव्य  दिया  था  कि  कोयले  की  कमी  के  कारण  अ्रनेक  उद्योग  बन्द  हो  रहे  थे  |

 जब  हम  ऊर्जा  मन्त्री  से  बात  करते  हैं  तब  वह  कहते  हैं  कि  हमारे  पाप  पर्याप्त  कोयला  है  (  मैं
 +

 मंत्री  से  पुछ  सकता  हुं  कि  क्या  इन  तीन  या  चार  मंत्रालयों  के  बीच  समन्वय  के  कारण  गत  पखवाड़

 में  स्थिति  में  सुधार  हुम्रा  है  ?  इन  मन्त्रालयों  के  बीच  समुचित  समन्वय  रखने  के  लिए  सरकार  ने

 कौन  से  विशेष  कदम  उठाये  हैं  ?

 श्री  बीजू  पटनायक  :  शरीर  जो  कुछ  मैं  कह  सकता  हूं  उसे  प्रधान  मन्त्री  ने  पहले  कहे

 दिया  है  |  समन्वय  झौर  भी  सुदृढ़  किया  जा  रहा  है  are  मु  पुरी  श्राशा  है  कि  सप्लाई  की  स्थिति

 में  सुघार  होगा  ।  परन्तु  जेसा  मैंने  कहा  हैं  में  स्टाक  बनाए  रखने  के  लिए  कोक  भट्टी  खपत  को  कम

 करने  की  सावधानी  बरत  रहा  हूं  इस  बीच  मान  लीजिए  आशा के  मुताबिक  यदि  कोयले  का

 स्टाक  ग्रा  जाता  है  क्योंकि  प्रघान  मन्त्री  ने  सम्बन्धित  मन्त्रियों  के  साथ  उच्च  स्तर  पर  यह  facia  ले

 लिया  कोक  भट्टी  खपत  को  श्रौर  उत्पादन  में  घाटे  को  कम  करना  श्रावइयक  नहीं  होगा  |  परन्तु

 अगले  तीन  महीने  में  मानसून  के  लिए  स्टाक  बनाए  रखने  के  लिए  कोक  भट्टी  खपत  को  8%,  कम

 करने  को  योजना  बनायी  जेसा  कि  मैंने  पहले  बताया  क्योंकि  उस  समय  स्थिति  खराब॑  हो

 जाएगी
 ।

 at  श्रो ०  के ०  श्रलगेशन  :  मैं  यह  कहता  g  कि  मेरे  मित्र  श्री  ज्योतिमंथ  बसु  ने

 जो  बहुत  से  विशेष  प्रइन  पूछे  उनका  उत्तर  मंत्री  ने  नहीं  दिया  है  ।

 मंत्री  ने  पहले  ही  इस  बात  को  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  इस्पात  की  भारी  कमी

 कारी  मुल्य  ्रौर  खुले  बाजार  के  बीच  1000  रुपये  से  1300  रुपये  तक  का  श्रन्तर  है  ऐसा  झ्नेक

 श्रकार  का  इस्पात  है  जो  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  के  पास  या  उनके  स्टाकिस्टों  के  पास  उपलब्ध

 नहीं  है  परन्तु  यह  खुले  बाजार  में  उपलब्ध  है  ।  यद्यपि  इस्पात  की  कमी  फिर  भी  खुले  बाजार  में

 कतिपय  किस्म  का  इस्पात  उपलब्ध है  इस्पात  प्राधिकरण  के  पास  नहीं  है  कया  मन्त्री  भहोदय

 बतायेंगे  कि  ऐसा  क्यों  है  आर  क्या  यह  स्थिति  की  जांच  करेंगे  |

 श्री  बीजू  पटनायक  :
 मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  वास्तविक  उपभोक्ता  के  रूप  में  श्रनेक

 बोगस  we  रजिस्टडें  हैं  ।  जैसा  कि  मैंने  कई  बार  बताया  है  कि  श्रपने  कथित  उद्योगों  में  इसे  प्रयोग

 में  लाने  की  बजाय  वे  इसे  काला  बाजार  में  बेच  रहे  हैं  ।

 हाल  ही  में  एक  या  दो  महीने  पहले  हमने  उन  सामान्य  व्यापारियों  जो  इसकी  कमी  के

 कारण  प्रभावित  कुछ  इस्पात  देने  का  निर्णय  किया  है  ।  हम  मांग  पुरी  करने  के  लिए  श्रपने

 श्रायात  की  भी  भलीभांति  योजना  बना  रहे  हैं  परन्तु  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  खचें  करके  केवल  STAT

 द्वारा  सभी  मांगें  पूरी  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  हम  एक  श्रोर  तो  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोशिश  कर  रहे

 हैं  ate  हमें  प्राता  है  कि  मंत्रालयों  संयुक्त  बेठकों  से  नतीजा  निकल  आएगी  ।  हमारे  उत्पादन
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 में  सुधार  होगा  कुछ  झायात  करके  हमें  मांग  पूरी  करनी  होगी  ।  हम  नए  इस्पात  संयंत्रों  के  लिए

 भी  योजना  बना  रहे  हैं  जो  निस्सन्देह  तत्काल  एक  हल  नहीं  )**

 झप्यक्ष  महोदय  :  सभा  के  कार्यवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  न  किया  जाये  ।

 थो  इयाम  नन्वन  fax  :  इस  प्रदन  के  उत्तर  से  बहुत  ही  गम्भीर  ate  भ्रसामान्य  स्थिति  मालूम

 हो  गयी  है  ।  हम  एक  ऐसी  स्थिति  में  पहुंच  गए  हैं  जिसमें  हमें  श्रास्ट्रंलिया  से  10  लाख  मीट्रिक  टन

 कोयले  का  ध्रायात  करना  होगा  ।  परन्तु  भीषण  बाढ़ों  के  बावजूद  श्रभी  तक  हमारे  स्वय  के  कोयला

 चत्पादन  से  हमारे  इस्पात  संयंत्र  चलते  रहे  हैं  ।  तब  क्या  माननीय  मन्त्री  इस  प्रस्ताव  से  सहमत

 होंगे  कि  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  या  सभा  की  किसी  समिति  द्वारा  समूची  बात  की  चांच

 की  क्योंकि  ag  तो  कोयले  के  रायात  का  ही  प्रदन  नहीं  है  परन्तु  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण

 बस्तु  है  जिसके  परिणामस्वरूप  हम  एक  बड़ा  भंडार  रखते  हैं  हमने  बहुत  जघिक  धन  निवेदा  किया

 है  ।  क्या  माननीय  मन्त्री  इस  सम्बन्ध  में  सभा  की  समिति  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 द्वारा  जाँच  कराने  के  लिए  सहमत  होंगे  ?

 श्रो  बीजू  पटनायक  :  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  पहले  ही  सभा  की  एक  भ्रघिकृत

 समिति  है  ।  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  को  इसका  पूरा  श्रघिकार  है  ।  भ्रौर  इसका

 घति  कोई  भी  जानकारी  मांग  सकता  है  और  किसी  भी  सरकारी  दस्तावेज  की  जांच  कर  सकता

 है  ak  यदि  प्राववयक  होगा  तो  समिति  के  समक्ष  मैं  भी  पूछताछ  के  लिए  उपस्थित  होने  को  ल्लेयार

 रहूंगा ।
 ह  ce  es

 saat  के  लिखित  उत्तर

 दिक्षित  व्यक्तियों  में  बेरोजगारों  समाप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय

 कपड़ा  निगम  हारा  की  गई  कार्य  wet

 #616.  श्री  उग्रसेन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  शिक्षिस  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी  समाप्त  करने  के  लिए

 क्या  की

 इस  निगम  ने  1978  से  कुल  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  भ्रौर

 क्या  इस  निगम  का  ate  विस्तार  किया  जायेगा  ?

 उद्योग  मन्त्री  जाज  फर्नान्डीज  :  at  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  ने  झपने

 उत्पादों  का  विपणन  करने  हेतु  1978  से  एक  रोजगार  योजना  शुरू  की  15

 1979  तक  8513  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  तथा  4584  प्रत्यादियों  का  साक्षात्कार  किया

 गया  था  |  इनमे ंसे  2849  व्यक्तियों  का  चयन  किया  गया  था  ate  1508  व्यक्ति

 प्राप्त  कर  रहे  थे  ।  इस  योजना  के  प्रधीन  668
 व्यक्तियों  को  काम  से  लगाया  गया

 ea  के  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 (a ) )

 (7)  प्रदन  स्पष्ट  wat  है  ।

 केखीय  योजना  में  weld

 #619,  श्री  लाल  जी  भाई  :  क्‍या  योजना  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  योजना  grat  के  उपाध्यक्ष  ने  केन्द्रीय  योजना  के  लिए  की  गई  व्यवस्था  में

 कटौती  करने  की  संभावना  से  इन्कार  किया  श्रौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  :  श्रौर  केन्द्रीय  योजना

 के  दो  संघटक  हैं  :  (1)  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  योननाए  जो  सीघे  उन्हीं  के  द्वारा  निष्पादित  की

 जाती  शर

 (2)  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  जो  राज्यों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।  योजना  श्रायोग

 के  उपाध्यक्ष  ने  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  समिति  की  दि०  19  1979  को  हुई  बेठक  में

 श्रपने  भाषण  में  यह  विचार  श्रव्य  प्रकट  किया  था  कि  पहली  शरणी  के  केन्द्रीय  योजना  में  योजना

 के  कार्यक्रमों  की  सहायता  के  लिए  श्रावश्यक  मूल  श्राघारभूत  समथेन  को  बहुत  श्रघिक  श्रवक्षय  किए

 बिना  कटौती  करने  की  कम  गुजाइश  थी  ।

 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  दिठ  24-25  1979  की  अ्रपनी  बेठक  में  केन्द्रीय  योजना

 के  संकेतिक  झाकार  पर  विचार  किया  ate  यह  सहमति  प्रकट  की  कि  दूसरी  श्रेणी  के  लिए  6000

 करोड़  रु०  के  प्रस्तावित  परिव्यय  को  कम  किया  जा  सकता  परन्तु  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के

 afzeqay  में  कटौती  करने  को  कोई  गु  जाइश  नहीं  थी  ।  इसलिए  ag  निणंय  किया  गया  कि  केन्द्रीय

 प्रायोजित  carat  के  क्षेत्र-विस्तार  की  इस  प्रकार  से  परिशोधित  किया  जाए  जिससे  कि  1979-83

 की  श्रवधि  में  2000  करोड़  रु०  की  राशि  केन्द्रीय  क्षेत्र  से  राज्यों  की  aaarat  को  wafer  की

 जा  सके  |

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  निर्माण  क्षेत्र  से  भ्रारक्षित  मदों

 का  हटाया  जाना

 622.  ett  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (*)  कया  टुथ  चमड़े  का  सामान  श्रौर  डबल  रोटी  तथा  बिस्कुट
 बनाने  के  < HIT  में  लगी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  faratareta  से  इन  वस्तुभ्नों  को  हटाने  के  लिए

 उद्योग  मंत्रालय  का  नीति  तेयार  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  इस  सुची  का  विस्तार  करने  ak  कृषि  उपकरणों  ate  स्टेनलेस  tale

 के  बतंनों  को  उस  सुची  में  शामिल  करने  are  उनके  निर्माण  को  छोटे  एककों  के  लिए  श्रारक्षित

 करने  के  प्रदन  पर  विचार  कर  रही

 (7)  कया  नीति  के  क्रियास्वयन  में  सरकारी  क्षेत्र  पौर  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  बीच  कोई

 भेदभाव

 सरकार  इस  नीति  को  कब  क्रियान्वित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?
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 उद्योग  मन्त्री  जाज  :  हां  नई  श्रौद्योगिक  जिसमें

 कुटीर  व  ग्रामीण  उद्योगों  पर  विशेष  बल  दिया  गया  के  एक  अग  के  रूप  में  इन  उद्योगों  में  बड़े

 क्षेत्र  द्वारा  उत्पादन  काय  छोड़  देने  के  बारे  में  एक  यथार्थपरक  एवं  व्यवहारिक  नीति  बनाई  जा  रही

 है  ।  इसमें  बड़  क्षेत्र  के  उत्पादकों  के  साथ  बातचीत  करना  शामिल  है  ताकि  बातचीत  के  जरिए  यह

 पता  लगाया  जा  सके  कि  वह  दी  गई  समय  में  किस  प्रकार  से  अपनी  विद्यमान  क्षमता  को

 अरन्य  क्षेत्रों  में  faaq  उत्पादन  करेंगे  श्रौर  उत्पादन  के  भ्रन्तर  को  पुरा  करने  के  लिये  लघु

 क्षेत्र  की  कस  तरह  से  सहायता  करेंगे  ।  इस  नीति  में  बड़े  उत्पादकों  के  उत्पादन  को  उनकी  विद्यमान

 लाइसेंसीक़त  क्षमता  तक  को  नियंत्रित  लघु  क्षेत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  व  इस  नीति  पर  कारगर

 ढंग  से  प्रमल  करने  का  सुनिद्चिय  करने  के  लिये  सरकार  को  श्रधघिक  शक्तियां  देने  के  लिए  उद्योग

 एवं  विनियमन )
 ग्रधिनियम  के  विद्यमान  उपबन्धों  में  संद्ोधन  करने  की  भी  परिकल्पना

 की  गई  है  ।

 कृषि  उपकरणों  के  विकास  को  केवल  लघु  क्षेत्र
 के  लिए  ही  श्रारक्षित  कर  गया

 हैं  ।  श्रभी  तक  स्टेनलेस  स्टील  के  बतंनों  के  उत्पादन  को  लघुक्षेत्र  के  लिए  श्रारक्षित  नहीं  कियां

 गया है  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन  किए  जाने  बोग्य  नए  उत्पादों  व  प्रक्रियाद्ों  का  पता  लगाने  हेतु

 उद्योगों  की  सूची  की  समय-समय  पर  संवीक्षा  की  जाती  है  ।

 नीति  के  क्रियान्बयन  में  निजी  व  सरकारी  क्षेत्र
 के

 बीच  कोई  भेदभाव  नहीं  बरता

 जाता  gt

 संसद  में  1977  को  प्रस्तुत  की  गई  नई  श्रौद्योगिक  नीति  में  की  गई  घोषणा

 के अ्रनुसार  लघु  क्षेत्र  के  लिए  श्रारक्षित  वस्तुझ्रों  का  उत्पादन  करने  वाले  बड़े  क्षेत्र  के  एककों  की

 क्षमता  पर  रोक  लगाकर  इस  नीति  के  क्रियान्वयन  की  दिशा  में  पहला  कदम  उठाया  जा  चुका  है  ।

 जिन  मामलों  में  बड़े  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  झ्र पनी  ला  इसेंसीकृत  क्षमता  से  afew  उत्पादन  करना

 शुरू  कर  दिया  था  उनमें  अरपना  उत्पादन  घटाकर  लाइसेंसीकृत  क्षमता  तक  लाने  के  लिए  बड़े  क्षेत्र

 के  एककों  झर  arate  कार्यकारी  fazer  जारी  कर  दिए  गए  है  ।  लघु  क्षेत्र  को  कानूनी  सुरक्षा

 प्रदान  करने  के  लिए  संसद  के  चालू  सत्र  में  एक  कानून  बनाते  का  प्रस्ताव हैं  बड़  क्षेत्र  के  एककों

 द्वारा  उत्पादन  छोड़ने  हेतु  समूची  नीति  के  एक  aa  के  रूप  में  इस  समय  बनाई  जा  रही  एक  qaTsT-

 वादी  समय  सूची  प्रस्तुत  की  जाएगी  ।

 सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसंस

 625.  श्री  aqaa  बरुध्ा  :  कया  उद्योग  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दनि  वाला  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  के  बाद  सीमेंट  के  उत्पादन  के  लिए  कितने  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 श्रावेदनों  के  भ्रनुसार  इन  संयंत्रों  में  कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  का  उत्पादन  होने  की

 श्राद्या  दौर

 लाइसेंस  किन-किन  लोगों  को  जारी  किये  जा  रहे  हैं  ?

 30.0



 14  1901  (aT#)  लिखित  उत्तर

 नन

 sari:  मंत्री  जाजें  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  है

 से  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  1977  से  7  श्रोद्योगिक

 लाइसेंस  तथा  32  झाशय-पत्र  जारी  किये  गये  थे  जिसके  ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं

 ऋम  सं०  पार्टो  का  नाम  कमता  स्थापना  स्थल

 ste
 टन

 3
 re

 झोद्योगिक  लाइसेंस

 He  सिन्थेਂ  टिक्स  जीमनहेड़ा 4.20  (

 केसोराम  इडस्ट्रीज  fete  2,50  पेडापाल्‍्ली

 म०  मंगलम  सीमेंट्स  fete  4-00  मोरक  (<1
 ०

 )

 श्रांध्रा  सीमेंट स च् a  2.50  बिजाग  )
 a

 म  क क ब
 सीमेंट्स  10,00  UENO ह  ५  ३

 रटनागिर  )

 पनयम  सीमेंट्स  0-43  सीमेंट  नगर  (ai,

 मसूर  सीमेंट्स  1.10  झम्मासन्दरा
 )

 ATS  पत्र 2

 लि०  0.96  (  =)  मकर्ला  (Hio

 म०  बिरला  जूट  4.00  सतना

 उदयपुर  सी
 मेंट  2.00  उदयपुर

 मे ०  रेमंड  वूलन  मिल्स  4.00  पथारिया

 म०  न्यू  इंडिया  माइनिंग  कापर

 4.00 (Sto)  लि»  बम्बई  चन्द्रपुर

 डालमिया  सीमेंट  लि ०  0-70  डालमियापुरम  (To

 पटेल  0.45  डोटड़

 सफेद

 कल्याणपुर  लाइम  एण्ड  सीमेंट

 aaa  लि०  1.34  बजनारी  ( faarz)

 श्री  राजू  3.00  वाडापलली
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 बाण

 10.  म०७०  राजस्थान  स्टेट  इ  एण्ड

 मिन ०  डिवेलपर्मन्ट  कार ०  0-33  कटपुतली

 11.  -azt.  0,33  भप्रखारा  ०)

 12.  नवा  0,33  बिलरा

 13  न्न्प्म  0.33  जेतरन  °)

 14.  0-33

 15  श्री  दिगविजय  सीमेंट  कं०  fete  4,00  ब्यावर  )

 16.  श्री  सोमानी  5.00  किवारली

 17.  झ्ोरिएंट  पेपर  मिल्स  लि०  9,00  अझासिफाबाद  (ato  प्र०्३

 18.  3,60 एसवेस्टोज  fete  देहरादून

 19.  स्ट्रा  प्रोडक्ट्स  लि०  4.18  बनस  )

 20,  fro  5.00  जामुल  (Ae

 21,  लि०  )  1.60  चान्दा

 22,  पुनालुर  पेपर  मिल्स  लि
 ०  3,00  नीम  का  थाना

 ०

 23  टेक्समेको  लि०  4.00  यरयुन्तला

 24  हिन्दुस्तान
 लिवर  लि०  4,00  बालोदा  बाजार  Te)

 2.00 25  सेन्चुरी  सीमेंट्स  मेहर

 11,09 26  लरसेन एण्ड  भ» उबर  लि  ०  चन्द्रपुर

 27  aaa  स्पिनिंगे  एण्ड  मेन्यु

 10.00

 28  हिन्दुस्तान  wale  fete  11.55  चिलहटी  Te )

 29  fae  0,25  केमोर  (He  To)

 30  1,60  गागल  (fge  Te) लि

 31  कोरोमंडल  फर्टीलाइजर  9.00  कलमाला  (AT.

 32  farafera  0,50  बीमबेहेड़ा  ०  )

 )

 ee eee
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 राजस्थान  में  विकास  at  धीमी  गति

 *626.  थी  एस०  vee  सोमानी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ऐसे  समाचार  मिले  हैं  कि  राजस्थान  में  बिजली  की  कमी  तथा

 परिवहन  साधनों  के  श्रभाव  से  लम्बी  gata  से  श्रौद्योगिक  विकास  की  गति  धीमी  रही

 क्या  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  aaah  किया  गया  atc

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  का  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 भ
 करने  का  विचार है  ?

 उद्योग  मन्त्री  जाज॑  फर्नान्डीज  :  से  सरकार  को  इस  प्रकार  की  कोई

 सुचना  नहीं  मिली  है  कि  बिजली  तथा  परिवहन  सम्बन्धी  ararat  के
 कारण  राजस्थान  में  भरौद्योगिक

 विकास  की  गति  घीमी  हो  गई  है  ।  किसी  राज्य  के  श्रौद्योगिक  विकास  की  गति  श्रनेक  कारणों  पर

 निभेर  करती  जिनमें  बिजली  तथा  परिवहन  भी  शामिल  है  ।  जब  कभी  बिजली  श्रथवा  परिवहन

 सम्बन्धी  विदोष  समस्याएं  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  लापी  जाती  हैं  तो  समुचित  उपचारात्मक

 कार्रवाई  की  जाती  है  ।  रेल  मन्त्रालय  यातायात  सम्बन्धी  शअ्रावश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 थरिवहन  क्षमता  की  निरन्तर  संवीक्षा  कर  रहा  है  तथा  उसमें  वृद्धि  करने  हेतु  कार्रवाई  कर  रहा

 जब  कभी  झ्रावद्यक  समभा  जाता  है  तो  प्राथमिकता  के  arent  पर  यातायात  को  चलाने  के

 लिए  सहायता  भी  दी  जाती  1956  में  राज्य  में  समतल  तथा  faquae  सड़कों  की  लम्बाई

 22,518  किलोमीटर  थी  ।  यह  लम्बाई  1978  में  बढ़  कर  29,194  किलोमीटर  तक  हो  गई  है  ।

 नहां  तक  बिजली  का  सम्बन्ध  है  राजस्थान  में  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  1951  के  31  मेगावाट  से  बढ़

 कर  1978  के  अन्त  तक  लगभग  939  मेगावाट  तक  हो  गई  थी  ।  चालू  परियोजनाश्रों  से

 चालू  योजना  अ्र्थात  1978-83  के  श्रन्त  तक  बिजली  उत्पादन  क्षमता  1,550  मेगावाट  हो  जाने  की

 श्राशा है

 रजनीश

 ¥627,  श्री  aad  बरुधा  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  ग्रादेश  जारी  किये  हैं  कि  श्राचायं  रजनीश  के  पूना  स्थित

 sean  में  जाने  वाले  विदेशियों  को  वीजा  न  दिया  श्रौर

 यदि  तो  इस  कार्यवाही  के  कारण  क्या  हैं  ?

 7.0  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल
 :  जौ  श्रीमान्‌  ।

 1978  में  ager  जारी  किए  गए  थे  कि  पूणे  में  रजनीश  श्राश्रम  में  प्रवेश  के  इच्छुक  किसी  विदेशी

 को  वीजा  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।

 सरकार  की  जानकारी  में  लाई  गई  श्रवांछनीय  गतिविधियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 ऐसे  अनुदेशों  का  जारी  किया  जाना  श्रावव्यक  समभ्ा  गया  था  ॥

 समुद्री  विज्ञान  श्रनुसंघान  पोत

 #628,  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 समुद्र  विज्ञान  भ्नुसंघान पोत  की  age  में  विलम्ब  के
 क्या  कारण

 (8)  इसके  कब  तक  प्राप्त  किये  जाने  तथा  चालू  किये  जाने  की  सम्भावना  झ्रौर

 चौका  की  लागत  क्या  होगी  झर  उसमें  भुगतान  की  शर्तों का
 ब्यौरा  क्या है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरार  जी  :  प्रभी  परियोजना  के  लिए  सरकार  की

 प्रतीक्षा  की  जा  रहटी  हे  ।  परिणामस्वरूप  ऐसे  श्रनुमोदन  के  बिना  जलयान  प्राप्त  नहीं  किया  जा

 सकता है  ।

 अन्तिम  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  के  बाद  लगभग  3  बष  में  इ  सके  चालू  किए  जाने

 की  दै  ।

 सूल  are  डिपो/पुजों,  परामश  सम्बन्धी  sfareroy  भोर  परियोजना  प्रभार  सहित

 जलयान  पर  कुल  लागत  लगभग  25  करोड़  रु०  झ्ाने  की  ग्राशा  है  ।  इसमें  से  संघीय  जमंग  गण  राज्य

 ने  14  करोड़  रु०  पू  जीगत  सहायता  प्रदान  करने  का  संकेत  किया  हे  ।  इसके

 उन्होंने  जलयान  पर  प्रतिष्ठापित  करने  के  लिए  वंज्ञानिक  उपकरणों  यन्त्रों  के  लिए

 6  करोड़  रुपये  के  पूजीगत  अनुदान  का  भी  संकेत  दिया  इन  सब  पर  अभी  सरकार  द्वारा

 स्वीकृति  प्रदान  नह्दीं  की  गई

 सरकारो  क्षेत्र  में  नयी  भ्रोद्योगिक  परियोजनाओं  को  स्थापना

 *629,  थी  सुरेन्द्र  विक्रम  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  में  नयी

 Mafra  परियोजनाएं  स्थापित  किये  जाने  की  सम्भावना

 (a)  ऐसी  नयी  श्रौद्योगिक  परियोजनाश्रों  की  स्थापना  के  लिए  स्थान  चुनने  का  मुख्य

 AAT  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  को  प्रमुख  झौद्योगिक

 केन्द्रों  में  स्थापित  करने  की  बजाय  विकसित  श्रौर  cafes  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  करने

 का

 उद्योग  मन्त्री  ( att  :  जी  हा ँ।
 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी

 क्षेत्र  की  नई  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  को  पंचवर्षीय  योजना  (1978-83)  के  मसोदे

 में  शामिल  किया  गया  है  |

 (@)  केन्द्रीय  झौद्योगिक  परियोजनाओं  के  स्थापना  स्थलों  का  निर्घारण  मुख्यतः  तकनीकी

 प्राधिक  erat  को  ध्यान  में  रख  कर  किया  जाता  है  |

 सरकार  की  यह  नीति  है  कि  केन्द्रीय  परियोजनाशों  की  स्थापना  हेतु  मुख्य  श्रौद्योगिक

 केन्द्रों
 के  मुकाबले  कम  विकसित  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दी  जाए  दी बदात  fe  यह  TaTTAT:  तकनीकी

 भ्राधिक  पहलुश्रों  से  उपयुक्त  हो  ।
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 महासागर  क्षेत्र  में  संसाघनों  का  सवक्षण

 *८30.  श्री  alo  Bo  जाफर  झरीफ  :  क्या  बिज्ञान  ate  प्रोद्योगिको  मन्त्री  यह॒  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  देश  के  इदें-गिद  300  मील  महासागर  क्षेत्र  में  संसाधनों  का  सर्वेक्षण

 करने  के  लिये  कोई  एजेन्सी  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  मोरार जी  :
 श्रोदन  साइंस  एण्ड  टेक्नोलोजी  एजेन्सी

 के  एक  विभागीय  ae  की  सर्वप्रथम  1976  में  स्थापना  की  गई  थी  ।

 1978  में  इस  ate  पुनर्गठन  किया  गया  ।  WlTST  के  तत्वावधान  में  200  समुद्री  मील  तक  फैले

 अनन्य  झाधिक  जोन  में  सर्वेक्षणों  a  ara  महासागर  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  के  लिए  अनुसंधान

 gfrarat  की  स्थायना  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 एक  वक्तव्य  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  जिसमें  भारत  के  राजपत्र  में  श्रघिसूचित

 इस  बों  का  इसके  व्यापक  ध्येय  श्र  Meer  की  स्थाई  समिति  का  संघटन  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०  4249/79 |

 इलेक्ट्रानिक्स  के  सम्बन्ध  में  श्रायात  नोति

 +*631.  श्री  एम०  ato  चन्द्र  TAL  मूर्ति  :

 थ्रो  निहार  लास्कर  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इलेक्ट्रानिकी  के  सम्बन्ध  में  उदार  बनाई  गई  श्रायात  नीति  के  उपकरण

 ताशों  को  कोई  लाभ  नहीं  पहुंचा  है  क्योंकि  उनको  अपनी  आ्रावश्यकताओं  की  पूति  के  लिए  wait  भी

 सारी  श्रौपचारिकताएं  पूरी  करनी  होती

 यदि  तो  कया  में  नहीं  प्रमाण  पत्र  की  शतं  का  त्याग  करने  से

 इलेक्ट्रॉनिकी  उपकरण  निर्माताश्रों
 को

 दिक्कतों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जो  मुख्य  रूप  से  लघु

 उद्योग  क्षेत्र  में

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  दिक्कतों  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का

 क्या  झाल  इंडिया  इंस्ट्रटमेंट  मेन्यूफक्च रंस  एंड  डीलसं  एसोसियेशन  |  क  एक  चार

 सदस्यीय  दल  ने  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  सहित  विभिन्‍न  देशों  का  दौरा  किया  arate  यूरोपीय

 झाधिक  समुदाय  के  देशों  में  इलेक्ट्रोनिक्स  उपकरणों  के  बारे  में  सरकार  को  एक  प्रतिवेदन  दिया

 art

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनके  सुभावों  से  सहमत  हो  गई  है  ?

 प्रधान  wea  मोरार  जी  :  से  उदार  शरायत  नीति  से

 निर्माता  उसी  प्रकार  का  लाभ  प्राप्त  करते  हैं  जेसा  भ्रन्य  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  के  निर्मातागण  ae
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 1978-79  की  ध्रायात  नीति  के  ग्रन्तगंत  कई  इलेक्ट्रॉनिक  संघटक  पुर्जों  को  मुक्त  सामान्य  लाइसेंस

 (TIT  जनरल  के  भ्रन्तगंत  श्रायात  किया  जाता  है  श्रौर  कई  wea  संघटक  पुर्जों  को  भी

 इसकी  प्रक्रिया  संबंधी  कठिनाइयों  के  बगर  श्रायात  लाइसेंसिंग  योजना  इंपोरटिंग

 लाइसेंसिंग  स्कीम )  के  श्रघीन  किया  जा  सकता  है  ।  इलेक्ट्रॉनिकी  उपकरणों  के  श्रायात  के

 लिये  में  निमित  नहीं  किया  सम्बन्धी  प्रमाण  पत्र  एम ०  आई ०  सी  ०)  की

 झाववयकताझओओं  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  |  यह  प्रमाण  पत्र  सीमा  शुल्क  से  छूट  प्राप्त

 करने  के  दावे  के  anda  में  पेश  किया  जाता  है  |

 इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  को  न  तो  प्रदन  में  उल्लिखित  दल  की  यात्रा  के  बारे  में  जानकारी  है

 Rit  ही  वह  इसकी  किसी  रिपोर्ट  से  अवगत  हे  ।  उनके  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को

 स्वीकार  करने  का  कोई  प्ररन  ही  नहीं  उपस्थित  होता  ।

 टेलीविजन  सेटों  के  भ्रघिक  मूल्य

 *632,  डा०  mel  नारायण  पांडेय  :
 क्या  इलेक्ट्रानिको  मंत्रो  निम्नलिखित  जानकारी

 शदानिवाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  भारत  में  निमित  टेलौविजन  सेटों  के  मूल्य  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रचलित

 मूल्यों  से  बहुत  झघिक

 क्या  area  इलेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  को  टेलीविजन  के  कुछ  पुर्जों  का  श्रायात  करने

 ay  श्रनुमति  दी  गई  है  atk  उसे  wa  सुविधाएं  भी  दी  गई  हैं  परन्तु  उनके  टेलीविजन  सेटों  के  मूल्य

 अभी  भी  बहुत  अधिक

 यदि  तो  टेलीविजन  के  पुर्जों  के  झायात  के  लिए  दी  गई  सुविवाश़ों  कम्पनी

 को  1976-77,  1977-78  शौर  1978-79  के  दौरान  दी  गई  अन्य  सुविधाश्रों  का  ब्यौरा  बया

 झर

 क्या  यह  सच  है  कि  कम्पनी  ने  इन  सुविधाओं  का  दुरुपयोग  किया  है  ?

 प्रधान  मन्त्री  सोरार  जी  :  से  भारत  में  स्थानीय  रूप  से  निर्मित

 डूर-दर्शन  सेटों  मूल्य  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रचलित  मूल्यों  की  तुलना  में  wield  ग्रघिक  है

 एक  5]  से०  मी ०  वाले  मल्टी  चैनल  दूरदर्शन  संट  का  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सत  मूल्य  90

 डालर  जबकि  भारतीय  बाजार  में  इसकी  कीमत  72,200  रु»  मूल्यों  में  यह  अन्तर

 इलेक्ट्रॉनिक  संघटक-पुर्जों  की  ऊची  कीमतों  के  कारण  है प्रोर  न  केवल  gata  सेटों  में

 प्रयुक्त  संघटक  पुर्जों  पर  श्रपितु  स्वयं  सेट  पर  लगाए  जाने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  दुल्कों

 एवं  करों  के  भार  के  कारण  भी  है  |  मेससं  qreq  इलेक्ट्रॉनिक्स  (aTzaz )  )
 लिमिटेड  श्रायात  व्यापार

 नियंत्रण  नीति  के  श्रन्तगंत  समय-समय  पर  स्वीकार्य  श्रपने  प्रयोक्ता  तथा  प्रतिपूर्तिਂ

 लाइसेंसों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  कंपनी  द्वारा  बनाए  रहे  दूरदर्शन  सेटों  के  मूल्य  भ्रन्य  भारतीय

 निर्माताश्नों  द्वारा  निमित  किए  जाने  वाले  इसी  प्रकार  के  सेटों  के  मूल्यों  के  समतुल्य  हैं

 dad  इलेक्ट्रानिक्स  ने  उन  सुविधाश्रों  का  लाभ  vara  है  जो  दूरदर्शन  सेटों  के  निर्माताओं
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 को  रूप  से  उपलब्ध  हैं  ।  वे  लघु  उद्योग  at  में  इलेक्ट्रानिक  उत्पादों  के  निर्यात  में  श्रग्रणी हैं

 sat  उन्हें  उसी  प्रकार  के  लाभ  प्राप्त  होते  जो  श्राम तौर  पर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को

 उपलब्ध हैं

 ध्रनधघिकृत  fara  करघों  का  नियमित  किया  जाना

 #633,  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ATHIT  ने  जुर्माना  लेकर  वतंमान  श्रनधिकृत  बिद्युत  करघों  को  नियमित  करने

 का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  वर्ष  1977  झ्रौर  1978  में  कितने  श्रनघधिकृत  विद्युत  करघे  नियमित

 किए

 Wut  कितने  अनधिकृत  विद्य/त  करघों  को  नियमित  किया  जाना

 क्या  दक्षिण  महाराष्ट्र  पावरलूम  ग्रोनसं  एसोसियेशन  ने  विद्यमान  विद्युत  करघों  को

 तेजी  से  नियमित  करने  और  उनके  सामने  द्  रही  वित्तीय  कडिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए

 बाही  करने  का  सरकार  से  अनुरोध  किया  भोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  से  7  1978  को  संसद  में  सभा

 पटल  पर  रखे  गए  कपड़ा  नीति  सम्बन्धी  विवरण  में  यह  बताया  गया  है  fe  विद्यमान  श्रनघिकृत

 बिजली  चालित  करघों  को  कड़  ayes  का  प्रस्ताव  करने  पर  ही  नियमित  पंजीकृत  किया

 जाएगा  |  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  का  तरीका  विधि  मन्त्रालय  के  पशम  से  तैयार  किया  जा  रद्दा

 ह  प्रभी  तक  कोई  श्रनघिकृत  करघा  नियमित  नहीं  किया  गया  है  ।

 पार्टी  को  सूचित  कर  दिया  गया  था  कि  मामला  विचाराधीन  हूँ  ।

 जिला  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  का  कार्यकरण

 १634.  थो  राम  विलास  पासवान  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जिला  श्रौद्योगिक  केन्द्रों  पर  किये  गए  व्यय  के  संदर्भ  में  इनके  उत्पादन  एवं  रोजगार

 पहलुओं  के  संबन्ब  में  योजना  श्रायोग  के  क्या  विचार

 क्यां  इन  केन्द्रों  की  दक्षता  रोजगारोन्मुखता  के  प्रइन  पर

 गत  डेढ़  वर्षों  के  दौरान  योजना  भ्रायोग  श्रौर  उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  कुछ  श्रसहमति  रहटी  ax

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  योजना  आयोग

 के  परामदां  से  तयार  किया  गया  था  तथा  उसको  अंतिम  रूप  दिया  गया  था  ।  जिला  उद्योग  केन्द्रों

 पर  होने  वाले  के  qa  में  इनके  उत्पादन  रोजगार  सम्बन्धी  पहलुओं  का  मूल्यांकन

 करने  की  पहल  योजना  आयोग  द्वारा  नहीं  की  गई  हूं  ।
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 इन  केन्द्रों  की  दक्षता  तथा  रोजगारोन्मुखता  के  Ter  पर

 aaa  भ्रायोग  तथा  उद्योग  मन्त्रालय  के  बीच  कोई  भी  भसहमति  नहीं  रही  है  ।  वास्तव में  ग्रामीण

 are  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  fag  योजना  grant  जिला  उद्योग  केन्द्रों  एकीकृत

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  बीच  उपयुक्त  का  पता  लगाने  में  पूरी  तरह  से  सम्बद्ध

 रहा

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 हवालातों  व्यक्तियों  की  नजरबन्दी  के  बारे  में  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता मैं  संशोधन

 *635,  थ्री  सरत  कार  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मया  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 हैं  ताकि  हवालाती  व्यवितयों  को  भ्रसामान्य  रूप  से  लम्बी  भ्रवधि  तक  जेलों  में  न  रखा

 जेलों  में  स्थान  बढ़ाने  श्रौर  रहन-सहन  की  दशा  में  सुघार  करने  के  लिए  गत  दो

 ब्षों  कै  दौरान  राज्यों  को  कितनी  afer  श्रावंटित  की  प्रौर

 क्या  यह  सच  है  कि  जहां  तक  रहन-सहन  को  हालत  के  प्रइन  का  सम्बन्ध  है  देश  में

 उड़ीसा  राज्य  की  लगभग  सभी  जेलों  में  बहुत  बुरी  हालत है  ?

 गृह  मन्त्रालय  तथा  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  में  राज्य  मन्त्री  पाटिल

 (*)  तथा  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल ०
 ee  4250/79)

 yy q welaet  इंडिया  लि०  में  sat  का  asta

 636,  श्री  सोम  नाथ  चटर्जी  ;  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  उन्हें  वेस्टोबेल  इण्डिया  लिमिटेड  के  कमंचारी  यूनियनों  से  इस  समय  विदेशी

 uaferat  के  शेयरों  वाली  इस  कम्पनी  के  भारत  सरकार  के  एक  उपक्रम-इंस्ट्रमेंटेशन  लिमिटेड  द्वारा

 44  प्रतिशत  दोयरों  के  asia  के  बारे  में  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  शर

 एक  एकाघिकार  गृह  को  उक्त  शेयरों  के  18  प्रतिशत  TAT  श्रजित  करने
 देने

 तथा

 शेष  26  प्रतिशत  शेयरों  का  इंस्ट्रमेटेशन  लिमिटेड  द्वारा  करने  की  अ्रनुमति  देने  का

 श्रौचित्य है  ?

 उद्योग  मन्त्री  ( sit  जाजें  फर्ान्डीज )  :  जी

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  प्रभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 उपयुक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 80-89  के  में  कागज  wi  मांग

 श्री  गण  नाथ  प्रधान  :

 38



 लिखित  उत्तर 14  1901  (7%)

 sit  Be  clo  राम  :  कया  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  ATA  लगाया  है  कि  80-89  के  शक  में  देश
 में

 कागज  की  कितनी  मांग

 कया  देश  में  विद्यमान  एकक  मांग  को  पुरा
 कर

 सकेंगे
 ?

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  पंचवर्षीय  योजना  (1978-83)  के  मसौदे  के

 झनुसार  AY  1982-83  में  14.25  लाख  मी ०  टन  एवं  1987-88  में  19,40  लाख  मी
 ०  टन  कागज

 ब  गत्ते  की  मांग  होने  का  अनुमान  है  |

 उद्योग  की  1-4-1979  की  विद्यमान  क्षमता  13.95  लाख  मी ०  टन  है  जो  इस  बताई

 गई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  होगी  ।  सरकारी  क्षेत्र  में  परियोजनाएं  लगाकर  व

 निजी  क्षेत्र  में  लाइसेंस  देने  की  योजनाश्रों  के  द्वारा  क्षमता  बढ़ाने  हेतु  कारवाई  की  गई  है

 बुरहारनपुर ताप्ती  मिल्स  द्वारा  कपड़  का  बचा  जाना

 6001.  sit  हुकम  चन्द  ( =oara )  :  गेया  उद्योग  मन्त्री  16  अगस्त  के
 तारांकित  प्रइन  स०

 437  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1976  से  1978  तक  की  श्रवधि  के  दौरान  बुरहानपुर  ताप्ती

 मिल्स  द्वारा  किन-किन  पार्टियों  को  ग्रे  कपड़ा  बेचा  गया  था  बेचे  गये  कपड़  की  किस्म

 श्रौर  मूल्य  क्या

 (@)  क्या  पार्टियों  को  कुछ  घनरादि  अग्रिम  जमा  करनी  पड़ती  है  श्रौर  यदि  हां  तो

 श्रौर  निगम  पार्टियों  पर  कौन-कौन  सी  शर्ते  लगाती  है  atx  क्या  कुछ  ऐसी  पार्टियां  है  जो

 निगम  से  इस  कपड़  की  भारी  मात्रा  खरीदती  हैं  श्रौर  इसे  स्वयं  बेचने  का  प्रयास  करती  हैं  शर

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इसका  पता  हूँ  और  ऐसी  पार्टियों  के  साम  क्या  हैं  ;

 कितनी  श्रौर  किन-किन  पार्टियों  ने  इस  safe  के  दौरान  निगम  से  ग्रे  प्रोसेसड  कपड़ा

 सरीदा  था  लेकिन  उन्होंने  श्रपनी  atc  से  कपड़ों  की  इन  खेपों  की  डिलिवरी  नहीं  ली  थी  श्रौर

 gas  परिणामस्वरूप  निगम  को  कितनी  राशि  की  हानि  श्र

 क्या  इन  पार्टियों  को  छूट  दी  गई  थी  श्रौर  यदि  तो  प्रत्येक  पार्टी  को  दी  गई  छूट

 की  राहि  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  1975  से

 AIM,  1978  की  श्रव्घि  की  जानकारी  19,4.78  तथा  16-5-78  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या

 7460  तथा  9827  से  सम्बन्धित  श्राइवासन  को  पुरा  करने  हेतु  संसद  पुस्तकालय  में  रखी  जा  रही

 अ्रनुकूल  फल है  ।  श्रनुभव  से  ज्ञात  होता  है  कि  जानकारी  इकट्ठा  करने  में  लगने  वाले  परिश्रम  के  Qe

 नहीं  निकलेगा

 सै  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |
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 लिखित  उत्तर  499%,  1979

 ame  प्रायोग  के  सचिव  को  पुलिस  श्रनुसंधान  ब्यूरो  का  नियुक्त  किया  जाना

 6002.  थी  सुरेन्द्र  सिह  :

 शो  सोगत  क्या गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1979  के  श्राफ  में  प्रकाशित

 इस  समाचार  की  भ्रोर  दिलाया  गया  है  कि  शाह  आयोग  के  सचिव  ने  सरकार  द्वारा  उन्हें  पुलिस

 भनुसंघान  ब्यूरो  का  श्रथ्यक्ष  नियुक्त  किये  जाने  के  नि्णय  के  fade  में  समय  से  पूर्व  aar  निवृत्त

 होने  की  ५६-10: ६-18  की  भ्रौर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  प्रपनाई  गई  नीति  अथवा  कसौटी  का  ब्यौरा

 बया है  ?

 गृह  मंत्री  एच ०  एम०  :  भौर  शाह  श्रायोग  के  बन्द  हो  जाने  पर

 शाह  श्रायोग  के  सचिव  श्री  पी०  राजगोपाल  को  कम  वेतनमान  के  पद  पर  नियुक्त  किया

 गया  था  ।  श्री  राजगोपाल  ने  निम्न  पद  पर  अ्रपनी  नियुक्ति  से  अप्रसन्न  होकर  श्रनुरोध  किया  कि

 उन्हें  समय  aga  सेवानिवृत्त  होने  के  लिए  भ्रनुमति  दी  जाए  ।  इसलिए  वह  प्रधान  मन्त्री  तथा

 गृह  मन्त्री  से  मिले  थे  ।  उनके  साथ  aaa  faart-fana  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्होंने  कहा  कि

 उनके  पूर्व  अनुरोध  पर  विचार  करने  की  भ्ावश्यकता  नहीं  है  ।

 ऐसी  नियुक्तियां  ate  पदों  की  उपलब्धि  पर  निभंर  करते  हैं  ।

 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  लिए  धनरादि  में  कमी

 6004,  st  माघव  राव  सिघिया  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विकसित  श्रौर  श्रविकसित  राज्यों  के  लिए  केन्द्रीय  प्रायोजित  प्रथवा  सहायता

 प्राप्त  योजनाश्रों  हेतु  श्राबंटित  घनराशि  में  कमी  करने  का  प्रस्ताव  श्रायोग  के  विघाराधीन

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अ्रौर

 न्य  झ्विकसित  राज्य  को  घनरादि  श्राबंटित  किये  जाने  के  परिणामस्वरुप  कौन-कौन

 राज्य  प्रभावित  होंगे  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  श्रौर  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद  ने  24-25  1979  को  हुई  तपनी  बेठक  में  केन्द्रीय  ae  केन्द्रीय  प्रायोजित

 स्कीमों  में  कुछ  परिशोधनों  के  लिए  सहमति  प्रकट  की  ।  इसके  परिणामस्वरूप  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  ऐसी

 स्कीमों  के  लिए  घनरादि  की  व्यवस्था  में  1979-83  के  श्रगले  4  वर्षों  में  लगभग  2000  करोड़  रु०

 की  कमी  हो  जाने  की  झाशा है  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  यह  भी  किया  कि  इस  प्रकार  से

 दी  जाने  वाली  घनराशि  को  हरेक  राज्य  की  श्राय  समायोजित  कुल  जनसंख्या  (Alo  स०  Fo

 के  qe  अर्थात  जनसंख्या  द्वारा  गुणित  राज्य  को  प्रति  व्यक्ति  श्राय  के  विलोम  के  श्राघार

 विशेष  श्रेणी  से  इतर  14  राज्यों  के  बीच  वितरित  किया  जाना  चाहिए  ae  फामू  गाडगिल

 फार्मूले  की  अपेक्षा  ara  कम  विकसित  राज्यों  के  लिए  अघिक  श्रनुकूल  है
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 लिखित  उत्तर 14  1901  (#1)

 पर  प्रातबन्ध लि «नवम
 ga  के  कर्मचारियों की  stat

 6005,  श्री  सी०  कण  चनप्पन  :  बपा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  केन्द्रीय  सेवा  में  ग्रूप
 sy

 के  कर्मचारियों की  भर्ती
 पर

 गत  कुछ  वर्ष
 से

 लगा

 प्रतिबन्ध  ait  भी  जारी

 ययि  तो  क्या  सरकार  को  कमेंचारियों  को  कमी  होने  के  कारण  विभिन्‍न

 लयों  को  हो  रही  कठिनाइयों  की  जानकारी  श्रोर

 क्या  सरकार  इस  प्रतिबन्ध  को  यथाशीघ्र  उठायेगी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  :  से  चपरासियों  के

 योजन  की  सम्पूर्ण  प्रणाली  को  पुनरीक्षा  के  होने  1976  में  चपरासियों  के  रिक्त  पदों  को

 भरने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  था  ।  यह  प्रतिबन्ध  समूह  के  श्रन्य  पदों  पर  लागू  नहीं  था  ।

 aa  प्रतिबन्ध  को  उठा  लिया  गया  है  ae  21-3-79  को  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।

 रुग्ण  कपड़ा  एककों  को  श्रपने  नियन्त्रण  में  लेता

 6006.  श्री  श्रमर  fag  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 सरकार  ने  राज्यवार  भ्रब  तक  ऐसे  कितने  कपड़ा  एककों  को  अपने  नियंत्रण  में  लिया

 2  a  रुग्ण  हैं  ।  जिनका  प्रबन्ध  ठीक  प्रकार  नहीं  किया

 इन  एककों  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  कपड़  को  निर्माण  किया  तथा  निर्यात

 किया  are  कितना  लाभ  अ्रजित  किया  अथवा  हानि  उठाई  तथा  कितनों  को  रोजगार  प्रदान

 श्रौर

 इन  एककों  की  स्थिति  सुधारने  तथा  इनके  प्रबन्धों  को  मजबूत  बनाने  ate  उसको

 पुनर्गठित
 करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  झधवा  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  रुग्ण  वस्त्र  उपक्रम

 (  राष्ट्रीयकरण )
 1974  बन  जाने  के  बाद  से  समय-समय  पर  2  ait  वस्त्र  मिलों  का

 उद्योग  एवं  श्रधिनियम  अथवा  अन्य  प्रकार  ते  अधिग्रहण  किया  गया  है  ।

 इनका  राज्य-वार  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :

 गुजरात

 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेदा

 तमिलनाडु

 केरल

 पश्चिम  बंगाल

 उत्तर  प्रदेदा

 राजस्थान



 लिखित  उत्तर  4  1979

 कर्नाटक

 पांडिचेरी

 राज्य  क्षेत्र

 तथा  सुचना  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  ate

 सभा
 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 गुजरात  राज्य  के  बेरोजगारों  को  सहायता

 6007.  भी  छोटू  भाई  गामित  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  बेरोजगार  स्नातकों  तथा  सहित

 दिक्षित  बेरोजगारों  के  बारे  में  कोई  जानकारी  एकत्र  की

 यदि  तो  गत  वित्तीय  ag  के  दौरान  गुजरात  सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 उनकी  सहायता  के  लिये  कितनी  afer  दी  atk

 कया  सम्पूर्ण  राशि  इस  बीच  राज्य  सरकार  द्वारा  खच  की  जा  चुकी  है  ate  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फजलुरंहमान )  :
 राज्य  सरकार  ने  1978-83

 के  लिए  wat  योजना  के  प्रारूप  योजना  के  में  0.58  लाख  स्नातकों  शौर

 धारियों  सहित  काम  की  तलास  करने  वाले  शिक्षितों  की  संख्या  2.62  लाख  होने  श्रौर  इस  योजना

 की  अवधि  में  2.30  लाख  स्नातकों  श्रौर  डिप्लोमाघा  रियों  सहित  काम  तलाश  करने  वाले  दिक्षितों

 की  संभावित  वृद्धि  की  संख्या  5.27  लाख  होने  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 (a)  शरीर  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  कृषि  श्रौर  संबद्ध  कार्यकलापों  के

 श्रौद्योगिक  arent  के  विस्तार  श्र  ग्रामीण  उद्योगों  के  झाधघारभूत  व्यवस्था  संबंघी

 aint  के  सामाजिक  सेवाओं  के  परिशोधित  न्यूनतम  अ्रावइ्बकता  शरीर

 पूर्ण  रोजगार  के  लिए  क्षेत्र-प्रायोजना  के  जरिए  के  भ्रवसरों  सहित  रोजगार  के  श्रवसर

 उत्पन्न  करने  की  परिकल्पना  की  गई  है  ।  केन्द्रीय  श्रौर  राज्य  में  ऐसे  परिव्ययों  की  मात्रा

 ठीक-ठीक  बताना  संभव  नहीं  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  गुजरात  में  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए

 रोजगार  के  अवसरों  में  विस्तार  होगा  ।  एक  केन्द्रीय  स्कीम  दिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  स्व-रोजगार

 श्र  साथ  ही  वेतनयुक्त  रोजगार  को  बढ़ावा  देने  के  विशेष  उद  दय  से  चल  रही  वह  उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  उपांत/बीज  घन  स्कीम  है  ।  इस  स्कीम  के  भ्रन्तगंत  केन्द्रीय

 सरकार  ने  गुजरात  सरकार  को  1977-78  में  40  लाख  रु०  दिए  जिनमें  से  केवल  4.36  लाख

 रु०  खच  किए  गए  इसके  अलावा  इससे  पहले  पांच  लाख  रोजगार  कायें क्रम  श्रौर  रोजगार  ह. सवधन

 कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  जो  15.79  लाख  दिए  गए  थे  वे  भी  ag  नहीं  किए  गए  वे  1979-80

 के  लिए  किसी  श्रतिरिक्त  सहायता  के  लिए  भ्रनुरोध  नहीं  किया  गया  1979-80  के  लिए

 राज्य  की  योजना  में  भी  1979-80  के  लिए  3.89  करोड़  रु०  के  परिव्यय  से  fatad  बेरोजगारों

 के  लिए  एक
 स्कीम

 को  परिकल्पना  की  गई  है  ।
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 भारतीय  रुई  निगम  के  रई  वसुली  क्रन्द  को  स्थापना

 6008,  थी  wafag  भाई  पटेल
 :

 कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  10  1978  को  केशोद  से  ऐसी  कोई  मांग  प्राप्त  हुई  है  कि  गुजरात  के

 सौराष्ट्र  क्षेत्र  के  जूनागढ़  जिले  में  केशोद  सिटी  या  माणावदर  में  भारतीय  रुई  निगम  का  रुई  वसूली

 केन्द्र  स्थापित  किया

 यदि  तो  इस  मांग  का  स्वरूप  ate  ब्यौरा  क्या है
 तथा  यह  मांग  किसकी  भोर  से

 की  गई  श्रोर

 केशोद  या  माणावदर  में  रुई  वसुली  केन्द्र  कब  तक  खोला  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  )  :  तथा

 मैससं  रति  लाल  करसनजी  विन्निंग  एण्ड  केशोद  से  1978  में  एक

 श्रभ्यावेदन  प्राप्त  द्र  जो  भारतीय  कपास  निगम  द्वारा  केशोद  में  एक  कपास  खरीद  केन्द्र

 खोलने  के  बारे  में  था  ।  माणावदार  के  बारे  में  कोई  अन्य  श्रम्यावेदन  प्राप्त  नहीं  sa  है  ।  भारतीय

 कपास  निगम  ने  हाल  ही  में  केदोद  में  एक  खरीद  केन्द्र  खोला  है  |

 केन्द्रीय  LJ fra  पुलिस  बल  के  जवानों  को  aan  छुट्टी

 6009,  श्री  दया  राम  शाक्य  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  frag  पुलिस  बल  के  जवानों  को  2  मास  की  वार्षिक  geet  न  देने  के  क्या

 कारण  जबकि  सीमा  सुरक्षा  बल  के  जवानों  को  यह  छुट्टी  दी  जाती

 क्या  दोनों  बलों  का  काय॑  एक  ही  प्रकार  का  है  att  यदि  तो  ये  weet  की

 सुविधा  के  सम्बन्ध  में  दोनों  के  बीच  भेदभाव  के  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  सम्बद्ध  अधिकारियों  को  श्रादेश  देने  का  है  कि  केन्द्रीय

 © fra q  पुलिस  बल  के  जवानों  को  भो  दो  मास  की  वार्षिक  छुट्टी  की  सुविधा  दी  जाए  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  मण्डल  (*)  म्रौर  यह  सच

 नहीं  है  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  के  जवानों  को  साल  में  दो  महीने  की  छुट्टी  दी  जाती  है  ate  केन्द्रीय

 रिज  पुलिस  बल  जवानों  को  यह  लाभ  नहीं  दिया  जाता  है  ।  इस  समय  इन  दोनों  बलों  के  जवानों

 को  साल  में  45  दिन  की  छुट्टी  दी  जाती  है  ।  किन्तु  सरकार  ने  अरब  उपयुक्त  दोनों  बलों  के  जवानों

 को  साल  में  60  दिन  की  छुट्टी  देने  का  निणंय  किया  है  ।  सीमा  सुरक्षा  बल  तथा  केन्द्रीय  रिज

 पुलिस  बल  के  तत्संबंधी  छुट्टी  के  नियमों  में
 संशोधन

 करने  के  लिए  विधि  मंत्रालय  के  साथ  परामधें

 करके  श्रावदयक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 कर्नाटक  में  श्रौर  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना

 6010.  श्री  Sarda  पुजारी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  क है  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्र  योजना  का  विस्तार  ae  जिलों  में

 करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्ताव  भेजा
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 (@)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  f  ba  ण  नन

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी )  :  जी  हां  ॥

 @)  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  किए  गए  प्रस्ताव  के  और  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के

 लिए  स्वीकृति दे  दी  गई  है  ।

 टनरी  एण्ड  फुटबियर  कारपोरेशन  श्राफ  इंडिया  लिमिटेड  के  कर्मचारियों  के  वेतनमान

 6011, श्री  मदनलाल  शुक्ल
 :

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  टेनरी  एण्ड  फुटबियर  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड

 )  कानपुर  के  मासिक  वेतन  पाने  बाले
 कमं  चारियों

 के  वेतन-मानों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में

 जी०  श्नो०  स०  28  दिसम्बर  1971  को  जारी  किया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  के  प्रबन्धकों  ने  प्रभावित  कर्मचारियों से

 अनेक  श्रम्यावेनन  प्राप्त  होने  के  बावजूद  पुनरीक्षित  वेतनमान  लागू  करने  से  पूर्वे  मंत्रालय  से  कोई

 स्पष्टीकरण  नह्टीं  मांगा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  प्रबन्धकों  द्वारा  पुनरीक्षित  वेतनमान  लागू  करने  से  बाद

 मंत्रालय  से  मांगे  गये  स्पष्टीकरण  गत  दो  वर्षों  से  नहीं  भेजे  गये  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण

 शरीर

 (7)  भ्रादेश  को  गलत  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्या

 कायवाही  की  गई  है  या  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (et  जगदम्बी  प्रसाद
 :

 जी

 तथा  टैनरी  एण्ड  फुटवीयर  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  सरकार  के

 श्रादेशों  के  अनुसार  उपयुक्त  फामुं ले  अपनाने  के  बाद  संशोधित  वेतनमान  में  afaarfray  तथा  e tT.

 चारियों  के  वेतन  निर्धारित  किये  गये  थे  चू  कि  कमंचारियों  ने  संशोधित  वेतनमान  में  agar  वेतन

 निर्धारित  किये  जाने  के  बारे  में  ग्रभ्यावेदन  दिये  श्र्त  कारपोरेशन  1977  में  प्रदनाघीन

 ment  के  क्रियान्वित  किये  जाने  पर  उठाई  गई  कुछ  बातों  पर  स्पष्टीकरण  मांगा  था  ।  मामले  की

 जांच  करने  के  लिए  कारपोरेशन  से  श्रौर  जानकारी  मांगी  गई  थी  जो  1978  में  प्राप्त  .  हुई

 थी  ।  मामला  श्रभी  विचाराधीन  है  ।

 चूकि  वेतन  संशोधन  आदेश  को  क्रियान्वित  किये  जाने  पर  उठाई  गई  बातों  पर  श्रभी

 विचार  किया  जा  रहा  है  ग्र्त  areal  को  क्रियान्वित  किये  जाने  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के

 विरुद्ध  इस  भ्रवस्था  में  कार्यवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मंत्रालयों  में  हिन्दी  सहायकों  को  नियुक्ति  के  बारे  में  झ्नुदेश

 6012,  श्री  टो ०  एस०  नेगी  :  कया  ce  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  हिन्दी  सहायकों  को  स्थायी  नियुक्ति  के  बारे  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को

 जारी किए  गए  श्रौर
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 यदि  तो  उनकी
 मुख्य  बातें  rag  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ste  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  Qhe  को
 ०

 :
 जी  नहीं  श्रीमान्‌  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता

 उद्योग में  भ्रायात  प्रतिस्थापन में  प्रगति

 6013.  श्री  Ve  Ho  राय  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  15  वर्षों  में  उद्योग  में  श्रायात  प्रतिस्थापना  में  कया  प्रगति  हुई  विस्तार से  इसके

 लाभ  क्या

 नया  जनता  शासन  के  गत  दो  वर्षों  में  इसमें  कमी  श्रायी  श्रोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव
 :  से  अ्रायात

 स्थापन  क  निम्नलिखित  दो  तत्व  हैं  :

 (1)  बढ़ती  हुई  मांग  को  पुरा  करने  हेतु  पहले से  बनाई  वस्तुभ्नों  के  उत्पादन में  वृद्धि  करमा

 जिसके  बिना  aaa  करना  पड़ता  है  ।

 (2)  देश  में  पहली  बार  ऐसी  वस्तुए  बनाना  जिनका  अब  तक  ara  किया  जा  रहा

 था  तथा  जिसके  फलस्वरूप  स्थानीय  उत्पादन  की  सीमा  तक  अरयात  प्रतिस्थापन  करना  पड़  ।

 तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  की  देखरेख  में  कार्य  करने  वाले  उद्योगों  के  उत्पादन  का

 निवत  मुल्य  1977  में  12,600  करोड़  रुपये  जबकि  1976  में  उत्पादन  का  यह  निबत  मूल्य

 10,900  रुपये  था  ।  1976  की  तुलना  में  1977  के  दौरान  हुई  उपयुक्त  उत्पादन  बृद्धि

 श्रायात  प्रतिस्थापन  के  उपयुक्त  भागन  में  मानी  जाती  है  |

 1977  में  पहली  बार  बनाई  गई  प्रमुख  वस्तुश्रों  की  एक  सुची  में  संलग्न  है  ।

 1978  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  उद्योगों  में  1977  की  तुलना  में  अनुमानित

 10  afar  विकास  की  दर  रिका  की  गई  हैं  ।  1978  में  प्रतिरिवत  उत्पादन  की  मात्रा  1977  के

 उत्पादन  से  लगभग  1,260  करोड़  रुपये  श्रघिक  जिसका  झ्रायात  प्रतिस्थापन  को  दिया

 जा  सकता है  ।

 इसी  1978  के  दौरान  देवा  में  पहली  बार  बनाई  गई  कुछ  प्रमुख  नई  वस्तुभ्रों  कौ

 एक  सूची  में  संलग्न है  ।

 उपयु कत  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  राष्ट्रीय  उदय  के  एक  अभिन्न

 श्रग  के  रूप  में  आयात  प्रतिस्थापन  पर  निरंतर  प्रयास  किए  जाते  रहेंगे  ।

 छले  वर्षों  के  इस  प्रकार  के  अँकड़े  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  द्वारा  प्रकाशित

 alive  रिपोर्टों  से  प्राप्त  किए  जा  सकते  हैं  जो  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।
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 विवरण

 aqare  wwe  कते ०  my 1977  में  देश  में  पहली wu  बार  बनाई  WE  सौ०  wiv  कां  नई  वस्तुग्नों को को

 ददनिवाला  विवरण

 बनाई गई  वस्तुएं  उत्पादक का  नाम

 सल्या

 हैवी  ड्यूटी  ट्र  लर  80  टन  की  क्षमता  वाले  He  कर्नाटक  इम्पलीमेंट्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  लि०

 बंगलोर  |

 कोल  हौलर  म०  हिन्दुस्तान  Weq  चिंगलपुट

 तमिलनाड  ॥

 हैंवी
 डयटी  क्र  फायर  टंडस  Ho  ब्रजबासी  मथरा

 ay  2  faras  फायर  फाइडिंग  विजय  मशीनरी  बंबई

 लेशन्स  फार  मैरीन  एप्लीकेशन्स

 प्रोटोटाइप  श्राफ  बाइब्र  टरी  रोड  रोलसं  ”  Ho  जसप  एण्ड  Fo  कलकत्ता  |

 प्रोटोटाइप  आफ  4.5  क्य०  ATo  ग्हील्ड  ण्  भारत  झ्थ  मूवस  बंगलौर  ।

 गेडसं

 ह  इलक्ट्कि  हाइड्रालिक  क्रेनें  जि  जसप  एण्ड  कलकत्ता

 टिप  रोन  मिल्स  टाइप पेन्ट  »  fragaaq  एण्ड  क्रेडास
 एण्ड  कूडास  (1972 )

 ara  fro,  बंबई

 9,  ै  भारत  पम्प्स  एण्ड  कम्प्र  ससे  गनी

 यम  तथा  ata  इत्यादि  के  लिए  श्रौद्योगिक

 गस  सिलडर

 10  पिले  ड्रिलिंग  ड्रिलिंग  इक्विपमेंट  वोल्टास  वंबई  |

 11  डीजल  इलैक्ट्रिक  ड्रिलिंग  रिंग  (  प्रायल रिंग
 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  fete  हैदराबाद  ।

 वही

 12  एक्स-मस  ट्री  ह  इंच  >(2  इच  ह  क भ 5000  पी०  ,,  भारत  gat  इलेक्ट्किल्स  लि०

 एस०  आई  वही  तिरुचिरापल्ली  |

 फायर  झानशोर  डिलिंग

 13,  वटिकल  frase  रोटरी  डबल  सरफेस  y)  किलॉसिकर  ब्रदर  किलॉस्कर  aret
 ग्रा  डर

 14.  फ्ल  फ  स्विचगियर  3.3  Ho  वी  ०  ,»  एण्ड  यले एण्ड  कंपनी  कलकत्ता

 15  मंटल  डिटेक्टस  पावर  face  गुजरात  ।

 16  टक्नोजेनेरेटस  ,»  एडी  करेन्ट  कंट्रोल्स  केरल

 ह ह
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 एएए

 17.  श्राटोमेटिक  स्टेसिल  afer  मशीन  म  इण्डिया  बंगलौर  ।

 18.  मथने  टेलीमीटरिंग  इक्विपमेंट  o  भारत  बिजली  बंबई

 19.  ग  मदीन  ,+  दास  रिक्रोग्राक्स  कलकत्ता  ।

 कंमरा 20,  मैके  नेशनल  इन्स्टूमेंट्स  कलकत्ता |

 21.0  ब्रीथ  एनालाइजसं  1  नेशनल  इन्स्टूमेंट्स  कलकत्ता  |

 22,  स्ट  श्राफिस  मीटसं  Vy  बम्बई  बर्मा  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  बम्बई  1

 रसायन  वस्तुएं  :

 23.  थियोनाईल  क्लोराइड  Ho  कालाजी  कमी
 कलस

 श्रतलान्द्रा

 )

 24,  डिचलोर  बेजीडीन  »  कमीकल्स  इडस्ट्रीज

 पूना  ।

 25,  |  कि  |  लिन  wy  ए  पि  री

 26.  a  ee Seal  इरामाइन  मालिया हे  9  र्ा सीलें  )  बम्बई

 27  एथाम्बुतुल  »  थीमिस  वापी  t

 28  सालबुटामो ल  »  बम्बई  ।

 29,  इलेक्ट्रोकास्ट  रिफक्टरीज  »  HIT CSA  यूनिवसंल  मद्रास  |

 30  pice  टैकनीकल  श  भारत  पुलवर्सिंग  मिल्स  )  बम्बई I

 31  कारबारिल  »,  यूनियन  कारबाईड  भोपाल  ।

 जिया 32  नाइट्रोफ  च्  टन  ?)  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्यूटिकल्स

 हैदराबाद  ।

 33  +»  ईण्डियन  प्रोसेस  कमीकल  लेबोरेटरी  (3T,)

 34,  फोप्रानोलोल  aegttat  राइड  »  ् कमी कल  एण्ड  फार्मस्यूटिकल

 बंवई  ।

 35  बलोनीडाइन  हाइड्रोक्लोराइड  कैमीकल  इडस्ट्रिल  एण्ड  फामस्यूटिकल

 बम्बई  |

 36  केनामाईसिन  ,,  एलेम्बिक  केमीकल्स  aaa  बड़ौदा  1

 ग्लाईबेनी लेमा 37,  थ  होचेस्ट  फार्मास्यूटिकल्स  लि  बम्बई  |
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 ne

 1978  के  दौरान  देश  में  पहलो  बार
 विकसित  नई  वस्तुध्ों  को  ददानि

 बाला  विवरण
 ——

 %e  उत्पादन को  वस्तु  उत्पादक  का  नाम

 बंगलौर  | मशीन  aq

 crazed  ब्र
 सेज  »  देवी  एशमुर  इण्डिया  कलकत्ता  |

 (7)  zzz  डिलिंग  मशी नें  a?  एं  िम ह  कस  राजकोट  |

 टग 2.  2000  एच  हारबर  9?  कोचन  किपया्ड

 32  टन  के  फुल  बल्  के  साथ  जो

 100000  डब्त्यूं क  तक  डाकिंग

 arc  गेरडाकिंग  पैनामेक्स  बटक  करियर

 प्रोर  वेसल्स  बनाना

 पोली  प्रोपाईलीन  एल 3.

 प्रिसीजन  फोटोग्राफी  के  लिए  सिंगल  नेस

 fimatta  कमरा  9?  नेशनल  इन्स्टूमेंट स a  लि  कलकसा  |

 गस  meq  ही

 6  डैंटल  यूनिट  तथा  डेंटल  एक्स-रे  उपकरण  »  सीमेंस  इण्डिया  बंबई  |

 स्टील  प्लांस  वाल्ब्ज  Ys  waa  एण्ड  ट्यूब  बंयई  |

 ,,  में  केनीकल  इण्डस्ट्रीज  | एफ,/एफ,  qt, /eh.3.e%,

 तथा  wa  फ्ल्यूरो  कारबन  तथा

 फ्लोर  पोलिगर  इंसुल्टेड  केबल्स  और  तारें

 9.  टीटेनियम  ge  एक्सचेंज  ,  टिटेनियम  इक्विपमेंट  एण्ड  एनोड  मेन्यू

 मद्रास  |

 10,  क्राफ्ट
 स  प्रैस  aaa  श्राटोमेटिक  प्लेटन  9?  aaagara  श्राफ  इण्डिया  बम्बई  |

 TF

 11,  1200  ड्राई  प्रोसेज  सीमेंट  ी  ज लासन  एण्ड  यूबरो  बम्बई |
 प्लांट

 12  ध  कपलिंग्स  श्राफ  वैरियेनल  फिल  टाइप  मै  किलॉस्कर  फोमेटिक  पुणे  ।

 13,  ड्रा  ऐक्चराइजिंग  मशीन  »  लोहिया  मशीन्स  कानपुर  |

 14  200  ar.  बायलस  »  तिरुचिरापल्ली  ।

 15  फिगसं  एण्ड  वायर  ग्लास  मशीन  ,,  वल्लभ  ग्लास  बल्लभ  विद्यानगर
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 16.0  700  कोल  वाशरी
 दुर्गापुर  तथा  मोनाली

 भारत  इंजीनियरिंग  घनबाद  | थ

 17,  ड्म्प  ट्रक  15  टन  की  क्षमता  के  a>  जसप  एण्ड  कलकत्ता  ।

 18.  क्रोवलर  लोडस  60  से  95

 क्षमता  के

 19  ट्रक  माउ  ट्रेड  हाइड्रोलिक  क्रेनें  0.४,?  तथा  Ma]  ऊषा  एटलस  हाइड्रोलिक  इक्विपपेंट

 5,5,  टन  क्षमता  की  कलकत्ता  ।

 20,  sales  लोडसे  3,5  क्यूक  ”)  भारत  wa  मूवर्स  बंगलौर

 21  बाटम  डम्पस  35  टन  क्ष  मता

 नई  दि ध यु ह लो  नगरपालिका  के  लिये  चुनाव

 6014.  eft  ara  fag  :  का  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ag  दिलती  नगरपालिका  के  लिये  के  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली

 महानगर  परिषद  की  सिफारिदों  प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  महानगर  परिषद  की  सिफारिशों  पर  कोई  निर्णय  नहीं  किया

 श्रौर

 उक्त  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  श्रौर  महानगर  परिषद  को  सूचित  किया

 जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  एस०  डी०

 :  जी  श्रीमान्‌  ।

 att  मामला  विचाराधीन  है  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  प्रचार  पर  व्यय

 6015,  श्री  एम०  ए0०  हनान  श्रलहाज  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  हैती  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के
 प्रचार

 पर  प्रतिवर्ष  हुए  व्यय

 का  ब्यौरा  क्या

 प्रचार  के  लिये  गत  तीन  वर्षों  में  उपयोग  में  लाये  गये  दैनिक

 समाचार-पत्रों  के  नाम  क्या

 उन  भाषायी  दैनिकों  के  नाम
 क्या  हैं  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  में  भारत  हैवी

 इले तिट्कल्स  लिमिटेड  के  कार्यों  के  बारे  में  किसी  विशेष  संवाददाता  झथवा  किसी  लेख  के  माध्यम

 से  लिखा

 क्या  यह  सच  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  प्रचार  महानगरीय

 दृष्टिकोण
 पर  arate  और
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 यदि  तो  प्रचार  को  प्रामोन्मुख  बनाने  के  लिये  की  जा  रही  का  ब्यौरा

 ब्य  है  atte  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ( atta  श्राभा
 :  तथा

 जानकारी  geet  की  जा  रही  हैं  तथा  एक  उत्तर  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 ऐसी  सुचना  नहीं  रखी  जाती  है  तथा  पिछले  तीन  वर्ष  की  श्रवधि  के  लिए  wa  इसे

 इकट्ठा  करना  बड़ा  कठिन  होगा  ।

 केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  चण्डीगढ़  में  चतुर्थ  sot  कमंचारियों  की  पदोन्नति

 60,6,  श्री  ए०  के ०  साहा  :  क्या  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ;

 केन्द्रीय  वैज्ञानिक  उपकरण  संगठन  चण्डीगढ़  में  गत  पांच  वर्षों  में  विभागीय  चयन

 अ्रथवा  सीघे  चयन  के  द्वारा  कितने  ager  श्रेणी  कमेंचारियों  को  पदोन्नत  किया  गया  गया

 चतुर्थ  श्र  णी
 के  इस  प्रकार  विभागीय  उम्मीदवारों  के  लिये  कितना  कोटा

 निर्धारित  है  ate  क्या  कोटा  भर  लिया  गया  श्रौर

 घदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  श्रौर  केन्द्रीय  बेज्ञानिक  उपकरण  संगठन  चण्डीगढ़

 में  इन  पदों  को  तत्काल  भरने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  इलेक्ट्रानिक्स  तथा  विज्ञान  श्नौर  प्रौद्योगिकी  farrrai  में

 राज्य  मन्त्री  (sto  शेर  :  गत  पांच  वर्षों  में  तेईस  चतु  क श्र्णी  कमंचारी  विभागीय

 चयन  या  are  चयन  द्वारा  केन्द्रीय  वंज्ञानिक  उपकरण  संगठन  चण्डीगढ़  में

 पदोन्नत किये  गये  हैं  ।

 झर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  at  सदन  के  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेंगी ।

 aTeATa Tas  दंगों  में  हताहत  हुए  व्यक्त

 6017.  श्री  एफ०  पी०  गायकवाड़  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिरन  भागों  में  झाज्यवार  31  1979  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  दौरान

 हुए  साम्प्रदायिक  दंगों  में  कितने  व्यक्तियों  की  जानें  गई  at  कितने  व्यक्ति  शभ्राहत  शौर

 कया  देश  में  पिछले  ag  की  तुलना  में  राज्य-बार  साम्प्रदायिक  दंगों  की  संख्या  में

 वृद्धि हो  रही  है  ?

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  मण्डल )
 :  1979  के  mae

 तक  सूचना  का  विवरण  संलग्न  फरवरी  ae  1979  के  लिए  aes  एकत्र  किए  जा  रहे

 हैं  ak  सदन  के  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 (=)  पिछले  ag  की  तुलना  में  साम्प्रदायिक  दंगों  की  घटनाओं  में  थोड़ी  वृद्धि  हुई  है

 किन्तु  कुल  मिला  कर  देश  में  साम्प्रदायिक  स्थिति  नियंत्रणाधीन  है  ।
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 विवरण

 वर्ष  1-4-1978  से  31-1-19]  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  हुए  साम्प्रदायिक  दंगों

 में  मारे  गए  व्यक्तियों  ate  श्राहत  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  का  राज्यवार  विवरण

 गा राज्य  मारे  गये  a  lta  i  श्राहत  हुए  व्यक्तियों

 की  संख्या  की  संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  12  532

 झासाम  27

 13  123 बिहार

 गुजरात  51.0

 जम्मू  श्रौर  कदमी र  14

 कर्नाटक  148

 केरल  60

 मध्य  प्रदेश  39

 महाराष्ट्र  147

 उड़ीसा  17

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनाडु  153

 उत्तर  प्रदेश  44  262

 परिचम  बंगाल  58

 दिल्ली  95

 अन्य  राज्य/संघ

 दासित  प्रयासन

 जोड़  85  1737

 तिहाड़  जेल  में  लाठी  चाज

 6018,  थी  कंवर  लाल  गुप्त  :

 थ्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  प्रघान  मन्त्री  ने  प्राइवासन  दिया  था  कि  दिल्‍ली  द्वारा

 उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जाएगी  जिन्होंने  झापातस्थिति  के  दौरान  तिहाड़  जेल  में

 किये  गये  लाठी  चार्ज  के  बारे  में  जांच  में  भूठे  दापथ  पत्र  दिये  थे  ae  जो  लाठी  ant  के  लिये

 जिम्मेदार

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  पत्र  प्राप्त  हुमा

 {



 लिखित  उत्तर  4057,  1979

 (77)  यदि  तो  प्रत्येक  ग्रमिकारी  के  विरुद्ध  की  गई  क  Taarat  का  ब्पौरा  कया

 जाँच  झायोग  के  सामने  west  गवाही  देने  और  श  बयान  देने  के  लिये  श्रपराधिक

 प्रक्रिया  संहिता  श्रथवा  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  wala  कोई  कायंवाही  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 श्रौर

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  क्या हैं हैं  जिनकों  qatar  कर  दिया  गया है  ak  जिन्होंने

 गलत  बयान  दिये  थे  ate  तत्कालीन  गृह  मन्त्री  ate  पुलिस  महानिरीक्षक  को  गुमराह  किया  था  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  धौर  कम्पनी  wg  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  से  श्री  कंवर  लाल  संसद  सदस्य  के  पत्र  के  उत्तर  में  प्रधान  मन्त्री

 द्वारा  उनको  गए  पत्र  में  कहा  गया  था  कि  2  1975  को  तिहाड़  जेल  में  हुए  लाठी

 चाज  के  लिए  उत्तरदायी  पाये  गये  सात  श्रघिकारियों  के  विरुद्ध  श्रनुलासनात्मक  कार्यवाही  ा रम्भ

 कर  दी  गई  है  श्रौर  ७ भूठ  शपथ-पत्र  दायर  करने  के  लिये  afaatfray  के  विरुद्ध  कायंवाही  के  ser

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।  श्री  कंबर  लाल  गुप्ता  ने  उप  दि जी  को  भी  गलती  करने

 बाले  प्रधिकारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  पूछताछ  करने  के  लिये  शक  पत्र  लिखा

 था  जिसका  उत्तर  की  गई  कार्यवाही  के  ब्यौरे  देते  हुए  भेजा  गया  art

 2,  लाठी  चाजे  के  लिये  उत्तरदायी  पाये  गए  सात  श्रधिका  रियों  में  से  तीन  विभिन्‍न  राज्यों

 से  प्रतिनियुक्ति  पर  थे  ।  उनको  भ्रपने-भ्रपने  राज्यों  को  वापस  west  दिया  गया  है  ak  उनके  संबंध

 में  ग्रारोप  पत्र  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिये  गये  si  दोष  चार  श्रधिकारियों  के  fang

 झ्नुशासनात्मक  कायंवाही  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  श्रारम्भ  कर  दी  गई  है  ।  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की

 धारा  195  के  साथ  पठित  areata  दण्ड  संहिता  की  घारा  193  प्रावधान  है  कि  न्याधिक  प्रक्रिया

 की  किसी  भी  श्रवस्था  में  WS  शपथ-पत्र  दायर  करने  ग्रथवा  भठ  बक्तव्य  देने  के  लिये  श्रभियोजन

 न्यायालय  को  किसी  लिखित  शिकायत  करने  पर  ही  किया  जा  सकता  बवेजा  श्रायोग  जिसको

 जाँच  mar  अधिनियम  के  अ्न्तगंत  कुछ  प्रयोजनों  के  लिये  एक  न्यायालय  की  शक्तियां  प्राप्त

 ने  भ्रपनी  रिपोर्ट  के  कार्यात्मक  परा  80  में  प्रभियोजन  के  लिये  किसी  श्रधिकारी  का  उल्लेख  नहीं

 किया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अधिकारी  के  विरुद्ध  कायंवाही  नहीं  की  जा  सकती  |

 3,  दिल्‍ली  प्रद्यासन  ने  सूचित  किया  कि  1977  में  उनके  द्वारा  तत्कालीन  गृह  मन्त्री

 को  भेजी  गई  रिपोर्ट  श्रभिलेख  के  तथ्यों  पर  शभ्राधारित  थी  र  किसी  तथ्य  का  श्रतिक्रमण  नहीं

 किया  गया  था  श्रथवा  छिपाया  नहीं  गया  था  ।  तत्कालीन  उप  महानिरीक्षक  को  जिसके

 भ्राचरण  के  विरुद्ध  बवेजा  OTA  ने  कुछ  टिप्पणियां  की  बवेजा  OTA  की  fete  प्राप्त  होने

 से  afer  भारतीय  सेवा  की  चयन  सुची  में  शामिल  कर  लिया  गया  था  ।  फिर  दिल्‍ली

 प्रशासन  ने  ga  उसके  विरुद्ध  विभागीय  कार्यवाहियां  रम्भ  करने  का  निर्णय  ले  लिया  है  ।

 cadta  परेशन  हिट्स  टाक्स  विद  नागा  रिबेल्जਂ  ह दोषक  से  समाचार

 6019,  श्री  पी०  एस०  सईद  :

 श्री  नोहार  लास्कर  :

 श्री ए०
 arr क द दि  ०  बद्दी  नारायण  :  कपा  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्या
 उनका  ध्यान  पहुन्दुस्तान  टाइम्सਂ  दिनांक  ig  1979  में  बर्मीज

 झापरेशन  हिट्स  टाक्स  विद  नागा  रिबेल्ज  aida  के  श्रस्तगंत  छपे  समाचार  की  ate  दिलाया
 गया

 यदि  तो  इसमें  कहां  तक  सच्चाई

 वास्तविक  स्थिति  क्या

 क्या  बर्मी  सेनाग्रों  ने  नागाओं  को  वापस  भज  दिया  शरीर

 क्या  उन  क्षेत्रों  से  नागाग्रों  को  निकालने  के  लिपे  जनवरी  ale  1979  के

 दौरान  बर्मा  के  साथ  कुछ  सीमांत  झड़पें  भी  हुई  थीं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  (#)  से

 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 से  सरकार  ने  ग्रह  समाचार  देखा  नागालैंड  के  भूतपूर्व  भूमिगत  नेता

 अ्रस्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  बर्मा  के  क्षेत्र  में  ठहरे  हुए  से  वापस  हुए  गिरोह  के  प्रतिनिधियों

 के  साथ  सम्पकं  करने  के  लिए  1978  से  प्रयत्न  कर  रहे  ताकि  उन्हें  शिलांग

 स्वीकार  करने  के  लिए  मनाया  जाए  ।  भूतपूर्व  भूमिगत  नेताग्रों
 ने  एक  गठित  किया

 Q
 >  जिसमें  भूमिगत  नागालैंड  शान्ति  परिषद  शरीर  नागा  पब्लिक  के  प्रतिनिधि  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  इस  दल  के  व्यक्तियों  तथा  चीन  से  वापिस  aia  वाले  गिरोह  के  प्रतिनिधियों  को

 भारतीय  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  मिलने  पर  कोई  श्रापत्ति  न  होने  की  सुचना  उनको  दे  दी  थी  ।  प्राप्त

 सूचना  के  agar  वे  से  वापिस  ara  वाले  गिरोह  के  प्रतिनिधियों  से  ara  करने  में

 सफल  हो  गये  हैं  ate  उनकी  बात  जारी  हे  ।  किन्तु  साथ  ही  यह  सुना  मिली  है  कि  बर्मा  के

 सुरक्षा
 बल  सीमा  पर  भरनी  आर  बिधि  तथा  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  कारवाई  कर  रहे  हैं

 यह  भी  सूचना  है  कि  बर्मा  के  सुरक्षा  बल  तथा  नागाओं  के  चीन  से  वापिस  श्राने  वाले  गिरोह  के

 बींच  अनेक  मुठभेड़  हुई  हैं  ।  फिर  भी  सीमा  पर  लगातार  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ।

 भ्रनुसुचित  जातियों  magqtaa
 जनजातियों  के  श्राई०  पी०  एस०  afanrizat  का

 श्राई ०  ए०  एस०  में  स्थानान्तरण

 (020.  श्री  मही  लाल  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अनुसूचित  जातियों/श्ननुसुचित  जनजातियों  क  कुछ  झाई०  पी०

 एस०  श्रधिकारियों  को  श्राई०  To  एस०  के  रेंक  श्रौर  /  श्रथवा  दर्जे  पर  स्थानान्तरित  किया

 यदि  तो  कितने  शरर  saa  अधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 क्या  उक्त  स्थानान्तरण  करने  से पूर्व  अ्रनुसुचित  जातियों  /  भ्रनुसूचित  जसजातियों

 के  ufo  पी०  एस०  श्रधिकारियों  के  लिए  कोटा  पहले  ही  पुरा  wk

 उक्त  स्थानान्तरणों  विशेष  रूप  से  श्रनुसूचित  जातियों  |  श्रनुसूचित  जनजातियों

 के  arse  पी०  एस०  afaarfeat  के  मामले  कारण  क्या  उसके  लिए  क्या  कसौटी  भ्रपनाई  गई

 झौर  उसके  पीछे  क्या  भावना  है  ?

 53



 लिखित  उत्तर  4  म्रप्रैल  1979

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 धनिक  लाल  मण्डल  :

 ]
 तथा  ग्राई

 अधिकारियों  को  argo  To  एस०  में  स्थानांतरित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  किन्तु  श्राई०

 पी०  एस०  के  अधिकारियों  को  प्रतिनियुक्ति  के  श्राघार  पर  श्राई०  Uo  एस०  के  afaatfray  समेत

 गर  पुलिस  श्रधिकारियों  द्वारा  धायें  पदों  पर  नियुक्त  किया  जा  सकत  इस  समय

 अनुसूचित  जाति  केवल  एक  ्ाई०  पी०  एस०  fear  ऐसे  पद  पर  निम्न  प्रकार  से

 भासीन  है  :

 1  श्री  एच०  सी०  संयुक्त  सचिव  के  पद  पर  ))

 संघ  लोक  सेवा  ग्रायोग  |

 तथा  श्रन्य  सेवाओं  Hae  पदों  पर  श्रनुसूचित  जाति  /  श्रनुसूचित  जनजाति

 के  श्राई०  पी०  एस०  श्रधिकारियों  की  प्रतिनियुक्ति  के  लिए  कोई  श्रारक्षण  अथवा  कोटा  नहीं  है  ।

 afaratfcat  की  ऐसे  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  सम्बन्धित  खास  पद  की  तुलना  में

 उपयुक्तता  तथा  उपलब्धता  के  ग्राघार  पर  की  जाती  है  |

 राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  के  सध्य  gag  यूनियन  क  भूतपूर्व  श्रध्यक्ष  एवं

 प्रबन्धक  fazarn  के  विरुद्ध  fanaa तें

 6021,  थी  रामेइवर  पटीदार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  मध्य  प्रदेश  एकक  के  भूतपूर्व  श्रध्यक्ष

 ब  प्रबन्ध  निदेशक  के  विरुद्ध  कार्यकाल  के  दौरान  अनेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  उसमें  किन  बातों  का  उल्लेख  WIX

 सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्येवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  (a)  राष्ट्रीय

 बस्त्र  निगम  लिमिटेड  के  भूतपूर्व  श्रध्यक्ष  व  प्रबन्धक  निदेदाक  श्री  एम०  पी०

 श्रीवास्तव  के  कार्यकाल  के  दौरान  सहायक  निगमों  के  विरुद्ध  अनेक  दिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  ये

 शिकायतें  कार्मिकों  की  ग्रनियमित  सहाप्रक  निगमों  की  बिक्री  मशीनरी  की  खरीद

 से  सम्बन्धित  थीं  ;

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  घारक  कंपनी  द्वारा  गठित  की  गई  एक  समिति  द्वारा  इन

 सभी  शिकायतों  की  जांच  की  गई  थी  ।  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  के

 घीन  2  |

 wat  मोड़  दिल्‍ली  में  दुकानों  का  तोड़ा  जाना

 6022,  श्री  मृत्यु जय  प्रसाद  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1979  के  ATਂ  के  पृष्ठ  1)  पर  गांधी  क्लियडਂ  शीषंक  नोट

 की  ग्ोर  उनका  ध्यान  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ALS  wi" lop
 युक्त  समाचार  में  इस  श्राशय के
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 2...

 झारोपों  के  बारे  मे  सरकार  को  कपा  प्रतिक्रिया  कि  4  1979  की  बहा

 ats)  में  वे  सभी  जो  प्रापात  स्थिति  के  बाद  उसी  स्थान  पर  बनाई  गई  थीं

 पुलिस  द्वारा  दुकान  मालिकों  पर  लाठी  चार्ज  करने  के  बाद  तोड़  दी  गई  श्रौर  दुकान  मालिकों  को

 श्रपना  सामान  बाहर  निकालने  का  मौका  दिये  बिना  उनकी  दुकानों  को  कर  दिया

 गया  |  उनको  इस  बात  की  भी  काई  पूर्व  सुचना  नहीं  दी  गई  थी  कि  उनकी  दुकानों  को  तोड़ा
 जायेगा  |

 गृह  मंत्रालय  तथा  fafa  न्याय  शौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 एस  ०डी

 ०

 तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  ह  कि  उन  दुकानों  को  जो

 अ्ंघेरी  मोड़  महरौली  में  प्रनधिकृत  रप  से  बनाई  गई  थीं  कानून  को  उचित  प्रक्रिया  के  बाद

 अर्थात  दिल्‍नी  नगर  निगम  1957  की  घारा  343/344  के  अधीन  यथा  प्रदत्त  कारण

 ara  /  गिराने  की  सूचनाएं  जारी  करने  के  पहचात  4-1-1479  को  नगर  निगम  के  मकान  गिराने

 वाले  दस्ते  द्वारा  गिराया  गया  था  ।  मकान  गिराने  की  कायवाही  झ्रारम्भ  होने  से  पहले  निव.सियों

 को  उन  मकानों  से  अरपना  सामान  बाहर  निकाल  लेने  की  सलाह  दी  गई  थी  |  दुकानें  मालिकों  द्वारा

 स्वयं  श्रपनी  दुकानें  खाली  करने  के  वाद  तोड़ी  गई  थीं  ।

 2  पुलिस  प्राधिकारियों  के  प्रनुसार  जब  eared  गिराने  की  कार्यवाही  चल  रही  थी  तो

 छ  दुकानदारों  ने  विरोध  किया  था  जिसके  कारण  निगम  के  छः  कमंचारियों  को  चोटें  as  ate

 दुकानदारों  के  विरुद्ध  महरौली  थाने  में  भा०  दं०  स०  की  घारा  353/186/322  के  ata  To  Fo

 रि०  संख्या  9  तारीख  4-1-1979  के  ग्रघीन  एक  मामला  दज  कराया  गया  |  घटना  में  भ्रन्तग्रंस्त  4

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  दूसरी  झ्रोर  एक  दुकानदार  को  भी  चोट  ars  थी  ag

 ray  लगाया  गया  था  कि  उसको  एक  निगम  कर्मचारी  ने  घायल  पिया  था  ।  इस  पर  भारतीय

 दंड  संहिता  की  घारा  337  के  mara  To  Fo  रि०  संख्या  8  तारीख  4-.-1979  के  श्रन्तगंत  एक

 मामला  दर्ज  किया  गया  था  ।  दोनों  मामलों  में  जांच  पड़ताल  की  रजा  रही  किन्तु  पुलिस  द्वारा

 लाठी  चाज  नहीं  किया  गया  था  |

 हिंदी  सलाहकार  समिति  में  मनोनीत  किया  जाना

 6023.  श्री  नवाब  fag  चौहान :  कया  गह  मशत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  हिन्दी  समिति  के  प्रस्ताव  के  अनुसार  मंत्रालयों  की  हिंदी

 सलाहकार  समितियों  में  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  संसदीय  राजभाषा  उप  समिति  के  संयोजक  व  एक

 mea  संसद  सदस्य  को  मनोनीत  किया  जाना  aT

 क्या  यह  सच  है  कि  राजभाषा  विभाग  द्वारा  दो  दो  नाम  मन्त्रालयों  को  मनोनीत

 करके  भेजे  जाने  पर  सभी  मन्त्रालयों  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  परन्तु  गह  मंत्रालय  ने  gait  स्वीकार

 नहीं  किया  are

 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  के  कुछ  अधिकारी  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  ag  सदस्य

 समिति  में  शामिल  किए  जाएं  और  इन  कारणों  से  समिति  के  गठन  में  विलम्व  हो  रहा  है
 ?

 राज्य  मंत्री  (ery  निक  लाल  IE )
 : tiara  में  न नब  ६ इ  प्य। गय  NUUVY  TONG  ह  ह  जी
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 सर्वेश्री  नवाव  सि  ह  चाहान
 stort  (os  ag  द ध क प्रकादा  Aw त्या  गी  माननीय  संसद \  ॥  थ  at)  एवं  झोम

 सदस्यों  को  गृह  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति
 में  इस  नि्णय

 के  दृष्टिगत  नामित  कर  दिया

 गया  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 लोक  लेखा  समिति  उल्लिखित  मामलों  में  wager  श्रधिकारियों  को  arta  पत्र

 6024.  aft  के०  राम  मति  :  कया  गह  मन्त्री  प्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सतकंता  श्रायोग  ने  सभी  सरकारी  विभागों  को  निदेश  दिये  हैं  fa  वह

 उन  प्रधिका  रियों  को  झ्रारोप-पत्र  जारी  करें  जो  उन  मामलों  में  भ्रन्तग्रेंस्त  जिनका  उल्लेख  लोक

 लेखा  समिति  ने  उक्त  ara  द्वारा  afar  रूप  से  विचार  किए  जाने  से  पूर्वे  ही  उल्लेख  किया

 are

 ऐसे  प्रघिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  जो  वार्धक्य  श्राम  पुरी  कर  चुके  हैं  ate  उक्त

 निदेश  के  फलस्वरूप  श्रपने  उपदान  तथा  पेंशन  के  लाभों  से  वंचित  किए  जा  रहे  हैं  हालांकि  was

 मूल  कार्यालयों  ने  उन्हें  उक्त  भ्ारोपों  से  पूर्णतया  उन्मुक्त  कर  दिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (att  एस०
 we

 डी०  पाटिल )  :  केन्द्रीय  सत्तकता  श्रापोग  ने  श्रपने  एक  परिपत्र  में  यह  सुभाव  दिया  है  कि

 लोक  सैवा  समिति  की  रिपोर्टों  उस  समय  भी  जबकि  मसौदा  स्तर  पर  किसी  संगठन  को

 प्राप्त  होती  विस्तृत  संवोक्षा  मुख्य  सतकंता  अधिकारी  को  यह  देखने  के  लिए  करनी  चाहिए  कि

 क्या  किसी  लोक  सेवक  ने  किसी  शभ्रवुचित  प्रयोजन  से  श्रथवा  भ्रष्ट  तरीके  से  अथवा  aval  झाक्तियों

 का  प्रयोग  स्रष्टाचार  अथवा  अनुचित  उद्देश्यों  के  लिए  fear  है  ।  फिर  यह  सुभाव  श्रायोग

 का  ऐसा  निदेश  नहीं  बन  जाता  कि  ऐसे  किसी  लोक  सेवक  को  सीधे  ही  चाजंसीट  कर  दिया

 जाए

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 नेशनल  ate Pala)  मेंट्स  लिमिटेड  के  कमचारियों  का  मांग  पत्न

 6025.  धी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  कया  उद्योग  tig  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ६

 क्या  सरकार  को  तथा  नेशनल  इन्स्ट्र,मेंट  कलकत्ता  के  प्रबन्धकों  को  नेदानल

 इन्स  में  ट्स  लिमिटेड  के  कमंचारियों  से  बहुत  से  मांग  पत्र  तथा  ज्ञापन  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  यहे  सच  है  कि
 प्रबन्धक  निर्धारित  उत्पादन  लक्ष्य  बनाएं  रखने  में  श्रसफल  रहे

 पौर

 कि  ह  2 नेशनल  gee  मेंट्स  लिमिटेड  कलकत्ता  का  ध्  दन  बढ़ाने  के  लिए  कार्यवाही

 किये  जनाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्यी  प्रसाद  :  हाँ  ।
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 उठाई  गई  मांगों
 की  मुख्य  बातें  :  ard  की  कुछ  भत्तों  में  पदोन्नति

 सम्बन्धी  भ्रबसरों  में  बढोतरी  प्रोत्साहन  योजनाश्रों  की  संवीक्षा  आदि  से  सम्बन्धित  हैं  |

 गत  दो  वर्षों  के  निर्धारित  लक्ष्यों  के  मुकाबले  उत्पादन  में  कमी  श्राई  उत्पादन

 की  यह  कमी  बिजली  की  भारी  कमी  सुरक्षा  उपस्करों  की  कुछ  वस्तुग्रों  की  मांग  में  काफी

 गिरावट  ort  तथा  निजी  क्षेत्र  के  संगठनों  से  बढ़ती  प्रतिस्पर्धा  होने  के  कारण  श्राई

 कंपनी  की  वित्तीय  जीव्यता  को  सुधारने  के  लिए  विविधीकरण  कार्यक्रम  गए

 इस  एकक  को  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  भ्रमुख  संगठनों  की  सहायक  कंपनी  बनाने  की  संभावना

 पर  विचार  करने  हेतु  श्रध्ययन  किये  जा  रहे

 हिमालय  प्रदेश  को  चेसिस  का  Racy

 6026,  बुर्गा  चन्द  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  हिमाचल  प्रदेश  ae  wea  राज्यों  को  उनकी  मांग  कौ

 तुलना  में  ग्राबंटित  चेसिस  की  किस्म  क्या

 राज्यों  को  चेसिस  का  qiqeq  करने  में  क्या  मानदण्ड  श्रपनाया  गया

 क्या  Macq  करने  से  पूर्व॑  प्रत्येक  राज्य  की  जरूरतों  के  बारे  में  सरकार  पूछती  है

 art  यदि  यो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 \.(7)  क्या  हिमाचल  प्रदेश  att  wea  पहाड़ी  राज्यों  की  ऊबड़  खाबड़  मार्गो  की  स्थिति

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  कोई  वरीयता  दी  जाती  भ्रौर

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  tia  ( stterett  श्राभा  :
 से

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  की  बिक्री  तथा  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  श्र्त  राज्यवार

 वाणिज्यिक  गाड़ियों  का  वितरण  करने  के  लिए  कोई  कोटा  श्राबंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  विशिष्ट

 प्रकार  की  वाणिज्यिक  जैसी  देश  में  निमित  की  जाती  की  सप्लाई  के  लिए  राज्य

 सरकारों  दरा  भ्रपेक्षित  विशेष  सहायता  के  बारे  में  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर  श्ावद्यकताए  पूरी

 करने  के  लिए  निर्माताओं  के  साथ  सम्पक  किया  जाता  है  ।

 *सोकेसी  श्रोबर  कनवसंन  कास्ट्स  श्राफ  जूट  UIT uN  ates  से  समाचार

 6027.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  उनका  ध्यान  caus  दिनांक  14  1979  में

 aaa  Mat  कनवसंन  कास्ट्स  झाफ  जूट  ी गुड ् स  शीषंक  के  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया

 भ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या है  att  सरकार  की  उस  पर  क्या

 क्रिया है  ?

 gua  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ।
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 यह  सच  नहीं  है  कि  जूट  से  बनी  वस्तुओं  की  परिवतंन  लागत  कास्ट्स
 प्राफ  जूट  को  उद्योग  से  बिल्कुल  गुप्त  रखा  जाता

 माचिसों को  कीमतों  में  वृद्धि  न  करने  के  बारे  में  feast  से  करार

 6028.  शी  बृज  राज  सिह  :

 थी  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि  ध

 क्या  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  बिमको  से  किसी  प्रकार  का  कोई  निर्देश  श्रथवा

 समभौता  था  कि  वह  सरकार  की  श्रनुमति  के  बिना  माचिसों  की  कीमतों  में  वृद्धि  नहीं

 क्या  यह  सच  है  कि  हालांकि  1973  से  at  की  अवधि  में  उत्पाद  शुल्क  में  कोई

 बृद्धि  नहीं  हुई  19073  से  1978  की  अवधि  के  दौरान  सरकार  की  मंजूरी  लिए  बिना  कंपनी

 द्वारा  कीमत  9.70  रुपये  प्रति  ग्रस  से  बढ़ाकर  16  रुपये  प्रति  ग्रस  कर  दी  जबकि  कुद्दी र  उद्योग

 द्वारा  उत्पादित  श्रौर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ग्रायोग  के  mela  एककों  द्वारा  उत्पादित  माचिसों  की

 जो  1973  में  9.50  रुपये  प्रति  ग्रस  के  झापपास  इस  समय  10  रुपये  से  11.50  रुपये

 प्रति  ग्रुस  के  श्रासपास

 कया  यह  सब  है  कि  उपभोक्ता  के  लिए  प्रति  माचिस  खुदरा  मूल्य  जो  वर्ष  1973  में  से

 10  पैसे  प्रति  माचिस  1975  से  art  की  ग्रचथि  में  बढ़कर  15  पैसे  प्रति  माचिस  हो  शरीर

 यदि  तो  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  वर्ष  1973-74  तुलना  में  उपभोकतागों

 द्वारा  प्रतिवर्ष  55  करोड़  १५  या  उससे  अधिक  घनराशि  का  भुगतान  करना  पड़  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रवाद  :  30.0

 1975  को  जारी  किये  गए  एक  प्रेस  नोट  के  श्रनुसार  उस  समय  के  उद्योग  नागरिक  पूति

 मंत्रालय  ने  विमको  तथा  लघु  क्षेत्र
 के

 विभिन्न  माचिस  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  के  विस्तृत

 विचार  faq  किया  था  तथा  इस  बात  पर  सहमति  हो  गई  थी  50  तीलियों  वाली  प्रत्येक

 मानक  किस्म  की  दियासलाई  का  झधिकतम  खुदरा  मूल्य  15  पेसे  से  घटाकर  13  पसे

 कर  दिया  जायेगा  ।  यह  रियायत  2  1975  से  लागू  हुई  थी  ;

 1963  से  यात्रिकीकृत  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  की  जाने  वाली  माचिसों  पर  उत्पादन

 शुल्क  में  समय-समय  पर  वृद्धि  होती  रही  है  )  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  म॑०  विमको  की  माचिसों

 के  थोक  मूल्य  कुछ  बाजारों  में  सभी  प्रभारों
 सहित  वर्ष  1973  में  9.70  रुपये  प्रति  ग्रुस  से  बढ़कर

 वर्ष  1978  में  16  रुपये  प्रति  है| थि  हो  गये  ।  इस  समय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  श्रायोग  के  श्रन्तगंत

 बनने  वाली  माचिसों  का  थोक  मूल्य  लगभग  11.50  रुपये  प्रति  gas)  माचिसों  के  थोक  मूल्य

 पर  कोई  भी  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।

 1973  में  उपभोक्ताश्रों  के  लिए  दियासलाई  की  एक  डिबिया  का  खुदरा  मूल्य

 भग 8
 से  10  पैसे  [275  से  उक्त  मूल्य  श्राम  तौर  से  विभिन्‍न  स्थानों  पर  10  से  15  के

 भ्रासपास  चल  रहा  है

 भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  भी  जानकारी  नहीं  है  ।
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 चालू  वर्ष  में  कपड़ों  के  निर्यात  का  लक्ष्य

 6029,  श्री  भानु  कुमार  great  :  कपा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुई  के  कम  उत्पादन  त्रौर  स्वदेशी  कपड़ा  उद्योग  की  मशीनों  की  श्रपयाप्त

 उत्पादन  क्षमता  के  कारण  सुती  कपड़ा  उद्योग  का  भविष्य  निराशाजनक  ae

 क्या  चालू  वर्ष  के  लिए  कपड़ों  के  निर्यात  का  लक्ष्य  प्राप्त  हो  जाएगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  aa )  :  नहीं  ।

 श्राशा  है  कि  वर्ष  1978-79  के  दौरान  690  करोड़  रुपये  के  निर्धारित  लक्ष्य  कै

 मुकाबिले  वर्ष  1978-79  के  दौरान  615  करोड़  रुपये  मूल्य  के  सुनी  वस्त्रों  का  निर्यात  किया

 जाएगा  |

 राज्यों  मों  रुई  का  उत्पादन

 6030.  श्री  गंगा  waa  fag:  पया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  को  मानती  है  कि  इस  वर्ष  महराष्ट्र  तथा

 meq  राज्यों  में  रुई  का  yeu faa  उत्पादन  हुम्रा  है  श्रौर  बाजार  मे  कोई  भी  कम  पर  रुई

 खरीदने  को  तयार  नहीं  है  श्रौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  त्रौर

 सरकार  ने  रुई  खरीदने  के  लिए  aa  तक  क्या  कार्यवाही  की  हूं  श्रौर  frat  रुई
 a

 खरीदी  गई  हूँ
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  शौर  श्राद्या

 हूँ  कि  चालू  कपास  मौसम  में  पिछले  मौसम  से  कुछ  अधिक  रुई  उत्पादन  होगा  ।  सरकार  ने

 बर्ष  1978-79  के  चालू  कपास  मौसम  के  लिए  कच्ची  कपास  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  की  पहले

 ही  घोषणा  कर  दी  हू  ।  बाजार  में  कपास  के  विद्यमान  मूल्य  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्य
 से  कहीं  faa  है  |

 भारतीय  रुई  निगम  का  चालू  कपास  मौसम  के  दौरान  लगभग  15  लाख  गांठें  रुई  की

 खरीद  करने  का  विचार  हूँ  तथा  जिसमें  7.38  लाख  रुई  की  गाँठों  की  शरीद  कीਂ  जा  चुकी  है  ।  यह

 खरीदारी  सहकारी  निजी  व्यवसायियों  व  मिल  खरीदारों  द्वारा  की  जाने  वाली  खरीद

 के  श्रलावा  होगी  ।

 कपास  के  मलय  में  गिरावट

 6031.  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में
 कपास

 के  मूल्य  गिरे  अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री

 WiTetat  प्रसाद  :  शौर  ae  के

 मूल्य  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  में  कम  हैं  किन्त्‌  सरकार  द्वारा  किये  गए  विभिन्‍न
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 प्रम्पुपायों  तथा  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  सभी  रुई  उत्पादक  राज्यों  में  रुई  की  खरीद  में  तेजी

 लाने के  परिणामस्वरूप  रुई  के  मूल्य  गिरने रुक  गए  हैं  तथा  कुछ  समय  से  जैसा कि  निम्नलिखित

 सोदाहरण  श्रांकड़ों  से
 पता  चलेगा

 कि  रुई  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  रुख  दिखाई

 प्रति  feaea  रुई  के  मूल्य

 में  )

 किस्म  चतंमान  मलय  मोसम  के  भ्ारम्भ मों मों  सू  लरा

 जयाघर  290/210 370/250

 386/306  347/279

 53  Vv  i  500  500/406

 एम०  सी ०  510/460  490/385

 पटसन  का  मूल्य

 6032.  शी  श्रनन्त  राम  जायरासवाल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  वर्ष  1977-18  की  तुलना  में  कृषि  वर्ष  1978-79  में  पटसन  उत्पादन

 कितना  है  श्रौर  प्रत्येक  राज्य  में  इसका  समन  मूल्य  क्या

 कृषि  ag  1977-78  श्रौर  1978-79  में  भारतीय  पटसन  निगम

 खरीदी  गई  पटसन  की  मात्रा  क्या

 कृषि  वर्ष  1977-78  में  पटसन  मिल  द्वारा  किसानों  से  सीघे  खरीदी  गई  पटसन

 के  उत्पादन  की  प्रतिशतता  क्या है  श्रौर  कितने  प्रतिशत  व्यापारियों  से  खरीदी  श्रौर

 कृषि  ag  1977-78  में  प्रत्येक  राज्य  से  भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  परसन  की

 खरीद  कब  झर  किस  दर  पर  गई  dak  उस  समय  खुले  बाजार  में  पटसन  की  दर

 बयाथी ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  1977-78  तथा

 1978-79  के  मौसम  में  जूट  HEAT  राज्यवार  वर्ष  उत्पादन  नीचे  दिया

 जाता  3-1.
 णा

 राज्य  का  नाम  जूट  तथा  नेस्टा  का  उत्पादन

 (  हजार  गांठों
 में

 1977-78  1978-79

 श्रासाम  590.5  943.0

 बिहार  941.7  993.9

 मेघालय  70,0  71,7

 उडीसा  620-0  539-0
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 लिखित 14  1901  (a+)

 त्रिपुरा  78.6  8646

 उत्तर  प्रदेश  62.7  96.0

 qf  Sa  बगाल ६  के  ४  3708.8  4348.9

 श्रांध्र  wea  8571.0  700.0

 श्रन्य  राज्य  “181.0  186.5
 eo — —_—-—  एएए  एएए

 श्रखिल  भारतीय  74147704 (114 /  न  8065,
 वाना  ---.._

 aq  1977-78  तथा  1978-79  में  राज्यवार  निर्धारित  किये  गए  मूल्य
 विवरण  तथा  में  दिए  गए  हैं  ।

 वर्ष  1978-79  के  जूट  के  मौसम  में  भारतीय  जूट  निगम  द्वारा

 खरीदी  गई  कच्ची  पटसन  की  राज्यवार  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 राज्य  का  नाम
 भारतीय  जूट  निगम  द्वारा की  गई  खरीद

 ce  ee  ee,  ee

 1977-78  1978-79
 f
 (  27  माच  1979

 पश्चिम  बंगाल  20,7  403,4

 बिहार  25.5  197,7

 0.7  158.1

 जिपुरा  3.9
 19.6

 iey  प्रदेश  15.6  38,1

 उड़ीसा  1.0  1.9

 प्रदेश  0.4  “4,5
 का

 योग  67.8
 —  873.3

 जूट  मिलों  द्वारा  किसानों  से  तथा  व्यापारियों  के  माध्यम  से  की  गई  कसक  जूट  की

 खरीदों  का  ब्यौरा  अभी  उपलब्ध  न  a  है  ।

 (3)  श्रपेक्षित  जानकारी  नीचे
 दी  जाती  है  :

 ee
 मूल्य  के  लिए  टोस्सा  के  fore to

 तथा  Heer.
 के

 fy
 क्विटल )

 खरीद  शुरू  करनें  बाजार  में  दर राज्य  भारतीय  जूट  निगम

 मुख्य  किस्म  a  हारीख  का  खरीद  मूल्य
 क  अयन

 (  पये  ह
 '

 1  पद्चिचमी.लंगाल
 उत्तरी  जिले  21-8,77  152-00  164,00

 )
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 उत्तरी

 जिले  31,8-77  154.50  158.00

 दक्षिणी  जिले

 grea) )  3-9.77  172.00  186,00

 11.10,77  176-00  180.00 भ्रासाम

 त्रिपुरा  (an  30,  8.77  146-00  163,00

 बिहार

 (*)  किशनगंज

 तथा  उसके  पास

 के  क्षेत्र  (a2) )  27.8-77  152,00  160.00

 भय  क्षेत्र

 )  31.8.77  151,00  160.00

 उड़ीसा  157,00  170,00

 CET  प्रदेश

 मेसटा
 27.8.77

 37,00
 155,00

 विवरण  (*)

 स्  प्रति

 न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य

 ऋम  पि०  राज्य  का  नाम  किस्म

 1977-78  1978-79

 झासाम  सफद  141.00  150,00

 TaTaT  ढोस्सा  15130  160-50

 बिहार

 सफद  147, 50  157,00 पूणिया  जिला

 टोस्सा  158.00  167.50

 (=)  चम्पारन  सफेद  146-00  155,50

 ब  ary  जिले  टोस्सा  156, 50  166,00

 उड़ीसा  सफेद  152'00  161,00

 ateaqr  162,  50  171.50

 पशचिमी
 गी

 (*)  कुच  बिहार  147.00  156.50

 (=)  जलपायगुरी  टोस्सा  160-50

 दारजिलिंग  जिला
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 परिकण  कोनांपुर  सफद  149, 50  159.00

 भौर  मालढा  जिला  ZTeaT  160,00  167.00

 (@)  मेदनापुर  सफद  164,50  164.00

 24.  टोस्वा  165,00  174,50

 हुगली  166,50  169.00

 हावड़ा  जिला  167.50  176,50

 उत्तर  प्रदेश  पफेद  156.50  165.50 5,

 टोस्सा  167,00  176.00

 धान्ध्र  ana  155,00  164.50

 विवरण

 रु०  प्रति  क्विटल

 क्रम  To  राज्य  का  नाम  किस्म
 न्यूनतम  सांविधिक  मूल्य
 ि  ह

 1977-78

 )  (®e)

 झासाम
 प्रासाम

 Here  124,  (.0  132-00

 मेस्टा  124-00  132,00

 3,  agar  ATCIeaT  मेस्टा  129.00  137,00

 बिहार  बिहार  देशल  मेस्टा  130,50  139,00

 चुनी  हुई  बिहार  मेस्टा  129,50  |  27:00

 बिहार  AST  129.50  127,00

 किशनगंज  Weer  133°50  142.00

 साकिया  Acct  115,50  123.00

 उड़ौसा  कटक  Wet  132.50  141,00

 122.00  130,00

 पदिचम  बंगाल

 (1)  कूचबिहार  उत्तर  Aer  128.50  136.50

 जिला

 (2)  पद्चिम  दीनापुर  aal-aTast  134,  50  143,00

 (3)  जिला  पशिचम  बंगाल  देदल

 RezT  134,00  143.00
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 (4)  qfeararata  मुशिदाबाद  HeVrT

 चुना  गया  136.00  144,50

 (5)  दौनापुर  124,50  132.50

 देस्सी 24.  138,50  147.50

 हुगली

 ate  हावड़ा

 मध्य  प्रदेश  Ho  To  मेस्टा  133,50 125,50

 उत्तर  प्रदेश  लख  म ि IQS  मरद पर  127.00  135,00

 बमली ि नन  132,00  140.50
 ee

 पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण

 6033,  श्री  भगत  राम  :

 श्री  के  ए०  राजन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  थहू  aay  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने  aqarala  से  एक  संकल्प

 पास  किया  है  जिसमें  पटसन  उद्योग  ate  कष्चे  पटसन  के  ब्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करने  की  मांग

 की  गई

 संकल्प  की  मुख्य  बातें  कया  हैं

 क्या  सरकार  संकल्प  में  की  गई  मांग  को  स्वीकार  ग्रौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  शआर  (@)  राज्य

 की  विधान  सभा  ने  परिचम
 बंगाल

 सरकार
 से  कहा  है  कि  वह  जूट  कामगरों  तथा  देश

 के  हित  में  जूट  उद्योग  तथा  कच्ची  जूट  के  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 से  ग्रतुरोध  करे  |

 तथा  चूंकि  इस  संकल्प  के  कार्यान्वयन  के  लिए  परिचिम  बंगाल  सरकार  द्वारा

 कोई  wigatcay  भ्रनुरोध  नहीं  किया  गया  हैं  at  स्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  मांग

 को  स्वीकार  प्रथवा  WAHT  करने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 चालित  हलों  ate  ट्र  Feu  का  निर्माण

 6035,
 थी  गोविन्दन  नायर  :  व्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  att
 )

 सरकारी  क्षेत्र
 की  भ्र्थात  कृषि  seta  निगम

 की  शक्ति  चालित  हलों  तथा  ट्रक्टरों  की  कुल  निर्माण  क्षमता
 कितनी

 शौर  गत  तीन  वर्षों  में

 वास्तव  में  कितना  उत्पादन  श्रौर

 इन  वर्षों  में  समूचे  देश  में  शक्ति  चालित  हलों  ate  ट्रक्टरों  की  मांग  कितनी  थी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भीमती  aréfr)
 :  ware  सूचना  संलग्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 (  दाक  )  लिखित  उत्तर

 पिछले  तीन  वर्षों  की  अवधि
 में

 कृषि  ट्रेटरों  तथा  पावर
 fend  का  उत्पादन  देश

 की  कुल  मांग
 के

 बराबर  रहा  है  !

 विवरण

 Hoe  बस्तु का  नाम  31-12-78  की  अधिष्ठापित  safa  में  उत्पादन

 क्षमता

 निजी  योग
 1976.0 गा  ्  978

 क्षत्र  राज्य  क्षत्र

 1  कृषि  ट्रक्टर  43,500  15,400  58,900  36,675  34,730  53,049

 2  पावर  टिलर  11,000  5,000  16,000  1,573  1,674  2,125
 Se een

 aia  धायोग  afafaaa  में  Aaa  करने  का  प्रस्ताव

 6036.  युवराज  :  कया  गृह  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  जांच  श्रायोग  झधिनियम  में  संशोधन  करने  ah  उसमें  यह

 व्यवस्था  करने  का  है  कि  जो  व्यक्ति  aralT  के  समक्ष  बापथ  लेकर  गवाही  देने  खे  इल्कार  करें

 उनको  अपोग  द्वारा  gt  दण्ड  दिया  जा  सकता  है

 क्या  सरकार  ने  शाह  भ्रायोग  रेड्डी  गुप्ता  प्रोवर  झायोग  श्रादि  के

 कार्यकरण  से  प्राप्त  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भधिनियम  में  संदोधन  करने  की  झावश्यकता

 सूस  की  AYZ

 यदि  gi,  तो  इस  समस्या  का  समाघाम  करने  के  लिये  संदयोधनकारी  विधेयक  कब

 तक  पुरःस्थापित  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  झोर  wraat  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डॉ०

 पाटिल  :
 are  जांच  aaa  afafaara,  1952  में  संदोधन  करने  के  लिए  यह

 तथा  wey  विभिन्‍न  सुभाव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  इस  समय  fafeaa  रूप  से  ag  बताना

 सम्भव  नहीं  है  कि  जांच  श्रायोग  1952  में  संदोधन  करने  के  लिए  संसद  में  कब  विधान

 पुर:स्थापित  किया  जाएगा  ।

 कोड़ों  के  प्यपों  के  बारे  में  wary

 6037'  श्री  Agra : :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 सरकार  को  तिलहनों  ae  तेलों  विषयक  भन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  में  हाल  में
 किये  गये  निबन्ध  के  बारे  में  पता  है  जिसमें कहा  गया  है  कि  रेशम  av  धागा  निकाल  लेने के

 पदचात्‌  रेशम-कीड़ों  के  प्यूपों
 में

 लगभग  25%  तेल  तथा  75%  प्रोटीन  मिलता  शौर

 कया  सरकार  तेलों  भौर  प्रोटीन  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इस  नये

 ख्रोत  का  उपयोग  करने  हेतु  कुछ  नये  संयंत्र  लगाने  की  कोई  योजनाएं  हैं
 ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  :  श्रौर  सरकार

 को  पता  है  कि  रेशम  कीड़ों  के  प्यूपों  में  लगभग  1  श्रौर  3  के  शभ्रनुपात  में  तेल  sk  प्रोटीन  की

 मात्रा  होती  है  सरकार  की  तेल  एवं  प्रोटीन  का  उत्पादन  करने  के  लिए  रेशम  कीड़ों  के  प्यूपों  का

 उपयोग  करने  की  फिलहाल  कोई  योजना  नहीं  है  ।  यह  aay  जाता  है  कि  वर्ष  1971  में

 थ मसुर  द्वारा  विकसित  विलेय  निस्सारण  प्रक्रिया  एक्सेट्रेक्शन

 प्रोसेस  )  को  अपनाकर  कर्नाटक  में  प्राइवेट  उद्यमियों  द्वारा  तेल  ate  प्रोटीन  निकालने  के  लिए

 tan  के  कीड़ों  के  प्यूपों  का  काफी  मात्रा  में  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 के  लिये  argo  ए०  एस०  तथा  श्राई०  पी०  एस०  की  बिदेश  यात्रा

 6038,  श्री  एस०  झार०  रेड्डी  :  कया  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  प्रद्यासनिक  सेबा  तथा  भारतीय  पुलिस  सेवा  श्रेणियों  के  उन

 कारियों  की  संख्या  का  ब्यौरा  कया  है  जो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रशिक्षण  हेतु  विदेशों  में  गये

 तथा  सम्बन्धित  देशों  के  नाम  क्या  श्रौर

 प्रशिक्षण  की  शोर  उसके  स्वरूप  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्रत्येक  मामले  में

 प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  पर  कितना-कितना  व्यय  gat  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 :  श्रौर  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  उसे  सदन  के  पटल  पर  '  रख  दिया

 जाएगा  ।

 मंत्रियों  द्वारा  हैलीकोप्टरों  का  उपयोग

 6039,  थो  जो०  एस०  रेड्डी  :

 भी  are  साहिब थोरट  :

 थी  पी०  बेंकट  सुब्वया  :  कया  A  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ear  केन्द्रीय
 सरकार  के  मन्त्री  सरकारी  कार्य  ध्रथवा  निजी  कायें  के  लिए  राज्य

 सरकारों  के  हैलीकोप्टरों  का  उपयोग  करने  के  झ्रघिकारी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रियों  द्वारा  सरकारी  कार्य  धपधवा  निजी  ent  के  लिए

 निजी  राज्य  सरकार  के  विमानों  का  उपयोग  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 सिद्धान्त  निर्धारित  श्रौर

 यदि  तो  इन  विमानों  का  उपयोग  किस  भ्राघार  पर  att  किन  प्रयोजनों  के  लिए

 किया जा  सकता  है  ?

 7.8  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  केन्द्रीय  सरकार  ने

 केखीय  मंत्रियों  को  राज्य  सरकारों  के  दैलीकोप्टरों  का  उपयोग  करने  के  भ्रधघिकार  के  बारे  में  कोई

 जारी  नहीं  किये  हैं  ।  केन्द्रीय  मन्त्रियों  को  उनके  हैलीकोप्टरों  का  उपयोग  करने  की  श्रनुमति

 देना  तथा  इस  सम्बन्ध  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित
 करना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का

 कार्य है  ।
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 चल
 a

 afata:  1957  को  2 तथा  मन्त्रियों
 के

 aa  तथा  भत्ता  1  की

 उपघार  (1)  दारा  प्रदत्त  शक्तियों  का  प्रयोग  करते  हुये  बनाये  गये  मन्त्रियों  (aa, f f fe  प

 तथा  aa  के  नियम  16  के  उपबन्धों  के  श्रनुसार  मन्त्री  मन्त्री  के

 फ
 विमानों  को  किराये  पर  लेने  के  लिए  कुछ  समय  के  लिए  लागू  नियम  के  अझ्रनुसार  ने

 से  ड्यूटी  पर  यात्रा  के  लिए  विमान  को  किराये  पर  लेने  को  प्राधिकृत  कर  सब
 |

 यदि
 उनके  द्वारा  चाड  विमान  से  यात्रा  करना  लोकहित  में  श्रावश्यक  समभा  जांता  है  ।

 न्द्रीय

 ae
 र  के  मन्त्री  को  निजी  कार्य  के  लिए  विमान  का  उपयोग  करने  के  श्रधघिकार  के

 rare  में
 र्क  प्रनदेशा  श्रथवा  नियम  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ।

 ह
 महाराष्ट्र  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्यापना  &  लिए  राज  सहायता

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि 6040.  श्री  गंगाघर  बुरांड :

 है  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  महाराष्ट्र  को  रि

 cease
 ब्यवस्था

 द
 करन ेहेत  कितनी  राशि  दी  गई

 गत  दस  aalat  में  इन  उद्योग  केन्द्रों  में  कितना  कार्य  हमा  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्रों  प्रसाद  यादव  )  :  वर्ष

 नग

 के

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कायेक्रम  के  ग्रघीन  महाराष्ट्र  सरकार  को  6
 रु०  का

 श्रनावर्ती  )
 तथा  31.35  लाख  रु०

 ~~ _ ( ara  ) अनुदान  125.00  लाख  रु०  (
 =

 TNX  56,  50

 a  रु०  ऋण  के  रूप  में  शामिल  मंजूर  किया  गया  है  ।  श्रलग-श्रलग  जिला  उद्योग  द्  को

 नयतन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।
 ई

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  मंजर  fae  गये  महाराष्ट ये  महाराष्ट्र  राज्य
 के  25

 115  जिलों  को  प्रथम  चरण  में  शामिल  ९  लिया  गया  था  ।  इन  जिला  उद्योग  केन्द्रों जिलों में
 ग

 द्वारा  की  गई  प्र  गति  संलग्न  विवरण  ey आगत रस्त  क क  awe  |

 थ

 )
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 सीमेंट  उद्योग  में  46  लाख  टन  श्रतिरिक्त  क्षमता  को  स्थापना

 6041.  sit  धार ०  ato  स्वामीनाथन

 थो ए० To  दार ०  बढ़ी  नारायण  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  उद्योग  मन्त्री  ने  सीमेंट  उद्योग  में  40  लाख  टन  की  नई क्षमता की  स्थापना के

 लिए  स्वीकृति दे  दी

 यदि  तो  क्या  यह  इस  वर्ष  में  पूरी  हो  जाएगी ;

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  किये  जा  रहे  नये  सीमेंट  संयंत्र  शीघ्र  ही  सीमेंट  का

 सत्पादन  ध्ारम्भ  कर

 7)  सीमेंट  संयंत्र  किन-किन  राज्यों  में  स्थापित  किये  शरीर

 प्रत्येक  संयंत्र  की  क्षमता  क्या  होगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री (  थी  जगदम्बी  प्रसाद  )  :  तथा

 1978-79  में  11,53  लाख  टन  की  क्षमता  के  लिए  attire  लाइसेंस  तथा  95,81  लाख

 टन  को  क्षमता  के  लिए  ग्राद्य  पत्र  जारी  किये  गये  थे  ।

 सीमेंट  उद्योग  की  स्थापना  में  लगने  वाली  सामान्य  प्रारम्भिक  श्रवषि  करीब  4  से  5

 बर्ष  है  ।

 तथा
 वर्ष  1978-79  (31  1979  के  दौरान  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाओं  की  स्वीकृति  दी  गई  है  :

 क्र०  Wet
 फा  नाम

 क्षमता  स्थापना
 स्थल

 क

 बाण
 2  4

 गुजरात
 :  मी ०  टनों  मे ं)

 1,  te  नमंदा  सीमेंट  लि ०»  10,00  जफराबाद  जगदल्ला  श्रौर

 रत्नगिरि  )

 2.  एस०  डी०  पटे  0.45  )

 | ( (८:  :

 3.  पनयम  सीमेंट  लि ०  0.43  Uq. .
 सीमेंट  नगर

 4.  श्री  राजू  3.00  बादापल्ली

 श्रोरियन्ट  पेपर  मिल्स  9-00  झली  माबाद

 टक्समार्कों  लि  ०  4.00  येरागुन्तला

 7.  कोरोमंडल  e Healey  9,00  कालामाला

 :

 राजस्थान  स्टेट  इण्डस्ट्रियल  एण्ड

 मिनरल  डइ़वेलपमेंट  कारपो  रेशन  0.33  कोटापुतली
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 1  2

 9  राजस्थान  राज्य  श्रौद्योगिक  तथा

 खनिज  विकास  निगम  0.33  शध्रलीरोड  Tar

 10,  वही  0,33
 >». विलारा

 11,  वही  0.33

 12.  वही  0-33  नीम  का  बाया

 13,  श्री  दिग्विजय  सीमेंट  fae  4,00  ब्याबर

 14,  श्री  के०  के  ०  सोमानी  5-00  किवरली

 15.  tal  प्रोडक्ट्स  लि०  4.18  बानास

 16.  पूसालूर  पेपर  face  fete  3-00  नीम  का  थाना

 17,  जे०  Fo  farefza  लि०  0.50
 x

 निम्बजेरा (anz) )

 हिमाचल

 18,  लि  1.60  गागल

 कर्नाटक :

 19,  मैसूर  सीमेंट  लि  ०  1-10  अझमासान्दरा

 20.  कल्याणपुर  लाईम  एण्ड  सीमेंट

 बकस  fito  1.34  बंजारी

 21.  य०  पी०  UtatSY  लि»  3.60  देहरादून

 मध्य  प्रदेश  :

 22,  लि०  5.00

 23  «  हिन्दुस्तान  लिवर  fete  4.00  बलोदा  बाजार

 24.  aa  सीमेंट  लि०  2.00

 25  ,  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  11,55  चिलहटी

 26  .  लि०  0.25  (azz)

 महाराष्ट्र

 27,  लि  ०.  1,60  चांदा

 11.09 28,  लारसन  एण्ड  ट्बरो  न्द्र्पु

 29,  सेन्चुरी  स्पिनिंग  एण्ड

 fio  10,00  चन्द्रपुर
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 ध्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  जिले  घोषित  करने  के  लिए  सेल

 6042.  हलोम,दौन  श्रहमद  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  सरकार  का  कोई  ऐसा  सैल  है  जो  प्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  जिले  घोषित

 करने  के  लिये  जिलों  का  चुनाव  करता

 यदि  तो  क्या  पिछड़े  जिले  के  रूप  में  पूणिया  जिले  को  चुना  गया  सरकार

 इसके  fase 4  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय में
 राज्य  मन्त्री  :  जी  नहीं  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  की  इस  प्रयोजन  के  लिए  गठित  की  गई  समिति  द्वारा  बताए  गए  मापदंडों  के

 राज्य  सरकारों  की  सिफारिश  पर  झौद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़े  जिलों  का  चयन  किया  गया  है  |

 पुर्णिया  जिले  को  श्रावघिक  ऋण  देने  वाली  संस्थाश्रों  से  रियायती  वित्त  के  लिए

 भ्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  जिले  के  रूप  में  चुना  गया gy  बिहार  सरकार  द्वारा  इस  जिले  में

 फोविसगंज  में  एक  श्रौद्योगिक  बस्ती  प्रस्ताव  किया  गया  हैं  श्रौर  एक  जिला  प्रौद्योगिक  her

 मंजूर  किया  गया  है  ।  विद्युत  के  लिए  श्राथिक  ऋणों  पर  कम  ब्याज  ६4  कुछ  करों  की

 अदायगी  के  लिए  बिना  ब्याज  के  ऋणों  के  जरिए  इस  जिले  में  छोटे  उद्योगों  को  सहायता  की  जाती

 बिहार  सरकार  ने  भी  पूर्णिया  जिले  को  नई  इकाइयों  के  लिए  श्रपनी  पूंजी  श्राथिक

 सद्दायता  स्कीम  के  OreaTt  शामिल  किया  है  ।  पूर्णिया  जिले  के  15  खडों  को  एकीकृत  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  किया  गया  है  ।

 प्रदन  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 नमक  का  उत्पादन  करने  बाले  राज्य

 6043.  eft  सुरेन  का  सुमन  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देशा  में  नमक  का  उत्पादन  करने  वाखे  राज्य  कौन-कौन  से  हैं  AIX  बषे  1975,  1976,

 1977  और  1978  में  नमक  के  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 देश  में  नमक  को  alae  माँग  क्या  भर

 क्या  उत्पादन  माँग  से  श्रघिक  यदि  तो  फालतू  उत्पादन  का  निर्यात  करने  के

 बारे  में  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  ara  :  देश  में

 हिमाचल  तमिलनाडू  a

 बंगाल  राज्य  तथा  दमन  एवं  दीप  झर  qizatt  संघ  दासित  प्रदेश  नमक  का  उत्पादन

 करते  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  व  संघ  शासित  में  वर्ष  1975,  1976,  1977  व  1978  में  नमक  का

 उत्पादन  दद्दनिवाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 atx  पिछले
 चार

 व  ata  न  मक  का
 कुल

 पक  उत्पादन
 तथा  खाद्य

 व

 नी
 गिक  उपयोग  हेतु

 नमक

 की  प्रभावी  माँग
 निम्न

 प्रकार  थी  :

 उत्पादन  कुल  खरीद  मांग  लाख

 ना  ना  ee
 tito  टनों

 ——

 ee Ps  औ
 12

 1975  58.42

 1976  40.76  53,94

 1977  53.28  56,50

 66.93  60.85 1978

 ay  1978  में  नमक  का  ofan  उत्पादन  होने  के  फलस्वरूप  सरकार  ने  नमक  निर्यात

 पर  लगे  उन  प्रतिबन्धों  में  ढील  देने  का  निर्णय  किया  है  जो  श्रानीत  भंडार  में  निरंतर  कमी  ara  के

 कारण  लगाए  गए  थे  तथा  वर्ष  1978-79  व  वर्ष  1979-80  में  नमक  का  निर्यात  करने  हेतु

 1,50,000  मी०  टन  व  2,50,000  मी०  टन  नमक  का  Wace  किया  गया  है१

 विवरण

 मी»  टनों

 राज्य  1975  1976  1977  1978

 झ्रान्घ्न  प्रदेश  309.7  307.5  280.7  350.8

 दमन  व  दीव  12,8  3.7  8.1  13,7

 2926.3 गुजरात  3294-9  1485.9  3555.5

 हिमाचल  प्रदेश  3.3  4,5  3.9  43

 कर्नाटक  16.3  20.2  9.2  12,6

 केरल  कुछ  नहीं
 lo ल

 कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 महाराष्ट्र  408,  ह  449.2  556.4  466.0

 उड़ीसा
 46,0  84.4  37.4  69,3

 पाँडचेरी  YU ray  6  1  ]  0.1  0-4

 राजस्थान  402  (६  164,  339.8  496,3

 तमिलनाड  1333,  1540,  11564  1719.6

 पदिचिम  बंगाल  15.1  15,4  10.2
 a

 5,0

 में  सफाई  maaiicat w fax dere के  लिये  सेलेक्शन  य  ड

 6044,  थी  चोघरो  :  कया  ag  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय
 सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  में  काय॑  कर  रहे  बहुत  से

 areal ae कई  ad  पुर्वे  aT  वेतनमानों को
 श्रधघिकतम

 सीमा
 पर  गये  हैं  उनके  लिये

 BAA  की  कोई  ब्यवस्था  नहीं
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 (@)  यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी
 atk

 सरकार  द्वारा  उनके  लिये  सेलेक्शन  ग्रेड  को  कब्र  तक  कर  दौ  जायेगी  जैसा

 कि  इफ्तरी  att  चपरासी  जेंसे  श्रन्प  ages  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  मामले  में  है
 ?

 गह  मन्त्रालय  तथा
 न्याय

 श्रौर  कम्पनी  कार्य
 मन्त्रालय

 में
 राज्य  मन्त्री  ai}  डो

 :  भौर  चूंकि  सफाई  वाला  का  संव  fatedrac & xafag है  इसलिए  श्रपेक्षित

 सूचना  कामिक  शौर  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  में  नहीं  रखी  जाती  ।

 (77)  दिनांक  30-9-1977  भ्नौर  28-1-1978  को  इस  झाशय  के
 area

 जारी  किए  गए

 थे  कि  सफाई  फराशों  भ्रादि  के  लिए  सेलेक्शन  ग्र
 ढ

 का  सुजन  जाना

 उन्हें  1-8-1976  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 उद्योगों  के  लिए  लाईसेंस  देना

 6045,  भी  | हू  एस०  वीरभद्रप्पा  )  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने थि  दे  क  को  कृपा  करेंगे

 कि

 1977  से  wa  तक  मध्यम  भौर  हृत्के  उद्योगों  के  रे  में  ब्यौरा  कया  दे

 जिनके  लिये  लाइसेंस  दिये  गये  थे

 SS  ने  भ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  श्रोर  कितने  श्रावेदन इसी  श्रवघि  के  दौरान  राज्यवार

 त्र  नामंजूर  किये  गये  भौर

 इसी  अवधि  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  के  लिये  कितने  wae  पत्र  मंजूर  किये

 गये

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  थो  जगदम्बी  प्रसाद  :  1  1977

 से  28  2979  की  aafa  में  उद्योग  एवं  1951  के

 भन्तगंत  792  भौद्योगिक  लाइसेंस  जारों  किये  गये  उद्योग  एवं

 1951  के  अ्न्तगत  जारी  किये  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  के  ब्यौरे  जिनमें  पार्टी  का  नाम

 उत्पादन  की  एकक  का  स्थापना  स्थल  are  दामिल  बुलेटिन  ars

 कम्पोट  एक्सपोर्ट  लाइसेंस  एण्ड  इन्डस्ट्रीयल  तथा  इण्डियन  कन्वेस्टमेंट

 सेंटर  द्वारा  प्रकादित  न्यूजलेटरਂ  के  परिदिष्ट  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ।  इन
 प्रकाशनों

 की  प्रतियाँ  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 x.
 1  1977  से  28  1979  की  afer  दौरान  प्राप्त  तथा  स्वीकृत

 graaal  की  राज्य-वार  स्थिति  दशनिवाला  शुक  विवरण  संलग्न  है  |

 1  1977
 से  28  1979  की  भ्वषि  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  में

 स्थापित  agar  स्थापित  जाने  बाले  झौद्योगिक  एककों  को  56  श्राद्यप-पत्र  तथा  67  प्रौद्योगिक

 लाइसेंस  are  किये  गये  ।
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 रि

 1  1977  से  28  1979  at  safe  में  प्राप्त  शभ्रौद्योगिक  लाइसेंस

 संबंधी  तथा  उनमें  से  श्रस्वीकृत  श्रावेदनों  की  संख्या  का

 राज्यवार  ब्यौरा  द्शनिबाला  विवरण

 राज्य/संघ  क्षेत्र  1,3.77  से  28,2.79 के  उनमें  से  अस्वीकृत  wider

 दौरान  प्राप्त  uladayl

 aed

 1

 श्रान्प्र  प्रदेश  38 177

 अझसम  27

 बिहार  58  10

 गुजरात  317  65

 हरियाणा  110  22

 द्विमाचल  प्रदेश  36

 जम्मू  एवं  कशमीर  28

 केरल  59

 34 eater  161

 मध्य  प्रदेश  134  37

 महाराष्ट्र  675  147

 मणिपुर

 vary

 नागालैंड

 11 उड़ीसा  49

 पंजाब  116  24

 राजस्थान  117  24

 सिक्किम

 166  28 तमिलनाडु

 fager

 उत्तर  प्रदेश  206  39

 पं०  बंगाल  207  45

 दिल्‍ली
 54  11

 चंडीगढ़
 19 दमन  एवं  दीप
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 2

 3

 नगर  हवेली  5

 एवं  निकोबार  1

 राज्य  जिनका  नाम  मालूम  नहीं  15

 कुल  2747  544
 eee  owe  eee

 रुग्ण  लघु  उद्योग

 6046.  थी  Go  श्ार०  बद्री  नारायण :

 श्र  पी०  एम०  सईद  :

 थ्री  निहार  ART  :  कया  उद्योग  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  पूर्वे  के  श्रघिकांश  राज्यों  में  wo  होने  वाले  लघु  उद्योगों  की  संख्या  wit

 भी  बढ़  रही

 यदि  तो  क्या  इन  राज्यों  में  चयनात्मक  श्राघार  पर  स्थापित  किये  गये  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  से  लघु  उद्योगों  की  स्थिति  ak  सुधरी  नहीं

 यदि  at,  तो  इन  उद्योगों  के  सम्मुख  मुख्य  कठिनाई  क्या

 क्या  जीवित  रखने  तथा  उत्पादिकता  बढ़ाने  के  लिए  लघु  उद्योगों  का
 alataray  करण

 श्रावश्यक  जो  इन्हें  होने  से  और

 यदि  तो  सरकार  इस  बारे में  क्या  कदम  उठा  रही है
 ?

 उद  योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  लघु  उद्योगों  में

 रुणणता  कई  कारणों  से  हो  सकती  हे  ।  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  कुछ  लघु  एककों  ने  रुगणता  का  कोई  न

 कोई
 कारण

 बताया

 जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  को  समस्त  देश  में  प्रावस्थाबद्ध  ढंग  से  लागू  किया  जा

 रहा  है  ।  जिला  उद्योग  कार्यक्रम  के  झन्तगंत  अब  तक  art  वाले  जिले  इस  प्रकार  हैं  :

 असाम

 मणिपुर

 मेघालय

 त्रिपुरा

 Tear

 मिजोरम

 इन  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  विरतार  कार्यकलाप  पहले  ही

 शुरू  किये  जा  चुके  हैं  ।  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र
 से  7  जिला  उद्योग  केन्द्रों  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार

 भसम  में  4  तथा  त्रिपुरा  में  51  रुग्ण  एककों  को  सहायता  दी  गई  है
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 लघु  एककों  को  जिन  बाधाओं  का  सामना  करना  पड़ता  है  वे  मुख्य  रूप  से

 वित्तीय  तथा  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  से  संबंधित  हूँ  ।

 at

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में
 उद्योगों  का  spear  प्रकार  से  विकास  करने  के  लिए  सरकार  ने

 विभिन्‍न  कार्यक्रम  शुरू  किये हैं  उपलब्ध  जानकारी  के  झतुसार  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के

 अधीन  1978  के  ग्रस्त  तक  निम्नलिखित  विकासात्मक  कार्यकलाप  किये  गये  थे

 प्रसम  at  तक  मंजूर  किये  गये  5  जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  से  3  उद्योग  केन्द्रों  कौ

 प्रगति  रिपोट  उपलब्ध  हुई  है  ।  इन  जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  148  संभावित  उद्यमियों

 का  पता  लगाया  गया  59  परियोजना  प्रोफाइलें  तैयार  की  गई  186  नये

 पंजीकरण  किये  गये  ale  118  नये  एकक  पहले  ही  स्थापित  किये  गये  थे  ।  उनमें

 35  कारीगर  एककों  के  श्रलावा  83  एकक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  थे  ।  चार  रुण  एककों

 को  सहायता दी  गई  थी  ।  वित्तीय  संस्थानों  ने  4.19  लाख  रुपये  की  ऋण

 सहायता  तथा  दो  एककों  को  0.32  लाख  रुपये  की  मूल  राशि  दी  गई  थी  श्रौर  13

 एककों  को  5,40  लाख  रुपए  की  नकद  राज  सहायता  दी  गई  थी  ।  इसंके  झलावा

 297  ग्रन्प  एककों  को  सहायता  दी  गई  थी  ।

 :  मेघालय  में  एक  परियोजना  में  450  संभावित  उद्यमियों  का  पता  लगा

 130  परियोजना  प्रोफाइलें  तयार  की  गई  ate  88  नये  एकक  स्थापित  किये  गये

 जिनमें  4  लघु  क्षेत्र  में  थे  शौर  84  कारीगरों  से  संबंधित  हैं  ।  362  एककों  को  Weq

 सहायता  दी  घई  |

 त्रिपुरा
 :  तीन  जिला  उद्योग  केन्द्रो ंसे  उपलब्ध  प्रगति  रिपोर्ट  A  पता  चलता  है  कि  115

 नये  एकक  पंजीकृत  किये  गये  थे  ।  399  नये  एकक  पहले  ही  स्थापित  किये  जा  aes

 जिनमें  से  113  लघु  क्षेत्र  में  हैं  श्रौर  286  कारीगर  क्षेत्र  में  51  रुग्ण  एककों

 को  सहायता  दी  गई  ।  वित्तीय  संस्थानों  ने  9,43  लाख  रुपये  की  ऋण  सहायता  दी

 तथा  लघु  एककों  को  5  लाख  रुपये  की  मूल  राशि  दी  गई  श्रौर  ..00  एककों  को
 .  ग्न्य

 सहायता  दी  गई  थी  ।

 गोद्दाटी  में  एक  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  के  श्रलावा  क्षमापुर  (  नांगालेंड )  एजवाल  (

 इम्फाल  (afrgz),
 शिलांग  पासीघाट  सिलचर

 में  शाखा  संस्थान  हैं  तथा  तिनसुखिया  झर  जारहूट  में  दो  विस्तार  केन्द्र  हैं  ।  ये  संस्थान

 लघु  एककों  को  aap  मशीनों  के  इस्तेमाल  का  प्रदर्शन  करने  हेतु  कार्यशाला

 टाइप  विकसित  डिजाइन  बनाने  तथा  fara  झादि  बनाने  के

 भ्रावव्यक  तकनी की  तथा  प्रबन्धकीय  परामशंदात्री  सेवा  प्रदान  करते  हैं  ।  इसके  अ्रलावा  ये  संस्थान

 को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  श्रौर  क्षेत्र  में  उद्यमियों  को  बढ़ावा  देते  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  स्वय  सेबक  संघ  शाखाएं

 6047, Ho  सालना  :
 पया

 ब्रताने  कृपा  करेंगे  कि  :
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 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिह्ली  में  कुछ  स्कूलों  a  भ्रन्य  सरकारी
 इमारतों  स्थानों

 पर

 राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  की  लग  रही  श्रौर

 यदि  तो  ऐसी  संस्थाश्रों  के  नाम  बया  हैं  ?

 गुह  मंत्रालय  तथा  न्याय  श्रौर  कम्पनी  काय  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०

 :  are  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ

 की  जनता  के  मनोरंजन  के  लिए  खुले  पार्कों  में  लगाई  जा  रही  दो  नगर  निगम

 fecal  रियों  wate  बाड़ा  हिन्दूराव  wie  पहाड़गंज  के  भवनों  के  साथ  लगे  खुले  पार्कों  में  भी

 लगाई  जाती  हैं  ।  उन्होंने  यह  भी  सूचित  किया  हैं  कि  ये  किसी  सरकारी  भवन  या  स्कूल  में  नहीं

 लगाई  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  में  होटलों  में  arm  गल नम  गिरोह

 6048,  stadt  पारवती  दवी  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजवानी  में  फाइव  स्टार  होटलों  में  ब गल  गिरोह  बड़े

 पेमाने पर पर  फल-फूल  रहा

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  तथा  विदेशी  दोनों  प्रकार  के  पर्यटकों  से  गल

 एजेंसियोंਂ  द्वारा  किराये  पर  लिये  गये  गुश्ड  द्वारा  परेशान  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें  मिली

 प्रौर

 राजघानी  शहर  तथा  इसके  होटलों  से  इस  कलंक  को  दूर  करने  के  किए  सरकार  का

 विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  विधि  न्याय  श्रौर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  श्री  एस०

 :  दिल्‍ली  पुलिस  के  ध्यान  में  ऐसा  कोई  ATA  नहीं  श्राया  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  को  ऐसी  कोई  शिकायत  सुचित  नहीं  की  गई  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  की  श्रपराघ  शाखा  में  दुराचार  विरोधी  दस्ते  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 इन  गतिविधियों  पर  सख्त  निगरानी  रखी  जा  रही  है  श्रौर  जब  कभी  कोई  प्रतिकल  बात  ध्यान  में

 प्राती है  तो  कानून  के  अनुसार  प्रावइयक  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  परदों  पर  केरल  संवर्ग  के  afar

 6049  थी  एन०  श्रीकान्तन  नायर  :  कया
 गह

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रवीन  इस  समय  अरति रिक्त  सचिवों  श्रथवा  ऐसे  ही

 पदों  की  संख्या  कितनी

 अब  इनमें  से  कितिते  पदों  घर  केरल  संवर्ग  के  प्रघिकारी  alk

 भारत  सरकार  के  इन  वरिष्ठ  पदों  पर  केरल  संवर्ग  के  म्रघिकारियों  को  उचित  तथा

 पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गह  मन्त्रालय  तथा  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय में  राज्य  (sit  एस
 ०  ड  *
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 चाटिल  :  1-2-79  को  स्थिति  के  प्रनुसार  सचिव  के  स्तर  के  पदों  पर  69  श्रौर  सचिव

 के  स्तर  के  पदों  पर
 81

 श्रघिकारी कार्य  कर  रहे  थे  ।

 उस  तारीख  को  केरल  संवर्ग  HT  कोई  श्राई०  Yo  एस०  श्रषिकारी  इन  स्तर  के  पर्दों

 पर  कार्य  नहीं  कर  रहा था  ।

 गत  ag  केरल  सरकार  ने  सचिव/श्रपर  सचिव  के  स्तर  पर  नियुक्ति  के  लिए  केवल

 एक  श्राई०  Te  एस०  श्रघिकारी  का  प्रस्ताव  किया  था  किन्तु  उस  भ्रधघिकारी  के  पास  इन  उच्च  स्तर

 के  पदों  पर  चयन  के  लिए  झनिवायं  ant  जाने  वाली  श्रावइयक  श्रपेक्षाएਂ  नहीं  थीं  ।

 विज्ञान  भोर  प्रोद्योगिको  संबन्धी  राष्ट्रीय  समिति  की  sitqatfiret  नोति

 6050,  थी  घमंवीर  afares  :

 थ्री  बाला  साहब  fae  पाटिल  :

 थी
 बसन्त  साठे

 :
 कया  विज्ञान  धीर  mitaarfrat  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  कया  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  संबन्धी  राष्ट्रीय  समिति  ने  प्रौद्योगिकी  नीति  विवरण

 की  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  उसका  स्वरूप
 क्या

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  प्रौर

 क्या  कुछ  नये  ऊर्जा  स्रोतों  का  उपयोग  किया  गया  है  श्रोर  श्रनाज  भण्डारण

 तथा  पानी  गम  करने  के  विदोष  संदर्भ  निहित  उन्हें  शामिल  करने  के  लिए  अ्रनुसंघान
 पौर

 विकास

 परियोजनायें  प्रारम्भ  की  गयी  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  में  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  शरीर  wafer

 विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sto  शेर  :  श्रौर  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  की

 राष्ट्रीय  समिति  ने  एक  प्रौद्योगिकी  नीति  वक्तव्य  को  अंतिम  रूप  प्रदान  कर  दिया  है  ate  faargret

 यह  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 जी  ऊर्जा  के  नवीन  स्रोतों  का  दोहन  करने  के  लिए  अनेक  श्रनुसंधान  शर  विकास

 परियोजनाएं  प्रारम्भ  की  गई  हैं  ।  विज्ञान  श्रौर  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  तत्वावधान  में  जैव  गैस  के

 क्षेत्रों  में  प्रौर  ate  जल  तापन  श्रौर  अनाज
 शुष्कण  सहित  इसक  अनुप्रयोगों  के  क्षेत्रों

 श्रनुसंधान  ौर  विकास  के  एक  समन्वित  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 eee reat  लिमिटेड  कोटा  gra  atwa  लाभ

 6051,  श्री  पी०  रामगोपाल  नायडू  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  gee  मेंटेशन
 को  1977-78  के .  (  दौरान  कोई  लाभ  gar

 aK

 यदि  तो  कितना ।
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 उद्योग  मांत्र:लय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  at

 मेंटेशन  कोटा  ने  वर्ष  1977-78  में  297,64  लाख  रुपये  से  का  लाभ

 कमाया था  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  को  कपड़ा  मिल  का  दिलान्यास

 6052.  श्री  होरा  भाई  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र
 की  एक  कपड़ा  जिसका  दिलान्यास  वारवाडा  के  निकट

 भूतपूर्व  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  किया  गया  था  पांचवीं  पंचवर्षीय  योंजनावधि  में  पूरा  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  उकबत  मिल  की  स्थापना  हो  गई  है  श्रौर  यदि  तो  भौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  भोर

 यह  संदर्भ  राजस्थान  में  बॉसबाड़ा  से  संयुक्त  क्षेत्र  की  कताई  मिल  जिसका  एक  संवधंक

 राजस्थान  भ्रौद्योगक  तथा  खनिज  विकास  निगम  1978  की  पहली  तिमाही  से  चालू  हो  गई  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 झंतरज्यिय  सीमा  विवादों  को  तय  करने  के  लिए  एक  aaaitae  at  बनाना

 6053.  थ्रो ०  पी०  जीਂ  सावलकर :

 डा०  रामजी  सिंह  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  विभिन्‍न  अ्रन्तरराज्यीय  सीमा  विवादों  पर  विचार  करने  भौर  इन्हें  तय

 करने  के  लिए  एक  cara  e We  न्यायिक  तंत्र  बनाने  के  लिए  किसी  एक  ग्रथवा  एक  से  अघिक  प्रस्तावों

 पर  बिचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  सरकार  ने  उक्त  मामले  पर  कोई  नीति  facia  लिया  यदि

 तो  यह  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गुह
 मन्त्रालण में  राज्य  मन्त्री  घनिक  लाल  :

 जौ  श्रीमान

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 से  सरकार  set  के  भाग  में  उल्लिखित  किस्म  का
 तंत्र  बनाने

 के  के  पक्ष

 में  नहीं  है

 परियोजनाश्रों  के  लिये  नियतन  में  वृद्धि

 6054,  शी  सी ०  क्‌०  जाफर  शरीफ  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग  मन्त्रालय  ने  श्रप्रने  द्वारा  चलायी  जाने  वाली  विभिन्‍न  परियोजनाओं  के

 लिए  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  नियतन  में  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया
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 थि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 उद्योगों  को  ऐसे  बढ़  हुए  नियतन  के  परिणामस्वरूप  कितनी  अतिरिक्त  रोजगार

 कमता  पैदा  करने  की  araraal & है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा

 माननीय  सदस्य  का  सन्दमं  वर्ष  1978-79  में  उद्योग  मन्त्रालय  के  लिए  बजट  पश्रनुमानों  की  स्थिति

 से  संशोधित  झ्रनुमानों  की  स्थिति  तक  नियतन  में  की  गई  वृद्धि  से  है  वर्ष  1978-79  में  मंत्रालय

 के  लिए  किये  गए  कुल  नियतन  मे  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  हे  ।  कुछ  उपक्रमों  के  सम्बन्ध  में  उनकी

 वित्तीय  स्थिति  में  सुघार  लाने  aaa  मशीनरी  इत्यादि  का  नवीनीकरण  करने  में  श्राई  लागत  को

 पूरा  करने  के  लिए  पुनविनियोग  के  द्वारा  श्रति  रिक्त
 घनरादि  प्रदान  की  गई  थी  |

 बजट  सम्बन्धी  नियतनों  में  वृद्धि  का  सम्बन्धित  परियोजनाश्रों  की  रोजगार  क्षमता

 में  वृद्धि  से  कोई  प्रत्यक्ष  परस्पर  सम्ब्घ  नहीं  है  ।

 केंद्रीय  सरकार  की  aarat  में  चतुर्य  श्रणी  के  ध... कमंचारी

 6055,  थी  जी०  वाई०  कृष्णन  FAT  गह  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  Sarat  मे  चतुर्थ  श्र  णी  के  कर्मचारियों  aaa  के

 बारे  में  सरकार  ने  कोई  ग्राकड़  एकत्र  किए  हैं  ;

 क्या  बहुत  से  चतुर्थ  श्रणी  के  कमंचारी  हाईस्कूल  तथा  qvewHfeue  पास  ak

 काफी  लम्बे
 समय  से  चतुर्थ  श्रेणी  में  ही  Hit  कर  रहे  हैं  भ्रौर  उन्हें  तुतीय  श्रणी  में  wet  खपाया

 गया  g;

 यदि  तो  ऐसे  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  श्र

 क्या  सरकार  उनके  मामलों  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी  झर  उन्हें  उनकी

 ayqatat  ate  वररिष्टता  सुची  के  श्रनुसार  पदोन्नति  करेगी  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  fate,  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Taogto डी  ०
 :  जी  नहीं  श्रीमान  |

 आर  चूकि  समरू (र  q  के  संवर्ग  विकेन्द्रीकृत  अतः  श्रपेक्षित  सूचना  कामिक

 श्रौर  प्रशासनिक  सुघार  विभाग  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विद्यमान  नियमों  ok  आदेशों  के  श्रनुसार  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  में  श्रवर

 श्रेणी  लिपिक  के  पदों  की  कमंचारी  चयन  अपयोग  द्वारा  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक

 सेवा  श्र  णी  TS)  प्रतियोगिता  परीक्षा  और  केन्द्रीय  सचिवालय  लिपिक  सेवा  (79  के

 कर्मचारियों  के  लिए  श्रवर  श्रेणी  7s  प्रतियोगिता  के  परीक्षाफल  के  ara  पर  भरा

 जाता  है  ।  किन्तु  wer  अवधि  की  रिक्तियों  पर  नियुक्ति  के  लिए  जब  श्रहंता-प्राप्त  उम्मीदयार

 उपलब्ध  नहीं  होते  तो  दोक्षिक  से  अ्रहंताप्प्राप्त  ग्रप "व  के  कमंचारियों  को  रोजगार

 दफ्तरों  द्वारा  नामित  व्यक्तियों  की  तुलना  में  वरीयता  दी  जाए  ate  उन्हें  वरिष्ठता  के  श्राघार  पर

 तदर्थ  रूप  में  पदोन्नति  दी  बचचतें  कि  वे  अयोग्य  न  पाए  जाएਂ  ।
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 नौति  सम्बन्धी  मामलों में  संशोधन  के  बारे  में  met  करने के  लिए

 कार्यकारी  दत  समितियां

 6057.0  भरो  बसन्त  साठे
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  समस्याश्ों  का  गहराई  से  करने  श्रौर  नीति  संबंधी  मामलों

 ध्रादि  में  उपयुक्त  संदोघन  करने  के  लिए  वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  में  वरिष्ठ  ofearfrat  की

 कितनी  कार्यकारी  दल  समितियां  बनायी  गई

 विषयवार  ऐसे  दलों  के  गठन  का  ब्यौरा  क्या  है  प्ौर  इन  दलों  प्रतिवेदन

 प्रत्तुत  किए  जाने  तारीख  क्या  है झोर  दलवार  की  गई  श्रनुबर्ती  कार्यवाही  का  ब्यौरा  बया

 ar

 कार्यकारी  दल  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशों  के  श्राघार  पर  क्या  महत्वपूर्ण  निणेय

 किये  गए  हैं  ?

 उद्योग  स  तालय  में  राज्य  मन्त्री  (et  जगदस्बी  प्रसाद  :  (*)  पौर

 सरकार  ने  1977  में  उद्योग  तथा  श्रघिनियम  सम्बद्ध

 नीतियों  एवं  के  कार्य  की  जांच  करने  तथा  तेजी  से  श्रौद्योगिक  विकास  करने  में  ay

 बाली  यदि  कोई  का  श्री  जी०  वी०  अ्रपर  सचिव  श्रौद्योगिक  विकास

 faarT,  उद्योग  मंत्रालय  को  श्रध्यक्षता  में  प्रौद्योगिक  विनियमन  तथा  प्रक्रिया  सम्बन्धी  एक  श्रध्ययन

 ca  गठित  किया  था  ।  इस  श्रध्ययन  दल  ने  20  1978  को  श्रपनी  श्रन्तिम  रिपोर्टे  सरकार

 को  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  भ्रध्ययन  दल  की  रिपोर्ट  व  श्रध्ययन  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिदों  पर

 सरकार  के  निर्णय  31.0  1978  कां  संसद  के  समक्ष  रखे  गए  थे  |

 छोटी  कार  का  निर्माण

 6058,  प्रो ०  समर  is  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  छोटी  कार  बनाने  के  समर्थन  में  श्रुपतना  मत  व्यक्त  किया

 यदि  तो  ऐसी  छोटी  कारों  के  लाभ  कया  शरीर

 सरकार  ऐसी  छोटो  कार  के  लिए  निर्माण  परियोजनायें  स्थापित  करेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  a  :  तथा  विकसित

 देशो ंमें  निमित  यात्री  कारों  के  faare  ढाँचे  की  तुलना  में  भारत  में  निर्मित  यात्री  कारों  को  छोटी

 कार  समभा  जाता  उद्द इय  यह  है  कि  मोटर  गाड़ी  उद्योग  को  विशेष  रूप  से  श्रम्तिस

 maa  के  लिए  विश्वसनीयता  शर  ई  धन  क्षमता  में  सुघार  लाने  के  हित  में  उन्नत  बनाया

 जाय े।

 यात्री  कार  उद्योग  के  उन्नयन  के  लिए  सरकार  इस  समय  विभिन्‍न  प्रस्तावों  पर

 विचार  कर  रही  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  की  सहभा  भी  शामिल  है  ।
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 दिल्‍ली  में  ठहरी  हुई  सीमा  सुरक्षा  सो ०  झाई०  एस०  एफ ०  te  Srila

 रिज  पुलिस  की  बटालियन

 6059.  थो  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  av  1976  की  तुलना  में  1978  में  दिल्ली  में  ठहरी  हुई  सीमा

 सुरक्षा  सौ
 ०  श्राई०  एस०  एफ०  श्रीर  केन्द्रीय  frag  पुलिस  एस०  सौ

 ०

 श्राई ७  एस०  सी०  अझार०  पी०  एफ०  की  बटालियनों  की  संख्या  अ्रघिक  aye

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  qaATa  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  श्रौर  1976  अर

 1978  के  दौरान  दिल्‍ली  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  केवल  रिजवं  बटालियन  थी  ।

 केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  विधि  व  व्यवस्था  के  कार्यों  के  लिए  तनात  करने  के  लिए

 नहीं  है  बल्कि  इसका  कार्य  fag  ग्रावश्यकता  पड़ते  पर  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  का  संरक्षण  करना  है  ।

 31-12-1978  को  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  399  कममंचारियों  की  तुलना  में  31-12-1976

 को  689  कमंचारी  तैनात  थे  |

 1976  में  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  प्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  4  बटालियनें  qa  की  गई  थीं

 जबकि  1978  के  दौरान  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  शझ्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  बटालियनें  तनात  की  गई

 दिल्‍ली  में  पुलिस  कमंचारियों  के  लिए  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्‍ली

 पुलिस  की  दो  we  बटालियनें  बढ़ाने  के  बजाय  दिल्‍ली  प्रशासन  को  केन्द्रीय  भ्रौद्योगिक  सुरक्षा

 बल  की  2  ग्रतिरिक्त  बटालियनें  उपलब्ध  कराई  गई  थीं  |

 इसके  श्रति  रिक्त  दिल्‍ली  प्रशासन  को  विशेष  अ्रवसरों  पर  केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  बल

 ait  सीमा  सुरक्षा  वल  की  कुछ  श्रौर  प्रघिक  सहायता  श्रस्थाई  तौर  पर  दी  गई  थी  ताकि  दिल्‍ली

 प्रशासन  समय-समय  पर  विधि  व  व्यवस्था  की  स्थिति  का  मुकाबला  कर  सके  |

 कपड़े  पर  मूल्य  को  मोहर

 6060.  श्रीमती  मुगाल  गोरे  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  Far  करेंगे  कि  :

 कपड़े  पर  मूल्य  की  मोहर  लगाना  क्यों  बन्द  किया  गया  श्रौर

 क्या  यह  सच  है  कि  मूल्य  की  मोहर  लगाना  बन्द  करने  के  पइचात  कपड़े  के  मूल्य

 बढ़  गए
 हैं

 !

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  qTza )  :  सूती  कपड़ों  पर

 मूल्य  अंकित  करने  की  योजना  अभी  चालू  है  ।

 sea  ही  नहीं  उठता  |

 फतुहा  स्कूटर  तथा  टू  कटर  बिहार  को  उत्पादन  क्षमता

 6061.  श्री  वोरेन्द्र  प्रसाद  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फतुहा  स्कूटर  तथा  ट्रैक्टर  बिहार  स्कूटरों  atk  ट्रैक्टरों  की  वार्षिक

 उत्पादन  क्षमता  पृथक-पृथक  क्या  हैं  शर  क्या  कारखाना  अ्रपनी  क्षमता  के  श्रनुसार  कार्य  कर  रहा
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 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  उसकी  पुरी  क्षमता  का  उपयोग  सुनिश्चित  कराने  के

 लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  शआर

 कारखाने  में
 ofan  रियों  ate  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  श्रौर  उन  पर

 कितना  वाधषिक  व्यय  किया  जाता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sitaat  ar  :  तथा  बिहार  की

 स्कूटर  तथा  ट्रक्टर  फंक्टरियां  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनायें  नहीं  हैं  ate  इन  परियोजनाश्रों  के

 पूजी  fazer  तथा  sfeatfzat  ate  स्टाफ  की  नियुक्ति  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कोई  व्यय  महीं

 किया  जाता  हैं  ये  राज्य  क्षेत्र  की
 परियोजनायें  जो  बिहार  सरकार  के  निगमों  के  हाथ  में  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम-स्कूटसं  इण्डिया  लिमिटेड  तथा  इन  परियोजनाओं

 को  पावर  पैकों  तथा  तकनीकी  जानकारी  alfa  के  रूप  में  सहायता  दे  रहे  हैं  ।  स्कूटर  फीक्टरी  की

 बतंमान  वार्षिक  क्षमता  पेंटिंग  तथा  श्रसम्बली  प्रोसेस  द्वारा  :,500  से  4,000  स्कूटर

 ened  इण्डिया  लिमिटेड  के  सहयोग  से  300  यूनिट  प्रति  मास  की  दर  से  परिवर्तन  के  श्राधार  पर

 काम  शुरू  किया  जा  रहा  है  तथा  काम  झप्र॑ ल ल
 में  शुरू  होने  की  आशा  है  ।  बस  बाडियों  के  निर्माण

 की  क्षमता  का  प्रयोग  करने  के  लिए  विविधीकरण  प्रयास  भी  चल  रहे  हैं  ।  द्वारा

 सप्लाई  किये  जाने  वाले  पैकों  को  श्रसेम्बल  करके  10,000  नगों  की  क्षमता  वाली  ट्रक्टर

 निर्माण  acd  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।  शभ्रसम्बली  चरण  चालू  है  भर  द्वारा  सप्लाई

 किये  गए  qat  के  ब्राघार  पर  इस  यू  Tc  ने  वर्ष  1976,  1977  तथा  1978  में  672,  732

 तथा  525  ट्रेक्टर  ग्र्सम्बल  किये  |  राज्य  संगठन  द्वारा  अपनी  उत्पादन  क्षमताश्रों  में  वद्ध  के  प्रयासों

 के  श्रनुरूप  ट्रक्टर  फक्टरी  को  श्रतिरिक्त  पैक  सप्लाई  करने  की  स्थिति  में  हो  सकेगी  ।

 कागज  कारखाना  भोजपुर  के  लिए  भवन  का  निर्माण

 6062.  श्री  रामा  नन्द  तिवारो  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  भोजपुर  जिले  में  भोजपुर  गाँव  के  निकट  कागज  बनाने  वाले  कारखाने

 के  लिए  भवन  बनाया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसे  अभी  तक  चालू  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( eit  जगदम्बी  प्रसाद  भ्रीर  लिखाई  व

 छपाई  के  कागज  का  उत्पादन  करने  हेतु  जिला  भोजपुर  (fagrz)  में  एक  परियोजना

 स्थापित  करने  के  लिए  तकनीकी  विकास  के  महा  निदेशालय  में  5.78  को  निजी  क्षेत्र  के  एक  एकक

 को  पंगीयित  किया  गया  है  परियोजना  के  क्रियान्वयन  में  हुई  प्रगति  जी  जानकारी  देने  बाली  कोई

 रिपोर्ट  एकक  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 भ्रखिल  भारतीय  बुद्ध  gies  dae  नागपुर  को  शोर से  ज्ञापन

 6063.  थ्री  कण  go  राजन  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  बुद्ध  aaa  संघष  समिति  नागपुर  से  दिनांक

 28  1979  का  कोई  ज्ञापन/लिकायत  मिलो
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 यदि  तो
 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  वया

 कया  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई  हैं  Me  उस  पर  कायंवाही  की  गई  मौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  घनिक लाल
 :  जी  श्रीमान

 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 भौर  राजस्व  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होने  पर

 सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विवरण

 भारतीय बोद्ध  gen  प्घष  समिति

 मुख्य  कार्यालय  :  कल्पतरु  बुद्ध

 कोसल्यायन  (  महाराष्ट्र

 दि०  23-2-1979 थत्र  क्रमांक  :  सी  ०/पी  ०/7179

 प्रति

 नीलम  संजीव  रेड्डी

 भारत

 नई  दिल्‍ली  |

 विषय  :  बौद्धों  पर  होने  वाले  अ्रत्याचार  रोकने  हेतु

 मैं  प्रापका  ध्यान  ग्राम  मकरघोकडा  चौकी  मकरघौकडा )  पुलिस  स्टेशन  उमरेड

 लि  नागपुर  में  बोद्ध  परिवारों  को  जान  मारने  की  बार-बार  कोशिश  किए  जाने  की  श्रोर

 araisa  करना  चाहता  हूं  ।

 मकरघोकडा  गाँव  में  बौद्धों  के  80-90  परिवार  रहते  उसी  गांव  में  श्री  तेलरांघे  नामक

 एक  धनी  ब्यक्ति  रहता  है  जो  सरकारी  देवी  दारू  के  दुकान  का  मालिक  है  ।  24  घंटे  लायसेंसघारी

 बन्दूक  साथ  में  होने  की  वजह  वह  स्थानीय  बौद्ध  एवं  दलित  जनता  पर  श्रपना  रोब  जमाए  हुए  है  ।

 ate  दलितों  की  होने  वाली  प्रगति  उसके  दिल  में  हरदम  खटकती  रहती  है  ।  जिसकी  वजह  उसने

 झाज  तक  श्री  श्रावण  श्री  हनुवत  कांबले  कोतवाल  श्री  we  थ्री

 प्रभु  पाटिल  ग्रादि  प्रमुख  व्यक्तियों  को  एवं  अरन्य  बौद्ध  नागरिकों  को  बेरहमी  से  पिटवा  कर  जातीय

 तनाव  निर्माण  किया  है  |

 उसी  agra  का  एक  बौद्ध  नागरिक  नामे  गंगाघर  वल्द  रामचन्द्र  वानखेडे  उम्र  25

 a7  स्वयं  की  मेहनत  से  पढ़  लिखकर  तैयार  sat  ale  मनकापुर  के  इलेक्ट्रिसिटी  az  के

 caret  में  लाईनिंगमेन  का  कार्य  कर  रहा  है  ।  श्री  वानखेडेजी  का  पूरा  परिवार  मकरघोकडा  में  होने

 से  जब  कभी  भी  उन्हें  नौकरी  से  छुट्टी  मिले  तो  वे  तपने  परिवार  म  श्रपने  गांव  जाते

 रहते हैं  ।
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 + ag  घटना  हुई  उस  दिन  तारीख  20-2-1979  को  श्री  वानखेडेर्ज  श्रपने  परिवार  से  मिलने

 मकरघोकडा  गांव  में  शाम  को  पहुंचे  ।  घर  जाते  श्री  रामराव  मंगू  कांबले  हनुवत

 सरकारी  कौतवाल  इनका  छोटा  भाई  मिला  ।  दोनों  दोस्त  अपस  में  खुशहाली  की  बातें  करने  में

 मग्त  थे  कि  श्री  नारायण  कोठीराम  तेलरांधे  को  घर  दबोचे  आर  घाकट  महादेव  नागपूरे  ने
 ud

 भट्टी  जातिवाचक  गालियां  देकर  श्री  वानखेडेजी  श्रौर  श्री  तुलसीदास  कोठी  राम  तेलरांधे  दा  देशी

 दारू  के  घीदियों  से  उसके  सर  पर  प्रहार  दोनों  शीशियां  टूटने  पर  लाठी  द्वारा  वेरहमी  से

 पिटाई  की  जिसकी  वजह  से  श्री  वानखेडे  घटनास्थल  पर  लहुलुहान  होकर  गिर  गए  श्री  रामराव

 कॉबले  को  भी  श्री  मधुकर  गलमिये  ate  किसन  ये-या  कामठे  ने  बेरहमी  से  पिटाई  की  ।

 उक्त  घटना  के  वक्त  मकरभधो  कडा  पुलिस  चौकी  के  हेड  कांस्टेबल  श्री  नामदेव  कदर ०५ सड

 स्थल  पर  मौजूद  थे  जो  श्राक्रमणकारियों  को  कुछ  न  कहते  हुए  लोगों  की  भीड़  को  fas

 करने  के  कार्य  में  ब्यस्त  थे  ।  स्थानीय  नागरिकों  को  यह  घटना  की  भनक  मिलते  ही  लोगों  ने

 मिलकर  निरपराध  श्री  वानखेडे  ौर  कांबले  को  छुड़ाया  ।  उन्हें  होश  में  लाने  का  लहुलुहान  श्रवस्था

 में  मकरघोकडा  पुलिस  चौकी  पर  ले  गए  लेकिन  कानून  के  रक्षक  श्री  शेंडे  जी  ने  मदद  तो  देना
 द्र

 ही  बल्कि  frqte  तक  द्ज  नहीं  की  ।

 इस  घटना  की  रिपोर्ट  ay  करवाने  हेतु  उमरेड  पुलिस  स्टेशन  जाने  का  जब  जखमियों  ने

 एवं  सुजान  बौद्ध  नागरिकों  ने  तय  किया  तब  श्री  नामदेव  शेंडेजी  उपरोक्त  जखमियों  के  घर  शझ्राकर

 उन्हें  बंदी  बनाकर  पुलिस  चौकी  ले  गए  |

 अ्रघिक  पुछताछ  करने  पर  पता  चला  कि  श्री  तुलसीदास  जी  क्ोठीराम  तेलरांघे  जब

 शीशियों  से  श्री  वानखेडे  को  पीट  रहे  थे  तब  श्री  वानखेडे  के  सर  पर  शीशियां  फुटी  जिनके  कांचों  के

 टुकड़ों  से  श्री  तेलरांघे  के  तलबे  को  जखम  हुई  ।  तलवे  को  चक्कू  के  मार  की  जखम  कहकर  fog

 लिखवाई  गई  ate  श्री  aes  ने  वफादार  कर्मचारी  के  नाते  श्री  तेलरांघे  जी  के  बातों  को  सत्य

 प्रमाणित  समभकर  जखमियों  को  गिरफ्तार  किया  जबकि  घटनास्थल  पर  वे  स्वयं  मौजूद  थे  ॥

 मकरधोकडा  में  प्राथमिक  चिकित्सा  her  होने  के  बावजूद  भी  डाक्टरी  मुलाहिजा  तो  दूर

 ही  रहा  श्री  asst  ने  जखमियों  को  श्रायोडिन  तक  नहीं  लगवाने  दिया  ।  यह  जखमी  सारी  रात

 कराहते  तड़फते  रहे  ।  दिनांक  21-2-79  को  सुबह  11  बजे  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्र  में  ड्यूटी

 पर  तेनात  डाक्टर  ने  श्री  वानखेडेजी के  सर  के  छः  घावों  में  से  बड़े  घाव  को  टांके  लगवाये  ak

 अरन्य  पांच  घावों  पर  मलहम  पट्टी  कराकर  छुट्टी  दे  दो  ।  डाक्टरी  उपाय  होने  पर  श्री  asat  ने  उन्हें
 फिर  से  चौकी  में  बन्दी  बनाकर  रखा  ।

 तारीद्य  22-2-79  को  दोपहर  2  बजे  श्री  TAT  जी  के  घर  की  तलाशी  ली  गई  शोर

 उसके  बाद  श्री  शेंडे  ने  जखमियों  को  3-15  की  महाराष्ट्र  स्टेट  ट्रांसपोट  की  बस  क्रमांक  THe  एच०

 डी०  07  द्वारा  उमरेड  ले  जहां  उन्हें  दाम  साड़े  छः  बजे  तक  बंदी  बनाकर  रखा  गया  ।  शाम

 को
 प्रड०

 एन«  ब्हीट  हुड  जी  ने  दो  हजार  रुपये  की  जमानत  पर  उन्हें  मुक्त  किया
 ।

 मुक्त  हो  जाने

 पर  श्री  att  श्री  कांबले  का  बयान  श्री  as  जी  ने  जिन  कागजों  पर  लिखा  वे  कागजाद

 श्री  शेंडे  जी  ने  aga  साथ  रखे  जिन  पर  जखमियों  के  हस्ताक्षर  भी  उस  बयान  पर  नहीं  लिए  बल्कि

 श्री  वानखेडे  के  पिता  जी  को  डर  बताकर  जबरान  कोरे  कागज  पर  हस्ताक्षर  करवाने  के  लिए  मजबूर

 36
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 बाय

 किया  गया  ate  ये  सारे  कागजाद  श्री  आ, ० भ, दड़  जी  uoy  बैग  में  ठूसकर  मकरघोकडा  लेकर  चले  गये  ।

 पुलिस  की  मदद  से  बन्दूक  देशी  दारू  की  दुकान  के  मालिक  श्री  तुलसीदास

 कोठी  राम  तेल  रांघे  एवं  उनके  ea  सभी  साथियों  ने  मकरघोकडा  में  जो  श्रातंक  रखा  है  उससे

 इस  गांव  के  दलित  नागरिकों  की  जान  खतरे  में  इनके  इज्जत  की  हानि

 किसी  भी  वक्‍त  हो  सकती  है  इसमें  कतई  सन्देह  नहीं  |

 क्या  श्रापका  शासन  हमारे  समाज  को  समान  न्याय  प्रदान  करेगा  ?

 कृपया  श्रापके  द्वारा  किये  गए  कार्यवाही  से  समिति  को  श्रवगत  कराने  की  कृपा  करें

 नागपुर

 इस्ता०  (taraez

 We  भा०+  बौद्ध  aay  समिति

 प्रतिलिपियां  :

 (1)  प्रधान  भारत  नई  fest

 (2)  गह  भारत  नई  दिल्‍ली  |

 (3)  मुख्य  महाराष्ट्र  ्यासन  |

 (4)  गृह  महाराष्ट्र  बासन  |

 (5)  पुलिस  महाराष्ट्र  राज्य  ।

 (6)  श्रल्पसंस्यक  नई  दिल्‍ली  ।

 हरिजन  गिरीजन  नई  feet  | (7)

 (8)  श्रनुसुचित  जातियां  तथा  अनुसूचित  प्रादिम  जातियां  झायुक्त

 नई  दिल्‍ली  ।

 (9)  श्रार०  एस०  विघान
 महाराष्ट्र

 (10)  विरोधी  दल  संसद  नई  दिल्‍ली  |

 (11)  भूपेश  कम्युनिस्ट  पक्ष  नई  दिल्‍ली  |

 (12)  खासदार  वाय०  बी०  कांग्रेस  पक्ष  संसद  नई  दिल्‍ली

 (13)  सी ०  राज्य  नई  दिल्‍ली  |

 (14)  बी०  सी०  नई  दिल्‍ली  |

 (15)  जिलाधीश  जिला  नागपुर  ।

 (16)  श्राफीसर  उमरेड  पुलिस  gars,  जिला  नागपुर  ॥

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  उनके  उत्पादन  को  धीरे-धीरे  बन्द  करने  के  लिये  बातचीत

 6064.  थी  कुमारों  अनन्तन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  साथ  उपभोक्ता  वस्तु  उद्योगों  थे  उनके

 उत्पादन  को  धीरे-धीरे  बन्द  करने  के  बारे  में  श्रारम्भ  की  गई  बातचीत  का  क्या  परिणाम

 इस  प्रयोजन  के  लिए  किन-किन  रीतियों  के  बारे  में  निर्णय  किया  गया



 लिखित  उत्तर  4  1979

 कया  टूथपेस्ट  और  fa  जैसी  छह  जन  उपयोग

 की  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  वाली  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  अपने  उत्पादन  का  विविधीकरण  करने

 पर  सहमत  हो  गई  हैं  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से

 1978  में  हुई  एक  बेठक  जिसमें  अन्यों  के  अलावा  dad  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  तथा  संगठित

 क्षेत्र
 में  कपड़  धोने  के  साबुन  के  ग्न्य  उत्पादकों  के  भी  प्रतिनिधि  उपस्थित  हुए  निम्नलिखित  पर

 काएताई  करने  को  निर्णय  लिया  गया  है  :

 (1)  उद्योग  के  लघु  ear  संगठित  क्षेत्रों  के लिए  सरकार  की  काय  योजना  का  एक

 विशिष्ट  कार्यक्रम  संगठित  क्षेत्र  द्वारा  लघु  क्षेत्र  की  श्रपेक्षित  बसीय  सामग्री  का  a  प्रघिक  संभरण

 करने  के  झाधार  पर  बनाया  जाये  ।

 (ii)  संगठित  क्षेत्र  की  कुछ  गतिविधियों  को  प्रावस्थाबद्ध  रूप  में  समाप्त  करने  के  निर्धारित

 लक्ष्य  की  ् काय  योजना  का  एक  कार्यक्रम  बनाया  जाये  |

 (iii)  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  को  नियमों  तथा  विनियमनों  से  किसी  छूट  सहित  झपने  लिए

 श्रावदवयक  सहायता  के  स्वरूप  को  स्पष्ट  रूप  से  बताना  ताकि  कम  से  कम  परिवतंन  eer

 स्थित्यान्तर  की  श्रब्यवस्था  को  संभाला  जा  सके  ।  1978  में  दियासलाई  उद्योग  संबंधी  एक

 ma  बठक  जिसमें  भ्रन्यों  के  प्रलावा  मेससे  farat  के  प्रतिनिधि  भी  उपस्थित  हुए  यह  निणंय

 लिया  गया  था  कि  wag  विमको  लिमिटेड  व  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग  मिलकर  कास्वाई  की

 एक  संयुक्त  कार्ययोजना  इस  कायें  योजना  के  द्वारा  संगठित  क्षेत्र  विविधीकरण  करके  ea

 क्षेत्रों  में  प्रवेश  करे  att  घीरे-घीरे  we  क्षेत्र  के  हित  में  सेफ्टी  मेच  को  अपनी  उत्पादन  क्षमता

 समाप्त  कर  दें  ।

 टूथपेस्ट  तथा  बिस्कुट  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  का  कोई  विचार

 fanat  नहीं  gare  ।  किन्तु  टूथपेस्ट  बनाने  वाले  बड़  पैमाने  के  उत्पादकों  को  जिनमें  40.0  प्रतिशत

 से  अघिक  की  विदेशी  इक्विटी  वाले  उत्पादक  भी  शामिल  प्रावस्थाबद्ध  ढंग  से  लघु  क्षेत्र  के  लिए

 अपनी  योजनाएं  बनाने  को  कहा  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  सर्ग  कला  तथा  zawariae  प्रदिकषण

 6065.  शी  med  नारायण  नायक  :

 क्या  सरकार  ने  कृषि  पर  ararfea  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  कोई  जिलेवार

 सर्वेक्षण  कराया  है  शरर  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  उन  जिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  ऐसा  सर्वेक्षण

 किया  गया  भ्ौर

 क्या  सरकार  प्रामीण  क्षेत्रों  में  saTaaifar  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  ब्यवस्था  कर  रही

 है  जैसा  कि  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  प्रशिक्षण  दिया  जाता  जिससे  ग्रामीण  लोग  दक्ष  होकर

 सफलतापूर्वक  श्रपना  व्यवसाय  कर  सकें  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  जगदम्बी  प्रसाद
 :  विकास  श्रायुक्त

 (747  के  aes  लघु  उद्योग  सेवा  qeaqrat  द्वारा  विकास  के  विद्यमान  स्तर  झर  स्थानीय

 हैड
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 स्तर  श्रोर  स्थानीय  कृषि  एवं  अन्य
 कृषि  एवं  sea  संसाधनों  द्वारा  विकास  के  विद्यम

 स्रोतों  तथा  कुशलता  एवं  मांग  के  श्राघार  पर  लघु  उद्योगों
 के  लिए  विभव  क्षमता  की  संवीक्षा  करने

 के  लिए  प्रतिवर्ष  कुछ  जिलेवार  सर्वेक्षण  किए  जा  रहे  हैं  मध्य  प्रदेश  के  निम्नलिखित  14  जिलों  के

 सबक्षण  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  :

 भिलाई  क्षेत्र

 छिंदवाड़ा

 बस्तर

 राजगढ़

 धार

 सिहोर

 रीवा

 सीघी

 नरसिंहपुर

 10  रतलाम

 11  होशंगाबाद

 12  सिवनी

 13  देवास

 14  रायपुर  ।

 मध्य  प्रदेश  राज्य  के  लिए  45  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्वीकृत  किए  जा  चुके  हैं  ।  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  श्रनुसार  20  जिलों  में  गहन  ग्रामीण  भौद्योगिक  विकास  के  लिए  ert  योजना

 तेयार  की  गई  हैं  ।  उन  जिलों  के  जहां  ऐसे  सर्वेक्षण  किए  गए  निम्न  प्रकार  हैं

 1,  मन्दसौर

 2,  खरगांब

 उज्जेन

 गुना

 खंडवा

 भिण्ड

 मुरना

 रायगढ़

 राजनन्दगांव 10

 11  रायपुर

 12  बिलासपुर

 13  अम्बिकापुर

 14  सागर
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 15.0  मांडल

 16.
 सिवनी

 17-  छतरपुर

 15.  नरसिंहपुर

 रीवा 19,

 20.  सतना  |

 सूतपूर्य  ग्रामीण  उद्योग  कार्य/ग्रामीण  कारीगर  कार्यक्रमों  के  seats  प्रशिक्षण

 क्रमों  को  तब  जिला  उद्योग  केन्द्र  की  गतिविधि  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  श्रघिकांश

 कारीगरों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकेगा  ।  इसके  श्रतिरिक्त  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  विस्तार  में

 ग्रामीण  कारीगरों  को  सहायता  तथा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  साथ  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्र  के  अधिकरणों

 mata  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  हथकरघा  के  निकट  रूप  से  परस्पर  सहयोग  भी

 शामिल  इससे  ग्रामौण  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देने  में  विस्तृत  प्राघार  मिल

 सकेगा  |

 बिल्डिंग  मजदूर  यूनियन  कोटला  मुबारकपुर  नई  दिल्‍ली  से

 6066,  थी  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :

 st  के०  लकप्पा  :  कपा  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  को  1979  के  दौरान  डिफेंस  कालो

 नई  दिल्‍ली  में  नियुक्त  एक  नौकर  की  मौत  के  बारे  में  बिल्डिंग  मजदूर  प्रेम

 कोटला  नई  दिल्‍ली  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  जा  चुकी  शरीर

 क्या  सरकार  का  विचार  नए  सिरे  से  इस  मामले  की  जांच  कराने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ale  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो ०डी०

 तथा  पुलिस  को  घरेलू  नौकर  की  मौत  के  बारे  में  1979  में  अर्थात

 घटना  होने  के  लगभग  5  महीने  बाद  विल्डिंग  veer  aidan,  कोटला  से  एक  fama

 प्राप्त  हुई  थी  ।  विवरण  ये  हैं  कि  26-8-78  को  ग्रपराह्  लगभग  2-30  बजे  करीब  14  वर्ष  की  श्राय

 WAT  नामक  एक  नौकर  लड़का  झपने  मालिक  मकान  के  सामान  को  व्यवस्थित  करने  में

 सहायता  कर  रहा  था  ।  वह  एक  कुर्सी  पर  खड़ा  हुमा  था  जिसको  एक  लकड़ी  के  तख्ते  से  सहारा

 दिया  gat  था  |  उसका  संतुलन  बिगड़  गया  श्रौर  वह  नीचे  गिर  पड़ा  तथा  एक  श्रलमारी  से  टकरा

 कर  उसके  सिर  में  चोट  किन्तु  वह  कुछ  चाय  पीने  के  बाद  कार्य  करता  रहा  ।  नौकर  लड़का

 लगभग  5  बजे  शौचालय  गया  तथा  जब  वह  लगभग  ताधे  घंटे  तक  बाहर  न  श्राया  तो

 मालिक  की  पत्नी  ने  जांच  की  att  उसे  शौचालय  में  बेहाश  पड़ा  पाया  उसने  भ्रपने  पति  को

 सूचित  किया
 जो  लड़के  को  तभी  श्रपराह्न  लगभग  6-7  बजे  ए०  आ ई०  श्ाई०  एम०  एस०  बेहोशी

 की  हालत
 में

 ले  गया  ।  उसकी  मृत्यु  अपराह्न  लगभग  0-30  बजे  हो  गई  चिकित्सा  श्रघिकारी
 की
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 रिपोर्ट  के  झनुसार  मृतक  के  सिर  में  चोटें  लगी  थीं  ।  गुप्त  तथा  खुली  जांच  की  गई  थी  परन्तु  किसी

 गड़बड़  का  संदेह  नहीं  च  ।  इस  मामले  की  जांच  करवाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 है  ।

 aati  एककों  के  नाम  शरीर  उनका  प्रचार

 6067.  श्रो  सचीन्द्र  लाल  faa  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रासय  के  ग्रधीन  श्रौद्योगिक  एककों  के  नाम  क्या

 इन  एककों  की  एकक-वार  प्रचार  नीति  का  ब्यौरा  क्या

 हनके  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  वष॑वार  प्रत्येक  एकक  द्वारा  प्रचार  श्रौर  जन  arqay

 पर  व्यय  की  गई  राधझि  का  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  प्रत्येक  एकक  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  विज्ञापनों  के  लिए

 किन  दैनिक  समाचार  पत्नों  का  उपयोग  श्रौर

 इन  एककों  द्वारा  छोटे  तथा  मध्यम  समाचार  पत्रों  सहायता  संबंधी  सरकारी

 मौति  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  की  गई  कायंवाई  का  गत  तीन  वर्षों  का  वर्षवार  ब्यौरा

 कया है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  माननीय

 सदस्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  प्रचार  नीति  सामान्य  रूप  a  किसी  fay  प्रकार  के

 विज्ञापन के  उद्द  इयों  के  aged  एक  विशेष  वर्ग  के  श्रोता  तक  पहुंचने  के  लिए  उपयुक्त  विज्ञापन

 माध्यम  का  चयन  करने  के  लिये  ही  बताई  जाती  है  ।

 से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 विवरण

 ऋम  de  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम
 स

 भोद्योगिक  विकास  विभाग

 ge  dda  लिमिटेड  ।

 2.  हिन्दुस्तान  केबल्स  लि०  |

 हिन्दुस्तान  फोटो  faena  मेन्यु  ०
 Fo  लि०  |

 भारतीय वस्त्र  निगम  लि०  ॥

 5.  हिन्दुस्तान  ateea  लि०  |

 नेदानल  न्यूजप्रिट  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि  |

 राष्ट्रीय  station  विकास  निगम  1

 नेशनल
 द्न्स्ट्  मेंट्स

 लि०  ।

 9,  हिन्दुस्तान  पेपर  कारपोरेशन  ।

 10,  भारत  श्राप्थाल्मिक  ग्लास  लि०  ॥
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 11,  टैनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया

 12  भ्रार्टिफिशियल  लिम्बस  कं  ०

 भारत  लैदर  कारपोरेदान  | 13,

 14.  नेशनल  स्माल  इण्डस्ट्रीज  कार०  लि०  t

 15,  सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इ  fear  fa.  |

 16  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  ।

 17  भारतीय  जूट  निगम  ।

 भारों  उद्योग  विभाग  :

 तु  गभद्रा  स्टील  प्राइक्ट्स  ।

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  |

 त्रिवेणी  स्ट्रक्चरल्स  |

 हैवी  इ  जीनिर्यारिंग  कारपोरेशन  fete  |

 हैवी  इ  जीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स

 भारत  Fat  प्लेट्स  एण्ड  वेसल्स  |

 हिन्दुस्तान  मद्दीन  ऊ्ल्स  ।

 ज स्कट्स ि  इडिया

 भारत  पम्पस  एड  कम्पेसस  |

 10  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  fete  ।

 11  wag  एड  कंपनी  ।

 12  frasaa  एंड  क्रडास थ  लि०  |

 13  बने  tess  Ho

 14  भारत  ब्रेक्स  ए  ३  वैसल्स  fae

 15  WT  एंड कभ  लि  |

 16  भारत  वैगन  एंड  इजी ०  He  लिन  ।

 प्लास्टिक  इलेक्ट्रीकल  उद्योगों  को  भ्रपयुक्त  क्षमता

 6068.  श्री  के०  टी०  कोसल  राम  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 थर्मेसिटिंग  का  मेट्रिल  इडस्ट्री  ate  प्लास्टिक  इलेक्ट्रीकल  एसेसरीज  उद्योगों  में  भारी

 श्रप्रयुक्त  क्षमता  के  न्या  कारण  श्रौर

 (*)  इस  भ्रप्रयुक्त  कमता  का  पूरा  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कायंवाही

 की  जा  रही  है  ताकि  ae  1975-76  में  प्राप्त  की  गई  प्लास्टिक  भौर  लिनोलियम  के  निर्यात  में  32

 प्रतिशत  की  जो  वर्ष  1977-78  में  4  प्रतिशत  रह  गई  को  पुनः  बहाल  किया  जा  सके  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  श्रौर  (&)

 सोकेट  जेसे  प्लास्टिक  से  बने  बिजली  के  सहायक  सामानों  का  उत्पादन  लघु  क्षेत्र  के  लिए

 ध्रारक्षित  है  तथा  लघु  क्षेत्र  में  ऐसे  श्रनेक  एकक  हैं  जो  प्लास्टिक  के  बिजली  के  सहायक  सामानों  का
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 उत्पादन  कर  रहे  हैं  काफी  बड़ी  क्षमता  बेकार  पड़ी  होने  के  बारे  में  इस  उद्योग  से  HE  fade

 अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुभा  है  ।  धर्मोसिटिंग  रेसिन  से  बिजली  के  सामान  की  माँग  में  थर्मोप्लास्टिक

 रेसिन  से  बने  बिजली  के  सामानों  द्वारा  प्रतिस्थापन  करने  के  कारण  कमी  शझा  रही  थर्मोसिट

 रेसिन  उद्योग  में  क्षमता  बेकार  पड़ी  है  ।  जैसी

 प्लास्टिक  रेसिनों  द्वारा  थर्मसिट  रेसिन  का  प्रतिस्थापन  करने  व  थर्मसिरटिंग  रेसिनों  के  उत्पादन  के

 लिए  प्रयोग  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  की  श्रधघिक  लागत  की  वजह  से  ऐसा  ढुभ्ना  है  ।  इस  उद्योग

 द्वारा  उपयोग  किए  जाने  वाले  कच्चे  माल  की  लागत  संबंधी  भ्रध्ययन  करने  हेतु  पेट्रोलियम  मंत्रालय

 ने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 भारतीय  श्रथेंग्यवस्था  का  सुदृढ़  विकास

 6069,  श्री  सो ०  सी ०  काम्बले  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  भ्रथंव्यवस्था  की  कोई  gas  ate  निरन्तर  विकास  दर

 नहीं

 यदि  तो  इस  उतार-चढ़ाव  के  कारण  क्या  जो  गत  पांच  वर्षीय  योजनाओं  में

 प्रत्येक  योजना  में  हुए  श्रौर

 सुदृढ़  ate  निरन्तर  विकास  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या

 कायंवाही करने  का  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  (* )  हाँ  ।

 विभिन्न  योजना  की  अ्रवधियों  में  वृद्धि  दर  में  घटत-बढ़त  कृषि  की  श्रनिद्चित

 स्थिति  के  कारण  होती  है  जो  कि  राष्ट्रीय  उत्पादन  का  लगभग  are  है  ।  कृषि  उत्पादन  मानसून

 पर  निरभर  है  ait  यह  लोक  प्रसिद्ध  है  कि  मानसुन  पुव॑-सूचनीय  नहीं  है  ।  सरकारी  निवेशों  में

 माँग  की  उत्पादन  पुति  की  समस्याओं  तथा  श्रमिकों  की  समस्याओं  के  कारण

 हाल  के  वर्षों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  में  भी  घटत-बढ़त  रही  है  ।

 1978-83  की  योजना  में  ऐसे  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिनसे  कृषि  की  मौसम

 की  afafsaaatat  से  काफी  सुरक्षा  की  जा  सकेगी  ।  कृषि  से  संबंघित  कार्यनीति  का  मुख्य  बल

 faare  के  भ्रन्तगंत  क्षेत्र  का  यथा  सम्भव  दीघ्र  विस्तार  करना  शर  ऐसी  फसल  प्रणालियों  तथा

 कृषि  पद्धतियों  का  विकास  करना  है  जिनसे  भूमि  att  जल  संसाधनों  का  इष्टतम  उपयोग  किया

 जा  सके  ।  क़षि  श्रर्थात  कीट  नादाक  उन्नत  बीजों  शौर  faa  की

 पर्याप्त  सुनिश्चित  की  जाएगी  ताकि  कृषि  उत्पादन  के  भ्रनुमानित  विकास  को  प्राप्त  किया  जा

 सके  ।  योजना  में  क्षेत्रीय  योजनाएं  बनाने  की  पर  विशेष  बल  feat  गया  छटी

 योजना  की  श्रवधि  में  सरकारी  निवेशों  में  काफी  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  वर्तमान  atreanfirar

 श्रौर  व्यापार  संबंधी  नीति  में  भी  देशीय  तथा  श्रायातित  साधनों  से  निवेशों  की  स्थिर  के  लिए

 ब्यवस्था  है  ।  ara  है  कि  इस  प्रकार  की  नीतियों  से  भविष्य  में  उतार-चढ़ाव  को  कम  करने  में

 सहायता  मिलेगी  |
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 कमजोर  वर्गों  पर  प्रत्याचार  को  संभावना  वाले  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए

 6070.  श्रार०  एल०  कुरील  :  बया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  श्रध्ययन  किया  गया  है

 जहां  कमजोर  वर्गों  पर  प्रत्याचार  की  संभावना  रहती

 इन  क्षेत्रों  के
 कमजोर  वर्गों  को  बराबर  सताये  जाने  भौर  उनका  शोषण  करने  के

 कया  मूल  कारण  श्रीर

 कमजोर  वर्गों  की  दिकायतों  से  शीघ्र  भौर  प्रभावी  ढंग  से  निपटने  के  लिए  क्या

 विशेष  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  (st  धनिक  लाल  मण्डल )
 :  तथा  (7)  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  प्रति  श्रपराघ  कानून  के  श्रन्तगंत  दण्डनीय  है  तथा  ale  व्यवस्थाਂ  की

 परिभाषा  क  भ्रात ेहैं  जो  राज्य  का  विषय  है  ।  संबंधित  राज्य  सरकार  द्वारा  ऐसे  मामलों

 में  कानून  के  अ्रन्तगंत  पर्याप्त  कार्यवाई  की  जाती  किम्तु  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  उनसे  निकट  का

 c ath  बनाये  रखता है  ।  राज्य  सरकारों  को  ऐसी  भटनाशों  के  लिए  जिम्मेवार  मूलभूत

 विशेषकर  झाधिक  तत्वों  को  टूर  करने  के  उद्दइ्य  से  शीघ्र  उपाय  करने  के  प्रद्यासनिक

 तंत्र  को  मजबूत  करने  ताकि  ऐसे  मामलों  में  तुरन्त  एवं  कारगर  कार्यवाही  की  जा  सके  तथा  कमजोर

 वर्गों  को  सुरक्षण  प्रदान  करने  एवं  उनमें  सुरक्षा  की  भावना  उत्पन्न  करने  के  लिए  समय-समय  पर

 विभिन्‍न  सुभाव  भेजे  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  दिये  गये  garay  में  से  एक  श्रनुसूचित  जातियों  के

 लोगों  पर  अत्याचारों  से  ग्रस्त  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  है  ताकि  ऐसे  क्षेत्रों  पर  ध्यान  कन्द्रित करने  में

 सुविधा  हो  सके  ।

 मध्य  प्रवेश  में  श्रादिवासियों का  qatar

 6071.  et  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  भ्रादिवासी  व्यक्तियों  के  रहन-सहन  की

 स्थिति  का  योंजना  झायोग  ने  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  मध्य  प्रदेदा  में  उस  श्रादिवासी  ननसंख्या  की  प्रतिशतता  कितनी  जो

 बहुत  गरीबी  की  स्थिति  में  जीवन  यापन  कर  रही

 क्या  राज्य  सरकार  के  सहयोग  से  sah  रहन-सहन  के  स्तर  में  वृद्धि  करने  के  लिये

 सरकार  ने  कोई  विशेष  योजना  बनाई  है  श्र  क्रियान्वित  की  श्रौर

 गई  त

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ate  इसके  लिए  कितनी  धनरादि  मंजूर  की

 योजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  j( at  BHTC EAT )  :  श्रौर  योजना  श्रायोग

 ने  मध्य  प्रदेश  में  प्रादिवासियों  के  रहन-सहन  की  स्थिति  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  है  ।

 शौर  जनजातीय  बहुलता  वाले  क्षेत्रों  क ेलिए  राज्य  योजना  के  भीतर  एक

 ITTF AT  कार्यान्वित की  जा  रही  है  ।  जनजातीय  zq-atam  इस  दृष्टि  से  तैयार  की  गई  है
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 जिससे  कि  जनजातीय  श्रौर  ग्रन्य  क्षेत्रों  के  विकास  के  स्तरों  के  बीच  के  peat  को  कम  किया  जा

 सके  तथा  जनजातीय  समुदायों  के  जीवन-स्तर  को  उन्नत  fear  जा  सके  ।  इन  उप-पोजना  कार्यक्रमों

 में  मुख्य  बल  कृषि  में  वन  उद्योग-प्रघान  कार्यक्रम  तथा  भूमिहीन  शरीर  yas  किसानों  की

 श्राय  को  बढ़ाने  के  लिए  पशुपालन  श्रौर  कुटीर  उद्योगों  जसे  कार्यक्रमों  पर  दिया  गया है  ।

 कृषि  की  उन्तत  प्रनुकू ली  श्रनुसंधान  शर  कृषकों  के  प्रशिक्षण  को  शुरू  करते  पर  उचित

 बल  दिया  गया  है  ।  इसके  wea  संक्रामित  भूमि  को  वापस  दिलाए  जाने  श्रौर  कृषि  atk

 बन  उत्पादन  के  विपणन  में  शोषण  को  समाप्त  करने  से  संबंधित  कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  तथा

 ऋण  की  सुविधाश्रों  में  सुघार  करने  पर  भी  बल  दिया  जा  रहा है  ।  इस  उप-योजना  के  कार्यक्रमों

 की  सहायता  के  लिए  1978-79  की  अवधि  में  राज्य  योजना  से  63,54  करोड़  रु०  का  परिव्यय  रखा

 गया  था  श्रौर  18.46  करोड़  र०  की  विद्वेष  केन्द्रीय  सहायता  रखी  गई  थी  ।

 बजाज  स्कूटरों  को  क्षमता

 6072,  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंसज  बजाज  श्राटो  लिमिटेड  की  बजाज  स्कूटर  बनाने  की  कुल  वाषिक  क्षमता

 कितनी

 उनका  देश  भर  में  वितरण  कसे  हो  रहा

 क्या  कम्पनी  को  भ्रपनी  विवेकाधिकार  से  कुछ  स्कटर  दे  देने  का  ufaac  है  श्रौर

 यदि  तो  ऐसे  स्कूटरों  की  संख्या  कितनी  ae

 इस  विवेकाधिकार  के  कोटे  का  कया  श्रोचित्य  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  ( siterett  ar  :  मे०  बजाज  श्राटो

 लिमिटेड  की  श्रषिकृत  उत्पादन  क्षमता  1,00,000  प्रति  ae  निर्माण  करने  की  है  ।  1977-

 78  में  बजाज  मेक  के  85,134  स्कूटरों  का  उत्पादन  झा  तथा  1978-79  में  यह  संध्या  90,000

 स्कूटर  तक  पहुंच  जाने  की  भाथा  है  ।

 तथा  स्कूटरों  की  तथा  वितरण  पर  कोई  कानूनी  नियस्त्रण  नहीं

 है  पौर  सरकार  द्वारा  कोई  कोटा  तय  नहीं  किया  जाता  है  ।  वितरण  वाणिज्यिक  मापदंडों  के

 agar  किया  जाता  है  ।  ध. फर्म से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1978
 के

 दौरान  उसने  qt  मर्जी  से
 केवल  १73  स्कूटरों  का  वितरण  किया  था  |

 वर्ण  1979  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना

 6073.  थो  सुभाष  चन्द्र  बोस  weal  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1979  के  दौरान  देदा  भर  में  राज्यवार  कितने  जिला  उद्योग  dex  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  श्रौर

 तत्मम्बन्धी  उत्पादन  लक्ष्य  क्या है  sk  उक्त  केन्द्रों  ने  ge  तक  fart  उत्पादन
 किया है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  :  देश  के  कुल  399

 जिलों  में  से  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  कासित  Gea  में  aa  तक  346  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  स्वीकृति

 दो  जा  चुकी  है  ।  प्रागामी  कुछ  महीनों  में  प्रावस्थाबद्ध  रूप  में  देश  के  सभी  शेष  जिलों  को  जिला

 उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  का  प्रस्ताव  है  |

 जिला  उद्योग  per  संवर्धनात्मक  व  विकास  संबंधी  कार्य  करते  हैं  इन  केन्द्रों  से  यह
 आशा  नहीं  कौ  जाती  कि  वे  उत्पादन  कार्य  करें  ।  श्रब  तक  147  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  बनाई

 गई  कार्रवाई  योजनाश्रों  के  ग्रधीन  वर्ष  1979-80  में  82,222  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  एकक  स्थापित

 होने  की  ara  है  ।  प्रस्तावित  एककों  पर  163.01  करोड़  रुपये  का  कुल  विनियोग

 मानित  है  तथा  इनमें  405.77  करोड़  रुपये  सकल  मूल्य  का  वार्षिक  उत्पादन  होने  की  अ्रादा

 इन  नये  एककों  से  3.34  लाख  व्यक्तियों  को  प्रत्यक्ष  रोजगार  मिलेगा  |

 दिल्‍ली  में  चेन  छीनने  तथा  जेब  काटने  के  कार्य  में  लगे  गिरोह

 6074,  sit  राजर  कुमार  stay  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  दिल्‍ली  में  बच्चों  के  चेन  छीनने  तथा  जेब  काटने  के  aT  में

 लगे  गिरोहों  का  पता  लगाने  में  सफल  रही

 यदि  तो  इनके  aes  fr  स्थानों  पर  पाये  गए  भ्र

 सरकार  ने  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ate  कंपनी  कार्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  डी०
 :  (#)  ae  1-1-1978  से  15-3-1979  की  अवधि

 के  दौरान  पहाड़गंज

 क्षेत्र  में  दिल्‍ली  पुलिस  द्वारा  चेन  छीनने  वाले  दो  गिरोहों  करा  पता  लगाया  गया  था  ।  इस  श्रवघि  के

 दौरान  जेब  काटने  ate  बच्चों  का  अपहरण  करने  वाले  किसी  गिरोह  का  पता  नहीं  लगा  है  ।  फिर

 भी  जेब  काटने  are  wage  के  मामलों  में  staves  कई  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ।

 इस  बारे  में  1-1-1978  से  15-3-1979  तक  की  अ्रवधि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 द्यीर्ण  हल  किये  गए  मामले सूचित  किये  गय  गिरफ्तार
 किये  गये

 मासले  ब्यक्ति

 WISTT  350  355  306

 चेन  छीनना  299  155  172

 aa  काटना  2958  594  584

 बड़  उद्योगपतियों  के  पेनल  को  सिफारिशें

 6075,  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  उद्योगपतियों  की  14  सदस्यीय  पैनल  ने  हवाल  ही
 में  प्रौद्योगिक  ला इसेन्सिंग

 प्रक्रिया  के  बारे में  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  उनकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  mz
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 उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ।

 ate  रिपोर्ट  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध हैं
 इस  बारे  में

 जारी  किया  गया  एक  प्रस  नोट  संलग्न  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4251/79)

 रत्नगिरि  झोर  चन्द्रपुर  जेसे  पिछड़े  क्षेत्रों  को  राज  सहायता

 6076,  श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  ् वष  1978  के  दौरान  स्थापित

 किए  गए  लघु  उद्योगों  की  संख्या  के  बारे  में  28  1978  के  तारांकित  प्रइन  सख्या  128  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  24  तथा  25  1979  को  हुई  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  की  बैठक  में  यह  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  15

 प्रतिशत  के  दीय  राज  सहायता  को  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  इस  प्रकार  छोड़ी  गई  रादि

 राज्य  सरकारों  को  ऐसे  उपयोग  के  लिए  दी  जा  सकती  है  जो  वे  प्रावदयक  सम

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक
 है  तो

 उस  सम्बन्ध  में  क्या  झन्तिम  निणंय

 feat  गया

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  क्या  रत्नगिरि  श्रौर

 चन्द्रपुर  जैसे  विविध  पिछड़े  जिलों  के  नये  उद्योगों  को  15  प्रतिदात  राज  सहायता  देने  सम्बन्धी

 योजना  जारी

 यदि  भाग  का  उत्तर  स्वीकारात्मक है
 तो  वर्ष  1079-80  के  दौरान  कितनी

 रादि  निर्धारित  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  :  24  तथा  25

 1979  को  हुई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बेठक  में  राज्यों  तथा  er  के  बीच  संसाघनों  के

 बंटवारे  से  सम्बन्धित  aneqrat  पर  सामान्य  रूप  से  चर्चा  हुई  थी  ।  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  द्वारा

 प्रायोजित  कई  योजनाओं  पर  चर्चा  हुई  थी  ।

 तथा  झभोद्योगिक
 रूप  से  पिछड़े कुछ  जिलों  के

 15  प्रतिशत  की
 निवेश  राज

 सहायता  की  केन्द्रीय  योजना  वर्ष  1979-80  तक  बढ़ा  दी  गई  है  तथा  इसके  लिए  पहले  की  तरह

 पूर्ण  रूप  से  केन्द्र  द्वारा  घन  मिलता  रहेगा  ।  यह  सहायता  1979-80  में  रत्नगिरि

 तथा  चन्द्रपुर  जिलों  के  लिए  भी  उपलब्ध  रहेगी  ।

 चूकि  पूजी  निवेश  राज  सहायता  भ्रचल  श्रौद्योगिक  परिसम्पत्तियों  के  वास्तविक

 निवेशों  से  सम्बन्धित  जिलेवार  भ्रथवा  राज्यवार  घनराशि  नियत  करना  सम्भव  नहीं  है

 श्रायोग  की  प्राप्त  शिकायतें

 6077,  श्री  शंभू  नाथ  चतुर्गेदी  :
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 थी  ATT  क्  महालगो  :

 भी  कंवर  लाल  गुप्त  :  न्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शाह  प्रायोग  द्वारा  कितनी  शिकायतों  पर  विचार  नहीं  किया  गया  arate  इन

 शिकायतों  को  राज्य  सरकारों  waar  अरन्य  एजेंसियों  द्वारा  निपटाने  के  लिए  भेजा  गया

 उनमें  से  कितनी  शिकायतों  के  बारे  में  जांच  करके  निष्कर्ष  निकाला  गया  है  atk

 उनके  ब्या  परिणाम  झ्रौर

 उन  पर  बाद  में  कया  कार्यवाही  की  गई  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  शाहू  जांच  ध्रायोग  ने

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  श्रौर  wer  एजेंसियों  को  35,487  शिकायतें  भेजी  थीं  इनमें

 से  वर्ग  WL  की  28,771  शिकायतें  fraraanaiat  को  सूचना  देते  हुए  उचित  स्तर  पर  निपटान

 के  लिए  भेजी  गई  जबकि  वर्ग  IV  की  दोष  6716  दिकायतें  जांच  करने  श्रौर  प्रायोग  को  रिपोर्ट

 देने  के  लिए  भेजी  गई  थीं  |

 श्रायोग  ने  2,342  मामलों  की  ग्रपनी  ग्रन्वेषण  एजेंसी  द्वारा  जांच  पड़ताल  की  थी  ।

 87  मामले  सावंननिक  सुनवाई  के  लिए  हाथ  में  लिए  गए  थे  ।  जांच  किए  गए  कुछ  मामलों  में  से

 586  मामले  साबित  429  wifes  रूप  से  साबित  हुए  श्रौर  994  मामले  साबित  नहीं  हुए  झोर

 333  मामले  wea  पद्धतियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों/राज्य  सरकारों  भ्रथवा

 भ्रापातकाल  ज्यादतियां  जांच  प्राधिकरणों  को  संदभित  करने  के  लिए  भेज  गए  द्वारा  निपटाए

 गए  थे  ।

 31-3-1979  तक  गृह  मंत्रालय  में  स्यापित  प्रबन्धक  कक्ष  ने  कार्रवाई  को  श्रौर  1547

 मामलों  की  श्रनुवर्ती  कार्रवाई  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  भेजा  ।  शेष  386  मामलों

 पर  कारवाई  की  जा  रही

 दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  के  दोंडों  का  बन्द  होना

 6078,  डा०  पी०  ato  पेरियासामी  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 युवा  उपकर्मियों  ने  किसी  न  किसी  कारण  से  दिल्‍ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  के

 कितने  देड  बन्द  कर  दिए

 उन्होंने  दिल्ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  को  कितना  किराया  देना  भौर

 उन  22  yet  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  जिन्हें  srnfaat  ने  उनमें  बिना

 कोई  भ्रौद्योगिक  एकक  श्रारम्भ  किये  सम्पूर्ण  रूप  से  किराए  पर  दे  दिये  थे  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  जगदम्बी  प्रसाद  :  दिल्‍ली  राज्य

 भौद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  दिल्‍ली  में  श्राबंटित  834  शेडों  में  से  102  दोड  बन्द  पड़े  हैं  ।

 इन  के  प्राबंटियों  कौ  भोर  लगभग  36,46,601  रुपये  की  राशि  बाकी है

 उन  मामलों  में  कानूनी  कारवाई  चल  रही  है  जहां  ae  या  तो  बन्द  पड़  हैं  भ्रथवा
 भागे  किराए  पर  दे  दिए
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 सरकार  हारा  भ्रधिकार  में  लिए  गए  उद्योगों  में  हानि  भोर  ara

 6079.  श्री  पद्मावरम  araatager  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  कुछ  उद्योगों  का  प्रबन्ध  सरकार  द्वारा  श्रपने  श्रघिकार  में  लिया

 गया

 यदि  तो  उन  उद्योगों  के  नाम  क्या  उन्हें  कब  अधिकार  में  लिया  गया  था  तथा

 प्रत्येक  उद्योग  में  कितनी  धनरादि  लगी  थी he

 क्या  wa  उनमें  धाटा  हो  रहा  है  श्रथवा

 भ्ारम्भ  से  ही  प्रत्येक  उद्योग  की  श्रौर  कितनी  घनरादि  देय  है  ?

 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जगदम्बी प्रसाव
 :  (%)  से  उद्योग

 एवं  विनियमन )  1951  के  श्रघीन  पिछले  तीन  वर्षों  में  जिन  श्रौद्योगिक  उपक्रमों

 का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लिया  गया  उन  उपक्रमों  के  नाम  व  उनके  द्वारा  उठाई  गई  हानि  या

 श्रजित  लाभ  सम्बन्धी  जानकारी  सलग्न  विवरण  में  दी  गई

 प्रारम्भ  से  उनकी  देयताशओं  विषयक  ~  एकत्रित  किए  जा  रहे  हैं श्रौर  सभा

 पटल  पर  रख  दिए  जायेंगे  ।

 विवरण

 सं  ०  झोद्योगिक  उपक्रम  का  नाम  हानि/लाभ  gafa  तक  घग्रहुण के

 लाख  te  ग्रहण  को  तिथि  व  पुनस्थापन

 पर  व्यय  कही

 गई  राशि

 (ate
 go

 ee

 2  3  5  6
 ण

 मैसर्स  प्लाई  बोर्डे  इडस्ट्रीज

 श्रीनगर  एण्ड  10.71  27.4-76  78

 aaa  fazrfaat  इ  जीर्निरिंग

 (  टीटागढ़  170, 5

 नेदानल  कंपनी  कलकत्ता  30-7,76  a et,  78  10.00 571.62

 बंगाल  प्रौट्रीज  कलकत्ता  33.72  15.9,76  4.0  79.22

 ,  पुलगांव  काटन  face

 बम्बई  (+)  130,02  25.11.76  78  94,00

 कावेरी  स्पिनिंग  एंड  विविंग

 मिल्स  Gesmlezy

 तमिलनाडु  32,35  23-12,76  78  25-00
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 4

 वेस्टर्न  इडिया  एंड  वीविंग

 बम्यई  (+)  4.00  11.3.77  78  90.00

 यूनियन  जूट  to  लिमिटेड

 कलकत्ता  16-5.77  78 29.12  38,00

 खर्दा  fa.  कलकत्ता  उपलब्ध  नहीं

 10  श्रलेक्जेण्डर  जूट  मिल्स

 कलकत्ता  15, 2.78  से  18.7,78  तक  74.00

 11.  शुभलक्ष्मी  मिल्स  लि ०

 गुजरात  1,710  10.8,77  faa,  78  9.4

 12  प्रिय  लक्ष्मी  मिल्स  aster

 गुजरात  22,00  23.7.77  78  67.39

 13  इंदौर  टेक्सटाइल्स  उज्जैन

 मध्य  प्रदेश  24.11  12,8.77  78  68,49

 )
 14  सोम  सुन्दरम  सुपर  स्पिनिंग

 जिला

 तमिलनाडू  (-)  3.96  4.11,77  15,00

 15,  बंगाल  कैमीकल  एण्ड

 टिकल  aaa  कलकत्ता  15.12.77  78  17  7.50 57,60

 16.  नेशनल  रवर  मन्युफक्चस

 कलकत्ता  23,12,77

 17  नेदानल  रबर  मंन्युफक्चस

 कल्याणी  कलकत्ता  144,00  10.2,78  183,36

 18.  श्रीराम  सुगसे  एण्ड  इडस्ट्रीज

 जिला  श्री

 काकुलम  4.2.78

 19  कोट्रायम  टक्सटाइल

 केरल  6,2-78  79  28,82. 70,92

 20

 न  ल
 प्रभुराम

 face  चेन्गान्तुर

 1.13  9,2.78  79  19,95

 21  e  मालावार  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग

 face  केरल  9.2.78  79  17,05 (+)  8.64

 100



 14  1901  (7)  नलिखित  उत्तर

 2  3  4

 22.  अलोक  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  भ्रभी  उत्पादन

 पलाईवुड  कलकत्ता  दुरू  नहीं  हुमा  1.12,78  25,00
 a

 23  म  स्वदेशी  काटन  faca

 कानपुर  (+) 158,56 )  158,56  13,4.78  78  442,53

 24  इन्चेक  टायस  कलकत्ता  )  146,00  78  14700

 25  श्री  दुर्गा  काटन  एण्ड

 वीविंग  जिला  हुगली  40,00  105.67

 26  प्रल्युमिनियम  कारपोरेशन  भ्रभी  उत्पादन

 इण्डिया  fa,  कलकत्ता  शुरू  नहीं  gar  1.  5.78  15.00

 21,  a.  बंगाल  इम्यूनिटी

 कलकत्ता  30.00  18,5.38  78  70.00

 28.  |  केनीसन  जूट  मिल्स  लि०»  i

 कलकत्ता  (- )  11,10  29,  5.78  78  195.45

 29  जूट  मिल्स  भ्रभी  उत्पादन

 gto  लि०  बिहार  शुरू  नहीं  ग्रा  15.8.  78.0  50,00

 30,  agen  टायसं  चेलाकुडी  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  ने  सरकारी  MeT  को  चुनौती  दी

 केरल  गई  है

 31  पाल  लोहमन  इडिया  उत्पादन  Wit

 कलकत्ता  शुरू  नहीं  ग्रा  10,11.78  8.00

 32  श्री  राम  gre  c's  इन्डस्ट्रीज

 सीतानगरम  एकक  जिला  श्री

 काकुलम  x  उपलब्ध  नद्दीं  है

 33,  फार  इलेक्ट्रिक  इंडिया

 कलकत्ता  उपलब्ध  नहीं  है  26,2.79  ome  a

 34,  लिली  बिस्कुट  ao  उपलब्ध  नहीं  है  27,3-79

 x  इन  उपक्रमों  के  लाभ/हानि  के  बारे  में  अभी  तक  जानकारी  नहीं  मिली  Pa  इन  say

 में  से  अ्रघिकांद  उपक्रमों  का  प्रबन्ध  प्राधिक्त  नियंत्रकों  द्वारा  एक  ag  से  कम  समय  से  किया  जा

 रहा

 फोटो  fae  की  काले  बाजार  में  faa

 6080.  थी  दय सम  सुन्दर  गुप्त  :

 faz  : श्री  मुखत्यार  पह  ह  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 ua

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्मस  द्वारा  बितरण  काय  age  श्रधिकार  में

 पग  चने
 लिये  जाने  के  फोटो  feena  इंदु  fara  पेपर  बाजा  ₹ भ ल  र  बाजारी  के  मुल्य  पर  बेचा

 नाता  प्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  वितरण  प्रणाली  में  कोई  परिवतन  करने  का  है  ake  यदि

 न्य  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (MTA  माईती )
 श्रपने  उत्पादनों  का  वितरण

 aga  हाथों  में  लेने  के  हिन्दुस्तान  फोटो  frera  मेन्युफंक्चरिंग  कम्पनीं  लिमिटेड

 पी०  देश  भर  में  art  सात  कार्यालयों  तथा  1800  से  wigs  डीलरों  के  माध्यम  से  सीधे

 ही  रोल  फिल्मों  व  फोटो  पेपर  का  विपणन  कर  रहा है  ।  एच ०
 पी०  एफ०  द्वारा  संभरण  शुद्ध  डीलर

 मूल्य  पर  किया  जाता  है  जिसमें  डीलर  उपभोक्ता  को  बेचने  से  पूर्व  अपने  लिए  कुछ  लाभ  रखने  हेतु

 प्राधिकृत  होते  हैं  ।  कभीप्कभी  होने  बाली  कमी  में  डीलरों  के  लिए  कालाबाजारी  की  कुछ  ग  जाइदा

 होने  की  संभावना  रहती  है  ।  उपभोक्ता  सीघे  ही  पी०  एफ ०  के  कार्यालयों  से  निर्धारित

 मूल्यों  पर  खरीद  कर  सकता  है  ।  कम्पनी  के  कार्यालयों  के  माध्यम  से  सीधी  बिक्री  करने  वाली

 समान्तर  की  यह  प्रणाली  किसी  व्यापारी  द्वारा  की  जाने  वाली  कालाबाजारी  को  रोकती  हैं  तथा

 वाश्तव  इस  प्रणाली  से  व्यापारियों  द्वारा  श्रधिक  लाभ  कमाने  की  गु'जाइश  कम  हो  गई  है  ।

 चूकि  कम्पनी  की  वितरण  नीति  से  उपभोक्ता  को  सहायता  मिली  है  तथा  यह  नीति

 उपभोक्ता  तथा  कम्पनी  के  लिए  लाभदायक  सिद्ध  हुई  झ्र्त  विद्यमान  नीति  में  किसी  प्रकार  का

 परिवतंन  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 कागज  aaa  परियोजना  प्लांट  प्रोजक्ट  त्रिपुरा  का  प्रारुप  बनाना

 6081,  Ste  विजय  मण्डल  :  गया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  परियोलना  के  रूप  में  उत्तर  त्रिपुरा  में  स्थापित  की

 जाने  वाली  कागज  संयंत्र  परियोजना  का  प्रारूप  बनाने  का  है

 यदि  तो  मूल  परियोजना  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  परियोजना  को  सक्षम  बनाने

 उद्द  दय  से  मूल  परियोजना  में  क्या  खास  परिवर्तन  करने  का  विचार  AK

 परियोजना  के  कब  तक  पुरे  होने  की  संभावना है
 ?

 उद  योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  aca  से  स्थानीय

 वन  स्रोतों
 के

 उपयोग  से  HEHE  त्रिपुरा  में  प्रतिदिन  250/300  मी टन  की  क्षमता  से  एक  लुगदी

 कागज  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  प्रारम्भिक श्रध्थययन  किये  गये  ।  झव  तक  इस  परियोजना  को

 निर्यात  श्रभिमुख  परियोजना  के  रूप  में  माना  ज्ञा  रहा  इसके  लिए  विदेशी  सहायता

 प्राप्त  करने  की  aeyraqarat  का  भी  पता  लगाया  गया  ।  सहयोग  से  इस  परियोजना  को

 चलाने  की  सम्भावना  aa  कम  प्रतीत  होती  श्रब  परियोजना  का  क्षेत्र  देशी  मांग  को  पुरा

 करने  तक  माना  जाना  चाहिए  ।  त्रत  वित्त-प्रोषण  का  माध्यम  श्रादि  से  संबंघित

 नये  झध्ययन  किये  जाने  हैं  ।  neqge  पूरे  हो  जाने  पर  इस  पर  प्रन्तिम  विचार  किया  जायेना  ।
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 प्रकार  के  कारतुसों  के  निर्माण  ate  बिक्री  पर  रोक  लगाने  का  प्रस्ताव

 6082.  श्री  Qiaaez  दत्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  वन्य  जीव  वान  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हश्र

 है  जिसमें  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  गया  है  कि  देश  में  श्रौर

 कारतूसों  के  निर्माण  श्रौर  बिक्री  पर  रोक  लगाने  का  कानून  बनाया  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  उपाय  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  धनिक  लाल  मण्डल )
 :  जी  श्रीमान  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 झोद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  प्रतिवेदन  का  VATA

 6083-  श्री  राम  सागर  :  FAT  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्पादन  लागत  ग्रादि  के  बारे  में  श्रौद्योगिक  लागत  तथा  मुल्य  ब्यूरो  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  गये  प्रतिवेदनों  को  सार्वजमिक  जानकारी  के  लिये  aa  तक  प्रकाशित  न  किसे  जाने  के  क्या

 कारण

 क्या  सरकार  की  मा  भविष्य
 में

 इन  प्रतिवेदनों  को  प्रकादित  करने  का  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 बरकार  को  पेश  हो  जाने  के  पश्चात्‌  उन  प्रतिवेदनों  को  कितने  समय  बाद
 प्रका  शित

 कर  दिया  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रौद्योगिक  लागत

 तथा  मूल्य  ब्यूरो  की  fez  संबंधित  प्रशासनिक
 मंत्रालयों

 को  प्रस्तुत  की  जाती  हैं  श्रौर

 जब  तक  उन  पर  भ्रन्तिम  निणंय  नहीं  लिया  जाता  तब  तक  वे  गोपनीय  समभी  जाती  हैं  ।  चू  कि

 ब्यूरो
 की  सिफारिदों  श्रादेशात्मक  नहीं  far  कुछ  मामलों  में  कुछ  सम्भव  विकल्प  भी  दिए  जाते

 हैं  जिससे  ऐसी  रिपोर्टों  के  प्रकाशन  से  विशेषकर  नाजुक  महत्वपूर्ण  वस्तुद्नों  के  बारे  में

 बिनिर्माताश्रों  में  सट्टे  की  प्रवृत्तियाँ  उत्पन्न  हो  सकती  हैं  ।

 तथा  भ्रौद्योगिक  लागत  तथा  मूल्य  ब्यूरो  ने  इस  प्रकार  के  आंकड़े  ae  रिपोर्टों

 में  प्रकाशित  करने  के  लिए  रूपरेखा  तैयार  की  है  जो  उद्योगों  की  झरथेव्यवस्था  में  रुचि  रखने  वाले

 व्यक्तियों  के  लिए  लाभदायक  जो  किसी  विशेष  श्रौद्योगिक  एकक  द्वारा  बिना  किसी  टकराव

 के  गोपनीय  समभी  जा  सकती  हैं  ।  चुने  हुए  उद्योगों  के  सांख्यकीय  बुलेटिनों  के  प्रकाशन  के  लिए

 अभी  तक  कोई  निश्चित  समय  सारिणी  तयार  नहीं  की  गई

 हिन्दी  era  के  लिए  पदों  का  सृजन

 6084,  ष्  मोहन  लाल  पिपिल  :  कया  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :
 पगे

 विज्ञान  wte  प्रौद्योगिकी  लेमर  केवल  मात्र  हिन्दी  काय  के  लिए  कुल  कितने

 पदों  को  बनाया  गया
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 कया  यह  सच  है  कि  इन  पदों  को  केवल  प्रतिनियुक्ति  क  श्राधार  पर  भरा  जाता  है

 MIX  इन  पदों  के  पदाधिकारियों  को  इन  पदों  के  स्थायीकरण  का  लाभ  नहीं  दिया  जाता  यदि

 gi,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विभाग  द्वारा  अ्रनुभवी  व्यक्तियों  को  वापिस  भेज  कर

 इन  पदों  को  समय-समय  पर  नई  नियुक्तियां  करने  की  वतंमान  पद्धति  विभाग  के  feat  के  विरुद्ध

 श्रोर

 यदि  तो  क्या  इन  पदों  पर  निरन्तर  तीन  वर्षों  से  अधिक  सन्तोषजनक  सेवा  करने

 वाल  व्यक्तियों  को  carat  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विभाग  के  विचाराधीन  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  श्रौर  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sto  दोर  :  विज्ञान  श्रौर

 प्रौद्योगिकी  विभाग  में  कवल  मात्र  हिन्दी  ara  के  लिए  एक  पद  हिस्दी  भ्रष्िकारी  (650-1200

 का  है  श्रौर  एक  पद  हिन्दी  ग्रनुवादक  (425-700  %e )  का  है  ।

 att  फिलहाल  ये  पद  प्रतिनियुक्ति  की  शर्तों  पर  भरे  जाते  हैं  ।  केन्द्रीय

 सचिवालय  राजभाषा  सेवा  की  स्थापना  करने  का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  a

 विभाग  क  दोनों  पदों  को  उस  प्रस्तावित  सेवा  के  संवर्ग  में  शामिल  कर  लिए  जाने  की  श्राशा  है  ।

 इस  प्रकार  इन  पदों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  के  संवर्ग  में  दामिल  कर  लिए  जाने  से

 प्रगतिरोध  के  saa  का  निराकरण  हो  जाएगा  we  इससे  इन  पदाधिकारियों  को  भविष्य  में

 प्रगति  के  शर  श्रधिक  अवसर  प्राप्त  हो  सकेंगे  ।  स्थायीकरण  के  प्रइन  पर  केन्द्रीय  सचिवालय

 भाषा  सेवा  की  स्थापना  के  उपरांत  नियमानुसार  विचार  किया  नाएगा  t

 लघु  उद्योगों  के  विकास  में  रुकावट

 6085.  थी  चन्द्र  खर  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  नीतियों  के  परिणाम  स्वरूप  लघु  एककों  के  विकास  में  गत  10  मह्वीनों

 से  बाधा  शाई  है  श्रौर  उनका  उत्पादन  भी  सीमित  किया  गया

 कया  लघु  श्रौद्योगिक  एककों  के  उत्पादन  के  सीमित  करने  से  उपभोकक्‍्ताश्ों  की

 दिक्कतें  बढ़  जायेंगी  श्रौर  बड़े  उद्योगों  को  लाभ  अझौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बो  प्रसाद
 :  नहीं  ।  नए

 एककों  के  विकास  के  जिला  उद्योग  नरों  की  प्रगति  Feats  व  नमूने  के  तौर  पर  विकास  दर

 के  लगाए  गए  AAA  यह  बताते  हैं  कि  सरकार  की  नीति  में  बढ़ावा मिला  है  राज्य  उद्योग

 निदेशालय  द्वारा  वर्ष  1977  में  26,519  एकक  पंजीपित  किये  गये  उसकी  तुलना  में  वर्ष  1978  में

 31,512  नए  एकक  पंजीयित  किए  गए  थे  ।  नमूना  उत्पादन  विवरणियों  पर  arTeiteag  विकास  दर

 तथा  लघु  क्षेत्र  के  उत्पादन का  श्रनुमानित  सुचकांक  वर्ष  1977-78  में  13  प्रतिशत  उसकी  तुलना

 में  aq  1978-79 में  लगभग  14  प्रतिशत  विकास  दर  दर्शाता  zt
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 श्रौर  wea ही  नहीं  god  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  उपलब्धियों  के  थारे  में  द्रददान  श्रौर  ध्राकादावाणी  से  प्रचार

 6086.  श्री  राज  कृष्ण  डान  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  ग्रामीण  श्रौद्योगीकरण  में  उल्लेखनीय

 प्रगति  की

 यदि  तो  सरकार  उनकी  उपलब्धियों  श्राकाशवाणी  शार  दूरददन  जैसे

 सरकारी  प्रसारण  माध्यमों  से  सामान्य
 जनता

 में  प्रचार  क्यों  नहीं  कर  रही

 ग्रामीण  abating coy  क  द्वारा  ग्रामीण  जनता  के  स्तर  में  उत्थान  करने  की  भारी

 सम्भावना  के  बारे  में  उन्हें  श्रचगत  कराने  के  लिये  जन  संचार  के  किन  aeq  माध्यमों  पर  सरकार

 सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जिला
 उद्योग  केन्द्र

 कार्यक्रम  द्वारा  की  गई  प्रगति  उत्साहवनेक  है  ।  राज्यों  शासित  प्रदेशों  से  144  जिला  उद्योग

 केन्द्रों  के  बारे  में  प्राप्त  जानकारी  से  यह  देखा  गया  है  कि  144  जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  उपयुक्त

 श्रौद्योगिक  अवसरों  का  चयन  में  सहायता  करने  के  लिये  47,543  उद्यमियों  का  पता  लगाया  गया

 है  12,952  प्रयोजना  विवरण  तेयार  किए  गए  हैं  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  विकेन्द्रीकृत  श्रौद्योगिक

 क्षेत्र  में 33,495  एककों  की  स्थापना  द्वारा  1,06,031  व्यक्तियों  को  ग्रर्ति। ' क्त  रोजगार  देने  की

 व्यवस्था  हैं  599  एककों  नए  एवं  पुराने  )
 को  भ्रनन्तिम  अ्रथवा  स्थायी  पंजीकरण  स्वीकृत

 किया  गया  है  ।  364  रुग्ण  एककों  को  सहायता  दी  गई  35,758  एककों  को  तकनी

 कच्ची  सामग्री  तथा  विपणन  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।  afanaz  नये  एकक  भश्रघं-नगरीय  या

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हैं  ।

 चूकि  ag  कार्यक्रम  हाल  ही  बनाया  गया  प्रारम्भ  में  यह  ग्रावश्यक  था  कि

 उपयुक्त  कार्यान्वयन  तंत्र  की  स्थापना  संसाधनों  ae  कामिकों  का  पता  कार्यवाही

 संबंधी  कार्यक्रम  को  शान्तियों  का  प्रत्योयोजन  करने  समन्वित  इकट्ठी  सहायता  प्राप्त

 करने  हेतु  तन्य  संस्थाग्रों  श्रौर  dal  के  साथ  भ्रावश्यक  e CRY  स्थापित  करने  तथा  लघु

 att  ग्रामीण  उद्यमियों  को  सहायता  देने  के  लिये  सभी  श्रभ्युपायों  हेतु  चेष्टा  की  जानी  थी  ॥

 ग्रामीण  जनता  को  सीधे  सम्पर्क  में  इस  कार्यक्रम  के  साथ  लाने  के  लिए  ara  इण्डिया  रेडियो  तथा

 टेलीविजन  जैसे  माध्यमों  का  प्रयोग  प्रभावी  रूप  से  किया  जाएंगा  ।

 (7)  ग्रामीण  जनता  के  प्रबोधन  के  लिए  सरकार  के  विचारार्थ  निम्नलिखित  माध्यम  हैं  :

 (1)  वृत्त  (staqaizd)

 (2)  श्रौद्योगिक  विकास  वहन

 (3)  मेलों  तथा  नुमाइशों  में  भाग  तथा

 (4)  छपी  छोटे  पोस्टर  भ्रादि  ।
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 ॥

 eta  में  उद्योग  की  स्थापना

 6087-  थी  राम  कंबार  बेरवा  :  FIT  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  टोंक  जो  एक  पिछड़ा  क्षेत्र  में  सरकारी

 क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  उसे  कब  तक  स्थापित  किया  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  wierat  प्रसाद  यादव )  से  इस  समय

 राजस्थान  में  टोंक  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  उद्योग  लगाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 फिर  राजस्थान  सरकार  ने  टोंक  में  राजस्थान  cats  लिमिटेड  नामक  एक  कम्पनी

 स्थापित  की  है  तथा  जिसने  वर्ष  1975  में  परीक्षण  के  तौर  पर  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  था

 कम्पनी  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  तथा  उत्पादन  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  हेतु  प्रयास  किए  जा

 रहे  हैं

 हैदराबाद  को  भारत  की  दूसरी  राजधानी  बनाना

 6088,  केशव  राव  घोंडगी  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  प्रधान  मंत्री  को  9  1979  को  एक  ऐसा  श्रनुरोध  मिला  है  जिसमें

 श्रान्घ्र  प्रदेश  की  हैदराबाद  को  देश  की  दूसरी  IIT ATA  बनाये  जाने  का  अनुरोध  किया

 गया  है  ate  लोगों  की  सुविधा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  उत्तर  at  दक्षिण  में  भावनात्मक

 एकता  कायम  करने  के  लिए  साल  में  संसद  का  कम  से  कम  एक  सत्र  वहां  बुलाया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  जी  श्रीमन्‌  |

 भारत  सरकार  खच  तथा  प्रद्यासनिक  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 हैदराबाद  को  भारत  की  दूसरी  बनाने  तथा  साल  में  वहां  संसद  कम  से  कम  एक  सत्र

 बुलाने  का  विचार  नहीं  हैं  ।

 दक्षिण  भारत  में  संसद  के  एक  म्रधिवेदान  बुलाने  के  प्रदन  की  संसद  सदस्यों  की  एक  समिति

 द्वारा  वष  1968  में  जांच  की  गई  थी  ।  यह  समिति  निम्नलिखित  fasag  पर  पहुंची  थी  :

 1.  aerate  परिस्थितियों  are  हालात  में  थोड़ा  सा  समायोजन  करके  त्रिवेन्द्रम  Tear

 बंगलौर  में  प्रतिवष॑  संसद  का  एक  श्रधिवेशन  बुलाना  sqaela  नहीं  है  ।

 2,  यदि  त्रिवेन्द्रम  भ्रथवा  बंगलौर  में  प्रति  ag  संसद  का  एक  श्रधिवेदन  बुलाने  का

 लिया  जाता  है  तो  15  से  16  करोड़  रुपए  तक  की  लागत  के  पु  जींगत  व्यय  और  1,05

 से  1,25  करोड़  रुपए  तक  की  लागत  के भ्रावर्ती  सालाना  खचं  से  इसका  प्रंबन्ध  किया

 जा  सकता है

 3,  इस  कार्य  के  लिए  3  से  4  वर्षों  का  प्रारम्भिक  समय  भी  श्रावश्यक  होगा  ।
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 इस  जिसका  प्रतिवेदन  1969  में  दोनों  सदनों  के  ्य  द  न्  OOS अता  एएम  पर  रखा  गया

 द्वारा  बताई  गई  वित्तीय  तथा  wea  कठिनाइयां  ga  भी  व्याप्त  फिलहाल  इस  प्रइन  पर

 पुर्विचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कागज  उद्योग  को  देने  के  लिए  सहायता  ale  छोटे  कापज  एककों  का  योगदान

 sy  काटा
 6089.  थ्रो  ato  एन०  विश्वनाथन  :  क्या  उद्योग  सर  11  नट  4  ताते  की  कृपा  करेगे  कि :

 क्या  सरकार  का  विचार  कागज  उद्योग  की  क्षमता  शौर  बढ़ाने  तथा  उसमें  सहायता

 देने  का

 यदि  तो  उपना  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 छोटे  कागज  एककों  का  क्या  योगदान  होगा  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  )
 :  झ्र  सरकारी  क्षेत्र

 में  कागज  बनाने  के  लिए  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  अभ्रलावा  सरकार  ने  कागज  उद्योग  में

 क्षमता  की  वृद्धि  का  संवघंन  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 (1)  द्वितीय  कोटि  के  कच्चे  माल  जिसमें  श्रायात  निहित  नहीं  होता  पर  श्राधारित

 कागज  मिलों  की  स्थापना  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (2)  क्षमता  वाले  30  मी०  टन  प्रति  दिन  तक  की  पुराने  कागज  संयंत्रों  को  ग्रायात  सुविधा

 agra कर  दी  गई  है  ॥|

 (3)  लुगदी  के  श्रायात  को  उदार  बना  दिया  गया  है

 (4)  TL-TLETUAT  कच्चे  माल  का  उपयोग  करने  के  लिए  लघु  कागज  मिलों  को

 छूट
 की

 aqata  दे
 दी  गई  है

 ।

 (5)  खोई  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पैकेज  नीति  श्रभ्युपायों  को  हाल  ही  में

 सरकार  द्वारा  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ।

 चूंकि  लघु  कागज  मिलें  कृषि  श्रवशेषों  का  उपयोग  करती  हैं  पिछड़  क्षेत्रों  में

 स्थापित  की  जा  सकती  सरकार  लघु  कागज  मिलों  की  स्थापना  को  हमेशा  ही  प्रोत्साहन

 देती रही  है  ।

 नई  वस्त्र  नीति  के  बारे  में  झनुवर्तो  कार्यवाह

 6090,  शभीमती  पाव तो  कृष्णन  :  क्या
 उद  योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार की  नई  वस्त्र  नीति  के  क्रियान्वयन के  लिए  क्या  भ्रनुवर्ती  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 उद  योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  वस्त्र  नीति  विवरण  में

 वस्त्र  से  संबंधित  सरकारी  नीति  विषयक  arTaatt  सिद्धांत  बताये  गये  हैं  ।  वस्त्र  नीति  के

 स्वयन  हेतु  निम्नलिखित  argue  किये  गये  हैं  :
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 ह  ह  तक  ae

 (1)  मौजूदा  श्रनघिक्त  विद्यु  त  weal  को  नियमित  करने  के  लिए  कदम  उठाना  तथा

 भविष्य  में  विद्य/त  करघों  के  facarz  को  रोकने  के  लिए  विधि  मंत्रालय  के  परामदं  से  जांच  की

 रद्दी है

 (2)  संगठित  क्षेत्र  में  करघों  का  ate  ग्रधिक  विस्तार  करने  की  शभ्रनुमति  न  देने  के  निणंय

 के  साथ-साथ  मौजूदा  म्रकार्या  न्वित  लाइसेंस  जिनके  संबंध  में  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाए  गये

 को  मंसूख  करने  के  लिये  कार्यवाही  शुरू  कर  गई  है  ।  जिन  मामलों  में  निश्चित  रूप  से  कदम

 उठाये  जा  चुके  हैं  ब  रद  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  लाइसेंसघा  रियों  को  श्रनुचित  रूप  से  कठिनाई

 का  सामना  करना  पड़ेगा  उनमें  थोड़  समय  के  लिए  लाइसेंस  की  वैधता  बढ़ाई  जाने  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 (3)  1  1978  के  मिलों  के  कंट्रोल  के  कपड़  का  उत्पादन  करने  के  कानूनी  दायित्व

 को  हटा  दिया  गया है  ।  इसके  बदले  स्वेच्छा  से  एक  के  अघार  पर  कंट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन

 की  एक  योजना  प्रारंभ  की  गई  है  ।  इसमें  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  प्रमुख  भूमिका  सौंपी  जा  रही  है

 निजी  क्षेत्र  में  मिलों  को  श्राबंटन  खुले  प्रतिस्पद्धत्मक  टेंडरों  के  श्राघार  पर  जाता  हैं  ।

 करघा  क्षेत्र  भी  किस्म  के  कपड़े  के  उत्पादन  को  बढ़ा  रहा  कंट्रोल  के  कपड़  की

 पर्याप्त  उपलब्धि  बनाये  रखी  जा  रही  है  ।

 (4)  नयी  नियंत्रित  कपड़ा  योजना  की  वित्तीय  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  वस्त्र  की

 बनी  हुई  वस्तु्नों  पर  10  प्रतिशत  का  अ्रति रिक्त  उत्पादन  शुल्क  लगाया  गया है

 (5)  भारतीय  कपास  निगम  की  भूमिका  में  वृद्धि  हुई  है  जिसमें  एक  बफर  स्टाक  का

 बलाया  जाना  तथा  एन ०  टी ०  सी ०  तथा  गैर  एन०  zo ०  सी ०  मिलों  दोनों  की  ही  संभरण  करने

 हेतु  afar  खरीद
 की  जा  रही  है  ।

 (6)  ऊनी  क्षेत्र  को  कच्चा  माल  मिलने  का  सुनिद्चिय  ही  कर  दिया  गया  है  ।

 (7)  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  इतिहास  में  पहली  बार  लाभ  हुआ  है  उसका  उत्पादन  भी

 बढ़कर  प्रतिवष॑  एक  aia  मीटर  तक  किया  जा
 रहा  है

 ।  क्रय  मूल्य  के  श्राम  किस्म  के  कपड़े  का

 श्रधघिक  उत्पादन  होने  से  भराया  की  जाती  है  कि  निगम  निजी  क्षेत्र  में  भी  उचित  मूल्य  पर  कपड़  के

 उत्पादन  के  लिये  मार्ग  प्रशस्त  करेगा  |  निगम  ने  शिक्षित  बेरोजगारों  के  जरिये  एन ०  टी ०  He  के

 कपड़े  कम  वितरण  करने  की  एक  नयी  योजना  का  सूत्रपात  किया  है  भ्रौर  भाशा  है  कि  इस  तरह

 रोजगार  के  अवसर  निकल  ७४ ग्राय गे  ।

 संघ  लोक  सेवा  arate  के  ह्वारा  नियुक्त  सहायकों  की  वरीयता  निर्धारित  किया  जाना

 6091,  श्री  राज  नारायण  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  के  द्वारा  सहायक  के  ग्रेड  में  नियुक्त  Hyatt  को

 बरीयता  उनके  द्वारा  परीक्षा  पास  करने  की  तिथि  से  निर्धारित  होती  है  जबकि  qaleaat  हुए  ब्यक्तियों

 की  वरीयता  उस  ग्रड्में  उनके  स्थायी  होने  की  तिथि  के  अझाधघार  पर  निर्धारित  होती  है  न  कि  उस

 दि.) ग्र्ड  में  उनकी  नियुक्ति  की  तिथि  के  श्राघार  श्र
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 यदि  तो  क्या  सीघे  भरती  हुए  कमंचारी  qairad  होने  वाले
 कर्मचारियों  से

 वरिष्ठ  बन  जाते  हैं  जबकि  वे  इस  ग्रेड  में  पदोन्नत  हुए  कर्मचारियों  की  तुलना  में  काफी  देर  के  बाद

 भराते  हैं  उनसे  श्राठ  श्रथवा  नौ  ag  पहिले  ही  उच्च  प्रेड  से  श्रागे  की  पदोन्नति  प्राप्त  कर

 लेते  हैं
 ?

 गृह  मन्त्रालय  तया  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०

 डी०  पाटिल  :  जी  नहीं  श्रीमान  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  1962  के  श्रघीन

 सहायक  के  ग्रड  में  सीधे  भर्ती  किए  गए  अर  पदोन्नत  हुए  कर्मचारियों  के  बीच  परस्पर  वरिष्ठत

 उक्त  ग्रेड  में  सीधी  भर्ती  ate  पदोन्नति  के  लिए  शभ्रारक्षित  मूल  रिक्तियों  के  कोटे  के  मनुसार  frat

 रित  की  जाती है  ।

 सीधे  भर्ती  किए  गए  करमें चारी  जिन्हें  कोटे  के  श्रनुसार  जैसा  कि  ऊपर  निदिष्ट  किया

 गया  पदोन्नत  व्यक्तियों  से  ऊपर  वरिष्ठता  मिलती  aa  कनिष्ठ  श्रघिकारियों  से  पहले  ही

 उच्चतर  ग्र  ड  में  पदोन्नति  हेतु  विचार  किए  जाने  के  लिए  पात्र  हो  जाते  चाहे  पदोन्नत  कमेंचारी

 सीध  भर्ती  के  सहायकों  द्वारा  कार्य  ग्रहण  करने  के  पहले  से  ही  सहायक  के  पदों  पर  स्थानापन्न  रूप

 से  कयों  न  कायें कर  रहे

 1978  के  दौरान  सरकारी  कपड़ा  मिलों  हारा  कमाया  गया  लाभ

 6092  :  श्री  श्रज'नसिह  भदौरिया  :
 क्या  उद  योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  ली  गयी  wor  कपड़ा  मिलों  ने  at  1978  के

 दौरान  कोई  लाभ  दिखाया  है

 यदि  तो  उन  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  लाभ  दिखाया  दै  ak  जिन  मिलों

 ने  लाभ  नहीं  दिखाया  है  उनके  नाम  क्या  भ्रौर

 उनका  लाभ  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री
 जगदम्बी  प्रसाद

 :
 तथा  ae

 1978-79  के  वित्तीय  ag  के  दौरान  (sala  ara  से  1978  तक )  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 द्वारा  चलाई  जा  रही  109  वस्त्र  मिलों  में  से  59  मिलों  ने  लाभ  दिखाया है  ।  जबकि  शेष  50  मिलों

 ने  हानि  दिखाई  ऐसी  मिलों  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 मिलों  के  कार्यकरण  में  सुघार  लाने  के  लिए  किए  गए  श्रभ्यपायों  में  से  कुछ  प्रमुख
 अभ्यपाय  निम्नलिखित  हैं

 (1)  मशीनी  मशीनरी  का  अझ्रायात

 (1)  aaraay  का  झ्राघुनिकीक रण  करण  |

 (2)  श्रमिक  यक्ति-यकत  योजनाओं  में  तेजी  लाना  ।

 (3)  केन्द्रीकृत  श्राघार पर  पर्याप्त  मात्रा में  कच्चा  माल  प्राप्त  करना

 (4)  उत्पादन  विधा  का  विविधीकरण

 (5)  उन्नत  विपणन  नीति  ।
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 1

 वर्ष  1978  में  लाभ  दिखाने  वाली  मिलों  के  नाम  वर्ष  1978-79  1978

 तक  संचयी )

 एन०  lo  ato  7  डी०  पी०  एण्ड  नई  दिल्‍ली :

 1  श्री  विजय  काटन  विजयनगर

 2  बरार  टेक्सटाइल  बरार

 at.  प्रदेश  )  इन्दौर  :

 3  बुरहानपुर  ताप्ती  बुरहानपुर

 कानपुर  :

 4  मयूर  कानपुर

 5  न्य  विक्टोरिया  मिल्स  कानपुर

 6.0  as  कृष्णा  टेक्सटाइल  सहारनपुर

 wt  ,  टो  लि  ब

 बारथशी  टैक्सटाइल  जिला  शोलापुर

 न्यू  हिन्द  टेक्सटाइल  faeq,  बम्बई

 दिग्विजय  टेक्सटाइल  बम्बई

 10  वाल्सगांव  टेक्सटाइल  वाल्सगांव

 11  नांदेड़  faez,  नांदेड़

 12  घुले  टक्सटाइल  घुले

 13  श्रौरंगाबाद  टेक्सटाइल  gas

 एण्न  at.  (aa.  aae  :

 इ्द्ल  यूनाइटेड  face  नं  ०-4,  बम्बई

 15  इदला  यूनाइटेड  मिल्स  बम्बई

 ग्रार  द्रार  मोहता  अ्रकोला

 17  आर  स्पि०  एण्ड  वीबिंग  हिंगनघाट

 18  fay  बचलपुर

 19  माडल  मिल्स  नागपुर

 एन  .  (THz)  लि  ०,  भरहमदाबाद  :

 20  राजकोट  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  राजकोट

 21  पटलाड  टैक्सटाइल  पटलाद

 22,  भ्रहमदाबाद  न्यू  टेक्सटाइल  fara,  श्रहमदाबाद

 23  जहांगीर  टेक्सटाइल  अ्रहमदा  बाद

 24.  न्यू  टेक्सटाइल  झहमदाबाद
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 25,  महालक्ष्मी  टैक्सटाइल  नियमन

 26.  )  राजनगर  टैक्सटाइल  मिल्स  (2  श्रहमदाबाद
 27  )

 28  बीरमगांव  टक्सटाइल  वीरमगाँव

 29  न्यू  मानेकचौक  टेक्सटाइल  श्रहमदाबाद

 30  feast  टेक्सटाइल  श्रहमदाबाद

 )  बंगलौर :

 31  मेहता  स्पि०  एण्ड  वी ०  fanrztratre

 32  नटराज  fer.  एंड  श्रहमदाबाद  ( fora  श्राध्र  प्रदेदा

 33  तिरुचिपति  काटन  रानीगु टा

 34  श्री  येलम्मा  वूलन  एण्ड  सिल्क  देवरगिरी

 35  केरल  लक्ष्मी  त्रिचूर

 36  विजय  मोहिनी  faca,  त्रिवेन्द्रम

 37  कन्नौर  एण्ड  az

 38  एलप्प  टेक्सटाइल  त्रिचूर

 39  पावती  क्यूलोन

 40  महबूब  शाही  क्लब  कुलवर्गा  गुलवर्गा

 41  एडोनी  काटन  watt

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  एण्ड  लि०  कोयम्बट्र  :

 42  ध्रोमप्राशक्ति  कोयम्बटूर

 43  कम्बोदिया  कोयम्बटूर

 44  कृष्णा  रैनी  टेक्सटाइल  कोयम्बट्र

 45  श्री  रंग  विलास  इ'जीनिर्यारंग  स्पि०  एण्ड  वी०  टीलामैंडू  पी०»  श्रो०  कोयम्बटूर

 46  पंकज  कोयम्बट्र

 47.0  पायोनियर  रामनाड  जिला

 48  बालाराम  वर्मा  टेक्सटाइल  तिरुनेवेली  जिला

 49  कलीवदार  face  यूनिट  रामनाड  जिला

 50.0  कोयम्बट्र  मुरगौन  कोयम्बट्र

 51  सोमसुन्दरम  कोयम्बट्र

 52  कलीसवर्ग  मिल्स  कोयम्बटूर

 53  कोयम्बटूर  वी ०  एण्ड  faa,  कोयम्बट_र

 54  श्री  मिल्स  कोयम्बट्र

 55  श्री  भारतीय  पांडेचेरी

 व्यवस्थित  एकक  :

 56,  उदयपुर  काटन  प्रतापनगर
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 51.0  easy  काटन  qifsaty

 58,  स्वदेशी  काटन  इलाहाबाद

 59.  स्वदेशी  काटन  मौंठभंजन  जिला-प्ाजमगढ़  (Te

 (at.  एंड  )  लि०  नई  दिल्‍ली :

 दयाल  बाग  एण्ड  faze,  श्रमृतसर

 सूरत  ट  क्सटाइल  faca,  पंजाब

 भ्रयोध्या  टॉक्सटाइल  दिल्‍ली

 महालक्ष्मी  दी  ब्यावर

 एडवर्ड  ब्यावर

 पानीपत  वूलन  faca,  खरार

 प्रदेश  )  लि०  इन्दौर

 7  हीरा  उज्जन

 स्वदेशी  एण्ड  फ्लौर  इंदौर

 9,  स्यू  भोपाल  ट  क्सटाइल  भोपाल

 10  बंगाल  नागपुर  काटन  राजनंदगांव

 11.  इन्दौर  मालवा  यूनाइटेड  इन्दौर

 12.  कल्याण  मिल्स  इदौर

 at.  कानपुर :

 13,  श्री  विक्रम  काटन  लखनऊ

 14,  बिजली  काटन  हाथरस

 15,  wal  टॉक्सटाइल  faca,  बम्बई

 16,  भारत  ट  ICTY  बम्बई

 उपीटर  faca,  बम्बई 17.

 18.  मुम्बई  ट क्सटाइल  facz,  बंबई

 at.  बबई  :

 19.  इण्डिया  यूनाइटेड  बम्बई

 20,  इंडिया  यूनाइटेड  farm  नं०  1

 21.  वही  2

 22,  वही  नं० 3  f

 बंबई

 23,  साबतराम  रामप्रसाद  श्रकोला

 at.  (%  एण्ड  लि०  बंगलौर  :

 24,  अ्रनंतपुर  काटन  टाडापटरी
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 25  कन्नानून  एण्ड  वीविंग  कलतानूर

 26  मेसूर  स्पि  एण्ड  वीविंग  बंगलौर

 27  मिनर्वा  मिल्स  वंगलौर

 28  ग्राजमजाई  fusa,  बारंगल

 एन  .  ao  कलकत्ता
 :

 29  बंगाल  ट  क्सटाइल  कोसिम  बाजार

 30  लक्ष्मी  नारायण  काटन  जिला-हुगली
 2 «ै  1  भारती  काटन  हावड़ा
 3 7  2  बंगाल  फाइन  feq,  एण्ड  यूनिट  नं  ०-2  काटेगंज  जिला-नाडिया

 33,  कनूर  इडस्ट्रीज  मिल्स  ,  हुगली

 उब  सौदेपुर  काटन  सौदेपुर

 35  एसोशियेट  ड  इडस्ट्रीज  ग्रासाम  जिला-कामरूप

 36  बिहार  कोग्नापरेटिव  एण्ड  वीविंग  मोखामेह

 37  उड़ीसा  काटन  fazed,  कटक

 38  dea  काटन  कटक

 39  बंगाल  फाइन  एण्ड  बीविंग  यूनिट  न०  1  जिला-हुगली

 40  वंगाल  लक्ष्मी  काटन  जिला-हुगली

 41  श्री  महालक्ष्मी  मिल्स  पालटा

 42  रामपुरी  काटन  TAFT

 43  बंगश्री  काटन  पो ०  शभ्रा०-सुकचर

 44  ज्योति  वीविंग  कलकत्ता

 45  गया  काटन  एण्ड  ऊन  गया

 46  मालन्द्रा  fara,  कोसलम  बाजार

 व्यवस्थित  एकक  :

 47,  रायबरेली  ट  क्सटाइल  रायबरेली  To)

 48.  स्वदेशी  काटन  कानपुर

 49,  लक्ष्मी  रतन  काटन  कानपुर

 50.  एथरटन  )  Fo)

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  मामलों  की  जांच

 6093.  श्री  हुक्म  देव  नारायण  यादव  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1977  से  1978  की  श्रवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  कितने

 कम्पनियों  श्रौर  संगठनों  की  जांच  की  श्रौर  इसके  परिणामस्वरूप  कितने  मामले  दायर

 किये  कितने  मामले  भ्रनिर्णीत  पड़े  हैं  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  श्रौर  कंपनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी ०
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 :  1977  से  1978  की  aa  fa  के  दौर  नि  केन्द्रीय  ब्यूरो

 द्वारा  जाँच/श्रन्वेषण  किए  गए  2595  मामलों  में  5773  व्यक्ति  स्तर  के  2312  सरकारी

 Dust  स्तर  के  1761  सरकारी  कर्मचारियों  तथा  1700  गर  सरकारी  व्यक्तियों

 सहित )  att  388  कम्पनियाँ/संगठन  ज भअन्तग्र स्त  थे  ।

 छानबीन/जांच
 के  परिणामस्वरूप  620  मामले  न्यायालयों  में  दायर  किए  गए  थे  ।

 28-2-79  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  श्रन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  छानबीन/जांच  किये  गए

 2595  मामलों  में  से  713  मामले  तभी  भी  केन्द्रीय  ग्रन्वेषण  ब्यूरो  के  पास  लम्बित  पड़  हैं  ।

 इनके  लम्बित  रहने  के  कुछ  प्रमुख  कारण  निम्नलिखित  हैं  :

 छानबीन  किए  गए  मामलों  का  जटिल  स्वरूप  का  होना  ।

 कुछ  मामलों  के  विस्तृत  क्षेत्र  पर  फले  होने  के  कारण  उनकी  जांच  पड़ताल  के  लिए

 काफी  बड़ी  संख्या  में  गवाहियों  ath  दस्तावेजों  की  जांच  श्रावश्यक  होना  ।

 सम्बन्धित  विभागों  से  दस्तावेजों  को  प्राप्त  करने  में  समय  का  लगना  |

 दस्तावेजों  के  सरकारी  भ्रंगुली-निशान  विशेषज्ञ  श्रादि  जेसे

 विशेषत्रों  की  राय  लेने  में  समय  का  लगना  |

 श्रभियोजन  के  लिए  सम्बन्धित  विभागों  से  भ्रनुमति  लेने  में  समय  का  लगना  |

 कुछ  मामलों  में  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  को  छानबीन  पर  न्यायालयों  द्वारा  स्थगन

 आदेशों  तथा  aizat  का  जारी  किया  जाना  |

 कच्चे  साल  में  प्रात्म  निर्भरता

 6094.  श्री  के०  प्रधानी  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  wat  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  कुछ  कच्चे  माल  के  उत्पादन  के  संबंघ

 में  देश  को  Hear ye  बनाने  के  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  wx

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  |

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  :  श्रौर  सभा  पटल  पर

 एक  विवरण  प्रस्तुत  है  |

 विवरण

 1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  दी  गई  राष्ट्रीय  विकास  कार्यनीति  के  मूल

 उद्द  कयों  में  से  एक  उद्देश्य  है  झात्मनिभंरता  की  दिशा  में  निरन्तर  प्रगति  ।  इस  कार्यनीति  के

 बेरोजगारी  को  दूर  भ्रथव्यवस्था  में  तेजी  से  वृद्धि  श्रादि  जेसे  अन्य  उद  इयों  के

 सरकार  का  उद्द इय  है  इस  रामय  grata  किये  जा  रहे  कच्चे  माल/प्राध्यकों  की  मदों  के  सम्बन्ध  में

 सम्भव  सीमा  तक  भ्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  करना  ।  उपयुक्त  कुछ  मदों  के  आ्रांतरिक  उत्पादन  के  लिए

 योजना  के  प्रारूप  में  दिए  गए  श्रनुमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :
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 we  इकाई  1977-78  1982-83  के  लिए

 (  वास्तविक
 )

 झनुमानित  श्रांतरिक

 उत्पादन

 दस  लाख  टन  7,66  11,8 बिक्री  योग्य  इस्पात

 दस  लाख  टन  2.01  4.1 उवंरक  नाइट्रोजनीय

 दस  लाख  टन उवंरक  फास्फेटिक  0.07  1,1

 कच्चा  तेल  dat M दस  ख  टन  10,73  18,00

 वनस्पति  तेल  लाख  टन  31.60  39.38

 खाद्यान्न  दस  लाख  टन  125,60  140.48  से  144.48

 गन्ना  दस  लाख  टन  181.60  188-0

 कपांस  लाख  ५० गांठ  71.00  81.50  से  92.50

 170  fo  ग्रा०  की )

 पटसन  श्रौर  मेस्ता  71,20  85.60 लाख  गांठें

 180  fo  ग्रा०  की

 तिलहन  (THe) )  लाख  टन  112 से  115

 सीमेंट  दस  लाख  टन  9  30  29-30

 योजना  के  प्रारूप  में  ऊपर  बताएं  गए  उत्पादन  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  के  प्रयोजनों  के

 लिए  उपयुक्त  प्रस्ताव  किया  गया  है  ।

 उत्पादन  के  कपास  ्रौर  पटसन  से  सम्बन्धित  wiqeaHaat  को

 पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  केवल  सीमेंट  ate  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  कुछ  श्रायात  की

 कल्पना  की  गई  है  ।  प्राप्त  न  किए  जा  सकने  वाले  संसाधनों  को  संरक्षित  रखने  की  श्रावस्यकता

 की  दृष्टि  से  शर  प्रतियोगी  क्षेत्रों  से  पू  जी  की  को  ध्यान  में  रखते  हुए  योजना  के

 प्रारूप  में  कोककारी  कोयले  श्रौर  squat  जैसी  वस्तुझ्रों  में  1982-83  तक

 निर्भरता  प्राप्त  करने  का  लक्षय  नहीं  रखा  गया  है  ।  कच्चे  तेल  के  संस्थापित  साधन  श्रभी  तक  इतने

 पर्याप्त  नहीं  हैं  कि  इस  क्षेत्र  में  ग्रात्मनिर्भरता  का  लक्ष्य  रखा  जा  यद्यपि  श्रायातों  पर  निभेरता

 को  कम  किया  जा  रहा  है  |

 waa  TH  बांड  इण्डिया  fro  wr  ्  इंडस्ट्रियल  एलायंस  प्राईवेट  लि  के  साथ  विलय

 6095.  श्री  सत्य  देव  fag  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  श्राधघिक  fazer  पूजी  वाली  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  तथा  बड़े  मैससे  ब्रूक

 बांड  इंडिया  fro  ने  सेन्ट्रोन  इण्डस्ट्रियल  एलायेंस  प्राइवेट  लि०  के  साथ  विलय  की  मांग  की

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 क्या  यदि  शभ्रघिक  विदेशी  पूजी  वाली  कम्पनी  मुद्रा  विनियमन  भप्रघिनियम

 के  श्रम्तगंत  श्रपनी  विदेशी  इण्डस्ट्री  पूजी  कम  करके  40%  कर  देती  है  तो  उसके  बाद  भी  इस

 वित्तीय  प्रस्ताव  पर  विचार

 क्या  यह  सरकार  की  उस  श्रौद्योगिक  नीति  का  उल्लंघन  नहीं  होगा  जिसके  भ्रन्तर्गत

 fatal  पू  जी-निवेदा  को  सरकार  के  मागंदर्की  सिद्धान्तों  के  झनुसार  श्रनुमति  नहीं  है  झ्र  क्या  इसके

 परिणामस्वरूप  एकाधिकार  कम्पनी  ate  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  T<oTafTaT  प्राप्त  तथा

 परिशिष्ट  उद्योग  में  गुप्त  रूप  से  प्रवेश  नहीं  कर  जायेगी  |

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ward  प्रसाद  :  से  (7)  WIAHT

 भ्रधघिनियम  1951  की  घारा  72  के  ata  गठित  विशिष्ठ  प्राधिकरण  को  मेससं  ब्रुक  बाँड  इण्डिया

 लिमिटेड  से  एक  maar  पत्र  मिला  था  जिसमें  उससे  भ्रनुरोध  किया  गया  था  कि  वह  श्रायकर

 1961  घारा  72  के  प्रयोजन  हेतु  मेसस  सेन्ट्रोन  इण्डस्ट्रिल  एलाइन्स  प्राइवेट

 लिमिटेड  का  सांविलयन  करने  की  केन्द्रीय  सरकार  से  सिफारिश  करे  ।  विशिष्ट  प्राधिकरण  ने

 भ्रावेदक  कम्पनी  को  सुचित  करते  हुए  खेद  व्यक्त  किया  था  कि  चू  कि  उतकी  सांविलयन  योजना

 विदेद्वी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  श्रधोन  विदेशी  इक्विटी  कम  करने  से  सम्बद्ध  वे

 ग्रायकर  196।  की  घारा  72  के  प्रयोजन  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  से  उसकी

 लयन  योजना  की  शिफारिश  नहीं  कर  सकते  ।  ग्रावेदक  कम्पनी  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  यदि  वह

 विदेशी  इक्विटी  को  घटाकर  40%  से  श्रनघिक  करने  के  पझचात  भी  प्रस्तावित  सांविलयन  करने  में

 रुचि  रखती  है  तो  वह  विशिष्ट  प्राधिकरण  को  नया  श्रावेदन  पत्र  दे  सकती  है  ।

 जब  कभी  विशिष्ट  प्राधिकरण  को  नया  शझ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  होगा  तो  वह  उस  पर

 maar  1961  के  उपबन्धों  के  अनुसार  विचार  करेगा  ।  सरकार  एकाधिकार

 वर्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  1979  के  उपबन्धों  के  प्रघीन  भी  सांविलयन  के  seq  पर

 विचार  करेगी  |

 महानगरों  में  कानून  तथा  व्यवस्था  को  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  काय  वाही

 6096,  st  श्रमर  राय  प्रधान  :  क्या  गह  मन्त्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  कानून  व्यवस्था  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कार्यवाही  की

 है  जिससे  राजधानी  तथा  wear  महानगरों  में  महिलाएं  निडर  होकर  श्रा-जा  सकें  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  महाराष्ट्र  श्रौर

 नाडु  सरकारों  के  भ्रनुसार  ग्र  टर  बम्बई  ग्रौर  मद्रास  दाहरों  में  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ्रान्घ्र  प्रदेश  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  सरकारों  श्रौर  दिल्ली  प्रशासन  ने  हैदराबाद  atx

 कानपुर  ्रौर  दिल्‍ली  दाहरों  में  कानन  ate  व्यवस्था  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  अनेक

 हाती  उपाय  किए हैं
 ।  इनमें  दिन  ate  रात  की  गहन  त्यौहारों  त्रौर  भ्रन्य  महत्वपूर्ण  समारोहों  के

 श्रवसर  पर  पुलिस  प्रभावित  क्षेत्रों  विशिषकर  महिला  कालेजों  /

 बस  eeTay  अर  मन्दिरों  में  पुलिस  टुकड़ियां  तैनात  नमी  भ्रपराधियों  पर  निगरानी

 महिलाश्रों  के  साथ  छेड़छाड़  को  रोकने  के  लिए  sana  दस्ते  कानून  की  उचित
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 के भ्घीन  श्रपराधियों  के  नाम  दर्ज  करना  aif  शामिल  कलकत्ता  ak  बंगलौर  दाहरों  के

 सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  से  सूचना  की  प्रतीक्षा  है  श्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 नाथे  नई  दिल्लो  में  7 eETTat

 6097,  श्री  कचरू  लाल  हेमराज  क्या  TE  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  नाथ  नई  दिल्‍ली  में  गुण्डागर्दी  की  घटनाओं  में

 बृद्धि  हो  रही  श्रौर

 यदि  तो  सरकार  इसको  रोकने  के  लिए  कायंवाही  कर  रही  है  ?

 Te  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एस०  डी०  :  श्रोर  पिछले

 महीनों  में  स्थानीय  पुलिस  द्वारा  नाथ  एवेन्यू  में  गुण्डागर्दी  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई

 है  ।
 इससे  पता  चलता  है  कि  क्षेत्र  में  गुण्डागर्दी  की  घटना्रों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  फिर  भी

 क्षेत्र
 में  पुलिस  की  mea  को  बढ़ा  दिया  गया  है  ।

 झल्पसल्या  झायोग  को  प्रधान  मन्त्री  के  साथ  GH

 6098,  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रल्पसंर्यक  श्रायोग  हाल  में  मन्त्री  से  मिला

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  श्रायोग  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  दिकायतें  की  हैं  ?

 Te  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :
 भौर

 संख्पक  सायोग  के  ग्रध्यक्ष  ake  सदस्य  23  1979  को  प्रधान  मन्त्री  से  मिले  थे  ।  उन्होंने

 प्रधान  मन्त्री  को  ध्रायोग  द्वारा  किये  गए  कार्य  से  aaa  कराया  था  ।  श्रायोग  कें  कार्य  श्र  Wa

 तक  की  गई  शिफारिदों  के  बारे  में  सामान्य  चर्चा  हुई  उसके  बाद  श्रायोग  ने  31

 1978  को  समाप्त  होने  वाली  प्रवषि  तक  के  लिए  श्रपनी  पहली  वार्षिक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है

 त्रिपुरा  के  क्षेत्रों  में  हिसात्मक  घटनाएं

 6099,  श्री  किरित  विक्रम  देव  बमन  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  मुख्य  मन्त्री  ने  त्रिपुरा  के  कुछ  atfearat  क्षेत्रों  में  हाल  ही  में  हुई

 भ्रभुतपूर्वे  घटनाग्रों  के  कारणों  श्रौर  परिस्थितियों  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को

 कारी  दी

 यदि  तो  उस  राज्य  में  हाल  ही  में  हुई  हिसात्मक  घटनाश्रों  के  कारणों  के  बारे  में

 मुख्य  मन्त्री  ने  क्या  बताया  श्रौर

 उनको  ध्यान  में  रखते  हुए  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  हिंसात्मक  azaral  को  रोकने

 के  लिए  सरकार  ने  क्यो  कदम  उठाए  हैं  ?

 गृह  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  घनिक लाल

 :
 जी

 श्रीमान
 ।

 (a)  तथा
 set  नहीं  उठता

 ।
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 गुजरात  को  are  का  झ्ावंटन

 6100,  थी  मोती  भाई  ave  चोधरी  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1978  में  गुजरात  को  सीमेंट  की  कितनी  मात्रा  श्राबंटित  की  गई  ate  कितनी

 मात्रा  की  मांग  की  गई  तथा  राज्य  को  वास्तव  में  कितनी  मात्रा  में  प्राप्त

 कम  मात्रा  में  सीमेंट  wafer  करने  के  कया  कारण

 गुजरात  सरकार  द्वारा  वर्ष  1979  के  प्रथम  तिमाही  के  लिए  सीमेंट  की  कितनी  मांग

 कौ  गई  ate  राज्य  को  कितनी  मात्रा  में  सीमेंट  ग्राबंटित  किया  ate

 गुजरात  में  सीमेंट  की  भ्रत्यधिक  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  थ

 1978  में  गुजरात  राज्य  को  झाबंटित  तथा  भेजी  गई  सीमेंट  की  मात्रा  दशनिवाला  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।  यद्यपि  वर्ष  1978  में  गुजरात  को  भेजी  गई  मात्रा  श्राबंटन  से  श्रधिक  थी  ak  राज्य  की

 सम्पूर्ण  मांग  पूरी  करना  सम्भव  gl  हो  सका  है  क्योंकि  देश  में  सीमेंट  कीं  उपलब्धता  सारे  राज्यों

 तथा  केन्द्रीय  विभागों  की  कुल  मांग  सेਂ  कम  है

 तथा  राज्य  सरकार  की  6  लाख  मी »  टन  की  मांग में  से  वर्ष  1979  की  प्रथम

 तिमाही  1979)  में  3.75  लाख  मी०  टन  का  श्राबंटन  किया  गया हैं  |  राज्यों  को

 इस  तिमाही  के  दौरान  साधारण  पो्टलेण्ड  सीमेंट  की  25,000  मी०  टन  की  श्रतिरिक्त

 मात्रा  का  waza  भी  किया  गया  झागामी  तिमाही  sata  1979  में  गुजरात  को

 झाबंटन  में  10%,  की  वृद्धि  करने  का  निणेय  भी  लिया  गया है
 ।  इसके  श्रनुसार  गुजरात  को  श्राबंटन

 3-75  लाख  मी ०  टन  की  ATA  4.12  लाख  मी०  टन  हो  जायेगा

 विवरण

 गुजरात  राज्य  को  ast  1978  प्रत्य क  तिमाहो  में  किए  गए  सीमेंट  के  Alaeq

 तथा  प्र  षित  को  गई  मात्रा  दर्शानिवाला  विवरण

 लाख  Ato  टन  में
 safe

 Wicca

 मुल  तदथ  प्रघण

 तिमाही  1/1978  3.750  3,750  3.750  3.75

 3,375  0-375  4,12 तिमाही  2/1978

 तिमाही  3/1978  3.375  0,375  3.750  3.87

 तिमाही  4/1978  3-375  0.375  3,375  3,94

 योग  13.875  0.750  14-625  15,60
 ———

 त्रिपुरा  में  विदेशी  धम  प्रचारकों  को  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियां

 6101,  श्री  समर  मुखर्जी :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 उत्तर

 पाना

 क्या  भारत  सरकार  को  त्रिपुरा  राज्य में  काम  करने  वाले  कुछ  विदेशी  eat  प्रचारकों

 की  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियों  के  समाचारों  के  बारे  में  जानकारी

 यदि
 तो  ऐसे  मं  प्रचारकों  की  राष्ट्र  विरोधी  गतिविधियां  रोकने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 (7)  क्या  त्रिपुरा  के  मुख्य  मन्त्री  ने  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की
 ak

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ~

 गह  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  इस  समय  त्रिपुरा  में

 कोई  fazatr  धाम  प्रचारक  नहीं  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  मंत्रियों  के  त्यागपत्र  संबंधी  समाचारों  का  प्रभाव

 6102,  थी  UE AIST  फंलीरो  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  fr  ही  में  भारत  के  मंत्रियों  के  त्याग-फत्रों

 के  बारे  में  बार-बार  प्रकाशित  aaraiay  कारण  सरकार  में  जनता  के  farara  को  घक्का  लगा

 mtx

 ). #aT  सरकार  का  विचार  इस  बात  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  झ्राचार  संहिता

 बनाने  का  है  कि  जो  मंत्री  त्याग-पत्र  देना  चाहें  उन्हें  संसद  के  प्रति  कार्यपालिका  के  उत्तरदा  यित्व

 के  सिद्धांत  के  ग्रनुरूप  ava  त्याग-पत्र  लिखित  रूप  में  प्रधान  मंत्री  प्रस्तुत  करना  चाहिए  श्रौर

 यथासम्भव  शीघ्र.सरकार  को  भी  सुचित  करना

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  मंत्रियों  के  इस्तीफों  के  बारे  में

 प्रखबारों  में  जो  खबरें  छपती  हैं  वे  ग्रामतौर  पर  अटकलबाजी  पर  ara  होती  हैं  लोकतंत्र  में

 समाचार-पत्रों  को  ऐसी  खबरें  छापने  से  रोका.नहीं  जा  सकता  ।  नो  ही  सरकार  ऐसा  सोचती  है  कि

 इस  तरह  की  खबरों  से  प्रशासन  के  प्रति  जनता  के  विश्वास  को  घबका  पहुंचता  है  ।

 एक  सुस्थापित  प्रथा  में  यह  अ्रपेक्षा  की  जाती  है  कि  जो  मंत्री  इस्तीफा  देना  चाहते

 हैं  वे  लिखित  रूप  में  झपना  इस्तीफा  प्रघान  मंत्री  को  प्रस्तुत  करें  ।  इसलिए  इस  प्रयोजन  के  लिए

 कोई  श्राचार  संहिता  तेयार  करना  नहीं  ।

 Hela  राज-सहायता  योजना  का  बन्द  किया  जाना

 6103,  थी  जी०  एम०  बनातवाला  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिकरण  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  राज-सहायत्रा

 योजना  बन्द  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 यदि  तो  उक्त  योजना  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  act  पिछड़े  क्षेत्रों

 पर  इसका  विपरीत  प्रभाव  नहीं  श्रौर

 कया  सरकार  यह  महसुस  नहीं  करती  कि  केन्द्रीय  राज-सहायता  योजना  राज्यों  में

 भ्रधिक  प्रगति
 केन्द्रों  सेंट्स )  के  संबंध में  लागू

 करने  की  श्रावद्यकता है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :

 नहीं
 ।

 (@)  vet  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्तमान  नीति  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  परिभाषाग्रों  में

 निहित  पिछड़ेपन के  विभिन्‍न  पहलुग्ों  की  जांच  करने  तथा  पिछड़े  क्षेत्रो ंका
 पता  लगाने  वाली

 कसौटी  की  सिफारिश  करने  के  लिए  श्री  वी०  भूतपूर्व  योजना  श्रायोग  की

 श्रध्यक्षता  में  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  एक  राष्ट्रीय  समिति  हाल  ही  में  गठित  की  गई  है  ।  इस  समिति  की

 की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 झमलाई  पेपर  मिल  में  कथित  कुप्रयन्घ

 6104,  धी  शरद  यादव  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि

 क्या  श्रमलाई  पेपर  मिल  में  कुप्रबन्ध  के  बारे में  दिल्‍ली  से  प्रकाशित  8

 1979  के  में  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  उनका  ध्यान  गया  ate

 यदि  तो  मिल  का  श्रचघिग्रहण  करने  के  लिए  wa  तक  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (st  प्रसाद  :  श्रौर
 चूकि

 मैससे  श्रोरियन्ट  पेपर  एण्ड  इन्डस्ट्रीज  श्रमलाई  की  उत्पादन  मात्रा  में

 शिरावट  are  है  तथा  गिरावट  ay  की  सम्भावना  है  व  हसकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  जिस  ढंग  से  की

 जा  wat  है  वह  उद्योग  तथा  जनहित  में  श्रहितकारी  है  ।  सरकार  ने  मामले  की  परिस्थितियों  की

 लांच  करने  व  सरकार  को  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  उद्योग  तथा

 1951  की  घारा  15  के  ध्न्तगंत  27-3-1979  को  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 सेनानियों  ale  उनके  परिवारों  को  सुविधायें

 6105,  शी  घोरेन्द्र  नाथ  बसु  :  कया
 गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 सरकार  का  विचार  स्वतंत्रता  सेनानियों  ate  उनके  परिवारों  को  शिक्षा  संस्थाग्ों

 में  स्थानों  के  रोजगार  में  पेट्रोल  कुकिंग  गस  एजेन्सियों  के  लिए  लाइसंस

 दिए  जाने  भौर  odes  परमिट  श्रादि  जैसी  कुछ  ate  विशेष  सुविधायें  देने  का

 क्या  सरकार  ने  सेनानियों  श्रौर  उनके  परिवारों  के  श्राधिक  विकास  के

 लिए  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  के  बजट  में  कुछ  धनराशि  की  व्यवस्था  की

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी
 है

 कि  कुछ  तकनीकी  कठिनाइयों  के  कारण

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भारी  संख्या  में  वास्तविक  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  राजनीतिक  पेंशन

 झर  श्रन्य  सुविधाश्ों  का  लाभ  उठाने  में  कठिनाई  हो  रही
 श्रौर
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 यदि  at,  तो
 इस

 बारे  में  सरकार  ने  कया  निर्णय  किया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  sit  घनिक  लाल
 :  शौर  भपेक्षित  सुचना

 एक  की  जा  रही  है  प्रौर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ate  ()  तकनीकी  कठिनाइयां  किस  प्रकार  की  इसका  विश्लेषण  नहीं  किया

 गया  फिर  सेनानी  के  रूप  में  केन्द्रीय  पेंशन  का  लाभ  प्राप्त  करने  से पू  प्रत्येक

 प्रार्थी  को  स्वतंत्राता  सेनानी  पेंशन  1972 में
 निर्धारित  की  शर्तों  को  पूरा  करना

 पड़ता  है  यदि  ऐसा  व्यक्ति  सरकारी  रिका  से  साक्ष्य  प्रस्तुत  करने  में  अ्रसमथ  है

 तो  उसका  सह-बन्दी  प्रमाण-पत्र  जैसा  साक्ष्य  स्वीकार  कर  लिया  जाता  पेंशन  स्वीकृत  किए

 जाने  के  परचात भ्  यदि  किसी  व्यक्ति  को  खजाने  से  श्रपनी  पेंशन  प्राप्त  करने  में  बास्तव  में  कठिनाई

 द्दोती  है  तो  उसका  संबंधित  जिला  प्राधिकारियों  को  भेजा  जाता  है  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पुनर्वास  Giang  देखे  Ak  उनको  कार्यान्वित  करने

 का  उत्तरदायित्व  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  का  है  ।

 जनजानि  सोमा  क्षेत्रों  में  संचार  सुवि  घाले

 6106,  थी  किरित  विक्रम  वेव  ध... बसते  पय  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  झपनी  पिछली  यात्रा  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  द्वाश  की  गयी

 इस  टिप्पणी  को  देखते  हुए  कि  झद्णाचल  तथा  नागालैंड  के  पिछड़े

 जनजाति  सीमावर्ती  क्षेत्रों  के  विकास  में  मुख्य  बाघा  संचार  सुविधाश्रों  का  श्रभाव  उनकी  1979-

 80  की  वार्षिक  योजना  के  भ्रन्तगंत  इन  राज्यों  में  सड़क  विकास  पर  विद्वेष  बल  दिया  गया

 ~
 (a)  यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  की  वार्षिक  योजनाओं  में  ऐसी  योजना  के  लिए  कितनी

 वित्तीय  ब्यवस्था  की  गयी

 योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  बनायी  जाने  श्रतिरिक्त  सड़क  लम्बाई

 कितनी  भोर

 इनमें  से  प्रत्येक  tog  में  कितने  तथा  किनने  प्रतिशत  गांव  इस  समय  सड़क  से  नहीं

 जुड़ें  हैं  थौर  ales  यो  जनाओ्रों  के  झन्तगंत  उनमें  से  कितनों  का  सड़कों  से  जोड़ा  जायेगा  ?

 पोजना  मंत्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  GATCTATA )  :

 (a)  1979-80  में  सड़कों  के  लिए  परिव्यय  :

 मेघालय  550

 मिजोरम  400

 557 मणीपुर

 अरुणाचल  प्रदेश  600

 नामालेंड  640
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 लिखित  उत्तर  4  1979

 उपयु क्त
 परिव्ययों  के

 ware  सड़क
 कार्यक्रमों  में  उत्तर-पूर्वी  परिषद  (1,000  लाख  %o)

 भौर  सीमा  सड़क  संगठन  के  भ्रन्तगंत  wages  रूप  में  सहायता  की  जाएगी  |

 कि०  मी ०

 (7)  मेघालय  U

 144
 मि

 णिपुर प्  UU 160

 120
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 सुचना  एकत्र  करने  के  लिए  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।

 ayarast  के  निवासियों  का  पड़ौसी  राज्यों  में  aT  जाना

 6107.  थी  चित्त  बसु  :

 ett  गंगा  भक्त  सिंह  :

 भो  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  यादव
 :

 कया  गह  weet  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बंगलादेश  के  निवासियों  की  समीपवर्ती  भारतीय  राज्यों  तथा

 मेघालय  ah  पश्चिम  बंगाल  में  बढ़ती  जा  रही  संख्या के  मामले  को  हाथ  में  लेने

 की  तथा  वांछनीयता  पर  विचार  किया

 ()  क्या  इस  arr  का  एक  प्रस्ताव  पूर्वोत्तर  परिषद  द्वारा  सरकार  को  भेजा  गया

 झौर

 यदि  तो
 इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  शरर  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 ?

 | ज  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  भारत  सरकार

 को  इस  समस्या  की  जानकारी  है  इस  मामले  पर  इस  सदन  में  एक  CqTATHY OT  प्रस्ताव  के  उत्तर

 में  19  1979  को  विचार  किया  गया  था  att  22  1979  को  इस  सदन  में  तारांकित

 प्रदन  संख्या  59  के  उत्तर का  विषय भी  यही  था  ।  देवा  के  विभानन  के  बाद  कई  कारणों  सै

 देवा  से  (  भूतपूर्व  पाकिस्तान  [asta  राज्यों  जेसे  मेघालय  ate  पश्चिमी  बंगाल  में

 झवेघ  घुसपेठ  होती  रही  है  ।  विद्यमांन  उपायों  की  पर्याप्तता  पर  विचार  करने  श्रौर  घुसपैठ  को

 रोकने  के  लिये  at  के  प्रावव्यक  उपाय  क्या  हो  सकते  की  जांच  करने  के  लिये  उत्तर-पूर्वी

 परिषद  के  ्रध्यक्ष  ने  14  1979  को  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों
 मन्त्रियों

 पौर  मिजोरम  ak  भ्ररणाचल  प्रदेश  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासकों  के  साथ  एक  बैठक  की  ।  बठक

 में  दिये  गये  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 फिर  भारत  सरकार  ऐसी  घुसपैठ  को  रोकने  के  उपाय  करती  रही  है  ।  प्रन्तर्राष्ट्रीय

 सीमाश्रों  पर  गर्त  बढ़ा  दी  गई  है  श्रौर  हमारी  सीमाग्रों  पर  बड़ी  सतकंता  बरती  जा  रही  है  ।  जब

 कभी  घुसपैठियों  को  पकड़  लिया  जाता  है  aaa  उनका  पता  लग  जाता  है  तो  उन्हें  बापिस  खदेड़

 दिया  जाता  है  ।  राज्यों  में  झवैघ  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिये  facet  नागरिक  संरक्षित  क्षेत्र  Tee
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 1958  ae  विदेशी  नागरिक  प्रतिबंधित  क्षेत्र  asa  1963  लागू  करने  समेत  कुछ  प्रशासनिक

 उपाय  किए  गए  हैं  बंगलादेश  के  घुसपैठियों  का  पता  उनकी  पहचान  करने  उनको

 वापिस  भेजने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  भी  परिचिम  बगाल  शर  श्रिपुरा  के  लिए

 कुछ  कमंचारियों की  स्वीकृति  दी  है  ।  इस  मामले  पर  बंगलादेदा सरकार  के  साथ  भी  बातचीत की

 गई  2}

 ध्राटिकुलेटेड  aq

 6108,  श्री  एस०  एस०  सोमानी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  मुल्यांकन  परीक्षणों  के  लिये  हाल  में

 श्राटिकूलेटेड  बस  सौंपी  गई

 यदि  तो  क्या  बम्बई  में  पन्द्रह  दिन  तक  इस  बस  के  ऐसे  ही  परीक्षण  किये  जा

 चुके  att

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाभा  :  से  बम्बई  इलेक्ट्रिक

 सप्लाई  श्रौर  ट्रांसपोर्ट  भ्रन्डरटेकिंग  ate  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  द्वारा  इकेरस  कोच

 के  परीक्षण  किए  गये  थे  ।  दिल्‍ली  में  1979  के  दूसरे  पखवाड़े  में  परीक्षण

 किए  गए  थे  ak  बम्बई  में  1979  के  gat  पखवाड़े  में  परीणण  किए  गए  थे  ।

 विभिन्‍न  पैरामीटरों  जैसे  ara  झ्ाय/परिचालन  a  रखरखाव  की

 लाभ  श्रौर  याचियों  को  सुविधाश्रों  के  संदर्भ  में  परीक्षण  किये  जा  रहे  st

 हैदराबाद  ध्रौर  मद्रास  में  श्रभी  परीक्षण  किए  जाने  जिसके  बाद  भारत  में  प्रचलित

 परिचालन  सम्बन्धी  स्थितियों  के  गाड़ी  के  मुल्यांकन  के  लिए  श्रपेक्षित  श्रांकड़े  इकट्ठे  करना

 सम्भव  होगा  ।

 ara  विनोबा  भावे  गोवध  प्रति  Tq  के  बारे  में  प्रस्तावित

 6109.  थ्रो  कंवर  लाल  गुप्त
 :

 थी  Tey  नाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  श्री  पार ०  श्रार०  दिवाकर  के  उस  वक्तव्य  का  पता है  जिसमें  कहा

 गया है  कि  यदि  22  aga  तक  केरल  तथा  पदिचमी  बंगाल  सरकार  द्वारा  mae  पर  प्रतिबन्ध

 लगाने  का  कानून  न  बनाया  गया  तो  उक्त  तिथि  से  ares  विनोबा  भावे  श्रनदान  प्रारम्भ  कर

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भाचायं  विनोबा  भावे  भ्र  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  से

 सम्पक  स्थापित  किया  ax

 यदि  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ea  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  घनिक  लाल
 :

 जी  श्रीमान ।

 के sara  मनी  ने  पहले  केरल  ake  पश्चिम  बंगाल  मुख्य  मंत्रियों  को  गोवध  पर

 बुण  लगाने  का  ्राग्रहू  करने  के  विचार  से  लिखा  था  ।  प्रधान  मंत्री  की  श्रध्यक्षता  में
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 विपक्षी  दलों  के  नेताश्रों  के  साथ  2  1979  को  हुई  एक  बैठक  में  यह  निणंय  किया  गया  है

 कि  विपक्षी  दलों  के  नेतात्रों  समेत  गृह  मंत्री  के  नेतृत्व  में  एक  farszqued  Ly TAT  विनोबा  भावे

 से  मिलने  जाए  और  उनसे  भ्राप्रह  करे  कि  वे  उपवास  न  करें  ।

 पर्षिचम  बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  ग्रोर  केरल  सरकार से  प्राप्त  सुचना  के  भ्नुसार

 उन्होंने  इस  श्राधार  पर  गोवध  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिये  विद्यमान  निर्माण  की  WTA

 असमर्थता  पर  लेद  प्रकट  किया  है  कि  इससे  पशुपालन  काय  क्रम  के  प्रति  उत्पादक  होने  की  सम्भावना

 है  श्रौर  इन  राज्यों  में  काफी  जनसंख्या  ऐसी  है  जिनकी  भोजन  पर  ऐसे  पूर्ण  प्रतिबन्ध  से

 प्रभाव  पड़ेगा  at  ऐसा  पूर्ण  प्रतिबन्ध  एक  संवेदनशील  मामला  बन

 भारतीय  सांख्यिकोय  सेवा  के  प्रेड-चार  के  लिए  सांख्यिकी  ध्र्वेषकों  का

 ‘alist  पेनल  में  snfaer  न  किया  जाना

 6110-  थी  सरत  कार :

 प्रो ०  दिलीप  चक्रवर्ती  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  रक्षा  मन्त्रालय  (To  एस०  में  (at oft  दो  के  पदों
 ५

 काम  कर  रहे  aiferst  श्रन्वेषकों  को  भारतीय  सांख्यिकीय  सेवा  के  7 T-ATX  के  पदों  पर

 पदोन्नति  के  लिए  वर्ष  1968  में  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  द्वारा  तयार  किए  गए

 ‘Est  ह. पनल  में  दामिल  नहीं  किया  गया  था  जबकि  भाग  लने  वाले  श्रन्य  मन्त्नालयों/विभागों  में

 ऐसी  नियुक्तियों पर
 काम  कर  रहे  व्यक्तियों  को  इस  पैनल  में  शामिल  किया  गया  a;

 यदि  तो  रक्षा  मन्त्रालय  (To  एस०  के  प्रभावित  व्यक्तियों  को  स्याय

 देने  के  लिए  कार्मिक  तथा  सुधार  विभाग  ने  क्या  उपचारात्मक  कायंवाही  की  श्रौर

 कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  प्रभावित  व्यक्तियों  के  मामलों  को  कब  तक

 अन्तिम रूप  दे  सकेगा  क्योंकि  पहले ही  दस  वर्ष
 बीत  चुके हैँ

 ?

 गृह  मंत्रालय  न्याय  site  कम्पनी  SIT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  जी  श्री मान  ।  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्र  ड  iv  में  पदोन्नति  के  लिए  पहली

 प्रवर  सूची  उन  लोगों  में  से  तेयार  की  गई  थी  जिन्होंने  31-12-1966  को  Hse  पदों  पर  4  वर्षों

 की  सेवा  पुरी  कर  ।  चूकि  सेना  सांर्पिकी  संगठन  में  सांख्यिकीय  qeaqay  के  पदों  को

 1967  में  ही  फोडर  पदों  के  रूप  में  मान्यता  दी  गई  श्र्त  ऐसे  पदों  के  पदाधिकारियों

 पर  पहली  प्रवर  सूची  में  शामिल  किए  जाने  के  लिए  विचार  नहीं  किया  गया  था

 (@)  ate  भारतीय  सांख्यिकी  सेवा  के  ग्रड  | है अ  में  पदोन्नति  के  लिए  20  नामों

 को  एक  श्रौर  प्रबर  सूची  संघ  लोक  सेवा  ्रायोग  के  परामदा  तयार  करने  के  लिए  कारंवाई  पहले

 ही  शुरू  कर  दी  गई  प्रवर  सूची  मों  शामिल  किए  जाने  के  लिए  सेना  सांख्यिकी  संगठन  के

 संख्यिकीय  श्रन्वेषकों  के  दावों  थर  उचित  रूप  से  विचार  किया  जाएगा  |  प्रवर  सूची  को  यथाशीघ्र

 प्रकाशित  करने  के  लिए  प्रयास  किये  जा  रहे
 हैं  ।

 भप्रापराधिक
 कानूनों

 विषयक  सेमीनार  क  निष्कर्ण

 6111.  डा०  पी०  पेरियासामों  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  विधि  संस्थान  तथा  विद्वविद्यालय  विधि  घारवाड़  द्वारा  आयोजित

 किए  गए  शभ्रापराधिक  कानूनों  विषयक  जिसकी  श्रघ्यक्षता  भारत  के  उच्चतम  न्यायालय

 के  मुख्य  न्यायाधीश  ने  की  के  क्या  मुख्य  निष्कर्ष

 उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाघीश  द्वारा  उस  सेमीनार  में  दिए  गए  सुक्तावों  पर

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  att  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  एस०  डी०

 :  ate  भारतीय  विधि  संस्थान  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  श्रनुसार  भारतीय

 विधि  संस्थान  द्वारा  कर्नाटक  विश्वविद्यालय  के  सहयोग  से  16  से  21  1978  तक  धारवाड़

 में  किए  गए  कानूनों  विषयक  सेमीनार  की  श्रध्यक्षता  भारत  के  मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा

 नहीं  की  गई  थी |  परन्तु  उन्होंने  इस  सेमीनार  के  विदाई  समारोह  में  भाषण  दिया  वे  बिना

 तैयारी  के  बोले  थे  और  उनके  भाषण  का  कोई  रिकार्ड  नद्दीं  रखा  गया  था  ।  इस  सेमीनार  के

 जन  का  मुख्य  उद्दइ्य  भाग  लेने  वालों  द्वारा  लिखे  गए  लेखों  तथा  विचारों  के  भ्रादान-प्रदान  से  युवा

 विधि  शिक्षकों  के  लिए  एक  प्रकार  की  सतत क  विधि  शिक्षा  की  ब्यवस्था  करना  था  ।  सेमीनार  में

 sqaa  किए  गए  विचारों  में  इतनी  विविघता  थी  att  उपलब्ध  समय  इतना  कम  था  कि  लेखों  तथा

 विचार  frat  के  दौरान  ब्यक्त
 किए  गए  विभिन्‍न  सुक्तावों  पर  कोई  श्राम  सहमति  प्राप्त  करना

 सम्भव  नह्दीं  था

 भोपाल  टक्सटाइल  मिल्स  द्वारा  कपड़  का  बेचा  जाना

 6112,  भी  हुकम  चन्द  कछवाय
 :  क्या  उद्योग  मन्त्री  16  1978  के  तारांकित  प्रशन

 GMT  437  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 न्यू  भोपाल  टेक्सटाइल  मिल्स  ने  1976  से  1978  तक  किस-किस

 फर्म  कितनी  मात्रा  किस  किस्म  का  ate  कितने  मूल्य  का  ग्रे  कपड़ा  बेचा  |

 क्या  फर्मों  को  कुछ  रादि  afar  जमा  करनी  पड़ती  है  ate  यदि  तो  कितनी

 ate  निगम  व्यापारियों  पर  क्या  शर्तें  लगाता  है  श्रौर  क्या  कुछ  sararay  निगम  से  बड़ी  मात्रा  में

 कपड़ा  खरीदते  हैं  ्रौर  इसे  स्वय  ही  बेचने  का  प्रयास  करते  हैं  श्रौर  यदि  तो  क्या  सरकार  को

 इसका  पता  है  ale  ऐसे  व्यापारियों  के  नाम  क्या  हैं  ।

 उन  व्यापारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंन  निगम  से  उक्त  में  ग्र  ौर  परिष्कृत

 कपड़ा  खरीदा  था  परन्तु  उठाया  नहीं  झ्रौर  इसके  परिणामस्वरूप  निगम  को  कितनी  हानि  atx

 ऐसे  व्यापारियों  के  नाम  कया  हैं  ake  संख्या  क्या  है  ale  क्या  इन  व्यापारियों  को

 कोई  छूट  दी  गई  थी  ate  यदि  तो  ऐस  व्यापारियों  को  कितनी  छूट  दी  गई  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जग  aral  प्रसाद  :  19768

 1978  तक  की  श्रवरधि  की  जानकारी  प्र इन  स०  7460  व  9४27  19-4.

 1978  ब  10-5-1978  के  बारे  में  दिए  गए  श्राइवासनों  को  पूरा  करने  हेतु  संसद  के  पुस्तकालय  में

 रखी  जा  रही है
 ।  भ्रनुभव  से  पता  चला

 है
 कि  सूचना  इकट्टी  करने  में  लगे  परिश्रम  की  तुलना  में
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 वे  परिणाम  नहीं  निकले  हैं  जो  इससे  निकलने  चाहिए  थे  ।

 (@)  पौर  निगम  के  वाणिज्यिक  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डाले  बिना

 जितनी  जानकारी  देना  जनहित  में  होगा  वह  की  जाएगी  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दौ  जाएगी

 कल्याणमल मिल्स  को  हुई  हानि

 6113.  थी  हुकम ara  कछवाय  .  क्या  उद्योग  मन्त्री  16  1978  के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  437  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1976  से  भ्रक्तूबर  1978  तक  वर्षानुसार  मिल्सਂ  में  faa.

 कितना  घाटा  gat  ste  घाटा  होने  के  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  उपरोक्त  मिल  में  मान्यता  प्राप्त  यूनियन  के  बड़ी  संख्या  में

 प्रतिनिधि  व  सदस्यगण  केवल  हाजिरी  लगाकर  वेतन  प्राप्त  करते  हैं  श्रौर  मों  कोई  काम  नहीं

 करते  कया  काफी  समय  तक  मशीनों  पर  काम  न  करना  श्रौर  मिल  के  बाहर  किसी  aa

 काम  करते  रहना  मिल  को  हुए  घाटे  के  मुख्य  कारणों  मों  से  एक  ak

 क्या  यूनियन  द्वारा  कुछ  लूम  लगाए  जाने  ate  तीन  पारियां  श्रारम्भ  किए  जाने

 के  बारे  मों  प्रबन्धकों  के  साथ  किया  गया  करार  तोड़  दिया  गया  है  ake  यदि  at,  तो  वस्त्र  उद्योग

 निगम  ने  गर  कानूनी  ढंग  से  करार  तोड़  जाने  के  विरुद्ध  Far  कायंवाही  की  है  श्रौर  इस  प्र  कार

 तोड़े  गए  wey  करारों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  निगम  को  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बों  प्रसाद  यादव  :  1976

 से  1978  की  cafe  के  लिए  बोनस  को  छोड़कर  लाभ  तथा  हानि  (aafFaz )  के  वघष॑वार

 निम्न  प्रकार  हैं  :

 ्
 aq

 रु०
 में  )

 1976  (--)133,21

 1977  (  )106.51

 1978  71-24

 हानि  के  मुख्य  कारण  पुरानी  मशीनरी  होने  के  कारण  उत्पादन  कम  मजदूरों  की

 संख्या  श्रघिक  बिजली  मों  कटौती  तथा  बजना  द  AT Ca 1 SE बा  वार  rr
 खराब हो  जाना  श्रादि है

 ।

 नही ं।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 बुनाई  में  लगे  4  करघों  के  लिए  किए  गए  करार  में  से  कमंचारी  प्रबन्धकों  के  साथ  किए

 गए  करार  में  निर्धारित  शर्त  हेतु  हुए  बिना  नोटिस  दिये  26-4-1977  से  लूम  शैड  में  2  करधों  पर

 कार्य  करने  लगे  थे  ।  प्रबन्धकों  ने
 कमं  चा रियों/यूनियन  को  यह  aay  की  काफी  कोशिश  की  कि



 14  1901  )
 लिखित  उत्तर

 वे  करार  का  उल्लंघन  न  करें  शौर  4  करपों  पर  कार्य  करें  |  इसके  साथ  ही  श्रम  न्यायालय से  स्थगन

 भादेश  प्राप्त  कर  लिए  गए  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  facia  के  लिए  मामला  श्रौद्योगिक

 कोटे  को  भेज  दिया  जो  oat  विचार।घीन  है  ।

 अन्य  करारों  के  ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :

 1978  में  कताई  विभाग  में  कमंचारियों  ने  करार  में  दी  गई  3  साइड  वाली

 कार्य  प्रणाली  का  उल्लंघन  करके  2  साइड  की  प्रणाली  को  झ्रपना  लिया  ।  उनके  वेतन

 तथा  महंगाई  भत्ते  को  उसी  के  श्रनुपात  में  कम  कर  गया  है  श्रौर  मामले  को

 प्रौद्योगिक  न्यायालय  में  भेजा  गया  ।  बाद  में  कमंचारियों  ने  10  1978

 से  भ्रौद्योगिक  न्यायालय  के  fora  के  फलस्वरूप  3  साइड  वाली  कार्यप्रणाली  को

 झपना  लिया  था  ।

 1979  को  प्रोसेसिंग  विभाग  में  स्टेंटर  पर  कर्मचारियों
 ने

 ध्रघिक  वेतन

 की  मांग  करके  प्रचालित  करार  का  उल्लंघन  करके  हड़ताल  कर  दी  थी  ।  प्रोसेसिंग

 विभाग  में  20  दिन  तक  हड़ताल  चलती  रही  ae  वह  बिना  aa  के  वापस  ले  ली  गई

 थी  ate  2।  1979  से  सामान्य  रूप से  काय  होने  लगा  ।  उत्पादन  में  हानि

 होने  के  ग्रलावा  हड़ताल  ने  प्रांशिक  रूप  से  मिल  के  काय  में  बाघा  डाली  ।  उपयु क्त

 को  छोड़कर काफी  हृद  तक  करारों  का  प्रौः  कोई  उल्लंघन  नहीं  gor  जिसके

 णामस्वरूप  मिन  को  काफी  निणेय  हानि  हुई  ।

 बुरहानपुर  ताप्ती  मिल्स  द्वारा  वस्तुध्नों  का  ब  चा  जाना

 6114,  थ्री  हुकुम  चन्द  कछबाय  :  कया  उद्योग  मन्त्री  16  1978  के
 तारांकित

 प्रदन

 संख्या  437  के  उत्तर  के  संबन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बुरहानपुर  ताप्ती  मिल्स ने  1976  से  1978  तक  कुछ  फर्मों

 को  बहुत  सी  apt  जैसे  मिल  का  बना  slew  तथा  श्रव्य  बेकार

 ध्रपशिष्ट  श्रादि  बेची  हैं  att  यदि  तो  प्रत्येक  ae  बेची  गई  ऐसी  वस्तुग्रों  का  मूल्य  क्या  है  तथा

 ये  वस्तुयें  किन  फर्मों  को  बेची

 उन  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  जिनसे  बेची  गई  वस्तुभ्रों  का  भुगतान  भी  तक  प्राप्त  नहीं

 gat है  तथा  ऐसी  राशि  कितनी  है  ate  यह  राशि  कब  तक  वसूल  कर  ली  जायेगी  श्रौर  ये  वस्तुयें

 सामान्यतया  किन  दार्तों  पर  बेची  जाती  श्रौर

 क्या  दोषी  फर्मों  को  राशि  बसूल  करने  के  लिए  कोई  नोटिस  दिये  गये  हैं  az  यदि

 तो  कितनी  बार  शर  कितनी  फर्मों  के  विरुद्ध  मुकदमें  दायर  किये  गये  हैं  शर  ऐसे  मुकदमों को

 संख्या  कितनी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रघिकांदा  जामकारी

 उन  में  प्राप्त  है  जो  दिनांक  19-4-78  भोर  10-5-78  को  पुछे  गये  et  संख्या  7460

 शर  9827  संबन्धी  श्राइवासनों  को  पूरा  करने  हेतु  संसद  पुस्तकालय  में  रखी  जायेंगी  |  ae  Aaa

 गया  हैं  कि  इस  जानकारी  को  एकत्र  करने  में  लगने  वाले  परिश्रम  के  श्रनुकूल  फल  नहीं  निकलेगा  |
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 तथा  जिस  सीमा  तक  जनहित  में  होगी  तथा  निगम  के  बाशिज्यिक

 fea  के  प्रतिकूल  नहीं  एकत्र  की  जाएगी  ate  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी

 बुरहानपुर  ताप्ती  fara  द्वारा  कपड़े  को  fast

 6115.  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  :  कया
 उद  योग  मन्त्री  16  ।978  के  तारांकित  प्रदन

 संख्या  437  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1976 से  Waqaz,  1978  की  श्रवधि  के  दौरान

 श्र  मैसस  बुरहानपुर  ताप्ती  face  द्वारा  घरेलू  उपभोग  में  mt  वाला  श्रौर

 निर्यात  किया  जाने  वाला  कपड़ा  अझलग-शभ्रलग  कितनी  मात्रा  कितने  मूल्य  का  श्रौर  किस  किस्म

 का  बेचा  गया

 निर्यात  किये  जाने  वाले  कपड़ों  के  बारे  में  निगम  को  तारीखवार  श्रौर  पार्टीवार

 कितनी  रादि  का  भुगतान  किया  गया  कितनी  राशि  का  भुगतान  ait  किया  जाना  है  शौर

 इस  भुगतान  की  वसूली  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  क्या  कुछ  राशि  के  भुगतान  बट्ट  खाते

 में
 डाल  दिये  गये  यर्दि  तो  पार्टीवार  इसकी  रादि  कितनी

 क्या  एम०  पी०  एन०  टी ०  dle  को  निर्यात  प्रयोजनों  के  लिए  कुछ  एजेंसियों  को  बेचा

 गया  कपड़ा  वापस  लेना  पड़ा  था  अ्रथवा  यह  कपड़ा  बेचा  नहीं  जा  सका  था  श्रथवा  पार्टी  इसके  लिये

 भुगतान  कर  सकी  श्रौर

 यदि  तो  पार्टीवार  इस  प्रकार  कितना  कपड़ा  वापस  लिया  गया  था  श्रौर  क्या

 इस  पर  6४  ofaaa  की  छूट  की  श्रनुमति  दी  गई  यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  इस  कारण

 निगम  द्वारा  कितनी  राशि  sar  की  गई

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जानकारी

 उन  वाल्यूमों  में  प्राप्त  हैं  जो  दिनांक  19.4.1978  श्रौर  10,5,1978  को  पूछे  गए  प्र दन  स ं०

 7460  तथा  9827  संबंधी  aTzataat  को  पूरा  करने  हेतु  संसद  के  पुस्तकालय  में  रखे  जायेंगे  ।  यह

 पाया  गया  है  कि  इस  जानकारी  को  इकट्ठा  करने  में  निहित  प्रयास  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  के

 अनुरूप  नहीं  होंगे

 तथा  (7)  जानकारी  जिस  सीमा  तक  जनहित  में  होगी  तथा  निगम  के

 बाणिज्यिक  हित  के  प्रतिकूल  नहीं  एकत्र  की  जाएगी  श्रौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 नरोरा  परमाणु  बिजली  केन्द्र  के  लिए  मुख्य  ara

 6116,  श्री  सुरेन्द्र  fama  :  क्य  परमाणु  ऊर्जा  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  बुलन्दशहर  जिले  में  स्थित  नरोरा  परमाणु  बिजली  केन्द्र  में  मुख्यतया

 किस-किस  सामग्री  की  खपत  होगी  श्रौर  क्या  सब  सामग्री  देश  में  ही  उपलब्ध  होगी  श्रथवा  कुछ

 सामग्री  का  विदेशों  से  आयात  किया

 (@)  परमाणु  केन्द्र  के  पूरा  होने  पर  इसमें  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  श्रौर
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 नरोरा  परमाणु  केन्द्र  से  राष्ट्र  को  क्या  लाभ  प्राप्त  होगा
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (si az Ferg दोर  सिंह  यद्यपि  नरोरा

 परमाणु  बिजलीघर  के  निर्माण  के  लिए  स्वदेशी  ate  सामग्री  हीं  प्रयोगਂ  में

 लाए  जायेंगे  फिर  भी  कुछ  विशेष  प्रकार के  कच्चे  विशिष्ट  उपस्करों ate  geal  ar  arent

 करना  पड़ेगा  ।  इस  बिजलीघर  के  लिए  प्रावश्यक  ई  घन  का  निर्माण  देश  ही  उपलब्ध  प्राकृ तिक
 यूरेनियम  से  किया  जाएगा  ।  ग्राशा  है  कि  विमंदक  ote  शीतलक  के  रूप  में  इस्तेमाल  के  लिए
 wae  भारी  पानी  की  श्रावश्यकता  की  पूरि  भी  भारत  में  उत्पादित  भारी  पानी  से  कर  ली
 जाएगी  ।

 जब  यह  बिजलीघर  चालू  हो  जायेगा  तब  इसमें  लगभग  1500  व्यक्ति  काम  में  लगे

 होंग े।

 (7)  नरोरा  परमाणु  बिजलीघर  के  दोनों  यूनिट  चालू  हो  जाने  पर  470  Aarne  बिजली
 का  उत्पादन  करेंगे  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  राज्यः  में  बिजली  की  मांग  तथा  उत्तरी  '  क्षेत्र  की

 विद्य च्च्च
 तਂ  प्रणाली

 द्रारा  की  जाने  वाली  सप्लाई  के  अन्त  को

 विदेशों
 कों  परमाणु  श्रयवा  इलेक्ट्रोनिक  ° SHATHTUY  देता

 6117,  श्री  सुरेन  बिक्रम  कया  परमाण  ऊर्जा  मन्त्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हमारा  देश  विदेशों  को  परमाणु  quar  इलेक्ट्रोनिक  जानकारी

 (@)  यदि  तो  उक्त  जानकारी  का  sate  क्या है  श्रौर  कौन-कौन  से  देश  जानकारी

 प्राप्त  कर  रहे  श्रौर

 विदेशों  को  जानकारी  देनें  से  हमारे  देश  को  क्या  लाभ  प्राप्त  हो  रहे  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  शर  fag)  :  परमाणु

 ऊर्जा  श्रथवा  इलेक्ट्रानिकी  के  शांतिपुर्ण  उपयोगों  के  क्षेत्र  म  सहयोग  के  लिए  faazeet  के साथ  किए

 गये  द्विपक्षीय  करारों  के  म्र  तर्गत  wa  तक  कोई  प्रौद्योगिकी  विदेशों  को  नहीं  दी  गई

 श्रोर  ये  प्रश्न  उठते  ही  नहीं  ।

 GaATs  का  प्रयोग  करने  से  कपड़ा  मिलों  को  छुट

 6118.  et  घमंसिह  भाई  पटेल  :  बया  उद  योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कपड़ा  मिलों  को  10  प्रतिशत  विसकोस  फायवर  के  भ्रनिवायं  उपयोग
 से

 छूट  देने

 रुई  का  स्टाक  करने  की  समय  सीमा  को  उत्पादन  से  सीधे  रुई  प्राप्त  करने  के  लिए

 मिलों  को  अधिपत्य  ब्याज  दरों  पर  ऋण  देने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किये  गये  alk

 यदि  तो  इन  सभी  निणंयों  पर  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  ऐसी

 कार्यवाई  कब  की  गई  ?

 उद  योग  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  ( sit  जगदम्बी  प्रसार  :
 तथा

 सरकार  ने  faat  द्वारा  कम  से  कम  10  गैर  सूती  रेशों  के  इस्तेमाल  किए  संबंधी

 129



 लिखित  उत्तर  4  1979

 लगाए  गए  प्रतिबंध को  वापस  ले  लिया है  ।  मिलों  द्वारा  रखें  जाने  वाले  रुई  के  भंडार की  स्वीकृति

 सीमा
 भी  बढ़ा  दी  गई  है  भारतीय  fort  बैंक से  प्राप्त  जानकारी के  श्रनुसार  ऋण  की  सी माथों

 में  भी  उचित  समंजन  किया  गया  है  ताकि  बढ़ी  हुई  स्टाक  सीमा  का  पता  चले  किन्तु  ब्याज  की  दरों

 में  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  गया  है  ।

 भारतीय  निगम  कपास  का  खरोदा  जाना

 6119.  थी  धर्म  सिह  भाई  पटेल  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय रुई  निगम  ने  1979  में  कपास  की  feat  गांठें  लाखों  खरीदनी

 wa  तक
 कपास  की  कितनी  गांठें  खरीदी  जा  चुकी  हैं  श्रौर  देष  गांठें

 कब

 तक  खरीदी  जायेंगी  ध्रौर

 किसानों  को  कपास  का  उचित  मूल्य  दिलाया  जाना  सुनिदिचत  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  बनाई  गई  ake  क्रियान्वित  की  गई  ayaarat  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  (  थो  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारतीय  रुई  निगम

 का  विचार  है  कि  वहू  वर्ष  1978-79  के  चालू  कपास  मौसम  में  लगभग  15  लाख  रुई  की  गांठों  की

 खरीद  करें

 भारतीय  रुई  निगम  ने  aa  तक  7.38  लाख  रुई  की  गांठों  की  खरीद  की  जिसका

 राज्यवार  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :
 जल

 राज्य  aciat  गई  सागा
 ee

 गाँठों  में )

 पंजाब  1.94

 हरियाणा  0.77

 राजस्थान  1,03

 0.6!
 महा  राष्ट्र

 मध्य  प्रदेश  0.77

 गुजरात  1,21

 श्रान्ध्र  प्रदेदा  0,34

 कर्नाटक  0.38

 0.33 तमिलनाडु
 oe

 7.38

 लाल

 सभी  रुई  उत्पादन  राज्यों  में  रुई  की  श्रौर  ग्रघिक  खरीद  की
 जा  रही  है  तथा

 यह
 तब

 तक

 की  जाती  रहेगी
 जब

 तक संबंधित  राज्य  में  इस  फसल
 का  मौसम  रहेगा

 सरकार ने  उचित  स्तर
 पर  ई  के  मूल्यों  को  बनाए  रखने  का  सुनिदचय  करने  हेतु
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 भारतीय  रुई  निगम  की  भुमिका  को  बढ़ाना  श्रौर  रुई
 का  वफर  स्टाक  बनाने  व

 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  को  रुई  की  बिक्री  करने  हेतु  निगम  द्वारा  देवा
 में  बड़े  पैमाने  पर

 खरीद

 संशोधन  करके  मिलों  की  भण्डार  सीमा  को

 देशी  रुई  उत्पादकों  का  झहित  करके  विदेशों  में  रुई  का  प्रायात  न  करने  का  निर्णय

 पुराने  भण्डार  वाली  रुई  सहित  3'5  लाख  गांठों  के  बराबर  स्टेपल  रुई  का  faata

 बंगाल  देवी  मुलायम  रुई  की  छीजन  तथा  येलो-पिकिग्स  wr  निर्यात

 सूती  वस्त्र  मिलों  द्वारा  10%,  मानव  निमित  रेशो  का  उपयोग  करने  संबंधी  कानूनी
 दात  को

 विजकोज  स्टेपल  रेशे  पर  oars  शुल्क  लगाना  तथा  देशी  स्टेपल  रेशे  पर  लगने  बाले

 उत्पादन शुल्क  को  बढ़ाना  |

 कर्नाटक की  राज  सहायता  देना

 6120.  श्री  c Wate a  पुजारी  :  क्या
 उद्योग  मँत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भ्रौद्योगिक  रूप  से  सबसे  पिछड़  जिलों  में  स्थापित नए  उद्योगों  के

 लिए  झनुदान  (xm  सहायता  देने  की  योजना  श्रारम्भ  की

 यदि  तो  क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  40  argay  को  सबसे  पिछड़ा  पाया  है  atk

 केन्द्रीय  सरकार  को  भ्रनुमोदन  हेतु  प्रस्ताव  भेजा  भौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  निणंय  गया  है  ?

 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य  cist  जगदम्बी प्रसाद
 :

 केन्द्रीय
 ae  राज

 सहायता  योजना  के  श्रन्तगंत  चुन  हुए  पिछड़  जिलों/क्षेत्रों  म  स्थापित  fer  जाने  वाले  भ्रोद्योगिक

 एकक  ae  भ्नुदान/राज  सहायता  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 तथा  कर्नाटक  के  Cag,  मंसूर  तथा  धारवाड़  जिलों  को  केन्द्रीय  निवेदा  राज

 सहायता  योजना  के  लिए  चुना  है  ।  हाल  ही  में  कर्नाटक  सरकार  ने  3  जिलों
 को  बजाय  19

 जिलों  के  40  ताल्लुकों  जो  निवेश  राज  सहायता  के  लिए  पात्र  की  घोषणा  करने  के  लिए  एक

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत  होना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  समिति  के  निणंय  में  जिसके  श्राघार  पर  पूंजीगत  निवेश  राज  सहायता  लाभ  के

 लिए  लिलों/क्षेत्रों  का  विकास  किया  गया  है

 सरकार  ने  मौजूदा  नीति  के  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  परिभाषाओं  में

 झर््तानिद्धित  पिछड़  पन  के  विभिन्‍न  पहलुत्रों  पर  विचार  करमे  तथा  पिछड़  क्षेत्रों  का  पता  लगाने

 बाली  कसौटी  की  सिफारिश  करने  के  लिए  श्री  बी  ०  farazraa,  यो  जना  ध्रापोग  की  भ्रध्यक्षता

 में  पिछड़  क्षेत्रों  पर
 एक

 राष्ट्रीय  समिति  हाल  ही  में  गठित  की  है
 ।
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 समिति  से  की  जती है  | ह  नद  श्रन्तिम  fray  31  1979  तक

 प्रस्तुत कर  देसी  ।

 समिति  की  सिफारिदों  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  विद्यमान  राज  सहायता  योजना  में  संदोधन

 करने  पर  विधार  किया  जायेगा

 ज  बोड़े  के  बक्सों  का  निर्माण

 6121.  भी  ब्रजराज  सिंह  :
 क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या पहु  सच  है  कि  विमको  ने  वर्ष  1977  के  लिए  aaa  निदेशकों  के  वार्षिक

 वेदन  मैं  बोर्ड  के  बक्से  बनाने  तौर  उपभोकक्‍्ताश्यों  को  प्रति  बकसा  20  पैसे  की  दर  से  उपलब्ध  करने

 के  भ्रपने  ara की  घोषणा  की  शरीर

 क्या  सरकार  का  विचार  विमको
 को  यह  कहने  के  लिये  कोई  कदम  उठाने  का  है

 कि  वह  act  थोक  भावों  को  कम  करके  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  के  भावों  के  स्तर  पर  लाये  ?

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  (eit  जगदम्बी  प्रसाद  :  मसस  विमको  ने

 ag  1977  की  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  कहे  है  कि  कम्पनी  ने  fats  कार्ड  बों  कौ  fefsaay  बनाने

 के  लिए  अम्बारनपथ  में  एक  मदीन  लगाई है
 जिससे  मुलायम  लकड़ी  वुड  )  की  बचत  होगी  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  चू  कि  ् बोडें  लकड़ी  की  के  मुक्ता  afaa  खर्चीला  है  प्रत

 का  मूल्य  थोड़ा  अधिक  ही  रखा  जाएगा  |

 जी  नहीं

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  से  नियत्रित  कपड़ा  के  लिए  टंडर  श्रामन्त्रिति  किया  जाना

 6122,  थी  एस०  शरार  ०  दामाणो  :  कपा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  मिलों

 से  नियन्त्रित  कपड़ा  खरीदने  लिए  टेण्डर  fare

 यदि
 तो

 उन  मिलों  के  नाम  क्या हैं  जिनके  टेंडर  स्वीकार  कर

 लिए
 गए

 ए

 मिलों से
 वर्ष  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  भर  गेर-सरकारी  क्षेत्र

 कितना  नियन्त्रित  कपड़ा  खरीदा  गया  श्रौर

 वर्ष  के  दौरान  नियन्त्रित  कपड़ा  खरीदने  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों

 घ्रौर  गैर  सरकारी  क्षेत्र  की  मिलों  को  कितनी  राज  सहायता  दी  गई  थीं  ?

 उद्योग  मंत्रालग  में  मंत्री  (st  wnrarat  प्रसाद  t1ta@q )  )  से

 1978  से  लाग  नई  नियन्त्रति  कपड़ा  योजना  के  wats  मिलों  तथा

 ata  को  मिलों  से  तिमाही  10  करोड़  at  मीटर  नियन्त्रित  कपड़ा  प्राप्त  किया  जाना  है

 नो  नेशनल  को  ्रापरेटिव.कंजूससे  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जाएगा  ।  घरिचालन

 प्रबन्धकों  में  व्यवस्था  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  उत्पादन  के  लिए  fafase  मात्रा  सौंपी

 जायेगी  श्रौर  are  मात्राएं  निजी  क्षेत्र.की  मिलों  से  बोली  लगाकर  खरीद  कीमतों  के  श्राघार  पर
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 जततर

 te  ना  निशिनिणएयएधएल्‍

 खरीदी  जायेगी  श्रौर  a  कीमतें  किसी  भी  हालत  में  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  छत्पादन  लागत  से

 afra  नहीं  होगी  जिसकी  स्वयं  वित्त  मन्त्रालय  द्वारा  जाँच  की  जा  सकेगी  ॥  निजी  क्षेत्र  की  मिलों

 द्वारा  मात्रा  में  की  गई  किसी  प्रकार  की  भी  कमी  का  काम  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम को  भलग से  सौंपा

 जायेगा  |

 1978  से  माच  1979  की  झ्रवघधि  में  निजी  क्षेत्र  की  मिलों  का  बोली  के  rare

 पर  नियन्त्रित  कपड़  की  402.5  लाख  बग  मीटर  कपड़ा  स्वीकार  किया  गया  था  ak  उत्पादन  के

 लिए  15975  लाख  वगं  मीटर  की  मन्ना  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  को  सौंपी  गई  है  ।  निजी

 क्षेत्र  को  मिलो  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  चूकि  उपभोक्‍्ताथ्रों  को  नियस्त्रिति  कपड़ा

 कीमतों  में  किसी  प्रकार  की  वद्धि  के  बिन  सप्लाई  किया  उपभोक्ता  कौमत  तथा

 खरीद  कीमत  के  बीच  का  भ्रन्तर  नेदानल  कोश्नापरेटिव  कज्यूमर  फेडरेशन  के  माध्यम  से  दी  जाने

 वाली  राज  सहायता  के  श्रन्तगंत  प्राता है है  31,3  1979  तक  नेशनल  कोग्रापरेटिव  कंज्यूमर

 1-10-1978  से  निजीਂ  क्षेत्र  की को  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगमों  को  प्रतिपूर्ति  की  गई  राज  सहायता  तथा

 मिलों  से  नियन्त्रित  क  पड़े  को  खरीद  के  लिये  14.3  करोड़  रुपये  को  राशि  दी  गई  थी  ।

 विवरण

 नियंत्रित  कपड़े  के  लिये  जिन  मिलों  की  निविदाएं  स्वीकृत  की  गई  थीं  उनके  नाम  दर्दनि

 वाला  विवरण

 ऋ्रमांक  मिल का  नाम

 1,  डी०  बी०  fava,  fanrzraTa

 श्रुनिल  श्रट्टमदाबाद

 एल्फीनस्टोन  faca  बम्बई

 न्य  ग्रेट  ईस्टने  fara  बम्बई

 न्य  स्वदेशी  faeq  ग्रहमदा  बाद

 बिनोद  fara  कंपनी  उज्जन

 श्री  यमुना  faca  बरोदा

 asa  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  जलेगांव

 बनगोदया  काटन  face,  24  परगना  पनीहूटी  कलकत्ता

 10  पी०  जी०  टक्सटाइल  बड़ौदा

 11  झार०  एस०  अर०  मोहता  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  हिंगनघाट

 12  न्य  सिटी  ain  बोम्बे  face  बम्बई

 पल्गांव  कॉटन  पल्गाँव 13

 श्री  arg  छत्रपति  fava,  कोल्हापुर

 15,  प्रताप  र

 16  नरेसींगुगिरजू  शोलापुर

 17  जामश्री  रंजीतरतिह  स्पिनिंग  एंड  शोलापुर
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 18  श्री  बंसीघर  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  faea,  श्रहमदाबाद

 19  मन्जूश्री  टेक्स टा  श्रहमदाबाद

 20  मोहिनी  कलकत्ता

 21  श्री  ब्रजेश  टेक्सटाइल  faca,  पेटलाड़  (Jaze) )

 22
 बिरला

 काटन  दिल्‍ली

 ट्रक्टर  एककों  के  सामने  संकट
 की

 स्थिति

 6123.  थी एम ०  ato  चन्द्रशेखर  मूर्ति :

 sit  भारਂ  यो ०

 श्री  Vo  झार०  बदी  नारायण  :  क्या  उद्योग  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  टायरों  की  कमी  के  कारण  ट्रेक्टर  एककों  को  संकट  की  स्थिति

 का  सामना  करना  पड़  रहा

 तो  यह  कहां
 तक  सच

 ear  में  ट्रेकंटरों  को  मांग  कितनी

 वर्ष  1978  में  प्रत्येक  किसान  को  कितने  ट्रेक्टर  सप्लाई  किये  गए  श्रौर

 वर्ष  1978  1979  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितने  ट्रेक्टर  श्राबंटित  किये  गए  थे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  ( atterett  श्राभा  माईती  )  :  से  कुल  मांग  को

 पूरा  करने  के  लिये  कृषि  feed  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  1977-78  में  40,946  नगों  का

 उत्पादन  हनना  है  ।  1978-79  में  फरवरी  1979  तक  पिछले  ag  की  इसी  wafer  के  में  हुए  35,925

 नगों  की  तुलना  में  49,500  नगों  का  उत्पादन  gare  उत्पादन  की  इस  गति  के  कारण  कुछ  एककों

 द्वारा  टायरों  की  मामूली  कमी  महसुस  की  गई  इस  परिस्थिति  को  ठीक  करने  के  उद्देश्य  से

 सरकार  ने  सीमा  Yow  की  दरों  में  छूट  देकर  टायरों  के  श्रायात  कौ  agate  दी  है  ।

 1978-79  के  दौरान  ट्रेक्टरों  की  कुल  मांग  52,000  नग  तक  होने  का  अनुमान  है  तथा

 इसकी  पूति  उत्पादन  वृद्धि  द्वारा  की  जायेगी  |

 तथा  केवल  तीन  मेकों  के  ट्रक्टरों  की  बिक्री  तथा  वितरण  पर  कानूनी  नियंत्रण

 है  इन  मेकों  तथा  प्रत्य  मेकों  के  ट्रक्टरों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  राज्यों  के  लिये  कोई  तय  नहीं

 किया  गया  है  नियंत्रण  प्रादेश  की  शर्तों  के  agar  नियंत्रणाधीन  ट्रवटरों  का  श्राबंटन  विक्रेताओं

 के  पास  ast  बुक  करने  के  तंथिक  क्रमानुसार  किया  जाता  है  ।  अन्य  मेकों  के  ट्रक्टरों  की  बिक्री

 वाणिज्यिक  मापदण्ड  के  श्रनुसार  की  जाती  है  ।

 1978  के  दौरान  देश  में  विभिन्‍न  ट्रैक्टर  निर्माताश्रों  द्वारा  लगभग  51,000  कृषि  ट्रैक्टरों  की

 बिक्री  की  गई  तथा
 जनवरी  माचं  1979  में  यह  संख्या  12,000  होने  का  है  |

 भारतीय  प्रोद्योगिकी  संस्थान  हारा  विकसित  सौर  तापक

 6124.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  कया  विज्ञान  धौर  प्रौद्योगिकी  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा

 करेंगे
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 (*)  क्या  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान  द्वारा  सौर
 ऊर्जा  से  चलने  वाले  बनाए

 गए  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  उपकरण  की  उपयोगिता  की  जांच  की  यदि  तो  उसके

 क्या  परिणाम

 क्या  ये  सौर  तापक  वाणिज्यिक  उपयोग  के  लिए  भी  बनाए  जायेंगे  शौर  श्र

 सौर  ऊर्जा
 को

 शांति  उद्देश्यों  तथा  घरेलू  प्रयोग  के  लिए  उपयोग  में  लाने  हेतु

 श्रनुसन्घान  करने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  योजना  है  ?

 विज्ञान  प्रौद्योगिकी  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  (sto  fag):
 विज्ञान  शौर

 प्रौद्योगिकी  विभाग  के  तत्वाधान  में  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिए  सौर  ऊर्जा  के  दौहन  के  लिए

 घान  श्रौर  विकास  काय  किया  जा  रहा  है  यह  न  केवल  इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  श्राफ  टेक्नोलोजी

 संस्थाश्रों  में  ही  किया  जा  रहा  है  बल्कि  राष्ट्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के

 विद्यालयों  श्रादि  जसे  wey  शभ्रनुसघान  संगठनों  में  भी  किया  जा  रहा है  ।  agama  श्रौर  विकास

 काय  के  सौर  तापन  भ्रतेक  कृषि  उत्पादों  के  लिए  सौर  शुष्ककों

 att  घरेलू  श्रौर  मध्यम  के  अनुप्रयोगों  के  लिए  स्थान  तापन  प्रणालियों  के  wer  प्रारूपों  का

 सफलतापुर्वेक  विकास  किया  गया  है

 सौर  शुष्ककों  ae  तप्त  नल  प्रणालियों  जेसे  झनेक  तापन  उपकरणों  का  क्षेत्रीय

 चल  रहा  हूं  ।  प्रारम्भिक  परिणाम  उत्साहवद्ध क  रहे  हैं  परन्तु  इसके  तकनी की

 प्राथिक  का  मुल्यांकन  करने  के  लिये  अधिक  विस्तृत  अध्ययन  किए  जा  रहे  हैं

 इस  किस्म  की  नई  प्रौद्योगिकीयों  का  उनके  व्यापक  झ्रनुप्रयोग  के  जो  कि

 हमारा  ध्येय  वाणिज्यिक  स्तर  तक  पहुंचने  से  पुर्व  qatar  समय  तक  निरीक्षण-परीक्षण  किया

 जाता  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सौर  ऊर्जा  के  इस्तेमाल  पर  विशेष  बल  देते  हुए  सौर  ऊर्जा  के

 faa  के  लिए  उपयोग  को  सरकार  द्वारा  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  की  गई  है  ।  विज्ञान

 a  प्रौद्योगिकी  विभाग  द्वारा  पर्याप्त  वित्तीय  निवेशों  से
 संगठित  पमाने  पर  किए

 गए  अनुसंघान  शौर  विकास  काय  से  सौर  ऊर्जा  यंत्रों  जसे  कि  :  ate  क़षि  उत्पादों  के  लिए  सौर

 घरेलू  तथा  मध्यम  पैमाने  के  अनुप्रयोगों  के  लिए  जल  तथा  स्थान  तापन  सौर

 ऊजित  विलवणीकरण  सौर  TATA  बोल्टीय  सेलों  तथा  माड्यूलों  के  आदि  रूप  सफलतापूर्वक

 विकसित  किए  जा  सके  हैं  ।

 2,  विभिन्‍न  किस्मों  के  कृषि  तथा  खाद्य  उत्पादों  के  सौर  शुष्कन  श्रौर  उद्योगों

 सुत  की  सुखाने  वाले  श्रौर  रासायनिक  प्रक्रमण  में  सौर  ऊर्जा  की  तकनीकी-श्राथिकी

 सम्भावनाओं  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  श्रघ्ययन  ग्रारम्भ  किए  जा  चुके  हैं  ।  भ्रवशोषण  प्रशीतन

 का  इस्तेमाल  कर  एक  सौर-ऊजित  शीत  संग्रहण  यूनिट  के  भ्रमिकल्पन  तथा  विकास  के  लिए  एक

 परियोजना  पूरी  होने  वाली  सौर  ऊर्जा  को  सीधे  बिजली  में  परिवतित  .  करने  के  लिए  Tai.

 शाला  पैमाने  पर  झनुसंधान  ate  विकास  कोय  द्वारा  सौर  सिलिकान  THT TT  सैलों  और
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 वैनलों  की  सफलतापुर्वक  संवि  रचना  की  गई  इस  क्षेत्र  yHTaT-aeela  प्रणालियों

 को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यिक  स्थानों  को  प्रकाशित  करने  तथा  टेलिवीजन  के

 पेय  जल  की  सप्लाई  तथा  लघु-सिचाई  उपयोग  के  लिए )  इनके  प्रयोग  को  किफायती  बनाने  के  लिए

 झर  अ्रघिक  श्रनुसंधान  ate  विकास  कायें  की  योजना  तेयार  की  गई  संघीय  जमंन  गणराज्य

 के  तकनीकी  सहयोग  से  तथा  श्राई  श्राई  )

 संयुक्त  रूप  से  बिजली  उत्पन्न  करने  के  लिए  एक  प्रयोगात्मक  सौर  तापीय  विद्युत  संयंत्र  की

 स्थापना  की  है  ।  द्वारा  संघीय  जर्मन  गणराज्य  के  सहयोग  से  एक  सौर  ऊर्जा

 द्वारा  चालित  जल-पम्प  प्रणाली  की  विकास  तथा  संविरचना  के  लिए  एक  परियोजना

 को  हथ में  लिया जा  रहा  है  ।  सौर  ऊर्जा  के  क्षेत्र  में  अ्रनुसंघान  भौर  विकास काय
 को  तीब्र  करने

 के  कार्यक्रम  में  बहुक्रिस्टलीय  सौर  ्रो  सौर  संलों  भ्र  संग्राहक  प्रणालियों  के  लिए

 सिलेक्टिव  कोर्टिग्स  तथा  रंगों  के  विकास  के  लिए  प्रयोगशाला  पैमाने  पर  प्रयोग  भी  शामिल  हैं  ।

 3.  भविष्य  के  लिए  नवीकरण  योग्य  ऊर्जा  स्रोतों  की  व्यवस्था  किए  जाने  के  कृषि

 aafarset  या  जीवभार  के  उपयोग  की  सम्भावनाश्ों  का  पता  लगाने  के  लिए  विभिन्‍न  कार्यक्रम

 चलाए  जा  रहे  हैं  इसके  अन्तरगत  सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  प्रकाश  संश्लेषण  श्रौर  जैविक  ga:

 चक्रीयन  (Saat)  के  माध्यम  से  किया  हाल  ही  में  दो  प्रन्तर्ाष्ट्रीय  परिसंवादों  का

 श्रायोजन  किया  गया  था  ।  इनमें  से  एक  मदुर  में  सौर  ऊर्जा  जेविक  प्रनुप्रयोग  पर  ate  दूसरा

 भावनगर  में  गभारतीय  समुद्री  क्षेत्र  के  समुद्री  बवाल  पर  था  ।  विज्ञान  ste  प्रौद्योगिकी  विभाग

 नें  जीवभार  से  ई  घन  का  उत्पादन  करने  से  संबद्ध  श्रनुसंघान  श्रौर  विकास  कार्यक्रमों  की

 पड़ताल  उनका  भ्रभिनिर्धारण  करने  तथा  उन्हें  तंयार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  संचालन

 समिति  का  गठन  किया  है  ।  समिति  इन  दो  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  परिसंवादों  की  सिफारिशों  तथा  जीव  भार

 से  ईधन  के  gear fan  उत्पादन  से  सम्बद्ध  भ्रनुसंघान  प्रस्तावों  की  संवीक्षा  कर  रही  यह

 समिति  ऊर्जा  प्रदान  करने  वाली  फसलों  के  उत्पादन  उपयोग  से  सम्बद्ध  प्रस्तावों  का  भी

 MEITA HL El 2 | कर  रही  है

 योजना  श्रायोग  की  कलकत्ता  में  विशेष  ase

 6125.  श्री  चित्त बसु  :  त्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  सामाजिक  एवं  झाधिक  समस्याओं

 का  उचित  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कलकत्ता  में  योजना  श्रायोग  की  एक  विशेष  बैठक  भ्रायोजित

 करने  का  झ्नौर

 यदि  तो  क्या  इस  बीच  कोई  ऐसी  बेठक  हुई  है  शौर  उसके  क्या  परिणाम

 निकले  हैं  ?

 योजना
 मस्त्रालय

 में  राज्य  मंत्री  ह! |
 :

 जी  नहीं  ।

 (a)  कलकत्ता  में  योजना  झायोग  की  विशेष  बैठक  करने  का
 कोई  विचार  नही ंहै

 योजना

 झायोग  के  उपाध्यक्ष  और/या  राज्यों  के  झपने  दौरे  के  राज्य  सरकारों  के  साथ  राज्य

 की  GAIA H A F के  बारे  में  faarefanat  करते  हाल ही  में  योजना  योग  के  उपाध्यक्ष
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 कलकत्ता  गए  थे  झोर  वहां  watt  ब  prer
 हि  द  ल  के  मुख्य  मन्त्री  श्रौर  नप  मस्तियों  के  साथ

 विचार-विमद॑  किया  था

 पदिचम  बंगाल  में  गोवघ  के  विरुद्ध  श्रान्दोलन

 6126,  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  को  श्रखिल  भारतीय  कृषि  गोसेवा  संघ  द्वारा  गोवध  के  प्रदन  पर  पब्चिम

 बंगाल  में  चलाये  जा  रहे  का  पता

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  पर  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  1978  में  श्रायोजित

 संसद  में  राजनैतिक  दलों  के  नेताश्रों  ale  मुख्य  मन्त्री  की  बेठक  में  विचार  किया  गया

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  तथा  केरल  सरकार  ने  इस  श्रान्दोलन  के  बारे  में  श्रपने

 विचार  पहले  ही  प्रेषित  कर  दिये  श्रौर

 क्या  प्रधान  मन्त्री  संघ  को  प्राम  देगे  कि  राज्य  में  साम्प्रदायिक  एकता  तथा  कानून

 श्रौर  व्यवस्था  के  व्यापक  हित  में  ag  उक्त  श्रान्दोलन  न  चलायें  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  मण्डल )
 :  जी

 श्रीमान
 |

 प्रधान  मन्त्री  की  श्रध्यक्षता  में  नई  दिल्‍ली  में  17-12-1978  को  हुई  विपक्षी  दलों  के

 नेताओं  श्रौर  मुख्य  मन्त्रियों  की  बैठक  में  गोवघ  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  लगाने  के  प्रइन  पर  विचार-विमर्श

 किया  नया  था  |

 पश्चिम  बंगाल  श्रौर  केरल  सरकारों  ने  सम्बन्धित  राज्यों  में  गोवध  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध

 लगाने  के  सम्बन्ध  में  aga  विचार  पहले  ही  प्रषित  कर  दिए  हैं  ।

 एक  स्वयम्‌  सेवी  संगठन  है  जो  कि  श्रपनी  अहिसक  नीति  के  लिए  ज्ञात  है  यह

 नहीं  AAAI  जाता  है  कि  संघ  fear  को  प्रोत्साहन  देगा  या  विधि  ग्रौर  व्यवस्था  की  समस्या  पैदा

 करेगा  ।  गर्त  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  उनकी  शान्तिपूर्ण  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  उनको  सलाह

 देने  का  कोई  प्र दन  नहीं  है  ।

 राज्यों  को  सीमेंट  के  कोट  में  कमी

 6129.  श्री  सुभाष  श्राहुजा  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  राज्यों  को  उनकी  मांग  के  अनुरूप  पर्याप्त  सीमेंट  सप्लाई  नहीं  कर

 रही

 क्या  वर्ष  1978  में  राज्यों  का  सीमेंट  कोटा  घटा  गया  था  श्रौर  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  झ्र

 कपा  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  उनकी  मांग  के  अनुरूप  सीमेंट  का  कोटा  श्राबंटित

 करने का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  वर्ष  1978

 की  चतुरथे  तिमाही  (  में  जो  राज्य  बढ़ग्रस्त  नहीं  उनके  श्राबंटन  में  10
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 प्रतिशत  की  कमी  की  गई  थी  ताकि  राज्यों  के  लिए  Mqz7  की  अतिरिक्त  व्यवस्था  की

 जा  सके  जो  राज्य  बाढ़ग्रस्त  नहीं  उन्होंने  इस  कटौती  को  स्वेच्छा  से  स्वीकार  कर  लिया  था

 चूकि  सोमेंट  की  माँग  सीमेंट  की  उपलब्धता  से  अधिक  इसलिये  फिलहाल  सम्पूर्ण

 मांग  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  किन्तु  भ्रागामी  तिमाही  1979)  में  सीमेंट  की

 सम्भावित  भ्रतिरिक्त  उपलब्ध  माषा  को  देखते  सभी  राज्यों  के  qaqet  में  पिछली  तिमाही

 की  तुलना  में  10  प्रतिद्वात  की  वृद्धि  कर  दी  जाएगो  ।

 मध्य  प्रदेश  को  स्थापना  के  लिए  श्रनुदान

 6130,  थी  सुभाष  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  श्रादि  वासी  जिलों  के  श्रौद्योगिक  रूप  में  पिछड़े  हुये  क्षेत्र

 घोषित  किये  हैं  शरीर  इन  जिलों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  श्रनुदानों  हेतु  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 उक्त  प्रस्ताव  में  उल्लिखित  जिलों  की  संख्या  श्रौर  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगादम्बो  प्रसाद  :  से  राज्य के

 मुख्यमंत्रियों  की  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  के  fia  के  श्रबुसरण  में  योजना  श्रायोग  ने  रियायती

 वित्त  की  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  में  36  जिले  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  घोषित

 किये  गये  हैं  ।  इब  जिलों  में  से  निम्नलिखित  18  जिले/क्षेत्र  राज्य  सरकार  की  जनजातीय  उप-योजना

 के  अन्तर्गत  श्राते  हैं  :

 क्रमांक  जिला  क्रमांक  जिला

 बालाघाट  10.  दि द  हैं

 बसतर  11  मुररना

 बेतुल  12  रायगढ़

 विलासपुर  13  रायपुर

 छिंदवाड़ा  14  राजनंदगाँव

 घार  रतलाम 15

 होशंगाबाद  16,  fama

 Mray  117.0  सिद्धी gal

 खरगोन  18.  सुरगुजा

 राज्य  सरकार  की  जनजातीय  उप-योजना  में  शामिल  किये  गये  जिलों  में  से  निम्नलिखित

 जिले/क्षेत्र  15  प्रतिशत  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  योजना  पाने  के  भी  हकदार  हैं  :

 फ्रमांक  जिला  क्रमांक  जिला

 विलासपुर  6  रायगढ़

 2  घार  7  रायपुर
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 3  रतलाम

 4  खरगौन  सिद्धी *

 5  मुरना  lo.  सुरगुजा

 1975  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  निवेदा  राजसहायता  योजना  प्राप्त  करने

 योग्य  अतिरिक्त  क्षेत्रों  का  चयन  करने  के  लिये  एक  प्रस्ताव  भेजा  था  ।  विचार  करने  के  बाद

 योजना  श्रायोग  ने  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  कि  राज्य  में  से  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  gar

 या  भ्रन्यथा  शोषित  किये  गये  जिलों  में  से  चुने  जाने  वाले
 जिलों  की  संख्या  के  बारे  में  स्वीकृत

 मानदंडों  से  प्लग  हटना  सम्भव  नहीं  होगा  ।  1978  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने

 केन्द्रीय  निवेदा  राजसहायता  के  लिये  बस्तर  जिले  तथा  विदिशा  जिले  के  वसोदा  विकास

 खंड  को  दामिल  करने  के  लिए  प्रस्ताव  भेजे  थे  किन्तु  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि

 उनमें  स्वीकृत  मानदंडों  से  प्लग  हटना  पड़ता  |

 प्रथम  शरणी  के  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिए  श्रारक्षण

 6131.  थ्रो  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पदोलनति  में  सम्बन्धी  नियम  रु०  2250/-  के  वेतनमान तक  प्रथम  श्रेणी

 के  पदों  के  लिए  श्रपनाये  जा  रहे  भ्रौर

 गत  एक  ag  में  भ्रारक्षण  नियमों  के  agave  उक्त  स्तर  को  श्रेणियों  के  पदों  पर

 कितने  ब्यक्ति  पदोन्नत  किए  गए  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धनिक  लाल  मण्डल )  :  समूह  समूह

 समूह  *गਂ  श्रौर  समूह  ्चः  (Teer  के  श्रौर  को  Fatal  में
 ह

 सभी  नियुक्तियों  में  उपयुक्तता  के  meals  वरिष्ठता  के  grave  पर  पदोन्नति  से  भरी  जाने  वाली

 रिक्तियों  के  मामले  में  भ्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  ग्रनुसूुचित  जन  जातियों  के  लिए  150.0  भौर

 BY  का  है  ।  लेकिन  चयन  द्वारा  भरी  जाने  वाली  रिक्तियों  के  मामले  में  भ्रारक्षण

 को  उपयु क्त  प्रतिश्वतताएं  केवल  समूह  ग्क  (st97t-1)  सेवाशओं/ग्रेडों  को  निम्नतम  सीढ़ी

 तक  ही  हैं  ।  समूह  *क  के  भीतर  पदों  पर  चयन  द्वारा  पदोन्नति  जिनका  श्रम्तिम

 वेतन  2250  रु०  प्रतिमास  वेतनमान  श्रथवा  उससे  कम  कोई  ग्रारक्षण  नहीं  है

 लेकिन  श्रनुसूचित  जाति/प्रनुसूचित  जन  जाति  के  उन  भ्रघिकारियों  जो  पदोन्नति  के  लिए

 विचार  के  क्षेत्र  में  काफी  वरिष्ठ  हों  जिससे  कि  वे  उन  रिक्तियों  की  संख्या  में  श्रा  सकें  जिनके  लिए

 प्रवर  सूची  तयार  की  जानी  वरिष्ठता  की  सूची  में  शामिल  कर  लिया  जाएगा  बदते  कि  वे

 पदोन्नति  के  लिए  श्रयोग्य  न  समर्भ  जाएं  ।

 विभिन्‍न  मन्त्रालयों
 से  सूचना  एकड़  की  जाएगी  ate  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  ।

 asa  में  गिरफ्तार  सत्याग्रहियों  को  सुविधाएं

 6132.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  24  फरवरी  को  10-00  बजे  रणघाट  अंडमान  हौपसमूह  में  महिलाश्रों  सहित
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 जिन  62.0  सत्याग्रहियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  ate  जिन्हें  13.15  बजे  मायाबन्दर  के  लिए

 रवाना  किया  गया
 जो

 मधाबन्दर  15,30  बजे  उन्हें  न  तो
 रणघाट  में  श्रौर  न  ही

 मायाबन्दर  में  भोजन  दिया  गया  ate  इन  सभी  लोगों  को  कीचड़  वाली  जमीन  पर  खुले  में  ही

 24  घंटे  तक  ठहराया  गया  तथा  इन्हें  पेड़-पौधों  के  पत्तो  के  बिस्तरे  बनाने  के  लिए  क्या  पुरी  रात

 अत्यघिक  ठंड  में  रहने  के  लिए  बाध्य  किया

 यदि  तो  सरकार  का  इसके  लिए  जिम्मेदार  श्रघिकारियों  के  विरुद्ध  कया  कार्यवाही

 करने का  विचार  2?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  धनिक  लाल  :  तथा  श्रंडमान  श्रौर

 निकोबार  श्रद्यासन  ने  21-2-1979  को  62  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  जब  वे  रणघाट  में  तहसील

 six  खंड  विकास  कार्यालयों  के  दरवाजों  पर  धरना  दे  रहे  थे  श्र  कमंचारियों  को  श्रपनी  सरकारी

 ड्यूटियों  पर  उपस्थित  होने  से  रोक  रहे  थे  ।

 2.  गिरफ्तार  व्यक्तियों  को  लगभग  12.45  बजे  एक  ट्रक  द्वारा  मायाबन्दर  जो  रणघाट

 से  लगभग  75  किलोमीटर  भेजने  से  पहले  लगभग  12.00  बजे  एक  स्थानीय  राजनेतिक  दल

 द्वारा  भोजन  दिया  गया  था  ।

 3,  लगभग  15,30  बजे  मायाबन्दर  पहुंचने  पर  उनको  तुरन्त  प्रथम  श्रेणी  के  जुडिशियल

 मजिस्ट्रेट  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  चू
 कि  गिरफ्तार  व्यक्तियों  ने  जमानत  श्रथवा  व्यक्तिगत

 मुचलकों
 पर  जाने  से  इन्कार  कर  दिया  इसलिये  उन्हें  7-3-1979  तक  न्यायिक  हिरासत  में  रखने

 के  लिये  भेजा  गया  था  ।  फिर  भी  उनको  28-2-79  को  रिहा  कर  दिया  गया  था  ।

 4,  विचारणाधीन  बन्दियों  को  लगभग  17,50  बजे  मायाबन्दर  में  न्यायिक  हिरासत  में  ले

 लिया  गया  था  ।  उनको  शीघ्र  ही  रात्रि  भोजन  दिया  गयो  था  i

 5,  विचारणाधीन  बन्दियों  को  मायाबन्दर  में  न्यायिक  हिरासत  भवन  में  स्थान  दिया  गया

 था  ।  यह  सच  नहीं  है  कि  उनको  पेड़-पौधों  के  पत्तों
 से

 बिस्तरे  बनाने  कै  लिये  कहा  गया  था  ।

 चू  कि  इतनी  श्रधिक  संख्या  में  विचारणाधीन  बन्दियों  को  देने  के  लिये  चादरें  उपलब्ध  नहीं थीं

 इसलिये  तिरपालों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ate  उनको  दिये  गये  थे  ।

 terete  परमाणु  uaaatat  बनाने  का  प्रस्ताव

 6133,  भरी  एस०  श्रार०  दामाणी  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  एक  शक्तिद्याली  परमाणु  एक्सेलरेटर  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  शरर

 यदि  तो  इसकी  लागत  ate  उपयोगिता  सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या

 top  a
 रक्षा  मित्र  था  TTA द  ऊर्जा  विभागों  में  राज्य  मन्त्री  शेर

 :  जी  हां  ।

 सम्बद्ध  विवरण  का  श्रध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  हैं  ।
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 झनुसंघान  तथा  चिकास  के  लिए  घनराधि  का  उबयोग

 6134,  एस०  श्रार०  दामाणी :
 क्या  इलेक्ट्रानिक  मन्त्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1978-79  में  प्रनुसं बान
 तथा  विकास  के  लिए

 उपलब्ध
 कराई  गई  निधि  का

 उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण

 सेमीकण्डक्टर  काम्प्लेक्स  लिमिटेड  में  उपलब्ध  करायी  गई  निधि  का  न  किये

 जाने  के  क्या  कारण  श्रौर

 इस  शीर्ष  के  wears  विभिन्‍न  योजनाओं  art  परियोजनाश्रों  के  श्रायोजन

 ae  निधियों  का  उपयोग  न  किये  जाने  का  क्या  होगा
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  तथा  योजना  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag):  as

 978-79  में  अनुसंघान  तथा  विकास  कायें  के  लिए  उपलब्ध  कराई  गई  कुल  475  लाख  रुपए  की

 घन  राशि  का  उपयोग  निम्नलिखित  कारणों  से  नहीं  किया  जा  सका

 (i)  परियोजनाएं  जिन  पर  कुल  220  लाख  रु०  के  कुल  परिव्यय  की  कल्पना  की  गई  थी

 ax  जिनके  लिए  ay  1978-70  की  योजना  पेदा  करते  समय  70  लाख  रु०  का

 परिव्यय  निर्दिष्ट  किया  गया  था  उन्हें  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद  श्रौर  राष्ट्रीय

 रेडार  परिषद  द्वारा  था  तो  रह  कर  दिया  गया  अ्रथना  उन्हें  कुछ  समय  के  लिए

 स्थगित  कर  faut  गया  |  उक्त  दो  परिषदें  इलेक्ट्रानिकी  grat  कीं  सहायक  निकायें

 जिनके  माध्यम  से  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  की  अनसंघान  तथा  विकास  पस्योजनाए

 प्रारम्भ  की  जाती  हैं  ।

 (ii)  सावंजनिक  क्षेत्र  की
 सरकारी  प्रयोगशालाश्ों  तथा  उच्चतर  देक्षणिक

 aeqral  में  परियोजना  निष्पादित  करने  वाल  दलों  से  फरव  री/माचं,  1979  में  घन

 के  लिए  प्राप्त  अनुरोधों  में  से  कुछ  अनुरोधों  को  इसलिए  रोका
 जा  रहा  है  क्रि  न्र

 मई  1979  में  उन्हें  यह  घन  राशि  मुक्त  कर  दी  ag  निष्चित  था

 कि  यदि  धन  राशि  मुक्त  भी  कर  दी  जाय  तो  भी  इसे  31.0  1979  तक  खचे

 नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 (iii)  झ्रतुसंघान  तथा  विकास  के  लिए  उदारीक्रत  aria  नीति  जिसके

 भ्रन्तगल  सीधे  युक्त  सामान्य  लाइसेंस  जनरल  के  भ्राघार  पर

 सीघा  झ्रायात  किया  जा  सकता  को  केवल  एक  वर्ष  के  लिए  अनमोदित

 किया  गया  है  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  परियोजना  के  कार्यकारी  श्रधिकारियों  के

 लिए  कुछ  परियोजनाश्रों  के  संबंध  में  वित्तीय  वर्ष  के  श्राखिरी  तीन  महीनों  '  के  लिए

 मांग  पत्र  पेश  करना  कठिन  था  ।  इसका  कारण  as  था  कि  इन  सभी  परियोजनाओं

 के  लिए  वित्तीय  वर्ष  के  भ्रन्दर  ही  अदायणगियां  करनी  पड़तीं  ।

 सेमीकण्डक्टर  उद्योग  समूह  लिमिटेड  में  नियत  घन  राशि  का  कम  उपयोग  इस

 कारण  हुमा  कि  मुख्य  कार्यकारी  श्रघिकारी  के  चयन  ak  निदेशक  मंडल  के  गठन  में  देरी  हो  गई

 जिसके  श्रभाब  में  पू  जी  निवेश  संबंधी  बड़े  निर्णय  नहीं  किए  जा  सकते  थे  |

 पकी
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 इलेक्ट्रानिकी  विभाग  द्वारा  वित्तपोषित  अ्नुसंघान  तथा  विकास  की  परियोजनाएं

 इस  बात  पर  प्राधारित  होती  हैं  कि  सावंजनिक  क्षेत्र
 की

 सरकारी  प्रयोगदालाओों

 तथा  उच्चतर  दक्षणिक  संस्थानों  द्वारा  योजनागत  कार्यक्रमों  ate  प्राथमिकताओं  के  संबन्ध  जिन

 का  व्यापक  प्रसार  ale  प्रचार  किया  जाता  भ्रपने  प्रस्तावों  को  किस  ढंग  से  प्रौद्योगिकी  विकास

 परिषद  तथा  राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  के  समक्ष
 पेश  किया

 गया  ।  जैसा  कि  इस  प्रइन  के  भाग

 के  उत्तर.के  मुद्दा  (1)  में  दर्शाया  गया  वर्ष  1978-79  में  यह  पाया  गया  कि  जिन  परियोजनागों

 के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  उनमें  से
 कई  उस

 रूप  में  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहायें  नहीं  थे  जिन्हें

 उस  रूप  में  पेश  किया  गया  था  ।  किन्तु  उस  रूप  में  उन्हें  रद  करने  के  कारण  इलेक्ट्रानिकी  के  क्षेत्र

 में  प्रौद्योगिकीय  विकास  पर  कोई  विपरीत  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  इसलिए  नहीं  है  क्योंकि

 frat  विकास  परिषद  अझथवा  राष्ट्रीय  रेडार  परिषद  के  संबंघित  तकनीकी  कायंकारी  दल  की

 सिफारिशों  के  arent  पर  उन्हें  तेयार  करने  के  बाद  जब  वे  फिर  से  प्रस्तुत  किए  जाएंगे  तो

 उन  पर  aaa  विचार  किए  जाने  की  सम्भावना है
 ।  AH sszT  उद्योग  समूह  लिमिटेड  से

 संबंधित  कायें  में  मुख्य  कार्यकारी  प्रघधिकारी  wh  निदेशक  मंडल  की  नियुक्त  के  बाद  तेजी  झ्ाने  की

 ara  हैं  ।

 बड़  श्राकार  के  कम्प्यूटर  का  खरीदा  जाना

 6135,  थ्री  एस०  श्रार०  aTATuit  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ° ag  1979-80  के  went aT  में  जिस  बड़  श्राकार  के  कम्प्यूटर  की  खदीद  के  लिए

 प्रावधान  किया  गया  है  उसकी  कम्प्यूटर  eg  द्वारा  प्रस्तावित  खरीद  किये  जाने  के  बारे  में  ब्यौरा

 क्या

 (@)  क्या  सरकार  ने  इसके  लिए  निविदायें  श्रामन्त्रित  की  हैं  ak  खरीद  सौदे  को  श्रन्तिम

 रूप  दिया  है  अर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ate

 कया  प्रस्तावित  बड़े  प्राकार  के  कम्प्यूटर  की  स्थापना  के  बाद  कम्प्यूटर  केन्द्र  दिल्‍ली

 sie  उसके  झ्ास-पास  के  में  श्रपनी  Aarai  का  विस्तार  करेगा  ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  1967  में  संस्थापित  तीन

 हनीवेल  जो  श्रब  aorafat  हो  गए  के  स्थान  सांख्यिकी  विभाग  के

 संगणक  केन्द्र  में  एक  बड़े  श्राकार  के  कम्प्यूटर  को  खरीदने  के  प्रस्ताव  को  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया

 गया  है  |

 जी  विदव-व्यापी  निविदाएं  श्रामंत्रित  की  गई  20  संभरण-प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ।

 इनका  मूल्यांकन  इसी  प्रयोजन  के  लिए  गठित  विशेषज्ञ  समिति  के  द्वारा  faat  गया  ध्यान  पुबक

 विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  बरो  सिस्टम  का  कम्प्यूटर  खरीदने  का  निणंय  किया  है  ।

 नए  कम्प्यूटर  से  मुख्यतया  साँख्यिकी  वि  भाग  के  भ्रांकड़ों  के
 विधायन  की  श्रावश्यकताएਂ

 पुरी  होगीं  ।  अतिरिक्त  यदि  तो  दिल्‍ली  तथा  दिल्‍ली  से  बाहर  स्थिति  wear  सरकारी

 संगठनों  को  उपलब्ध  कराई  जाएंगीं  ।
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 सरकारी  क्षेत्र  के  सीमेंट  कारखानों को  क्षमता  को  दुग_ना  करना

 6136.  श्री  एम०  ato  aaa  मूत्ति :

 थ्री  atte  वी०  स्वामीनाथन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  सीमेंट  कारखानों  की  क्षमता  को
 दुगुना  करके

 कमी  वाले  राज्यों  को  श्रधिक  सीमेंट  उपलब्ध  कराया  जा  रहा

 यदि  तो  उन  कमी  वाले  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  श्रघिक  सीमेंट  सप्लाई

 किया

 किन-किन  सीमेंट  कारखानों  की  क्षमता  दुगुनी  की  गई  भीर

 राज्यों  को  कितना  सीमेंट  किस  तारीख  से  उपलब्ध  कराया  जाएगा  |

 उद  योग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बो  प्रसाद  :  तथा

 राज्यों  को  सीमेंट  का  श्राबंटन  aa  में  सीमेंट  की  पूर्वानुमानित  कुल  उपलब्धता  तथा  सम्बन्धित

 राज्यों  की  के  प्रनुसार  सी
 faz  नियंत्रक  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 am  में  सीमेंट  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नये  एककों

 की  स्थापना  तथा  विद्यमान  एककों  का  पर्याप्त  विस्तार  करने  के  लिए  श्रनेक  श्रौद्योगिक

 जारी  किए  गए  हैं  इन  संयंत्रों  से  प्राप्त  होने  वाला  श्रतिरिक्त  उत्पादन  केवल

 कमी  वाले  राज्यों  को  अतिरिक्त  श्राबंटन  करने  के  लिए  ही  श्रारक्षित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 निम्नलिखित  सरकारी  क्षेत्र  के  सीमेंट  संयंत्रों  के
 मामले  में  उनकी  विद्यमान  क्षमता

 को  दुगुना  या  उससे  श्रघिक  करके  क्षमता  में  बढ़ोत्तरी  की  जा  रही  है  :

 मी
 ०  टनों

 क्र०
 स०

 विद्यमान  संयंत्र  का  नाम
 विद्यमान  क्षमता

 विस्तार  के  लिए  स्वीकृत  श्रौर  क्षमता
 ——

 1  qo  पी०  स्टेट  सीमेन्ट

 दल्ला  4,32  16.80

 माडमलुहचेरा  सीमेंट  लिमिटेड

 चेरापु जी  (  मेघालय )  0.84  2.00

 सीमेंट  कारपोरेशन  आफ

 इण्डिया  मन्घार

 (Fo  2,00  1.80

 1979  में  कुल  लगभग  238  लाख  मी  ०  टन  सीमेन्ट  उपलब्ध  होगा  जिसमें  20

 लाख  मी ०  टन  झ्रायाति  सीमेंट  शामिल  है  ।

 ‘Awe  रिसाइक्लिंग  फार  aaa  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र  समिति

 6137.  st  एम०  वी०  चन्द्रदोखर  ata  :

 sit  पी०  ume  सईद  :  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  ayaa  राष्ट्र  ने  frareferar  फार  (  विकास  के  लिये  उच्छिष्ट

 पदार्थों  को  काम  में  लाने  योग्य  से  सम्बन्धित  कार्यवाही  अघ्ययन  की  ऐसी  योजना  तैयार

 करने  हेतु  विशेषज्ञ  समिति  गठित
 की  है  जिसे  जेनेवा  में  5  से  16  माच  1979  तक  होने  वाले  संयुक्त

 राष्ट्र  के  सत्र  में  सलाहकार  समिति  को  प्रस्तुत  किया  जाना

 क्या  उक्त  समिति  में  भारत  को  शामिल  किया  गया

 यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  कया

 क्या  भारत  सरकार  ने  समिति  की  सिफारिशों  का  श्रष्ययन  कर  लिया  श्रौर

 यदि  तो  उन्हें  भारत  में  क्रियान्बित  करते  के  लिए  क्या  कायेंवाही  की  जा

 रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय
 में

 तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  में  राज्य  मंत्री  घेर  faz)  :  संयुक्त

 राष्ट्र  संघ  में  विज्ञान  एवं  प्रौद्योगिक  से  संबद्ध  कार्यालय  ने  विशेषज्ञों  के  एक  ae  की  नियुक्ति  ugre

 रिसाइक्लिंग  फार  डेवलपमेंटਂ  के  बारे  में  एक  प्रतिवेदन  तयार  करने  के  लिए  की  जिसकी

 भ्रघ्यक्षता  श्रपनी  safearta  हैंसियत  में  एक  भारतीय  द्वारा  की  गई  थी  ।  इस  प्रतिवेदन  पर  ग्य

 एडवाइजरी  कमेटी  श्रान  एप्लिकेदान  श्राफ  साइंस  एण्ड  टेक्नालाजी  टू  डेवलपमेंटਂ  द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र

 संघ  के  25  वें  सत्र  में  5  मार्च  से  16  माच  तक  जेनेवा  में  परिचर्चा  की  जानी  थी  ।  यहां  eeeਂ

 दाब्द  का  प्रयोग  मुख्य  रूप  से  कृषि  से  उत्पन्न  पदार्थों  के  उच्छिष्टों  के  संदर्भ  में  किया  गया  है  ate

 उसका  न्यूक्लीय  श्रपशिष्ट  उत्पादों  के  साथ  कोई  संबंध  नहीं  है  ।

 भारत  सरकारी  हैसियत  में  इससे  संबंध  नहीं  था  ।

 यह  प्रतिवेदन  अब  भी  प्य ब्  एडवाइजरी  कमेटी  श्रान  एप्लिकेशन  श्राफ  साइंस

 एन्ड  टेक्नालाजी  दू  डेवलपमेंट ਂ  के  विचाराधीन  है  ।

 यह  प्रदन  उठता  ही  नहीं

 यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ॥

 लघ॒  एककों  हारा  उत्पादन  में  कटौती

 6138,  श्री  एम०  वी ०  चन्द्रशेखर  मूर्ति :
 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : श्री  पी०  एम ०  सईद

 क्या  लघु  एककों  को  प्रोत्साहन  देने
 की

 सरकार  की  नीति  a oe  गत  नौ  महीनों

 में  किये  गये  उपायों  से  सफल  लघु  एककों  के  विकास  में
 कमी

 हो  रही  है  क्योंकि  उनसे  उनके

 दन  में  कटौती  किये  जाने  की  झावश्यकता  और

 तो  इसके  कया  मुख्य  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Tratay  प्रसाद
 ६  ह  (*)  तथा

 नहीं  ।  देश  में  लघु  एककों  के  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  उपाय
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 किये  हैं  ।  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  श्रारक्षित  वस्तुझ्रों  की  संख्या  में  807  वस्तुएं  शामिल  करके

 उसका  विस्तार  किया  गया है  ।  लघु  क्षेत्र  को  अधिक  ऋण  दिये  जाने  में  उदारता  बरतने  के  लिए

 कदम  उठाए  गये  हैं  तथा  लघु  क्षेत्र  को  लोहा  तथा  इस्पात  जसे  दुलभ  कच्चे  माल  के  alae  में

 वृद्धि  की  गई  है  ।  श्रायात  नीति  को  उदार  बना  देने  के  फलस्वरूप  लघु  क्षेत्र  को  श्रतिरिक्त

 कच्चा  माल  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कर या  गया है  ।  इन  उपायों  तथा  किये  जा  रहे  विभिन्‍न

 भ्रम्युपायों  के  परिणामस्वरूप  waar  है  कि  वर्ष  [978-79  में  देश  में  लघु  क्षेत्र  के  उत्पादन  में

 14  प्रतिदात  के  लगभग  वृद्धि  हो  जायेगी  |

 श्रण्डमान  तथा  निकोबार  सरकार  के  कमंचारियों  श्रौर  श्रमिक  a M7 SUA  का  मांग  पत्र

 6139.  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अण्डमान  तथा  निकोबार  सरकार  के  कमंचा  रियों  और  श्रमिक  पोट  ब्लेयर

 के  प्र ेजीडेंट  तथा  feexas  dara  यूनियन  ब्लेयर  द्वारा  लगभग  एक  वर्ष  पहले  प्रस्तुत  किये

 गये  मांग  पत्र  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  प्रन्डमान  तथा  निकोबार

 सरकार  के  कमंचारियों  ae  श्रमिक  फंडरेशन  ने  1977  में  एक  मांग-पत्र  अण्डमान

 श्रौर  निकोबार  प्रश्यासन  को  दिया  था  इन  मांगों  पर  विभिन्‍न  स्तरों  पर  श्रनेक  श्रवसरों  पर  विचार

 विमद्यं  किया  गया  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  फंडरेशन  14  मांगें  छोड़ने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 श्र  दोष  8  मांगों  के  सम्बन्ध  में  aaa  के  लिए  प्रार्थना  की  गई  थी  ।  इन  ATS  मांगों  पर  भी

 भ्रण्डमान  are  निकोबार  प्रशासन  झर  फंडरेशन  के  के  बीच  aaa  सहमति

 हो  गयी  इसके  बाद  फंडरेशन  के  नेताश्रों  ने  एक  भ्रौर  मांग  gala  काम

 दारों  को  देने  की  पर  जोर  न  देने  का  निणंय  किया  ।  दोष  मांगों  में  से  3  मांगों  पर

 नीय  प्रद्यासन  के  स्तर  पर  aaa  हो  चुका  है  ।  दोष  चार  मांगों  की  भ्रष्डमान  द्रौर  निकोबार

 TATA / AT  सरकार  द्वारा  विभिन्‍न  श्रवस्थाओं  में  विस्तृत  परीक्षा  झ्रौर  विचार  जा  रहा

 fezxaog  सीमेन्स  यूनियन  ने  कोई  मांग  पत्र  प्रस्तुत  नहीं  किया  था  |

 जसप  एंड  कम्पनी  के  ट्रक  निर्माता  एकक  में  घाटा

 6140.  डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जसप  इण्डिया  कम्पनी  के  ट्रक  निर्माता  एकक  ने  भारी  उत्पादन  से  विलम्ब  तथा

 बहुत  से  टेण्डरों  को  पुरा  न  करने  की  स्थिति  पंदा  की  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्राश्ा  :  ट्रक्टरों  की  बिक्री  से  gag

 एण्ड  कंपनी  fro  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  किन्तु  देशी  साधनों  से  हिस्से  पुर्जों  की  प्राप्ति  में

 सामने  श्राने  वाली  बिजली  की  कमी  श्रौर  कंपनी  की  उत्पादन  यूनिटों  में  AAAs  बाढ़

 भरा  जाने  के
 कारण

 चालू  वित्त
 ad

 में  उत्पादन  में  कुछ  देरी हुई  है  ।  फिर  भी  इनमे ंसे  भ्रधिकतर

 Una  पर  काफी  हद  तक  पा  लिया  हैं  तथा  वितरण  grew  हो  गया
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 अम  प्रधान  लघु  एककों  का  विकास

 6141.  ef  सरत  कार  :  क्या  उत्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  श्रम  प्रधान  लघु  ग्रौद्योगिक  एककों  को  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर

 पुनर्जीवित  संबंधित  तथा  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यर्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा

 1977  के  श्रौद्योगिक  नीति  विवरण  का  प्रमुख  उद  शय  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  छोटे-छोटे  नगरों  में  चिशेष

 रूप  से  फंले  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  का  विकास  करना  है  इस  नीति  के  श्रनुसरण  में  ऐसे  श्रम  प्रघान

 एककों  का  संवद्ध  न
 करने  तथा  उनकी  वृद्धि  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।  लघु  ग्राम

 तथा  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  को  संरक्षण  प्रदान  करने  तथा  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कानून  बनाने

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  लघु  क्षेत्र  के  लिए  भ्रतिरिक्त  धनरादि  दिए  जाते  के  लिये  भी  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन  हेतु  ग्रारक्षित  की  गई  की  संख्या  में  भी  समय-समय

 पर  वृद्धि  की  जा  रही  ei  सरकारी  खरीद  के  संबंध  में  श्रधिक  खरीद  के  ale  अधिमान  देकर

 विपणन  समथंन  देने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  एक  प्रमुख  प्रशासकीय  विकेन्द्रीकृत  तंत्र  के

 रूप  में  तथा  ग्रामीण  ग्रौद्योगिक  विकास  करने  की  दृष्टि  से  समस्त  देश  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की

 स्थापना  की  जा  रही  है  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  संख्या  लगातार  बढ़ायी  जा  रही  है  ताकि  sar

 भर  में  इसका  विस्तार  किया  जा  सके  ।

 राज्यों  के  नजरबन्दी  अधिनियम

 6142,  sit  बसु  :  कया  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  राज्य  सरकारों  के  art  तक  श्रपने  स्वयं  के  नजरबन्दी  gfafaaa  श्रौर

 इनमें  से  प्रत्येक  श्रधिनियम  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 wg  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  (*)  चार  ।

 for
 विस्तृत  ब्यौरे

 संलग्न  विवरण  में  न  थे
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 श्रापातकाल  की  ज्यादतियों  से  सम्बन्ध  श्रधिकारी

 6143,  शी  ज्योतिमंय  बसु  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  श्रारोप  लगाया  गया  है  कि  श्रापातकालीन  ज्यादतिगों  में  सम्बन्ध  होने  के

 लिए  दाह  श्रायोग  द्वारा  उल्लिखित  waar  ग्रभियोग  लगाये  गये  भ्रघिकांश  श्रधिकारियों  के  खिलाफ

 कोई  नहीं  की  गई

 क्या  उनका  ध्यान  दिनांक  5  1979  में  इडियन  नई  दिल्‍ली

 एक्शन  येट  एगेनस्ट  इ  feats  झाफिसस  लगाये  गये  श्रधिकारियों  के  खिलाफ  तभी

 तक  कोई  कायंवाही  नहीं  की  शीर्षक  से  प्रकाशित  सर्वेक्षण  fren  की  श्रोर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  विस्तृत  टिप्पणी  क्या  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ett  घनिक  लाल  से  सरकार  का

 ध्यान  समाचार-पत्र  में  उल्लिखित  feme  की  are  दिलाया  गया  है  ।

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  श्रापातकालीन  ज्यादतियों  में  सम्बन्ध  होने  के  लिए  शाह  अयोग

 की  तीन  रिपोर्टों  में  प्रभियोग  लगाये  गये  श्रधिकांश  श्रधिका  रियों  के  खिलाफ  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  गई  है  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  हरियाणा  तथा  कर्नाटक  में  ज्यादतियों  के  लिए  श्रमियोग  लगाये  गये

 अ्रधघिकारियों  को  छोड़कर  श्रभियोग  लगाये  गये  लगभग  सभी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  आपराधिक

 मामले  दर्जें  किये  हैं  ।  इन  मामलों  की  जाँच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।  इन  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध

 फिल  हाल  ग्रनुद्ासनात्मक  कार्यवाई  स्थगित  कर  दी  गई  है  ।

 कर्नाटक  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  जेल  में  श्री  लारस  फर्नान्डीज  के  तथाकथित  सताने

 के  लिए  पाये  गये  दोषी  श्रधिका  रियों  के  विरुद्ध  श्रोपचारिक  रूप  से  श्रनुदासनात्मक  कार्यवाई  शुरू

 की  जाएगी  ।  उन्होंने  यह  निगंय  किया  है  कि  इनकी  जांच  सतकंता  श्रायुक्त  को  सौंपने  का  निणंप

 किया  है  जो  किसी  उच्च  न्यायालय  का  *  पूर्वे  मुख्य  eaTaTeayar  है  ।

 हरियाणा  सरकार  शाह  जांच  श्रायोग  की  सिफारियों  पर  विचार  करने  तथा  यह  सुभाव

 देने  कि  उन  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  जिन  पर  ard  लगाये  गए  क्या  कार्यवाई  की

 कारियों  की  एक  समिति  नियुक्त  को  है  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  के  कामिकों  द्वारा  शराब  पिये  जाने  की  रोकथाम

 6144,  श्री  एस०  are  रेड्डी  :  कया  गुह  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुलिस  कार्मिकों  के  शराब  पीकर  ड्यूडी  पर  पाये  जाने  के  बारे  में  कोई  शिकायतें

 सरकार के  ध्यान  में  लाई  गई  हैं  ।

 यदि  तो  दिल्‍ली  पुलिस  के  कामिकों  द्वारा  शराब  पिए  जाने  की  रोकथाम  करने

 a. के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  Q5  और

 +f.
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 (7)  क्या  इस  बारे  में  उनके  उच्च  श्रघिकारियों  को  सुचित  करने  के  लिए  को  कोई

 नई  योजना  या  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  या  पुस्तिकार्यें  सप्लाई  की  गई  हैं  ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  एस०  डी०  पाटिल )  :  1978  तथा  1979

 (15-3-1979  के  दौरान  8  पुलिस  कामिकों  के  विरुद्ध  ऐसी  5  शिकायतें  थी  ।  उसी  अवधि  के

 दौरान  sea  20  पुलिस  कार्मिक  भी  वरिष्ठ  पुलिस  श्रधिकारियों  की  नजरों  में  art  ।

 तथा  दिल्‍ली  पुलिस  के  कार्मिकों  में  शराब  पिए  जाने  को  रोकने  के  लिए  विभिन्‍न

 उपाए  किए  गए  हैं  इनमें  e Phar ky  aural  में  पुलिस  कार्मिकों  को  हिदायत  थानों /  पुलिस

 इत्यादि  से  ड्यूटी  पर  जाते  समय  कार्मिकों  की  जांच  जनता  में  या  इयूटी  पर  जो

 कमंचारी  शराब  के  नदो  में  पाये  जाते  हैं  उनके  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाई  करना  तथा  विभागीय  कायंवाई

 करना  दृष्टवा  साक्ष्य  से  तुरन्त  निलम्बन  किया  जाता  तथा  सतकंता  दाखा  द्वारा

 जाँच  करना  शामिल  है  ।  जो  श्रघिकारी/कमंचारी  दाराब  पीने  के  श्रादी  उनके  बारे  में

 गुप्त  सुचना  भी  एकत्र  की  जाती  है  ।  इस  संबंध  में  थाना  स्तर  की  समिति  के  सदस्यों  तथा  क्षेत्र  के

 प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  का  भी  सहयोग  लिया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  के  लिए  स्कूटर  रिलीज  किया  जाना

 9145.  eft  भानु  कुमार  शास्त्री  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मेससं  बजाज  mat  लिमिटेड  गत  एक  aq  के  दौरान  प्रत्येक  तिमाही  में  दिल्‍ली  के

 लिए  कितने  बजाज  स्कटर  रिलीज  कर  रहा

 कया  उन्हें  दिल्ली  के  लिए  प्रत्येक  तिमाही  में  कम  से  कम  500  बजाज
 स्कूटर

 आबंटित  करने  होते

 कया  उन्होंने  पिछले  नौ  महीनों  में  दिल्‍ली  के  लिए  ऐसा  एक  भी  स्कूटर  रिलीज  नहीं

 किया  है  तर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  झ्राद्याय  की  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  स्वयं  कम्पनी  स्कूटरों  को

 चोर  बाजार  में  बेंच  रही  है  ate  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 दिल्‍ली  को  स्कूटरों  की  नियमित  सप्लाई  जारी  weet  के  लिए  सरकार  का  क्या

 करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (  श्रीमती  श्राभा
 :  1978  में  दिल्‍ली  में

 पब्लिक  बुकिंग  तिमाही  डिलीवर  किए  गए  बजाज-150/बजाज-सुपर  स्कूटरों  की  कुल

 संख्या  के  बारे  में  जानकारी  निर्माताओं  द्वारा  दी  गई  रिपोर्ट  के  अनुसार  नीचे  दी  जाती  है  :

 1,298 1978

 197g  510

 1978  321

 1978  680
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 से  स्कूटरों  की  बिक्री  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  वितरण

 बाणिज्यिक  मापदण्डों  के  श्रनुसार  किया  जाता  है  सरकार  ने  किसी  स्थान  के  लिए  किसी  विशेष

 ब्रांड  के  स्कूटर  के  दितरण  के  लिए  कोई  कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  है  ।  जहां  तक  बजाज  मेक  के

 स्कूटरों  का  सबंध  जुलाई  1978  से  फरवरी  1979  की  8  महीनों  की  अवधि  में  दिल्‍ली  में  पब्लिक

 बुकिंग  पर  कुल  1,402  स्कूटर  डिलीवर  किए  गए  थे

 कम्पनी  द्वारा  स्कूटरों  की  चोर  वाजारी  किए  जाने  के  बारे  के  सरकार  को  कोई  विदिष्ट

 fararaa  नहीं  मिली है  ।  मांग  पूरी  करने  के  लिए  विभिन्न  अरन्य  निर्माता  भी  दिल्‍ली  में  श्रपने

 स्कूटरों  की  बिक्री  करते  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम-स्कूटस॑  इडिया  लिमिटेड  भी

 हामिल है  ।

 गुजरात  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 6146,  sit  श्रमर  fag  राठवा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गुजरात  में  उन  जिलों  के  कया  नाम  हैं  जो  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  हुए

 क्या  सरकार  का  विचार  श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़  क्षेत्रों
 के

 उत्पादन  के  लिए  एक

 योजना  प्रारम्भ  करने  का  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  म  त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  युजरात  राज्य

 में  10  जिले  अर्थात

 कंठा  तथा  सुरेन्द्रनगर  रियायती  वित्त  सुविधा  प्राप्त  करने  हेतु  श्रौद्योगिक  रुप  से  पिछड़े  जिले

 घोषित  किए  गए  हैं  ।

 त्रौर  इन  faa  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 निम्नलिखित  प्रोत्साहन  दिये  जाते  हैं  :

 (1)  भारतीय  विकास  बक  की  रियायती  पुनवित  योजना  ।

 (2)  अयपकर  में  कटौती  ?

 (2)  तकनीकी  सेवाओं  हेतु  परामर्श  ।

 (4)  सभी  वस्तुर्ये  जिन्हें  देश  के  अन्दर  बनाने  पर  प्रतिबंध  लगा  के  बारे  में  विद्यमान

 एककों  का  विस्तार  करना  तथा  नए  एककों  का  पंजीकरण  करना  |

 (5)  ब्याज  राजसहायता  ।

 (6)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लि०  द्वारा  रियायती  दर  पर  मशीनों  की  सप्लाई  करना  |

 (7)  कच्ची  सामग्री  का  अ्रायात  करने  के  लिए  विदोष  सुविधाएं  देना  |

 इन  10  जिलों  में  से  3  जिले  wala  भड़ौच  तथा  सुरेन्द्रनगर  पूजी  निवेश

 सहायता  योजना  के  लिये  भी  हकदार  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  इन  जिलों  के  विकास  हेतु  यो  अना  तैयार कर  ली  गई  हैं  ।
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 तमिल  नाडु  में  उद्योगों  की  स्थापना

 6147,  श्री  स्वामीनाथन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (  क्या  तमिलनाडु  जो  कभी  भ्रौद्योगिक  विकास  में  अन्य  राज्यों  से  art

 पड़ौसी  राज्यों  से  पीछे  रह  गया

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 कौन-कौन  से  राज्य  तमिलनाडु  राज्य  से  श्रागे  निकल  गये  श्रोर

 गत  तीन  वर्षों  में  तमिलनाडु  में  कितने  उद्योग  स्थापित  किये  गये  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  केन्द्रीय

 स्वीकृत  श्रौद्योगिक  लाइसेंसों  की  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  पंजीधित  योजनाओों

 की  संख्या  तथा  विकास  wat  के  पास  पंजीयित  लघु  एककों  की  संख्या  संबंधी

 सरकार  के  पास  प्राप्त  अ्रांकड़ों  के  श्रनुसार  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  है  कि  ales  कर्नाटक

 maa  केरल  के  पड़ौसी  राज्य  श्रौद्योगीकरण  के  क्षेत्र  में  तमिलनाडु  से  श्रागे  बढ़  गए  साथ  हदी

 ag  भी  ध्यान  देने  योग्य  है  कि  जैसा  कि  दिनांक  23.12.77  को  संसद  पटल  पर  रखे  गए  श्रौद्योगिक

 नीति  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  सरकार  समूचे  देश  के  संतुलित  क्षेत्रीय  विकास  के  लिए  afar

 महत्व  देगी  ।

 शौर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 वष  1676-78  के  दौरान  तमिलनाडु  में  एककों  की  स्थापना  के  लिए  121  भौद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ।  इसी  अवधि  में  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  के  पंजीयित  राज्य

 से  संबंधित  योजनाओं  की  संख्या  96  है  ।  इसी  श्रवधि  में  विकास  लघु  उद्योग  के  कार्यालय

 में  पंपीयित  लघु  श्रौद्योगिक  एककों  की  संख्या  11,500  है  ।

 बिहार  के  विकास  के  लिए  प्रस्ताव

 6148.  थी  हलीमुद्दीन  भप्रहुमद  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  श्रायोग  ने  सामान्य  रूप  से  बिहार  के  शौर  विशेष  रूप  से  पूर्णिया  जिले

 के  विकास  के  लिए  कोई  विस्तृत  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  वर्ष  1981  तक  बिहार  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कायेंवाहदी

 करने  का  विचार  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  प्रत्य  राज्यों  के

 साथ-साथ  बिहार  के  लिए  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  को  राज्य  सरकार  के  साथ

 fare  करके  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  ।  पूर्णिया  जिले  सहित  राज्य  के  बिद्येष  पिछड़े  जिलों  के

 लिए  घनराशि  श्राबंटित  करना  राज्य  का  काम  है  केन्द्रीय  मंत्रालय  पिछड़े  जिलों  की

 विभिन्‍न  श्र  णियों  के  विकास  के  लिए  विदेष  कार्यक्रमों /  स्कीमों  के  लिए  श्राबंटन  करके  राज्य  के

 प्रयत्नों  में  सहायता  करते  हैं  ।
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 पूर्णिया  जिला  लघु  कृषक  विकास  नियंत्रण  क्षेत्र  विकास  जसे  ग्रामीण  विकास  के

 fads  छोटे  किसानों  aaa  किसानों  मजदूरों  के  लिए  पशुपालन  के  विशेष

 कार्यक्रम  तथा  ग्रामीण  दस्तकार  क्य क्रम  के  श्रंतगंत  ग्राता  है  ।  लघु  कृषक  विकास  झ्रभिकरण  के

 15  खंडों  को  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  clan  के  लिए  चुना  गया  हैं  ।  यह  जिला

 fan  ऋण  देने  वाली  संस्थाश्रों  से  रियायती  वित्त  प्राप्त  करने  के  लिए  भी  पात्र  है  ate  राज्य  की

 पूजी  श्राथिक  सहायता  स्कीमों  में  शामिल  है  |

 पुर्णिया  att  पालामऊ  का  श्रोद्योगिक  विकास

 6149.  श्री  हलीमुद्दीन  श्रहमद  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  पूर्णिया  ale  पालामऊ  (aratita  दृष्टि  से  पिछड़े  का  उद्योगों

 की  स्थापना  करके  विकास  करने  का  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ate  यदि  तो  बिहार  के  इन  जिलों  के

 श्रौद्योगिक  विकास  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  श्रौर  केन्द्रीय

 सरकार  का  बिहार  के  पुर्णिया  श्रौर  पालामऊ  जिलों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  का  कोई  विदिष्ट

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  पुर्णिया  जिले  में  स्थापित  श्रौद्योगिक  एकक  मियादी  ऋण  देने  वाले  संस्थानों

 से  रियायती  वित्त  पाने  के  पात्र  हैं  तथा  पालामऊ  जिले  में  स्थापित  एकक  मियादी  ऋण  देने  वाले

 संस्यानों  से  रियायती  वित्त  तथा  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  दोनों  प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं  ।

 बिहार  सरकार  ने  पूर्णिया  जिले  को  श्रपनी  पूंजीगत  राजसहायता  योजना  के  श्र  तगंत

 दामिल  कर  लिया  जिसके  भ्रन्तगंत  नये  एककों  में  पूंजीगत  निवेश  पर  10%,  तथा  स्थानीय  रूप

 से  प्राप्त  कच्ची  सामग्री  पर  श्राघारित  एककों  के  मामले  में  15%,  सीधे  भ्रनुदान  की  स्वीकृति  दी

 जाती है  |  इसके  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पुर्णिया  जिले  के  15

 खण्डों  तथा  पालामऊ  जिले  के  21  खण्डों  को  शामिल  कर  लिया  गया  इन  खण्डों  की

 सुची  निम्नानुसार हैं

 जिला  खण्ड  ब्लाक

 पुर्णिया  (1)  रानीगंज  (9)  पूर्णिया

 (2)  भरगांव  (10)  फोरवेसगंज

 (3)  कृत्यानंद  नगर  (11)

 (4)  बरहरा  कोठी  (12)  कुरसाकन्ठा

 (5)  घरहरा  )  (13)  भवानीपुर

 (6)  नरपतगंज  (14)  रूपावली

 (7)  सिकती  (15)  झरेरिया  ।

 (8)  घनदाहा
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 पालामऊ

 (1)  बालूमठ  (12)  बारदरी  (afgart)

 (2)  हरिहरगंज  (13)  नागसन्तरी

 (3)  लेसलीगंज  (14)  पीकराकलां  )

 (4)  ढरकी  15)  डाल्टनगज

 (5)  छत्त  रपुर  (16)  रका

 (6)  चन्दबन  (17)  भवनाधपुर

 (7)  पनातु  (18)  मनिका

 (8)
 पाटन  (19)  बाभाण्डी

 9)  हुस
 9  हर्सनाबाद  (20)  बरवाडीह

 (21)  गढ़वा (10)  vat

 (11)  विश्वामपुर

 बिहार  के  जिला  उद्योग  eat  में  कमंचारियों की  नियुक्ति

 6150,  श्री  हलीमुद्दोन  श्रहमद  :  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार  के  सभी  जिलों  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  काय॑  करना  श्रारम्भ  कर  दिया

 este  यदि  तो  क्या  उनमें  उचित  ate  पर्याप्त  कमंंचारी  तथा  श्रधिकारी  नियुक्त  किये

 गये

 क्या  सामान्य  रूप  से  बिहार  विशेष  रूप  से  पूर्णिया  जिले  के  सभी  केन्द्रों  में  उचित

 संवर्ग  श्रधिकारी  नियत  कर  दिये  गये  भ्रौर

 यदि  तो  किये  गये  कायें  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उससे  क्या  परिणाम  प्राप्त  किये

 qy  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  wMTaray  प्रसाद  wt  जिला

 मिल  कर  लिये  गये  हैं  ।  भारत  सरकार  ने  प्रत्येक  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  एक  महाप्रबन्धक  तथा

 प  कार्यकारी  प्रबन्धकों  की  नियक्ति  स्वीकृत  कर  दी  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  श्रपनाया  गया

 कर्मचारी  fara  करने  का  ढांचा  प्रत्येक  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  2  से  6  तक  कार्यकारी

 प्रबन्धक  तथा  3  सहायक  प्रबन्धकों  तक  भिन्न-भिन्न  है  ।  पूर्णिया  जिला  उद्योग  केन्द्र  में  1

 2  कार्यकारी  प्रबन्धक  तथा  2  सहायक  प्रबन्धक  नियक्‍्त  किये  गये  हैं  1  जिला  उद्योग  केन्द्रों

 की  प्रबन्धक  व्यवस्था  करने  वाले  श्रधघिकारियों  का  चयन  राज्य  सरकारों  के  हाथ  में  होता  है  fax

 जिला  उद्योग  केन्द्र  द्वारा  किये  गये  कार्य  तथा  की  गई  प्रगति  की  रिपोर्ट  भेजने  का  wade

 किया  गया  था  ।  8  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  संबंध  में  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  इन  8  केन्द्रों  में

 3086  उद्यमियों  का  पता  लगाया  गया  है  तथा  632  परियोजनाओं  की  रूपरेखा

 तयार  की  गई  है  ।  2490  नये  एकक  स्थापित  किये  गए  हैं  1910  कारीगर  एकक  तथा

 780  लघु  एकक  हैं  1  21
 ऋण  एककों  को  सहायता  दी  गई  ।  वित्तीय  संस्थानों  तथा  बेंकों  से

 108.37
 लाख  रुपये  की  fer  की  ऋण  सुविधा  की व्ययस्था  की  गई  है  तथा  28.0  एककों  को  0,63  लाख
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 4  aT लिखित  उत्तर  +  1979

 ee  nn  ee कपक
 रूपये ₹  ई  है  इसके  भ्रलावा ही  राशि  को  मूल  रादि  प्रदान  की  गई  एककों  को

 9.03  रुपये  की  राझि  की  नकद  राजसहायता  दी  गई  है  ।  इसके  परिणामस्वरूप  व्यक्तियों

 को  र  के  अवसर  सिले
 491

 |  500  एककों  के  लिये  तकमीकी  सहायता  प्रबन्धक

 ल  का  प्रावधान  जसी  विभिन्‍न  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  है  ।
 जकिया

 कन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  झारोप-पत्र  लगाये  सरकारी  afar

 ह
 रेंगे  कि

 हि
 श्री  एम०  रामगोपाल

 :
 क्या  गृह  मन्त्री  यह  बनाने  की  कृपा क

 कं  रेंगे

 वर्ष  1978  के  दौरान  श्रेणीवार  ऐसे  कितने  सरकारी  श्रघिकारी हैं  जि
 न

 पर  वोग्द्रीय

 लांच  ब्यूरो  द्वारा  श्रारोप-पन्न  लगाये  गये  भीर
 ्

 )  उनके  नाम  क्या  हैं  ate  वे  किन  विभागों  से  सम्बन्धित  हैं

 गह  सन्त्रालय  तथा  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में
 राज्य

 मन्त्री  एस  ०  डी०

 qrfza) :  तथा  भ्रपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।  चूंकि  मामले  at

 न्यायाघीन  इसलिए  सम्बन्धित  भ्रघिकारियों  के  नास  प्रकट  करना  लोक  हित  में  नहीं  ह a

 क्रम  संख्या  क  का  नाम  वर्ष  1978  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रन्वेषण  ब्यूरो  द्वारा  जिन

 सरकारी  कमंचारियों  पर  शभ्रारोप-पत्न  दायर  कि  गए ॥
 oe

 घकारी
 ust qa

 श्ररा  जपत्रित

 ग्रधिकारी

 वगं

 कृषि  एवं  सिचाई

 सिविल  तथा

 सहकारिता

 संचार  40

 रक्षा  10

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण

 6.  ऊर्जा

 विदेश  नभ  ना

 वित्त  6  14

 9.  गृह

 10  सुचना तथा  प्रसारण

 11,  श्रम

 12  योजना

 13  रेल  56

 14  नौवहन  तथा  परिवहन
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 15  इस्पात  तथा  खान

 16  पर्यटन  तथा  नागर

 17  q  ण  तथा  अ्रावास

 18  परमाणु-ऊज ं  विभाग

 19  श्रायोग

 20  रांघ  राज्य  क्षेत्र

 28  26  158
 योग

 पेपर  ate  को  स्थापना

 6152,  श्री  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  पेपर  बोडं  की  स्थापना  करने  का  है  श्रौर

 a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  :  मी  at  ।

 (@)  vet  ही  नहीं  उठता  ॥

 तंजानिया  में  कपड़ा  संस्यान  को  स्थापना

 6153,  शो  qHo  रास  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  सांत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  तंजानिया  को  अपने  देश  में  कपड़ा  संस्थान  की  स्थापना  करने  के  लिए

 सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गई  अर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( etteratt  श्राभा  :  तथा  तंजानिया

 में  एक  कपड़ा  संस्थान  की  स्थापना  में  भारत  सरकार  प्रत्यक्ष  रूप  से  भाग  नहीं  ले  रही  frag
 परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  तंजानिया  सरकार  के  विचाराधीन  श्रनेक  प्रस्ताव  जिनमें  भारतीय

 फर्मों  के
 प्रस्ताव

 भी  शामिल  हैं

 विभिन्‍न  परियोजनाश्रों  को  की  सप्लाई  करने  के  लिए  दोषी  कंपनियां

 6154,  श्री  के०  एस०  वीर  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  बड़े  att  मध्यम  उद्योगों  की  सुची  बनाने  के  लिए  जो  विभिन्‍न

 नामों  के  लिए  संयंत्रों  ate  उपकरणों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  वायदा  करती  है  लेकिन  इनकी
 डिलीवरी  में  विलम्ब  करती  जिससे  सीमेंट  ote  उवंरक  जैसे  प्राथमिकता  के  क्षेत्र  की

 aval  को  निर्धारित  समय  पर  शरू  करने  में  बाघा  पड़ती  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
 शौर

 यदि  तो  विभिन्‍न  परियोजनाश्रों  को  विलम्ब  से  शुरू  कराने  के  लिए  जिम्मेदार
 दोषी  कंपपनियों  के  खिलाफ  सरकार  द्वारा  की  जाने  वाली  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्‍या है  ?



 लिखित  उत्तर  1979

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  जी  नाजुक

 क्षेत्रों  में  बढ़ती  हुई  क्षमता  की  सामथिक  समीक्षा  पर  श्राधारित  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय

 के  उन  एककों  की  जो  निर्धारित  समय  में  डिलीवरी  नहीं  दे  पाते  उनकी  एक  सुची  तयार  की

 जाती है  ।

 दस  प्रकार  के  चूक  करने  वाले  एककों  के  बारे  में  कार्रवाई  करना  इस  पर  निर्भर

 करता  है  कि  क्या  ये  एकक  श्रपने  श्राप  में  णत  उत्तरदायी  हैं  अथवा  विलम्ब  श्रौद्योगिक  सम्बन्धों

 बिजली  की  कटौती  एवं  अपरिहार्य  निविष्ट  संबंधी  रुकावटों  श्रादि  जेसे  कारणों  से  eat  है  किसी

 भी  हालत  में  तकनीकी  विकास  का  महानिदेशालय  इस  प्रकार  के  एककों  पर  कड़ी  निगरानी  रखता

 है  तथा  इस  तरह  के  प्रभावी  मानीटरिंग  करने  से  विलम्ब  को  कम  करने  में  उसका  पर्याप्त  योगदान  है  ।

 aaa  के  रूप  में  कुछ  एककों  को  एक  में  रखा  गया है  जिनकी  कड़ी  मानीटरिंग

 जाती  है  तथा  जहां  श्रावद्यक  होता  है  एककों  को  सहायता  भी  प्रदान  की  जाती  हैं  समस्या

 सूची  से  इन  एककों  को  हटाने  से  पुर्व  उनके  विगत  कायें  को  भी  देखा  जाता  है  ।

 कर्नाटक  में  कागज  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  श्रमरोको  फर्म  से  करार

 6155.  श्री  ए०  शार ०  बद्री  नारायण  :  पया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ate  सरकारी  शौर  TT-ATHTY  कारखानों  में  कागज  का  कुल  कितना  उत्पादन

 क्या  कर्नाटक  सरकार  की  संयुक्त  क्षेत्र  में  स्थित  एक  कंपनी  मसूर  मिल्स  लिमिटेड

 ने  aaa  कागज  परियोजना  के  विस्तार  के  लिए  अमरीकी  फम  से  करार  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  शौर

 क्या  ae  डी «७  सी «७  झाई ०  की  कम  ब्याज  दर  की  ऋण  योजना  को  कागज  मिलों

 बर  भी  लागू  किया  जायेगा  जिससे  झ्राधुनिकीकरण  के  कारण  वे  संकटग्रस्त  न  हो  जायें  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मों  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  वर्ष  1978  में  देश

 में  कागज  तथा
 कागज

 के  गत्ते  का  कुल  उत्पादन  10  लाख  मी ०  टन  था  |

 (=)  तथा  मेसस  मंसूर  पेपर  मिल्स  ने  अपने  श्रसरवबारी  कागज  परियोजना  के  संबंध

 में  मेससं  कैमिकल  qa  से  3  करोड़  50  लाख  अमरीकी  डालर  का  ऋण  लिया  है  इस

 ऋण  का  उपयोग  TAIL  कागज  परियोजना  के  लिए  sara  किए  जाने  वाले  उपकरणों  का

 नियोजन  करने  के  साथ-साथ  Maa  कागज  संयंत्र  के  निर्माण  कायं  पर  ala  वाली  लागत  के  कुछ

 भाग  की  पूर्ति  करने  तथा  मिल  की  विद्यमान  सुविधाझों  को  इष्टतम  बनाने  के  लिए  किया  जाना  है  ।

 मैसूर  पेपर  मिल्स  ने  भी  लुगदी  उपस्करों  का  gata  करने  के  लिए  य०  एस०  To  की  मसस  बेकर

 कंपनी  के  साथ  एक  करार  किया  है  |

 कागज  उद्योग  का  श्राधुनिकीकरण  करने  के  लिये  रियायती  वित्त  व्यवस्था  करने  की

 झावइ्यकता  स्वीकार  की  नईं  है  परन्तु  इस  संबंध  में  ब्यौरा  अभी  तक  तेयार  नहीं  किय

 टेप  रिकार्डों  के  निर्माण  क  लिए  ATaTa

 6156.  थ्री  कण  मालनता  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 (  शक

 उद्योग  द्वारा  गत  दो  aat  के  दौरान  टेप  frmrezt  के  निर्माण  के  लिए  श्रायात  किये

 गये  उप-साघनों  के  मूल्य  का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 क्या  इसी  श्रवधि  में  उद्योग  को  कोई  नकद  प्रोत्साहन  श्रोर  संप्रति  ई०

 लाइसेंस  दिये  गये  थे  ?

 रक्षा  मंत्रालय  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  तथा

 mara  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दिल्‍ली  में  डकतों  द्वारा  उत्पात

 6157,  श्री  के  ०  मालन्ना  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1979  के  टाइम्स  श्राफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  इस

 समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  दिल्‍ली  में  सेंध  लगाने  के  उपकरण  तथा  घातक  हथियारों  से

 नैस  10  डकत  कालकाजी  डाकघर  में  घस  गये  थे ग्रौर  लगभग  2400  रुपये  नकद  तथा  हाथ  की

 घड़ियों  का  एक  ora  लेकर  चम्पत  हो  गये  थे  श्रौर  10  सशस्त्र  श्रादमियों  ने  नरेला  क्षेत्र  के  कुरनी

 गांव  में  एक  मकान  पर  छापा  मारा  श्रौर  कार  में  सवार  तीन  श्रज्ञात  सशस्राधारियों  ने  हरिनगर

 में  तथा  लिबर्टी  सिनेमा  के  समीप  दो  मदर  डेरी  डिपुग्नों  के
 वितरकों  को  लूट  लिया

 क्या  उपरोक्त  घटनाश्रों  की  कोई  जांच  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ale  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  so

 :  जी  हां,श्रीमान ।

 तथा  दो  मामले  भा०  Zo  Fo  की  धारा  395/397  के  AANA  To  To  रि०  स०

 308  दिनांक  7-3-79  थाना  कालका  जी  श्रौर  भा०  नभ  To  की  घारा  395  के  प्रधीन  मामला  Te

 qo  रि०  सं०  47  दिनांक  7-3-79  थाना  नरेला  में  क्रमण  कालकाजी  श्रौर  नरेला  क्षेत्रों  में  हुई

 घटनाश्रों  के  संबंध  में  ag  किये  गए  हैं  ।  इन  दोनों  मामलों  की  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  श्रौर

 ग्रभियु क्त  व्यक्तियों  are  घुराई  गई  संपत्ति  को  बरामद  करने  के  सभी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  st

 मामले  भा०  द्०  सं०  की  घारा  392/54  के  झ्रघीन  प्र०  सु०  रि  स०  138  दिनांक  5-3-1979  aa

 जनकपुरी  भाण०  द  स०  की  घारा  392/342  के  To  Ao  fro  सं०  144  दिनांक

 6-3-1979  थाना  श्रोरिजनल  रोड  में  ने  22-3-1979  को  हरिनगर  श्रौर  लिबर्टी  सिनेमा  के

 निकट  मदर  डेरी  डिपो  में  हुई  लूटपाट  के  संबंध  में  दज  किए  गए  हैं  ।  दक्षिण  जिला  पुलिस  ने  छः

 कुख्यात  लुटेरों/डाकुझ्ों  के  एक  गिरोह  को  गिरपतार  किया  जिन्होंने  उपयुक्त  दोनों  स्थानों  पर

 मदर  डेरी  मिलक  डिपो  में  किए  श्रपराधों  को  स्वीकार  कर  लिया  उनसे  मिल्क  बूथों  से  चुराए  गए

 feat  बरामद  कर  लिये  गए  हैं  ।  श्रागे  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 बुनाई  aaitat  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियां

 6158.  श्री  दयाराम शाक्य  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बुनाई  मशीनों  का  निर्माण  करने  वाली  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  श्रौर  क्या  ये
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 नियां  सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  शौर  प्रत्येक  वष  इनमें  से  प्रत्येक  कंपनी  द्वारा  बनाई  जा  रही  ऐसी  मशीनों

 की  संख्या  कितनी

 is ्य क्या  बुनाई  मशीनों  की  मांग  बहु  श्रचघिक  है  ओर  ये  कंपनियां  उन्हें  काले  बाजार  में

 बेच  रही

 क्या  मांग  प्रधिक  होने  के  कारण  इन  कंपनियों  ने  गत  दो-तीन  वर्षों  के  दौरान  उनकी

 कीमतें  दुगनी  कर  दी  श्रौर

 यदि  उपरोक्त  भाग  श्रौर  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  है  तो  सरकार

 का  विचार  इन  मशीनों  को  सरकारी  क्षेत्रा  में  बनाने  का  है  श्रथवा  उनकी  कीमतों  पर  नियन्त्रण  करने

 का  है  ate  इन  मशीनों  की  लागत  तथा  विक्ती  मुल्य  का  पता  लगाने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्राभा  :  tad  सीमेक  ग्रुप

 (
 प्रा»  मेससं  गुप्ता  इंजीनियरिंग  बम्बई  तथा  मैससं  मेटलवेग  प्रा०

 घण्डीगढ़  बुनाई  मशीनों  का  निर्माण  करते  हैं  तथा  उनके  उत्पादन  क्री  सूचना  देते  हैं  ।  1978

 के  दौरान  उनके  द्वारा  BAT:  14134,780  तथा  110001  बुनाई  मशीनों  का  उत्पादन  किया  गया

 था  ।  इन  यूनिटों  के  श्रतिरिक्त  लघु  क्षेत्र  में  भी  कुछ  एकक हैं  जिनके  बारे  में  बताया  गया  है  कि  वे

 garg  मशीनों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  ये  सभी  एकक  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं  ।

 तथा  बुनाई  मशीनों  की  मांग  बढ़  रही  है  ।  पिछले  चार  वर्षों  में  सीमेक  बुनाई

 मद्दीन  माडल  की  कीमत  घीरे-धीरे  दुगुनी  हो  गई  है  ।  मसस  सीमेक  ग्रुप  एक  दूसरे

 मॉडल  का  भी  निर्माण  कर  रहे  जो  इसकी  तुलना  में  सस्ती  है  ।  मांग  की  तुलना  में  उत्पादन  कम

 होने  के  कारण  लोकप्रिय  बुनाई  मशीनों  की  ofaa  कीमतें  लिये  जाने  की  foge  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  बुनाई  के  निर्माण  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  उत्पादन  में

 बुद्धि
 तथा  कोमतें  कम  करने  के  उद  शय  से  मामता  प्रमुख  मससं  सीमेक  जिनके

 उत्पाद  aaa  सिंगर  सिलाई  मशीन  कंपनी  द्वारा  बेचे  जाते  के  साथ  उठाया  गया  है  ।  इन  मशीनों

 को  उपजब्धता  में  वृद्धि  करने  की  दुष्टि  से  इन  मशीनों  का  निर्माण  करने  के  लिये  अन्य  एककों  को

 सद्दायता  प्रदान  करने  के  लिए  भी  उपाय  किए  गए  हैं  ।  एक  से  ofan  एकक  द्वारा  उत्पादन  में  वृद्धि

 करने  से  बढ़ती  मांग  की  जायज  मूल्यों  पर  पुति  का  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  ।

 सी०  श्रार*  पी०  एफ०  के  जवानों  को  टाइम  स्केल  पदोन्नति  दिया  जाना

 6159,  श्री  दयाराम  झाक्य  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सी ०  श्रार०  पी०  एफ०  के  जवानों  को  टाइम  स्केल  पदोन्नति  देने

 सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।

 wet  नहीं  उठता  ।
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 AI-ACTHTU,  TT-ATHT  श्रौर  सरकारी  क्षेत्रों  A  भ्राथिक  सबक्षण

 6160.  श्री  दया  राम  दाकय  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  गे-परकारी  ate  सरकारी  क्षेत्रों  में  ग्राधिक

 पर  विकास  करने  के  बारे  में  कोई  ्रध्ययन  किया  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  :  तौर  कोई  विशिष्ट

 Teg  नहीं  किया  गया  है  ।  तथापि  देश  की  समग्र  भ्रथ-व्यवस्था  के  निष्पादन  ate  निजी  तथा

 सरकारी  क्षेत्रों  की  वृद्धि  को  वार्धिक  बजट-पुे  अधिक  सर्वेक्षण  जो  संसद  के  सम्मुख  हर  ag

 प्रस्तुत  किया  जाता  wat  बेक  की  gar  श्र  वित्त  से  संबंघित  वार्षिक  रिपोर्ट  में  तथा  योजना

 झायोग  द्वारा  किए  जाने  वाले  पंचवर्षीय  श्रौर  वार्षिक  योजना  दस्तावेजों  में  जाता है  ।

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  भी  राष्ट्रीय  लेखा  निजी  अर  सरकारी  क्षेत्रों  में  श्रांत रिक

 बचत  we  पूजी  निर्माण  के  श्रनुमान  से  संबंधित  एक  वार्षिक  दवेत-पत्र  भी  प्रकाशित

 करता  है  |

 वर्ण  1979-80  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  प्रस्तुत  योजनाएं

 6162,  ft  दुर्गा  चन्द :
 शी  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्रल्लूरी  :  कया  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  वर्ष  1979-80  के  लिए  योजना  झायोग  को  प्रस्तुत  योजनाओं

 का  परिव्यय  सहित  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  राज्य  को  ag  1979-80  के  लिए  योजना  grata  द्वारा  स्वीकृत  परिव्यय

 सहित  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 राज्यों  की  योजनाओं  को  स्वीकृत  करने  के  बारे  में  योजना  श्रायोग  में  कसौटी

 अपनाई  जाती

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  की  योजनाश्रों  में  भारी  कटौती  की  गई  awk

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  बारे  में  इस  संबन्ध  में  व्यौरा  कया  है  we  इसके  कया

 कारण  हैं  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  HATE CAA )  :  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपनी

 वार्धिक  योजना  के  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करने  में  दिए  गए  परिव्ययों  के  स्कीमवार  ब्योरे  बहुत  बड़  हैं

 हरेक  राज्य  योजना  में  सेकड़ों  श्रलग-ग्रलग  स्कीमें  एक  प्रइन  के  उत्तर  की  परिधि  में  उनके

 प्रस्तावों  के  ब्यौरों  को  करना  साध्य  नहीं  है  ।  इसलिए  संलग्न  विवरण  में  राज्यों  द्वारा

 वित  कुल  योजना  परिव्यय  बताए  गए  हैं  ।

 से  राज्य  योजना  afreqay  को  राज्यों  के  साथ  faart-fana  करने  के  बाद

 भ्रन्तिम  रूप  दिया  गया  है  ।  योजना  झौयोग  द्वारा  यथानुमोदित  कुल  राज्य  योजना  परिव्ययों  की

 धनराशि  5655,78  करोड़  रुपये  है  ।  क्षेत्रगत  परिव्यय  राज्यों  द्वारा  योजना  बजट  में
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 बताए  जायेंगे  संसाधन  राज्यों  की  ग्रावइ्य  कताश्ों  भोरे  तथा  कार्यान्वय ब

 क्षमतात्रों  सहित  सभी  सम्बन्धित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  परिव्यय  निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।

 faa

 न््ट्गा  त्सा नान  राज्य  नाम  राज्य  सरकार  द्वारा

 स०  प्रस्तावि
 न्य Aq  1979-80

 के  लिए  परिव्यय

 श्रांध्य  प्रदेश  57076

 अझसम  25652

 बिहार  59964

 गुजरात  46700

 हरियाणा  23152

 हिमाचल  प्रदैश  11098

 जम्मू  कदमीर  16800

 8,  कर्नाटक  48613

 केरल  37400

 10  मध्य  प्रदेश  53535

 11,  महाराष्ट्र  86699

 12  मणिपुर  5777

 13  मेघालय  5928

 14  नागालैंड  5650

 15  उड़ीसा  39960

 16  पंजाब  26057

 17  राजस्थान  49105

 सिक्किम  2079 18

 19  तमिलनाडु  36290

 20  त्रिपुरा  5519

 उत्तर  प्रदेश 21,  126849

 22,  पश्चिम  बंगाल  53072
 नट

 जोड़  :  82975
 ——--—

 माचिस उद्योग  का

 6163.  et  दुर्गा  चन्द  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  सरकार  का
 विचार  माचिस  उद्योग  को  कुटीर  तथा  घरेलू  उद्योग  क्षेत्रा  को

 ध्रन्तरित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  कब  तक  अन्तरित  किया

 इससे  कितनी  रोजगार  क्षमता  ग्रौर

 (=)  माचिस  उद्योग  में  लगे  बहुराष्ट्रीय  तथा  बड़े  श्रोद्योगिक  गृहों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बों  प्रसाद  :  तथा  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  के  कार्यकारी  दल  जिसने  2.12.1978  को  सरकार  को  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 कर  दिया  सिफारिश  की  है  कि  सेफ्टी  माचिस  उद्योग  के  उत्पादन  की  mea  क्षेत्रों  के  लिए  सीमा

 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  तथा  केवल  ग्रामीण  उद्योग  क्षेत्र  में  अतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न  की  जानी

 चाहिए  ।

 यह  कार्य  श्रागामी  मांग  कायंक्षमता  ae  ग्रामीण  उद्योग  क्षेद  में  प्रगामी  विकास

 क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  प्रावस्थाबद्ध  तरीके  से  हाथ  में  लिया  जाएगा  |

 कार्यकारी  दल  ने  ग्रनुमान  लगाया  हे  कि  कुटीर  माचिस  उद्योग  में  रोजगार  जो  ्

 1977-78  में  0.24  लाख  व्यक्ति  हैं  उससे  बढ़  कर  TT  1982-83  में  1.67  लाख  ब्यक्ति  हो  जायेगा

 माचिस  उद्योग  में  लगी  हुई  केवल  मंससं  विमको  लिमिटेड
 ही  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  है  ।

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  निर्माण  क्षेत्र  से  जूता  उद्योग  को  लघु  एककों क

 निर्माण  क्षेत्र  में  लाया  जाना

 6164.  शी  दुर्गा  चन्द  :  कया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जूता  उद्योग  को  पूरी  तरह  कुटीर  ग्रौर  क्षेत्र  में  लाने  के  लिये  कोई

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  उद्योग  को  कब  तक  श्रन्तरित  किया  जायेगा ;

 इससे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  Waa HT  सम्भाव  ना  हैः

 ऐसी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ake  बड़े  श्रौद्योगिक  गृहों  के  नाम  क्या  हैं  जो  जूता  उद्योग

 में  लगे  हुए  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्रों  जगदम्बी  प्रसाद  araa )  :
 जी  नहीं  ।

 से  प्रदन  ही  नहीं

 एकाधिकार  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  व्यवहार  भ्रघिनियम  के  श्रन्तगंत  पंजीकृत  तथा

 40  प्रतिशत की  गेर  निवासी  इक्विटी  वाली  एक  कम्पनी  ध... मसस  बाटा  इण्डिया  लिमिटेड  तथा

 एकाधिकार  प्रतिबन्घात्मक  व्यापार  व्यवहार  श्रधिनियम  के  भ्रन्तगंत  qsitea  एक  कम्पनी  aad

 करोना  साहू  कम्पनी  लिमिटेड  जूता  उद्योग  में  लगी  हुई  हैं  ।

 आराई ०  ए०  एस०  afentfzat  के  बच्चों  का  ake  To  एस०  कंडर  में  धराना

 6165.  eft  विजय  कुमार  एन०  :  कया  गृह  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है
 कि

 गत  दस  वर्षों  में  श्राई०  ए०  एस०  शभ्रधिकारियों  के  पुत्रों  श्रौर

 पुत्रियों  की  ago  ए०  एस०  केडर  ग्राने  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  श्रौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  का्यवाही  करने  का  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  न्याय  ate  कंपनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  एस  ०
 डी

 ०

 भोर  झाई ०  ए०  एस०  संवर्ग  में  प्रवेश  पाने  वाले  श्राई०  ए०  Uqe  अधिकारियों

 के  लड़कों  झ्र  लड़कियों  से  संबंघित  कोई  सांख्यकीय  सुचना  सरकार  नहीं  रखती  ।  संघ  लोक  सेवा

 sar  द्वारा  प्रतिवष  ली  जाने  वाली  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  झादि  परीक्षा  भारत  के  सभी

 नागरिकों  के  लिए  खुली  चाहे  उनको  जन्म  स्थान  श्रथवा  निवास  स्थान

 कुछ  भी  ७०७, कपों  न  बरात  कि  वे  झ्रायु  शेक्षिक  aga  आदि  के  सम्बन्ध  में  पात्रता  की

 निर्घारित  शर्ते  पूरी  करते  हों  ।  श्राई०  ए०  एस०  अ्रघिकारियों  के  जो  ga  ate  पुियां  पादता  को

 निर्धारित  दात  पूरी  करते  हैं  वे  श्रायोग  द्वारा  ली  जाने  बाली  खुली  प्रतियोगिता  परीक्षाओं  में  बैठने

 के  लिए  sara  नहीं  होत ेहैं
 ।  भारतीय  प्रशासनिक  सेबा  में  नियुक्ति  के  प्रयोजन  ag  उन्हें  भी

 बट्टी  श्रवसर  प्राप्त  हैं  जो  कि  भारत  के  अन्य  नागरिकों  को  प्राप्त  हैं  ।

 शक्ति  चालित  कर्घा  उद्योग

 6166,  श्री  धर्मवीर  वद़िष्ठ  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने

 शक्ति  चालित  करघा  उद्योग  का  व्यापक  झध्ययन  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  ए  जैंसी  कि

 हाल  में  प्राककलन  समिति  ने  सिफारिश  की

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारत  सरकार  ने  विद्युत

 करघा  उद्योग  का  व्यापक  श्रघ्ययन  करने  के  लिए  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिदा  को  मान  लिया

 है  ।  विचारां  विषय  a  समिति  की  संरचना  को  भ्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 संगठित  क्षत्र  में  रोजगार  में  कसो

 6167,  Mt  धर्मवीर  afares  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  की  वृद्धि  दर  में  निरन्तर  कमी  हुई  है  और  यह

 1976-77  में  2.5  प्रतिशत  रह  गई  है  जबकि  1972-73  में  4.1  प्रतिशत

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  श्रौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  1972-73  से  1976-77  के  दौरान  रोजगार  वृद्धि  दर  उसी

 safe  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  र  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  वृद्धि  की  दर  से  कम

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :  से  1970-71

 से  1977-78  की  श्रवषि  का  संगठित  क्षेत्र  का  कुल  राष्ट्रीय  शभ्रौद्योगिक  उत्पादन  तथा

 रोजगार  में  वृद्धि  की  दर  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है
 ।

 इससे  पता  चलता  है
 कि

 इस  प्रवधि
 के  दौरान  संगठित  क्षेत्र  में  रोजगार  की  बढ़ोतरी  में  उतार-चढ़ाव  रहा  ।  यह  1971-72  में  लगभग

 3,4  प्रतिशत  1972-73  में  लगभग  3.4  afar  की  वृद्धि  हुई  भौर  1973-74  में  24  प्रतिशत

 की  कमी  झाई  ।  1977-78  के  श्रनन्तिम  श्रांकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  इस  वर्ष  रोजगार  में  वृद्ध
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 की दर  फि  र  बढ़  कर  3.4  प्रतिशत  हो  गई
 ।

 संगठित  क्षेत्र
 में  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  abana

 उत्पादन  तथा  रोजगार  में  प्रतिबषष  के  उतार-चढ़ाव  में  कोई  निकट  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 विवरण

 कुल  राष्ट्रीय  भझौद्योगिक  उत्पादन  तथा  रोजगार  को  तुलनात्मक  विकास  दर

 ay  1970-71  के  मूल्यों  )  संगठित  क्षेत्र

 1970=100  में  रोजगार (  कुल  राष्ट्रीय

 उत्पादन  के  ध्रनुसार

 arena

 उत्पादन

 1971-72  4.6  48  3.4

 1972-73  1,1  4.0  4.1

 1973-74  5.0  2.2  2.4

 1974-75  0.8  2.6  2.0

 1975-76  8.9  6,0  2.7

 1.6 1976-77  9.5  2,7

 1977-78  7,2  3,9
 मा  are  eee

 टिप्पणी :  भ्रथंव्यवस्था  के  संगठित  क्षेत्र  में  जबकि  25  या  उससे  श्रघिक  व्यक्तियों  को

 रोजगार  देने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  संस्थान  व  निजी  क्षेत्र  के  गेर-कृषि  संस्थान

 केन्द्र  frzaTt  स्थानों  को  प्रधिनियम  1959  के  उपबन्धों  के  aya  भराते  हैं

 लेकिन  10-24  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  वाले  निजी  क्षे्र  के  गर-कृषि  संख्यान  स्वैच्छिक  श्राघार

 पर  इस  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  ae  हैं  ।

 स्रोत  :  वित्त  भारत  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  श्राधिक  सर्वेक्षण  1978-79.

 एटलस  aga  इंडस्ट्री  को  क्षमता  का  विस्तार

 6158,  थी  धर्मवीर  बदिष्ठ  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  एटलस  साइकिल  इंडस्ट्रीज  एदिया  में  साइकिल  बनाने  वाला  सबसे  बड़ा

 कारखाना  &  तथा  उसने  विस्तार  ate  विविधीकरण  की  योजना  तेयार  की  यदि  तो

 उसका  स्वरूप

 उपयु क्त  मामले  में  दिये  गये  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  का  ब्यौरा  कया

 इसकी  साइकिल  उत्पादन  की  वतंमान  aoa  क्षमता  कितनी  है  तथा  प्रतिवर्ष  कितनी

 साइकिलों  का  निर्यात  किया  जाता  है  तथा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  afore  की  जाती  है  ?

 a

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sit  जगदम्बी sara
 :

 तथा  (a)  मसस

 fe  एटलस  साइकिल  इंडस्ट्रीज  जो  देश  में  साइकिल  के  प्रमुख  उत्पादकों में
 से
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 एक  के  पास  प्रतिवर्ष  7  —_- ATA -TATZ  साइकिल  बनाने  का  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  है  ।  प्रतिवर्ष  3

 लाख  तयार  साइकिलें  बनाने  हेतु  पर्याप्त  विस्तार  के  लिए  1978  में  उन्हें  एक  rare  भी  स्वीकृत

 किया  गया  2  |

 भपेक्षित  जानकारी  नीचे  दी  गई  है  :

 (1)  संगठित  क्षेत्र  में  तयार  साइकिलें  बनाने

 के  लिए  विद्यमान  भ्रधिष्ठापित  क्षमता  :  38.07  लाख  प्रतिवर्ष

 (2)
 साइकिलों  का  निर्यात  :

 सख्या
 नयन

 श्रजित  विदेशी  मुद्रा

 लाखों में  )  रु०
 में  )

 नल छवाडा  ————  ना  अ

 1973-74  80  169-92

 1974-75  1.75  376-57

 1975-76  Let 24
 618,00

 1976-77  2.70  624.00

 ग्रामोद्योग  द्वारा  रोजगार  की  व्यवस्था

 6169.  थी  धमंवीर  बदिष्ठ  :  गया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  खादी  ग्रामोद्योग  द्वारा  1979  तक  कुल  कितना
 प्रत्यक्ष

 रोजगार

 sera  किया  तथा  war  योजना  के  पहले  वर्ष  के  दौरान  खादी  ग्रामोद्योग  के  लिये  बजट  में  क्या

 sara  की  श्रौर

 वर्ष  1977-78  झर  1978-79  के  दौरान  खादी  ग्रामोद्योग  का  कुल  उत्पादन

 कितना है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  झभी  यद्यपि  क्षेत्रीय

 अभिकरणों  से  संक्षिप्त  sips  प्राप्त  होने  फिर  ae  agar  लगाया  गया  है  कि

 1979  तक  खादी  में  10.41  लाख  व्यक्तियों  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  में  16.23  लाख
 व्यक्तियों  को

 कुल  रोजगार  प्रदान  किया  गया  था  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  विकास  के  बारे  में  ae  1978-79  के  बारे  में  as  1978-79 के

 बजट  प्रावधानों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 बीच  gies  लाख  to

 खादी  अनुदान  1100,00

 500,00 ग्रामोद्योग  अनुदान

 खादी  ऋण द्ट्न  2775.00

 ग्रामोद्योग ऋण  1225,00

 1000,00 ऋण  पर  ब्याज  के  लिए  राजस  हायता
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 प्रमा
 की  व्यय  49}

 नवा  845.20
 पिछले ऋण

 भवन  निर्माण

 घी श्रय्िम न्या "अदा मणय्ज

 10,00

 (&  त्पाद
 ren  के  प्राकड़  नौचे  दिए

 गए

 हं

 ेम erat

 (mies  करोड  रुप
 थों

 ः  64.89  192.54 1977-78  2  स

 1978-79  )  76-60  213,36

 a

 सूती  कपड़ों  पर  पर  को  मोहर

 6170.  sit  Sac  लाल  गप्त  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  भरेंगे  किः

 वज्ञानिक सभी  सूती  कपड़ों  पर  पर  की  मोहर  लगाने  के  कि

 कामू  ला
 के

 बिना  कपड़ों  पर  केवल  पर  मूल्यਂ  श्रौर  शुल्क  को  मोहर  क्यों  लगाई
 ताती  हिए

 ह
 सरकार

 को  इस  बात का  पता है  कि  कुछ  उद्योगपतियों  द्वारा  पर
 र  मूल्य

 भ

 को  म  हर  मनमाने  प्राघार  पर  लगा  दी  गई

 ह
 सूती  कपड़  पर  उपभोक्ता  मूल्य  को  मोहर  क्यों  नहों  लगाई

 Tit wgruraz ो प्राप्त DRAaeat  पर मोहर  लगाने  की
 वतंमान  नीति

 के
 विरोध

 में
 सरकार

 कि

 सरकार
 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 a
 क्या  यह  सच

 है  कि  सरकार  जनता
 को

 काफी  समय से  aE  BRAT
 तरी

 रही  है

 कि
 a

 चत  उध्ययन  करके  इस  मामले  की  जांघ  की  शभ्रोर

 यदि  तो  aa  तक  इस  बात  पर  कोई  कार्रवाई  न  करने  के  क्या  क
 és

 उद्योग  गन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Tt  जगवम्बी  प्रसाद
 से  ै

 a

 ह श

 मय  प्रचलित मूल्य  छापने  की  योजना  में  कपड़े  के  प्रत्येक  मीटर  पर
 कारखाने

 से
 निकलते  समय

 ग
 मुल्य  तथा  उत्पादन  शुल्क  छापने

 की  परिकल्पना की  गई  है  ।  यह  योजना  कपड़े के  हर  मी

 पर  श्रनवायं  रूप  से  श्रघिकतम  खुदरा  मुल्य  छापने  की  योजना  के  स्थान  पर  चाल  की  TE  थी  ।  चंकि
 थ

 wan  मिलें  श्रनावइ्यक रूप  से  भ्रघिक  मूल्य  छाप  रही  थीं  तथा  जनता  ने  देश  में  किसी  प्रकार  की

 थ  बिक्री
 के

 समय  अधिकतम खुदरा  मूल्य  को  निर्धारित  खुदरा  मूल्य  के  समान ही  मानना  शुरू  कर

 दिया  पहली  योजना  श्रसंतोषजनक पायों  गई  थी  ।  वतंमान  योजना  के  श्रन्तर्गत  उपभोक्ता

 कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य  तथा  उत्पादन
 पगा

 वि

 ग ल-भाव करने  की  शक्ति  का  उपयोग कर  सकते  हैं  ।  कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य

 ator  मूल्य  की  विविधता  को  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रसंगत  नहीं  ठहराया ज

 ee  वि
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 बला

 है  कि  og  विक्रय  के  श्राघार  पर  सभी  वस्तुझों  का  होना  श्रावश्यक  नहीं  हैं  ।  लिमन  की

 जटिलता  को  ध्यान  में  रखते  वर्तमान  में  प्रचलित  योजना  विकल्पों  की  ater  उपभोक्ता  को

 श्राघिक  सुरक्षा  प्रदान  कर  सकेगी  |

 wearer  दुर्गापुर  झ्ादिवासी  क्षत्र  के  विकास  क  लिए  योजना  में  धनरादझि  नियत

 किया  जाना

 6171.  भी  होरा  क्या  atsatat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  बसवाड़ा-दुर्गापुर  श्रादिवासी  क्षेत्र  में  विकास  कार्यों  के  लिये  केन्द्र  की  wat

 बंचबर्षीय  योजना  में  घनरादि  नियत  की  गई  है

 यदि  तो  कितनी  घनराशि  नियत  को  गई  है  ate  यह  किन  मदों  पर  खच  को

 wait  झ्र

 (7)  क्या  इस  सम्बन्घ में  एक  ब्योरेवार  सभा  पटल  पर  रखा  जायगा ate  यदि

 तो  इसके कारण  |
 ?

 योजना  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो
 से

 में  जनजातीय  बहुलता  वाले  क्षेत्रों  के  लिए  एक  उप-योजना  कार्यान्वित की  जा  ter  है  बसवाड़ा

 दुर्गापुर  जनजातीय  क्षेत्र  इस  उप-योजना  में  शामिल  हैं  इस  उप-योजना  क्षेत्रों  में  विकास

 की  वित्त-ब्यवस्था  मुख्य  रूप  से  राज्य  योजना  में  क्षत्रगत  afzeqay  से  की  जाती  है  तथा  केन्द्रीय

 कार्यक्रम  शरीर  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रयत्न  में  अनुपूरक  सहायता  प्रदान  करते  हैं  ।  1978-

 के  लिए  राजस्थान  की  पंचवर्षीय  योजना  को  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  अभी  श्रंतिम  रूप

 दिया  जाना  है  ।  योजना  में  जनजातीय  क्षेत्रों  के  लिए  केन्द्रीय  परिष्ययों  का  अझ्रावटन  तय  किया  जा

 रहा  हैं  ।

 नमक  उपकर  बोड़  का  गठन

 6172,  सावलंकर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  का  विचार  नमक  उपकर  are  गठित  करने
 का  है

 यदि  तो  कब  शर  किस  प्रकार  ake  उसके  निदेश  पद  कया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  az

 क्यां  गुजरात  सरकार  ने  इस  संबंध में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई
 प्रस्ताव  भेजा है

 पदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  ब्यौरा  ब्या  है  ate  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( staat  श्राभा  :  से
 नमक

 प्राय  की  उद  दयपूर्ण  तथा  वैकल्पिक  उपयोगिता  का  सुनि्चय  करने  के  लिए  सरकार  ने

 नमक  उपकर का  गठन  करने  के  लिए  समय-समय  पर  उनके  द्वारा  दिये  गये  प्रस्ताव  को  जून

 1978  में  दुहराया  ।  राज्य  सरकार  को  सूचित  गया  था  कि  नमक  उद्योग  के  लिए  उच्च

 स्तरीय  संवीक्षा  समिति  नियुक्त  की  जो  wer  कार्यों  के
 साथ-साथ  नमक  उपकर  को  एकत्र
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 करने  तथा  उसकी  उपयोगिता  से  संबंधित  मामलों  पर  विचार  करेगी  |  उच्च  स्तरीय  नमक  जांच

 समिति  1978  में  नियुक्त  की  गई  है  श्रौर  है  कि  वह  महीनों  के  झन्दर

 fens  प्रस्तुत  कर  देंगी  ।

 परमाणु  बिजली  घर  स्थापित  करने  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 6173,  प्रो ०  पी०  जो  मावलंकर  :  FAT  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  परमाणु  बिजली  घर  स्थापित  करने  के  लिए  स्थान  नियत

 करने  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  अरब  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  मोटे  तौर  पर  योजना  प्रौर  विशिष्ट

 स्थान  के  बारे  में  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  ak

 यदि  तो  इसके  कया  करण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय तथा  परमाणु  ऊर्जा  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  दोर  :  परमाणु

 ऊर्जा  श्रायोग  स्थल  चयन  समिति  के  प्रतिवेदन  का  श्रघ्ययन  कर  रहा  है  ।

 झर  1978-83  के  बर्षों
 की  पंच  वर्षीय

 योजना
 के  लिए  विद्यू/त

 उत्वादन  संबंधी  कार्यक्रम  तयार  करने  के  वास्ते  योजना  झायोग  द्वारा  ऊर्जा  मंत्रालय  के  झघीन

 गठित  कार्यकारी  aap  भी  देश  में  एक  नया  परमाणु  बिजलीघर  लगाने  के  प्रदन  पर  विचार  कर  रहा

 उसके  बाद  यह  मामला  सरकार  को  विचारार्थ  प्रस्तुत  fear  जाएगा  |

 नमक  जांच  समिति  के  Froarey

 6174,  Sto  पी०  जो०  मावलंकर  नया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  में  हिन्दुस्तान  साल्ट  ब वकक्‍्स  खाराघाट  को  भ्रघिकार  में  लेने

 के  बारे  में  नमक  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  है  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  उक्त  एकक  को  श्रघिकार  में  लेने  के  बारे  में  गुजरात

 राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  के  लिए  कायंवाही  कर  रही  यदि  तो  कसे  ake  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (sitet arat ane  :  नमक
 उद्योग  को

 समस्याओं  की  संमीक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  नमक  जांच  समिति  ने  सरकार

 को  भभी  तक  श्रपनी  रिपोर्ट  नहीं  दी  है  ।

 भोर  (7)  प्रश्न ही  नहीं  उठते  ॥

 पावरਂ  sites  से  ceri  लेख

 6175.  डा०  रामन्नो  fag  :  क्या  गह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिनाक  26  1979  के  टुडे  में  ट्राइबल  पावर  शीषंक  से

 प्रकाशित  लेख  की  श्रोर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  aaa  है  कि  कुछ  निहित  card  के  लोग  संबेदनशील

 संथालों  Hit  में  विद्रोह  की  भावना  भड़काने  में  सक्रिय  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गृह  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  (sit  धनिक  लाल
 :  सरकार

 ने  इस  लेख  को

 देखा  है  |

 जैसा  कि  इस  सदन  में  पहले  ही  कहा  जा  चुका  सरकार  के  विचार  में  यह  समय

 किसी  राज्य  के  पुनर्गठन  के  प्र  इन  पर  विचार  करने  के  लिए  श्रनुकूल  नहीं  है  ।

 सरकार  नहीं  समभती  कि  ऐसी  किसी  भ्रादंका  को  मानने  का  कोई  कारण  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता

 श्रापातस्थिति  के  दोरान  बिहार  में  पुलिस  के  साथ  मुठभेड़  में  मारे  गए  नक्सलवादी

 6176.  डा०  रामजी  fag  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मापातस्थिति  के  दौरान  बिहार  में  पुलिस  के  साथ  मुठभेड़ों  में  कितने  नक्सलवादी  मारे

 गए

 उनमें  कितने  व्यक्ति  झादिवासी  तथा  भनुसूचित  नातियों  के

 क्या  इस  प्राच्य  की  कोई  रपट
 श्ज  कराई गई  है

 कि  नक्सलवादियों  के
 नाम  में

 जातियों  के  कुछ  निर्दोष  व्यक्ति
 भी

 मारे  गए  यदि  तो  इस  पर  सरकार की
 प्रतिक्रिया  ak

 क्या  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल
 :  391

 (1)  भ्रनुसूचित

 (11)  भ्रादिवासी

 fagr  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  पास  ऐसी  कोई  feat  दंजें  नहीं  कराई

 गई थी

 ca  नहीं  उठता
 t

 उत्तर  प्रदेश  में  लघु  उद्योगों  को  लाइसस

 6177,  श्री  गंगा  भक्त  सिंह  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगें  कि
 :  कया  उत्तर

 प्रदेश  में  वष॑  1979-80  के  दौरान  उद्योगों  को  लाइसेंस  जारी  करने  के  मामले  में  बड़े  उद्योगों  की

 तुलना
 में  लघु  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (eit  जगदम्बी प्रसाद
 :  सरकार  द्वारा  जारी  कौ

 कई  श्रघिसूचना के  aga  लघु  श्रौद्योगिक  उपक्रमों
 को  उद्योग

 एवं
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 1951  के  लाइसेंस  उपबन्धों  से  छूट  दी  गई  है  ऐसे  उपक्रमों  को  लाइसेंस  जारी  करने  के

 बारे  में  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 मृत  सरकारो  कर्मचारियों  के  परिवार  के  सदस्यों  को  नौकरी  दिया  जाना

 6179.  sit  गँगा  wea  सिह  :  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1978-79  के  दौरान  ऐसे  कर्मचारियों  के  परिवार  के

 नो  सेवा  काल  में  मर  जाते  मानवीयता  के  श्राघार  पर  नौकरी  दी  भई  है  ग्रौर की  गई  कुल

 नियुक्तियों  में  कितने  प्रतिशत  नियुक्तियां  मानवीयता  के  arene  पर  की  गई  प्रौर

 क्या  सरकार  ने  मानवीयता  के  arene  पर  नौकरियां  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  कोई

 प्रतिद्तता  निर्धारित  की  है  ate  यदि  तो  कितनी  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  site  कम्पनी  e  मन्त्रालय  में  राज्य  भी  एस०  डो०

 qtfea )  :  सरकार
 ने  ऐसे  सरकारी  कर्मचारी  के

 पुत्र  /पुत्नी/।निकट  सम्बन्धी  को  भपने

 परिवार  को  द्ररिद्रता  की  हालत  में  छोड़कर  काय  करते  हुए  मर  जाता  श्रनुकम्पा  के  श्राघार  पर

 समूह  ग्गਂ  तथा  ग्रेडों  में  नियुक्ति  के  भर्ती  की  पद्धति  तथा  शरायु  झादि  में  ढील  दिये  जाने

 की  ब्यवस्था  की  है  ।  चू  कि  ऐसी  नियुक्तियाँ  किए  जाने  के  लिए  fafuea  मस्त्रालयों/विभागों  को

 दक्तियां  प्रत्यायोजित  कर  दी  गई  इसलिये  ag  विभाग  ऐसी  सूचना  मानीटर  नहीं  करता

 केवल  थोड़  से  ऐसे  मामलों  को  जहाँ  विशिष्ट  रूप  से  ऐसी  व्यवस्था  हो  गई

 इस  प्रकार  की  नियुक्तियों  के  लिए  कोई  प्रतिशतता  निश्चित  vet  है  ।  ऐसी  नियुक्तियां

 उन  नियुबितयों  के  साथ  जो  भ्नुसूचित  श्रनुसूचित  भूतपुर्वें  सेनिकों

 भ्रादि  के  लिए  किये  गये
 ग्रारक्षणों

 पर  को  जाती  किसी  भी  कलेन्डर  ay  से  कुल  रिक्तियों  के

 50%  से  श्रघिक  नद्दीं  द्ोनी  चाहिये  ।

 लघु  उद्योग  निगम  में  स्कूटरों  का  उत्पादन

 6180.  छोतू  भाई  गामित :  पा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  लघु  उद्योग  गुजरात  द्वारा  स्थापित  कारखाने  में  थोड़े  से

 स्कूटरों  का  उत्पादन  हुग्ना है  ।

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 go  कारखाने  को  लाइसेंस  जारी  करते  समय  कया  वार्षिक  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 गया  ्रौर

 क्या  इसके  लिये  निर्घारित  वार्षिक  लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिये  केन्द्रीय  सरक

 द्वारा  कोई  विशिष्ट  श्रनुदेश  दिए  गए  है  या  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  ( sitet carat argfa) ara  माईति  :  हां

 कम  उत्पादन के  लिये  बताए  गए  मुख्य  कारण
 इस  प्रकार हैं  :  प्रन्तिम  उपयोक्ता

 द्वारा  उत्पाद  को  खरीदने  में  कम  रुचि  रखना  frase.  परिणामस्वरूप  मांग  कम  हुई  भौर  उत्पादन  में

 कठिनाइयां  विदोष  रूप  से  कुछ  हिस्से  पुर्जों  alt  बाडी  पेनलों  की  सप्लाई  में  y
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 तथा  परियोजना  को  24,000  स्कूटरों  के  निर्माण  के  लिये  लाइसेंस  दिया  गया

 प्रावस्थाबद्ध  निर्माण  कार्यक्रम  1,200  स्कूटरों  से  प्रारम्भ  होना  है  ।  यह  राज्य  क्षेत्र  की  परियोजना

 है  ।  कन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  विशिष्ट  निदेश  नहीं  दिये  कंन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  का

 a  इन्डिया  बाडी  पेनलों  की  सप्लाई  करके  सहायता  दे  रहा  है  श्रौर  उत्पादन  स्तरों

 को  बनाए  रखने  के  लिए  यह  सहायता  जारी  रखी  जा  रही  है

 स्वाधीनता  सेनानियों  का  परिचय  (Z  इज

 6181,  श्री  ety  भाई  गामित  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  क्या  सरकार  ने  स्वाधीनता  सेनानियों  का  परिचय  इज  तयार  किया  ate

 यदि  तो  क्या  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।.

 TR  नहीं  उठता  ।

 वर्षा  1978-79  में  श्राबंदित  निधि  का  उपयोग

 6182-  श्री  ए०  के०  राय :  क्या  fasta
 तथा

 प्रौद्योगिकी  wat  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  इस  झोर  दिलाया  गया है
 कि  विज्ञान  विभाग  में  वर्ष  1978-79

 में  श्राबंटित  पुरी  निधि  का  उपयोग  नहीं  किया  गया

 थी at वर्ष  1977-78  झर  1976-77  में  स्थिति  कया  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  विज्ञान  श्र  प्रौद्योगिकी  में  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  सरकार  गलत  नीति  के

 कारण  ऐसा  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कायंवाह्दी  की  गई  है  ?

 विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिकों  विभाग  a  राज्य  सन्त्रीं  (sito  शेर
 :  जी  हां

 शौर  एक  विवरण  संलग्न  जिसमें  विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी  विभाग

 एस०  झ्ाई०  की  1976-77,  1977-78,  1978-79  वर्षों  के  लिए  श्रपेक्षित

 जानकारी दी  गई  विवरण  से  ae  देखा  जा  सकता  है  कि  सरकार  ने  इस  विभाग के  लिए  विगत

 दो  वर्षों  की  ster  1978-79  के  दौरान  झधिक  निधियों  का  श्राबंटन  किया  है  site  विगत  दो  वर्षों

 की  तुलना  में  1978-79  में  पूर्वानुमानित  व्यय  भी  gfaa  होगा  ।  1978-79  में  बजट  प्रावधान  के

 उपयोगीकरण  में  कमी  सरकार  की  किसी  गलत  नीति  के  कारण  नहीं  भ्रपितु  वितरण  में  इगित

 विदिष्ट  Tara fay  कारणों  से  हुई  थी  ।  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  ate  श्रन्तरिक्ष

 विभाग  से  भी  इसी  प्रकार  की  सुचना  एकत्र  की
 जा

 रही  हैं  श्रौर इस  सूचना के  प्राप्त  होने
 के

 उपरान्त  इसे  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  जाएए  |
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 विवरण

 विज्ञान  ale  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  लिए  1976-77,

 1977-78  ग्र  1978-79  के  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  बजट  प्रावघान  शर  उपयोग  में  लाई  गई

 निधियां
 में  लाई  जाने  वाली  निधियों  का  पूर्वानुमान  ।

 (  योजनागत  शौर  मोजनेतर  दोनो ं)
 रुपयों  मे ं)

 प्रावघान  arafaa «aaa बचत  बचत  क  गरूद  कारण

 wag

 1976-77  बर्ष  के  लिए  :

 78.93  76,97  1,96  We  Ho  vo,  जमशेदपुर  की

 शियम  परियोजना  को  चलाए  जाने  पर  कम

 ब्यय  का  होना

 le  एफ०  श्रार०  भाई०  घनवाद  में

 प्रायोगिक  संयंत्र  का  एक  नियमित  यूनिट  में

 परिवर्तन  |

 कोलम्बो  THAT  के  अस्तगंत  उपकरणों  का

 प्राप्त  न  होना  ।

 एक  aaa far  क्षेत्र  के  एकक

 एन०  झार०  डी०  ate  द्वारा  शेयर  पूजी

 बौर  ऋण  की  कम  श्रावइ्यकता होना  ।

 संविदाझों  को  भ्रन्तिम  रूप  प्रदान  किए  जाने

 में  हुई  देरी  के  कारण  सी०  एस «  आई ०

 Tite  में  श्रावइयक  भवनों  के  निर्माण  पर

 कम  व्यय  का  होना ॥

 1977-78  wa  के

 90.83  86,57  4.26  I  Glo  एस०  आई»  श्रार०  की  राष्ट्रीय

 द्वारा  राजस्व
 प्राप्तियों

 में

 वृद्धि ।

 सी०  एस «०  ध्राई०  श्रार०  प्रयोगशालाओं

 द्वारा  गत  ब्  के  श्रनुदानों  के  ्रघिशेषों  का

 भ्रागामी  वर्ष  में  उपयोग  करना  ।

 सी०  एस०  झाई»  श्रार०७  की  उन  नवीन

 नॉन
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 का  ठोस  रूप  धारण  कर

 जिनके  लिये  सांकेतिक  प्रावघान  किया

 गया  था  ॥

 4  नवीन  भ्रनुसंघान  योजनाश्रों  की  कम  संख्या

 में  स्वीकृति  श्रौर  सामान्य  श्रनुसंघान  निधि

 के  भ्रन्तगंत  चल  रही  योजनाओं  के

 निधियों  की  कम  श्रावश्यकता  |

 5  dle  एस ७  श्राई०  श्रार०  प्रयोगदालाओओं  में

 उपकरणों  का  प्रतिस्थापन  प्रदान  न  किया

 |  ]

 ब्यय  को  कम  करने  के  लिये  किफायत

 अभियान  का  लागू  किया  जाना  |

 1978-79  के  लिए  :

 100,32  91.0  -85*  8.473  1,  महासागर  विज्ञान  start  जलयान  के

 लिए  6  करोड़  रुपये  की  पहली  किस्त  का

 भ्रनूमानों  के  भुगतान  न  किया  योजना

 मनुसा  को  प्रभी  अंतिम  रूप  से  स्वीकार  किया

 जाना है  ।  भ्रनुसंघान  जलयान  के  एफ ०

 जार ०  जी०  ज जमन  से

 प्राप्त  किये  जाने  का प्रस्ताव  है  श्रौर  इस

 मामले  को  विभिन्‍न  अव स्थाग्रों  में  से

 गुजरना  जिनमें  ग्र्त  मंत्रालयीय

 श्रोस्टा  पी०  झाई ०  बी ०  श्र  सरकार

 की  स्वीकृति  प्राप्त  करना  भी  शामिल  है  ।

 पी०  श्राई०  बी०  ने  इस  परियोजना  को

 1979  में  स्वीकृति  प्रदाम  कर  दी

 थी  alt  इस  मामले  पर  सरकार  ट्वारा

 अग्तिम  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की

 प्रतीक्षा  है  ।

 एन०  शरार ७  एस०  ए०  के  लिए  संघीय

 म जमन  गणराज्य  (The  भ्रार०

 नीकी  सहायता  से  प्रप्त  उपकरणों  के  कम

 मूल्य  ate  उन  उपकरणों  पर  दिए  गए

 सीसा  शुल्क  में  कमी  द्वारा  बचतें  |
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 निस्सात  के  क्षेत्रक/क्षेत्रीय  केन्द्रों  के

 लिए  निधियों  की  कम  गप्रावव्यकता  1

 सी  एस०  श्राई०  श्रार०  की  राष्ट्रीय

 प्रयोगशालाय्रों  की  राजस्व  प्राप्तियों  में

 वृद्धि  ।

 सी ०  एस०  श्राई०  श्नार०  की  प्रयोगशालाश्रों

 द्वारा  विगत  वर्ष  के  श्रनुदानों  के  श्रधिशेष

 का  श्रागामी  वर्ष  में  उपयोग  |

 संविदाझ्रों  को  अंतिम  रूप  प्रदान  किये  जाने

 में  हुई  देरी  के  कारण

 के  झावासीय  भवनों  के  निर्माण  पर  कम

 व्यय  का  होना  t

 maa  संस्थाश्ों  )
 की  नवीन  योजनाओं

 का  ठोस  रूप  घारण  न  कर  जिनके

 लिये  सांकेतिक  प्रावघान  किया  गया  था  ।

 जमशेदपुर  के  प्रायोगिक

 संयंत्र  का  नियमित  एकक  के  रूप  में

 परिवतंत्र  ।

 संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  में  वायर '

 6183.  शी  जी०  वाई ०  कृष्णन

 थ्री  दलपत  fag  परस्ते  :  FAT  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  संघ  लोक  सेवा  श्रायोग  को  वर्तमान  काय  प्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  आयोग

 में  एक  करोड़  रुपए  के  मूल्य  का  कम्प्यूटर  वायर  लगाया  श्रौर

 यदि  तो  उसकी  प्रक्रिया  और  WayaHaTAy  के  बारे में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  संघ  लोक  wat  अयोग  के

 कार्यालय  में  कम्प्यूटर  खरीद  कर  लगाने  के  लिए  22.96  लाख  रुपए  के  कुल  व्यय  की  स्वीकृति  दी

 गई  थी  ।  aa  कम्प्यूटर  लगा  दिया  गया  है  ।  परिघीय  उपस्करों  की  खरीद  पर  कुछ

 शरीर  व्यय  होता  रहेगा  |

 निम्नलिखित  सुविधाए  प्रदान  करता  है  :

 >  fof क  वा
 गु
 भिन्न  केन्द्रों  पर (i)  श्रावेदन  पत्रों  की  संवीक्षा  श्रौर  वर्गीकरण  तथा  सम्पूर्ण  देव

 quarat
 के

 अभ्रायोजन  हेतु  व्यवस्था  करने  के  लिए  सूचना  उपलब्ध

 की  उना
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 (11)  प्रवेश-प्रम  ण  पत्रों  की

 (11)  प्रत्येक  परीक्षा-स्थल
 को  क्षमता  के  श्रनुसार  उम्मीदवारों  क॑  लिए  स्थानों  का

 आवंटन  ;

 (iv)  प्रतिम  परीक्षा  फल  की  तैयारी  के  लिए  परीक्षोत्तर  कार्य  की  श्रौर

 (४)  चयन  द्वारा  भर्ती  के  लिए  श्रावेदन  करने  वाले  उम्मीदवारों  को  ae  लिस्टिंग  के

 लिए  सुचना  |

 वस्तुनिष्ठ  प्रकार  के  प्रइनों  के  भंडारण  तथा  सुघार  के  लिए  कम्प्यूटर  को  निकट  भविष्य  में

 उपयोग  में  लाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 संघ  लोक  सेवा  ग्रायो य  को  कम्प्यूटर  उपस्कर  लगाने  को  जो  भी  उपयोगिताएं  हैं  are

 उनके  malar  कम्प्यूटर  की  सुविधाए  कर्मचारी  चयन  श्रायोग  जैसे  aq  निकायों  भी  उपलब्ध

 कराई  गई  हैं

 केन्द्रीय  श्रौद्योगिक  सुरक्षा  दिल्‍ली  में  उम्मीदवारों  को  प्रशिक्षण

 6184,  थी  के०  ए०  राजन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  झरौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कब्जे  में  विभिरन  स्थानों  के  लिए  कितना

 वार्षिक  किराया  दिया  जाता

 Taga mad  पत्र  शर गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रशिक्षण  हेतु  कितने  व्यक्तियों  ने  झ्र

 उनमें  से  कितनों  को  प्रशिक्षण  दिया

 sr fereror  हेतु  seer  के  नियम  क्या

 कया  प्रनुसुचित  जातियों  आर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  श्रभ्याियों  /aiaeat  को  कोई

 प्राथमिकता  दी  जाती

 यदि  तो  1978  में  कितने  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त

 क्या  भ्ावेदकों  को  प्रशिक्षण  के  लिए  अ्रवस र  श्रथवा  मौका  दिया  गया  ्रौर

 (3)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्नी  afaa  लाल  10,18,842  रुपये  1

 से  तक  :  टिप्पणी  संलग्न

 बजाज  स्कूटर  का  रिलीज  किया  जाना

 6185,  थी  रोतलाल  प्रसाद  वर्मा  :

 थी  के०  लकप्पा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  पता  है  कि  dad  बजाज  आटो  लिमिटेड  ने  दिल्‍ली  में  at

 गई  afar  के  लिए  संख्या  58583  से  ant  कोई  बजाज  स्कूटर  रिलीज  नहीं  किया

 स्कूटरों  की  नियमित  सप्लाई  कब  से  बन्द  कर  दी  गई

 174



 लिखित  उत्तर 14  1901

 सप्लाई  को  बन्द  करने  के  कया  कारण  aK

 झल  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  cist  श्राभा  :  स्कूटरों  के  faa

 रण  तथा  बिक्री  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  ्र  वितरण  वाणिज्यिक  मापदण्डों  के

 किया  जाता  है  ।  सरकार  द्वारा  किसी  स्थान  के  लिए  एक  विशेष  ब्रांड  के  स्कूटर  के  वितरण  हेतु  कोई

 कोटा  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  बजाज  मेक  के  स्कूटरों  का  संबंध  निर्माताओं

 ने  बताया  है  कि  1978  से  1979  की  8  महीनों  की  श्रवध्चि  में  पब्लिक  बुकिंग  पर

 दिल्‍ली  में  कुल  1,402  स्कूटर  डिलीवर  किए  गए  थे  ।  मांग  पुरी  करने  के  लिए  विभिन्‍न  wea

 निर्माता  भी  दिल्‍ली  में  भ्रपने  स्कूटरों  की  बिक्री  कर  रहे  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  का  स्कट्स ह

 इडिया  लिमिटेड  भी  दामिल  है  ।

 मेसर्स  बजाज  श्राटो  लिमिटेड  से  प्राप्त  जानकारी  के
 अनुसार  दिल्‍ली  में  दो  डीलरों  नै

 1,3.1979  तक  बुकिंग  संख्या  59567  श्रौर  12,222  पर  स्कूटर  डिलीवर  किए  हैं  ।

 के  afar  के  श्रधघिकारों  पर  ्रघिस्थगत

 6186  :  श्री  जनादेन  पुजारी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  ag  के  लिए  के  श्रमिकों  के  अ्रधिकारों

 ate  विशेषाधिकारों  पर  श्रथिस्थगन  का  wear  दिया  आर

 > यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव )  तथा  )  उद्योग

 एवं  1651  के  भ्रन्तगंत  श्रार०  बी०  एच०  THe  जूट  मिल  का

 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  सिये  जाने  के  बाद  तथा  इस  मिल  को  पिछली  देनदारियों  से  मुक्त  करके  उसका

 फिर  से  भली  प्रकार  चलाने  के  ने  श्रधिमियम  की  घारा  18  ख  (1)  के

 भ्रन्तगंत  28  1978  को  एक  श्रधिसुचना  जारी  की  जिसमें  मिल  के  के

 प्रभावी  होने  की  तारीख  से  पहले  के  भ्रघिकारी  श्रौर  दायित्वों  को  एक  ag  की  श्रवधि  के  लिए

 निलंबित  रखा  गया  था  |

 झघिसूचना  क  प्रभावी  होने  की  तारीख  श्रौद्योगिक  विवाद  1947  के  बाद

 न्यूनतम  मंजूरी  श्रधिनियम  1948  तथा  रोजगार  1946  के  श्रन्तगंत

 कमंचारियों  के  विशेषाधिकारों  तथा  afar  पर  इस  प्रकार  का  कोई  भी  श्रघिस्थगन  नद्दीं  है  ।

 चीन  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  नागा  विद्रोहियों  के  साथ  शान्ति  बार्ता

 6187.  श्री  पी०  TA  सईद  :

 श्री  निहार-लास्कर  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहै  सच
 है

 कि  चीन  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  छिपे  array  और  1975  के  ठिलांग

 दान्ति  समभौते  के  के  बीच  शान्ति  वार्ता  को  फलदायी  परिणति  के  वारे  में  कोहिमा  में  एक

 ara  की  किरण  फली  हुई
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 क्या  नागा  घिद्वो  हियों  ने  शान्ति  समभक्रोते  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ग्रौर  उसकी
 ह

 सूचना  पारद  rq  सरकार  को  दे  दी  गई  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  zat  घनिक  लाल  :  श्रौर  सरकार

 को  इसके  श्रतिरिक्त  कि  नागालैंड  पीस  काउ  सिल  के  कुछ  प्रतिनिधियों  की  सहायता  से  भूतपु्ं

 भूमिगत  चीन  से  लौटे  गिरोह  «०
 श्रार०  जी०  )  से  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  पर  वर्मा  ay

 श्रोर  ठहरा  हुम्रा  शिलांग  समभोते  को  स्वीकार  करवाने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  सी ०  श्रार०

 जी०  द्वारा  उसे  स्वीकार  करने  की  कोई  सुचना  नहीं  है  ।  वार्ता  जारी  है  ।

 amat  का  उत्पादन

 6188,  श्री  सचीन्द्र  लाल  सिघा  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  एककवार  anal  के  उत्पादनों  का  ब्यौरा  क्या

 शौर  कितने  प्रतिशत  क्षमता  का  प्रयोग  किया

 छठी  योजना  में  वर्षवार  वैगनों  की  मांग  को  पूरी  करने  के  लिए  wa  तक  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  तथा  इसकी  एककवार  मांग  श्रौर  प्रस्ताबित  सप्लाई  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  रेलवे  ak  विदेशों  इन  एककों  को  एककवार  प्राप्त  हुये

 तथा  इनके  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  क्रयादेशों  का  ब्यौरा  कया  श्रौर

 रेलवे  atx  विदेशों  से  प्राप्त  हुए  कितने  क्रयादेश  श्रब  तक  इन  एककों  में  एककवार

 लम्बित पड़े  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  म  राज्य  मन्त्री  श्राभा  :  पिछले  तीन  वर्षों  में

 रेलों  तथा  निर्यात  के  लिए  वैगनों  के  उत्पादन  का  प्रयुक्त  क्षमता  का  प्रतिशत  सहित

 बन्घ-|  में  दिया  गया  हैं  ।

 (@)  योजना  झ्रायोग  ने  अब  तक  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  गप्रतिरिक्त  तथा  प्रतिस्थापना

 के  रूप  मे  अस्थायी  तौर  से  ' 73,000  वैगनों  की  खरीद  पहिये  वाली  एककों  के  रूप  की

 स्वीकृति  दी  है  इस  समय  1  में  fet  गए  विवरण  के  श्नुसार  9  वैगन  निर्माता  रेल

 वैगनों  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  ।  इसके  रेल  मन्त्रालय  ने  रेल  वकंशापों  में  लगभग  1500

 वैगन  प्रतिवर्ष  की  निर्माण  क्षमता  निर्धारित  को  है  ।  उपरोक्त  क्षमता  के  ग्रनुसार  छठी  पंचवर्षीय

 aaa  में  रेलों  की  वंगन  श्रावश्यकताश्रों  को  पुरा  करने  में  वैगन  उद्योग  gat  हो  सकेगा  |

 रेलों  तथा  विदेशों  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  एकक  द्वारा  प्राप्त  क्रयादेश

 तथा  उनके  संभरण  का  ब्यौरा  बताने  वाला  विवरण  श्रनुबंध  III  में  दिया  गया है  ।

 रेलों  तथा  विदेशों  को  निर्यात  करने  के  लिए  बकाया  क्रयादेशों  का  sare

 में  दिया  गया

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एन०  टी
 ०  4252/79)
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 त्रिपुरा  श्रौर  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  राज्यों  में
 लघु  सोमेंट  संयत्र  की  स्थापना

 6189.  श्री  दचीन्द्र  लाल  faa  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  ate  प्रत्य  पुर्वत्तिर  क्षेत्र  के  राज्यों  में  लघु  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए

 श्र्चतन  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  ्रौर

 इसके  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  area ) :  :

 उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  छोटे  सीमेंट  संयत्र  स्थापित  करने  के  लिए  की  गई  कार्यवाही  :

 श्ररुणाचल  प्रदेश  :  लोहित  जिले  में  टाइडिंग  में  चूने  के  निक्षेप  हैं  किन्तु  वर्षा  ऋतु  में  काफी  अवधि

 के  लिए  इस  स्थान  पर  पहुंचना  काफी  कठिन  हो  जाता  है  ।  झ्र्त  इस  क्षेत्र  को  छोटा  सीमेंट

 संयंत्र  स्थापित  करने  हेतु  उपयुक्त  नहीं  पाया  गया  है  ।

 सम  सीमेंट  रिसचं  इन्स्टीट्यूट  आफ  मेससं  wan  हिल्स  स्माल  इडस्ट्रीज  डवलपमेंट

 कारपोरेशन  fete  द्वारा  पानी  में  100  मी०  टन  की  प्रतिदिन  क्षमता  वाला  छोटा

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  सविवरण  परियोजना  fez  तयार  कर  रहा  है

 सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इण्डिया  भी  उसी  क्षेत्र  में  200  मी ०  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला

 छोटा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  भी  जांच  कर  रहा  है  ।

 मणिपुर  :  राज्य  सरकार  ने  मणिपुर  के  पूर्वी  जिले  में  50  मी
 ०

 टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला  छोटा

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  तकनीकी  श्रघिकारी  की  सेवाएं  उधार

 देने  के  बारे
 में  उनके  भ्रनुरोघध  पर  इस  समय  सीमेंट  कारपोरेशन  श्राफ  इडिण्या  द्वारा  विचार

 किया जा  रहा  है

 मेघालय  ४  राज्य  गारों  हिल्स  में  तथा  दूसरा  जयनिया  हिल्स  दो  छोटे  सीमेंट  संयंत्र

 स्थापित  करने  हेतु  प्रस्तावों  की  जाँच  कर  रही

 नागालेंड  :  वाजेह  में  50  ae  टन  की  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाला  छोटा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  सीमेंट  fad  इस्टीट्यूट  श्राफ  इण्डिया  एक  विस्तृत  परियोजना  रिपो

 तैयार  कर  रहा

 सिक्किम  :  राज्य  सरकार  ने  राज्य  में  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभाव्यत।श्रों  की  जाँच

 करने  का  कार्य  प्राइवेट  परामशंदाता  फर्म  को  सौंप  दिया  है  ।  सिक्किम  के  रिसी  जिले  में

 60,000  मी०  टन  की  वार्षिक  क्षमता  वाला  छोटा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये

 एक  निजी  उद्यमी  का  पत्र  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  विचाराघीन  है  ।

 त्रिपुरा  :  जियालाजीकल  ad  आफ  इण्डिया  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षणों  से  पता  चला  है  कि  इस  राज्य

 में  उपलब्ध  सीमेंट  ग्रेड  के  चूने  के  पत्थर  की  मात्रा  छोटा  सीमेंट  संयंत्र  चालू  रखने  के  लिये

 भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  चूने  के  पत्थर  की  किस्म  के  बारे  में  बताया  गया  है  कि  ag  wae

 बनाने  के  लिए  उचित  नहीं  है  ।
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 एच ०  fo  एल्स  zara  cm  विद  aaaਂ  नामक  पुस्तक

 6190,  श्रो  सचीन्द्र  लाल  fae  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  श्री  पी०  रामर्मृति  द्वारा  लिखित  पुस्तक  एल्स

 डेंजरस  ट्रक  जिद  सीमेन  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  सीमेन  के  साथ  खतरनाक

 की  झ्रोर  दिलाया  गया  शौर

 उस  पर  हुई  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  A  राज्य  मन्त्री  ( attra  श्राभा  :  हाँ

 उपरोक्त  पुस्तक  में  बी  एच०  ई०  एल ०
 के  सीमेस  के  साथ  प्रस्तावित  करार  के

 साथ-साथ  श्रन्य  मामलों  से  संबंधित  विभिन्‍न  मुद्दों  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  यद्यपि  इन  मामलों

 पर  विचार  करते  सय  सरकार  इन  मुद्दों  को  ध्यान  में  रख  रही  है  तथापि  विभिन्‍न  मुद्दों  पर  सरकार

 की  प्रतिक्रिया  जाहिर  करने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  इसलिए  इस  श्रवस्था  में  सरकार  के  पास

 प्रतिक्रिया  व्यक्त  करने  के  लिए  कोई  विवरण  नहीं  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिले  में  यूरेनियम  का  पाया  जाना

 6191.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मन्त्री  यह  बताने  की  कपां  करेंगे  कि  :

 ¥)  क्या  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा  जिले  में  हाई  ग्र  ड  का  यूरेनियम  पाया  गया  झ्ौर

 यदि  तो  वहां  पर  कितनी  मात्रा  में  यूरेनियम  श्रयस्क  मिलेगा  ?

 परमाणु  ऊर्जा  राज्य  मंत्रो
 दोर  fag):  ate  मध्य  प्रदेश  के  सरगुजा

 जिले  के  कुछ  स्थानों  पर  यूरेनियम  की  विद्यमानता  के  द्योतक  संकेत  मिले  इस  क्षेत्र  से  मिल

 सकने  वाले  यरेनिय्रम
 की  मात्रा  पता  लगाने  के  लिए  विस्तृत  कार्य  किए  जा  रहे  जिनमें

 afar  वेघन  at  भूमिगत  विकास  द्वारा  MIATA  जांच  करने  का  काम  भी  शामिल
 है

 ।

 श्रनुसुचित  जातियों
 जनजातियों  तथा  पिछड़ी  जातियों  के  लिए  कल्याण

 योजनाश्रों  पर  किया  गया  व्यय

 6192.  श्री  बीਂ  सी ०  काम्बले  :  क्या  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  प्रत्येक  राज्य  तथा  सघ  राज्य  क्षेत्र  में  श्रनुसूचित  जातियों  श्रनुसूचित

 पिछड़ी  जातियों  की  तीन  श्रेणियों  में  से  प्रत्येक  श्रणी  के  लोगों  के  लिये

 कल्याण  योजनाश्रों  पर  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  धनरा३ठि  व्यय  की  गई  भ्रौर

 प्रत्येक  राज्य  श्रौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक

 श्रणी  के  लोगों  के  लिये  उपलब्ध  हुये  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  धनिक  लाल  मण्डल )
 :  तथा  भारत

 सरकार  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुमूचित  जनजातियों  के  श्रतिरिक्त  किन्हीं  पिछड़े  वर्गों  को

 विनिर्दिष्ट  नहीं  किया हैं  fag  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  झ्रनुसूचित

 जातियों  के  श्रतिरिक्त  पिछड़  वर्गों  को  मान्यता  दी  है  ।  राज्य  योजनाश्रों  के  संदर्भ  में  राज्य  सरकारों
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 बावा

 द्वारा  योजना  ऑ्रायोग  को  भेजी  गई  gaat
 के

 श्रनुसार  1976-77  तथा  1977-78  में  प्रत्येक  राज्य

 तथा  संघशासित  क्षेत्र  में  इन  तीन  क्षेणियों  के  बारे  में  किये  गये  व्यय  तथा  प्राप्त  किये  गये  वास्तविक

 लक्ष्यों  का  एक  विवरण  तयार  किया  गया  राज्यों  क्षेत्र  प्र शासनों  से

 वष  1978-79  के  दौरान  श्रणीवार  व्यय  तथा  प्राप्त  किये  गये  लक्ष्यों  का  ब्यौरा  wit  प्राप्त  नहीं

 है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4253/79)

 rer firen  विकास  के  लिए  अनुदानों  का  उपयोग

 6193,  श्री  श्रार०  एल०  कुरील  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :  गत

 तीन
 वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण  श्र  दाहरी  क्षेत्रों  में  प्रौद्योगिक  विकास  गतिविधियों  के  नियत  श्नुदान

 ~
 में  से  पृथक-पृथक  कितनी  घनरादि  का  उपयोग  क्रिया  गया  है  श्रौर  चालू  योजना  श्रव घि  के  दौरान

 प्रस्तावित  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ait  जगदम्बी  प्रसाद  ग्रामीण  शौर  क्षेत्रों

 में  प्रौद्योगिक  विकास  संबंधी  गतिविघियों  के  लिए  पृथक-पृथक  श्रनुदान  नियत  नहीं  विया  जाता  है  ।

 विशिष्ट  के  लिए  area  किये  जाते  हैं  जिसमें  दोनों  क्षेत्र  प्रा  जाते

 किन्तु  यह  विशेष  रुप  से  स्पष्ट  जा  सकता  है  कि  सरकार  की  वतंमान  नीति  महा

 नगरों  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  बड़ें  उद्योगों  की  स्थापना  को  निरुत्साहित  करने  तथा  विकेन्द्रीकृत

 आघार  पर  कुटीर  श्रौर  ग्रामोद्योगों  की  स्थापना  करने  को  बढ़ावा  देने  की  है  ।

 राज्यों  हारा  हिन्दी  में  पत्र  व्यवहार

 6194.  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  क्या  गह  मनी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जी  केन्द्र  सरकार  के  साथ  श्रपने  पत्र  व्यवहार  में  हिन्दी

 काप्रयोग  करते  हैं  तथा  जिन्होंने  हिन्दी  भाषी  राज्यों  के  साथ  भी  ऐसा  ही  करना  स्वीकार  कर

 लिया  श्रौर

 सरकारी  पत्र  व्यवहार  के  लिये  हिन्दी  का  प्रयोग  करने  के  निर्णय  को  क्रियान्विति  में

 क्‍या  प्रगति  हुई  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  घनिक  लाल  :  श्र  हिन्दी  भाषी

 राज्यों  के  अतिरिक्त  महाराष्ट्र  श्रौर  पंजाब  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ  हिन्दी  में

 पत्र  व्यवहार  करना  स्वीकार  किया  है  ।  जहां  तक  हित्दी  भाषी  राज्यों  का  संबंध  इस  संबंध

 में  प्रगति  संतोषजनक  है  ।  परन्तु  उक्त  तीन  श्रहिन्दी  भाषी  राज्यों  से  झधिकांद  पत्र  अंग्रेजी  में  ही

 प्राप्त हो  रहे  हैं  ।

 MIA  हम टायस  कपनी  का  जनरल  टापर  इंटरनेदानल  कंपनी  के  साथ  करार

 6195.  श्री  सी०  | ह  चन्द्रप्पन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  झपोलो  Zag  ने  कुछ  समय  पहले  जनरल  टायर  इन्टरनेशनल

 कंपनी  के  साथ
 करार

 किये
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  जनरल  टायर  इन्टरनेशनल  कंपनी  ने

 करार  की  श्ार्तो  का  कहां  तक  पालन  किया  श्रौर

 इसके  उत्पादन  में  श्रपोलो  crag  की  कया  स्थिति  a  इसकी  अधिष्ठापित  क्षमता

 कितनी  है  ग्रोर  इसकी  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाता  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  |

 मैससं  ग्रपोलो  crt  लिमिटेड  ने  27  1973  को  ननरल  टायर  इन्टरनेशनल

 यू ०  एस०  ए०  के  साथ  तकनीकी  जानकारी  के  संभरण  तथा  संचालनात्मक  युविधाग्रों  के

 लिए  इंजीनियरी  तथा  डाक्यूमेंटेशन  हेतु  विक्रय  करार  तथा  तकनीकी  सेवाश्रों  के  लिए  करार  से

 संबंधित  दो  करार  किये  थे  ।  dag  anal  टायसं  लिमिटेड  द्वारा  इस  बात  की  पुष्टि  की  गई  है

 कि  जनरल  टायर  इन्टरनेशनल  कम्पनी  ने  तकनीकी  जानकारी  के  सुविधाग्रों

 के  हेतु  इन्जीनियरी  तथा  डाक्यूमेंटेशन  से  संबंधित  करार  की  ad  पुरी  कर  ली  हैं  तकनीकी

 aaa  के  लिए  किया  गया  करार  निरन्तर  तकनीकी  सेवा  प्रदान  करते  रहने  के  लिये  है  ।

 मेसस  भ्रपोलो  cae  लिमिटेड  ने  1977  में  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  कर

 दिया  था  ।  इनके  संयंत्र  की  झ्रधिष्ठा पित  क्षमता  का  श्रनुमान  लगभग  4  लाख  टायर  प्रतिवर्ष  लगाया

 गया  है  1
 फरवरी  तथा  1979  (26  ae  TH)  इसका  क्षमता  उपयोग  लगभग  40

 प्रतिशत  तथा  47%  था  ।

 पुर्जों  के  श्रायात  का  देश  के  घड़ी  उद्योग  पर  प्रभाव

 6196,  श्री  सी०  के  ०  चन्द्रप्पन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कई  कल-पुर्जों  पूरी  घड़ियों  के  श्रायात  करने

 की  सरकार  की  नीति  के  फलस्वरूप  लघु  क्षेत्र  में  श्रत्यन्त  श्रमिक  प्रधान  देश  के  yar  उद्योग  के

 wag  तथा  विस्तार  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  उद्योग  की  सहायता  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  श्रौर

 वर्ष  1977-78  तथा  1978-79  में  देश  में  घड़ी-निर्माता  कुल  कितने  एकक  वे  कुल

 कितनी  घड़ियां  बनाते  कितने  लोगों  को  रोजगार  दिया  ate  उनके  द्वारा  निर्मित  घड़ियों  की

 तुलनात्मक  क्वालिटी  कसी  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  आर  जी

 नहीं  ।  सरकार  देश  में  संगठित  व  लघु  दोनों  ही  क्षेत्रों  में  घड़ियों  का  उत्पादन  करने  की  इच्छुक

 पार्टियों  को  उदारतापूर्वक  श्रनुमति  दे  रही  है  fac  चूंकि  नए  एककों  को  मशीनों  का  अ्रायात

 करने  व  सिविल  निर्माण  कायें  पुरा  केरने  में  कुछ  समग्र  लगता  है  यह  महसूस  किया

 गया  कि  स्वीकृत  उत्पादन  वाले  एककों  को  इस  बीच  श्रधनाक  डाऊन  पूर्ण  नोक

 डाऊन  की  स्थितियों  में  घड़ियों  का  ्रायात  करने  की  श्रनुमति  दे  दी  जाए  ।  इससे  उन्हें  घड़ियों  के

 हिस्से  पुर्जे  जोड़ने  का  apa  प्राप्त  होगा  तथा  जिसके  फलस्वरूप  उन्हें  स्वीकृत  कार्यक्रम

 तेजी  से  क्रियान्वित  करने  में  थुविधा  मिलेगी  तथा  देश  में  घड़ियों  के  उत्पादन  व  उपलब्धता के

 श्रन्तर  को  पूरा  करके  घड़ियों  की  तस्करी  को  हतोत्साहित  किया  जा  सकेगा  ।  चूंकि  गैर  उत्पादक
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 एककों  at  ्र  नहीं  दो  गई  है  ।  देशी  क्षमता  के  विकास  qt  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ने  का  प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 वष॑  1977-78  के  अरत  में  लघु  क्षेत्र  में  घड़ियों  Hr  उत्पादन  करने  वाले  19  एकक  थे

 तथा  बड़  क्षेत्र  में  घड़ियों  का  उत्पादन  करने  वाली  9  कंपनियां  थीं  ।  उन्होने  कुल  लगभग  36,092

 लाख  कलाई  घड़ियों  का  उत्पादन  किया  श्रौर  लगभग  6,392  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  ।  वर्ष

 1978-79  78  से  1979)  में  लघु  क्षेत्र  में  घड़ियां  बताने  वाले  एककों  की  संख्या

 बढ़कर  30  तक  तथा  बड़े  क्षेत्र  में  घड़ियां  बनाने  वाली  कंपनियों  की  संख्या  11  तक  पहुंच  गई  ।

 उन्होंने  1978  से  1979  की  श्रवधि  में  लगभग  45.35  लाख  घड़ियों  उत्पादन

 किया  ate  लगभग  7,148  ब्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया  ।  इन  एककों  द्वारा  उत्पादित  घड़ियां

 स्वीकायें  गुणवत्ता  (arferet )  वाली  हैं  ।

 सीमेंट  के  मूल्य  में  वृद्धि  तथा  सोमेंट  उद्योग  की  क्षमता  का  उपयोग

 6197,  श्री  सी  | ई  चस्द्रप्पन  :  कया  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 बया  केन्द्रीय सरकार  ने  एक
 वर्ष

 के
 भीतर  सीमेंट के  मुल्य  में  दूसरी बार  वुद्धि  की

 भोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या  यह  सच  है  कि  सीमेंट  उद्योग  की  भ्रघिष्ठापित  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  नहीं

 किया  जाता  तथा  सीमेंट  के  उत्पादन  श्रौर  उसकी  मांग  के  बीच  श्रन्तर

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  में  सीमेंट  कारखाने

 स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  ak

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  साधारण

 Rea  सीमेंट  के  रेलभाड़ा  मुक्त  गन्तब्य  स्थान  मृत्य  7  1978  से  253,35  रु०  प्रति  मौ
 ०

 टन  से  बढ़ाकर  293,26  रु०  हो  गये  थे  ।  बढ़ोतरी  के  ब्यौरे  निम्न  sare  हैं  ।

 1,  सीमेंट  के  श्रायात  की  लागत  के  ६.00  प्रति  टन

 वित्तीयन  के  लिए

 सीमेंट  कमंचारियों  के  वेतन  में  वृद्धि  से

 cava
 संबंघित  निर्णायकों  के  पंचाट  के  कार्यो  eq  नग

 13.38  रु०  प्रति  मौट्रिकि  टन की  लागत  पुरी  करने  के  लिए

 कोयले  के  स्थान  पर  भट्टी  के  तेल  को

 माल  करने  के  लिए  राजसहायता  18.53  Re  क  9?  क

 योग

 की  िन ाा
 39.91  रु०

 1581.0
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 सीमेंट
 उद्योग  के  लिए  35  प्रतिश्त  क्षमता  उपयंग  उचित  माना  गया  है  ।

 1978-79  के  दौरान  सीमेंट  उद्योग  में  क्षमता  का  उपबोग  लगभग  90  प्रतिशत  gar  था  ।  1978-79

 की  wife  में
 सी

 tae  की  म्रनुमानित  मांग  240  लाख  टन  जबकि  म्नुमानित  उत्पादन  196

 लाख  टन  है  तथा  झापषात  |55  लाख  टन  दरा  था  ।

 तथा  नये  एकक  स्थापित  करने  एवं  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्रों  का  पर्याप्त

 विस्त।र  करने  के  लिए  श्रौद्योगिक  लाइसेंस  तथा  प्राय  पत्र  जारी  किये  जा  रहे
 है  ।

 जनजाति  क्षेत्रों  के  उत्थान  के  लिए  योजना

 6198,  श्री  भ्रमर  fag  बी  राठव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  जनजाति  क्षेत्र  के  उत्थान  के  लिए  कोई  योजना  area

 की

 (@)  गुजरात  राज्य  में  श्रारम्भ  की  गई  जनजाति  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ale  बड़ौदा

 faa  की  किन  तहसीलों  को  इसके  अ्रंतगंत  लाया  गया  श्रौर

 उपेक्षित  जनजाति  क्षेत्रों  के  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जनजातीय  बहुलता  के  क्षेत्रों

 के  निए  अलग-झ्लग  उप-योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  जिससे  कि  इन  क्षेत्रों  में  विकास  का

 स्तर  उन्नत  हो  सके  ।

 गुजरात  में
 TART  STAYaAT  उदय  इन  क्षेत्रों  का  एकीकृत  विकास

 करना  है  इन उप-योजता  कार्यक्रमों  में  मुख्य  बल  कृषि  उन्नत  छोटी

 पशुपालन  तथा  कृषि  ग्रौर  वन  पर  श्राधघारित  उद्योगों  पर  दिया  जाता  है  ।  इन

 कलापों  में  प्रशिक्षण  कायक्रमों  द्वारा  सहायता  की  गई  है  ।  उप-योजना  क्षेत्र  में  विद्यमान
 आझाघा  रभूत

 व्यवस्था  संबंघी  ग्रतर  को  कम  करने  के  वृद्धि  केन्द्रों  का  विकास  करके  पर्याप्त  ध्यान  दिया

 गया  है  ।  STI  को  रोकने  के  लिए  भुमि  वनों  में  जनजातीय  लोगों  के  स्वामित्व  के

 अभिलेखों  को  पूरा  करने  श्रौर  ऋण-प्रतिदान  पर  बल  दिया  गया  है  ।  सहकारी  समितियों  की  पुनः

 संरचना  करने  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  fe  जनज़ातीय  लोगों  की  विपणन  श्रौर

 उपभोग  की  को  पुरा  किया  जा  सके  |

 यह  उप-योजना  क्षेत्रा  पंच  डंगस  श्रौर  वलसाड

 के  जिलों  में  भ्राता  वडोदरा  जिले  के  म्रंतगंत  art  वाले  तालुके  हैं  :  छोटा

 नयवाड़ी  झोर  तिलकवाडा  |

 वर्तमान  जनजातीय  उपयोजना  क्षत्रों  सभी  श्रनुसुचित  क्षत्रों  र

 50  प्रतिद्ात  भ्रनुसुचित  जनजातीय  जनसंख्या  की  बहुलता  वाले  खंडों/तहसीलों  के  श्राघार  पर  अंकित

 किया  गया  था  ।  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  सभी  क्ष  त्रों  को  शामिल  करने  का  निणंय

 वाले किया  गया  है  जो  50  प्रतिशत  श्रनुसूचित  जनजाति  की  बहुल  00  की  जनसंख्या  के

 मापदंड  के  लिए  पात्र  होते  हैं  ।
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 सीमेंट  का  प्रायात

 6199,  श्री  सुभाष  चख  बोस  भल्लूरी  :

 श्री  महालगी  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कितना  सीमेंट  प्रायात  किया  गया  ;

 यह  किन-किन  देशों  से  श्रायात  किया  गया  था  श्रौर  यह  किन-किन  मूल्यों  पर  श्रायात

 किया

 यह  किन  एजेंसियों
 के  माध्यम  से  aaa  किया  श्रौर

 भारत  सीमेंट  में  कब  तक  श्रात्मनिभर  हो  जायेगा  भौर  उसका  यदि  कोई  चरणबद्ध

 कार्यक्रम  हो  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  थो  ATarat  प्रसाव  :  पिछले  2  वर्षों के

 दौरान  झायात  की  गई  सीमेंट  की  मात्रा  निम्नलिखित  है  :

 1977-78  3.12  लाख  टन

 1978-79  15.47  लाख  टन

 REN  निगम  के  माध्यम  से  निम्नलिखित  देशों  से att  भारतीय  राज्य  व्य

 सीमेंट  का  श्नायात  51.70  से  लेकर  67,50  भ्रमरीकी  डालर  प्रति
 टन  तथा  भाड़ा  सहित )

 के  मूल्य पर
 किया

 जा  रहा

 (1)

 (2)  उत्तर

 (3)
 दक्षिणी

 (  4)  Vas,

 (  5)

 देश  के  aware  तीन  वर्षों  भे  शभ्रात्मनिभर  हो  जाने  t  सम्भावना है  ।  सरकार  मे

 सीमेंट  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :

 (1)  भूटान  तथा  नेपाल  को  छोड़कर  देश  से  बाहर  सीमेंट  निर्यात  करने  पर  रोक  लगा  दी

 गई

 (2)
 वर्ष  1978 के  दौरान  देश

 में  13,15  लाख  टन  सीमेंट  का  ग्रायात  गया

 है  तथा  लगभग  13.23  लाख  टन  की  अ्रतिरिकत  मात्रा  का  भायात  करने  हेतु

 करार  कर  लिया  गया  है  ।

 (3)  विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  की  अवधि  में  mea  एकक  में  हुए  सबसे  af  उत्पादन

 के  भ्रतिरिक्त  उत्पादन  अथवा  उसको  लाइसेंसीक्रत  क्षमता  के  85  प्रतिशत  पर  जो  भी

 श्रघिक  प्रति  टन  30  रुपये  के  नकद  प्रोत्साहन  की  घोषणा  की  गई  है  प
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 oe

 (4)  सड़क  द्वारा  सीमेंट  परिवहन  के  भाड़ा  प्रतिपूर्ति  नियमों  को  atc

 उदार  बना  दिया  गया  हैं  ।

 (5)  सरकार  ने  बिजली  की  कटौती  के  दौरान  कैप्टिव  पात्र  के  उपयोग  में  सीमेंट  का

 उत्पादन  करने  के  मामले  में  सीमेंट  उद्योग  को  सहायता  भी  प्रदान  की  है

 (6)  सरकार  ने  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  के  लिये  कोयले  की  पर्याप्त  पूर्ति  न  होने  के

 कारण  भट्टी  के  तेल  का  उपयोग  करने  में  सीमेंट  उद्योग  को  सहायता  देने  की  भी
 घोषणा  की  है  ।

 (7)  विद्यमान  एककों  के  उत्पादन  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  हे  ताकि  यह  सुनिश्चित

 हो  सके  कि  उद्योग  100%  की  समग्र  क्षमता  उपयोगिता  को  बनाए  हुए  है

 (8)  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिये
 प्री-केल्सी  नेटेड  प्रौद्योगिकी  का  श्रायात  करने  की

 श्रनूमति  दे  दी  गई  है  ।

 (9)  चल  रही  परियोजनाओं  के  निर्माण  में
 शी

 घनता  की  रही  है  ।

 (10)  सरकार  ने  cay  का  उपयोग  करने  के  लिये  इस्पात  संयंत्रों  पर  श्रथवा  उनके  समीप

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन  देने  का  निर्णय  किया  है  ।

 (11)  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  छोटे  सीमेट  संयन्त्र  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  का  निणंय

 किया  है  )

 (12)  एक  उच्चस्तरीय  समिति  ने  सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  भ्रध्ययन  किया  है  और  कई

 qual  की  सिफारिश  की  निन  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 फोटो  फिल्‍मों  को  कमी

 6200-  श्री  डी०  डी ०  देसाई  :  क्या  उद  att  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फोटो  feat  की  भारी  कमी  कुछ  श्रौर  समय  तक  जारी  रहेगी

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 इनकी  कितनी  मात्रा  में  झायात  की  होगी  ?

 उद्योग  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  ( sttaatt  टान  :  से  देश  में  120

 साइज  की  ब्लैक  एंड  ह्वाइट  रोल  फिल्‍मों  की  अस्थाई  कमी  माल  के  ma  में  हुए

 विलम्ब  के  कारण  थी  ।  किन्तु  जेसा  कि  लोक  सभा  में  21  1979  को  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 426  के  उत्तर  मों  बताया  गया  सरकार  ने  वास्तविक  माँग  तथा  पूर्ति  के  बीच  श्रंतर  को  पूरा

 करने  के  लिए  वर्ष  1978-79  में  फ़िनिशड  फार्म  में  20  लाख  रोल  फिल्‍मों  की  अतिरिक्त  मात्रा

 रायात  करने  का  निणंय  लिया  जिसे  हिन्दुस्तान  फोटो  मिल्स  मेन्यु  ०
 कम्पनी  लि

 ०  द्वारा  श्रायातित

 जम्बो  रोल्स  को  परिवतित  करके  उपलब्ध  कराये  जाने  की  सम्भावना है  ।  FF  1979-80  में  50

 लाख  सेल  फिल्‍मों  की  श्रौर  अतिरिक्त  मात्रा  का  श्रायात  किया  जा  रहा  जेसे  ही  प्रायातित

 माल  ग्रा  देश  में  फोटो  फिल्‍मों  की  कोई  कमी  नहीं  होगी  ।

 ee
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 14  1901  (  झाक  )
 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 श्रध्यक्ष  महोदय  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायेंगे  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 साइनिंग  एंड  एलाइड  मशौनरी  कारपोरेशन  fafaes,  दुर्गापुर  को  वर्ण  1977-78  का

 प्रतिवेदन  att  उस  पर  समीक्षा

 उद्योग  मन्त्री  जाज  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  कम्पनी  1956  की  घारा  619  की  उपधारा  (1)  के  grata

 निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )
 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं  :

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  दुर्गापुर के
 ag

 1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  दुर्गापुर  बर्ष

 1977-78  का  वार्षिक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  निमंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (waraa  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  4233/79)

 थो  सौगत  राय  (avwqz)  :  मैं  श्रापका  ध्यान  एक  बड़ी  ही  गम्भीर  बात  की  श्रोर  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  श्री  लाल  कृष्ण  भ्रडवाणी  के  विरुद्ध  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताब  ara  इण्डिया  रेडियो

 ने  att  समाचार  बुलेटिन  में  श्री  चह््लान  के  परसों  के  भाषण  को  नहीं  लिया  है  ।  इससे  एक  गलत

 परम्परा  स्थापित  हो  रही  है  वह  40  मिनट  तक  बोले  ate  श्री  eq  are  इण्डिया  रेडियो

 अडवाणी  रेडियो  में  बदल  रहे हैं  भ्रौर  ग्रार  ार  का  प्रचार  किया  जा  रहा  यह  बड़ा
 गम्भीर  मामला  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैंने  मन्त्री  महोदय  को  इस  सम्बन्घ  में  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए

 कहा है

 श्री  सोगत  राय  :  उन्हें  सदन  में  प्राकर  स्पष्टीकरण  देना  चाहिए  |

 श्रघ्यक्ष  महोदय  :  श्री  पाटिल  |

 भारतीय  घुलिस  सेवा/संवर्ग  में  पद  निर्धारण--दूसरा  संशोधन  श्रधिनियम  1979

 शौर  भारतीय  पुलिस  सेवा  Mata  नियम  1979

 गृह  मंत्रालय  में  न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री

 qifzat )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवायें  1951  की  घारा  3  की  उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  श्रधिसूचनाओं  ( fara  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक-एक  प्रति  ।

 भारतीय  पुलिस  सेवा  में  पद-संख्या  दूसरा  संशोधन

 1979,  जो  दिनांक  17  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सां०  fre  252  (=)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  4  1979

 रती
 on

 a  पुलिस  सेवा  तीसरा  संगोघधन  1979,  जो  दिनांक  17

 1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  ्रघिसूचना  संख्या  ato  tito  नि»  253

 (
 ः भ्  )  में  wafer  हुए  थे  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  4234/79)

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  (Sat  1979  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 1944  के  gata  जारी  को  गई  श्रधिसूचनाएं

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  लवण  1944  की  धारा  38  के  श्रन्तगंत

 केंदीय  उत्पाद  शुल्क  संशोधन  1979  ( farat  तथा  झप  sit

 संस्करण )
 की  एक-एक  जो  दिनांक  24  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में

 भ्रघिसूचना  संख्या  सा८७  Ato  fro  437  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  4235/79)

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  श्रन्तगंत  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  ( faeat  तथा
 भ्र

 ग्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति  :

 ( &% )  एसिटीलिन  शर  के  कर  योग्य  मूल्य  से  टिकाऊ  Rata

 की  लागत  के  श्रपवर्जन  के  बारे  में  सा०+  ato  fite  274  दिनांक

 28  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  भी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  क

 में  रखा  गया  ।  देखिए  4236/79)

 दिनांक  1  1979  की  प्रघिसूचना  संख्या  ई०  में  संशोधन  द्वारा

 विद्युतीरोघियों  तथा  विद्युतरोधी  फिटिंगों  ate  उनके  पुर्जों  को  छूट  की  परिषि  से

 अपवर्जित  करने  के  बारे  में  श्रघिसूचना  संख्या
 ०  fo  जो  दिनांक

 29  1979  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी
 ०  4237/79)

 झष्यक्ष  महोदय  :  त्न  ध्यानाक्षंण  प्रस्ताव  लिया  जाए  ॥

 शी  vatfara  बसु  :  कलकत्ता  हाई  कोर्ट  में  जज  के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  का

 बया  )

 झष्यक्ष  महोदय :  मैंने  टिप्पणी  मांगी है  ।  ग्रब  श्री  रामानन्द  तिवारी  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  लोग  10  दिनों  से  इसकी  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं

 झच्यक्ष  महोदय  :  मैंने  टिप्पणियां  मंगाई  हैं  '*  (  व्यवघान  )
 ek

 वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
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 शरीर  ध्यान  दिलाना

 निए

 अ्रध्यक्ष  महोदय
 :  कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  कुछ  भी  शामिल  न  किया  जाये  ।

 श्री  go  के ०  राय  ( data ) )
 :  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  व्यवस्था  का  TAT  उठा

 रहा  हूं  ।  श्रापने  कहा  है  कि  इस्पात  मंत्रालय  की  मांगों  पर  इस  सदन  में  चर्चा  नहीं  बिना

 सर्चा  के  इन्हें  स्त्रीकृत  माना  जायेगा  ।  उन  संसद  सदस्यों  को  जिनके  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  इस्पात

 कारखाने  बोलने  क  श्रवसर  दिया  जाये  व्योंकि  वह  इस  faqgq  से  परिचित  हैं

 अष्यक्ष  महोदय  :  यह  व्यवस्था  का  प्र दन  नदीं  है  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हत्दर  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाना  चाहता  हूँ

 झष्यक्ष  महोदय :  प्राप  हर  प्रदन पर
 उठ

 रहे  हैं  ।

 महोदय :  कायंवाह्ी  वृतान्त  में  इसे  शामिल  न  feat  नांये  ।

 हैक

 ee

 झविलस्वनीय  लोक  wera  के  विषय  को  ate  ध्यान  दिलाना

 विभिन्‍न  श्रौद्योगिक  एककों  को  भट्टी  तेल  की  सप्लाई  सम्बन्धी  चिन्ताजनक  स्थिति  तथा

 भट्  का  तेल  उपलब्ध  न  होने  तथा  महंगे  दामों  पर  बिकने  का  समाचार

 aft  रामानन्द  तिवारी  (araz)  :  भ्रथ्यक्ष  मैं  झ्विलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 लिखित  faa  की  TIT  रसायन  प्रौर  उवेरक  मंत्री  का  ध्यान  दिलाता  हूं  भौर  ra ATTAT

 करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  :

 uae  faagnt  बम्बई  क्षेत्र  विभिन्‍न  श्रौद्योगिक  एककों  को  भट्टी-तेल  की  सप्लाई

 सम्बन्धी  चिन्ताजनक  स्थिति  ate  देवा  के  विभिन्‍न  भागों  विशेषकर  fagre  श्र  पूर्वी  उत्तर

 श्रदेश  में  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  न  होने  तथा  महंगे  दामों  पर  बिकने  के  समाचार  ह

 रसायन  भौर  उवरक  मंत्री  (ait  हेमवती  नन्दन  माननीय  सदस्यों

 ने  सरकार  का  ध्यान  देश  विद्योषकर  बम्बई  क्षेत्र  प्रौद्योगिक  यूनिटों  को  भट्टी  के  तेल  की

 सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  तथाकथित  विकट  स्थिति  तथा  देश  के  विभिन्‍न  भागों  विज्षेषकर  बिहार

 शर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  मिट्टी  के  तेल  की  झनुपलब्धता  पौर  अधिक  मूल्यों  की  श्रोर

 किया  है  ।

 2,  भट्टी  के  तेल  की  खपत  में  बहुत  तेजी  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।  यद्यपि  पिछले  तीन

 ग्रथात  1975-76,  1976-77  तथा  1177-78  में  खपत  की  वृद्धि  दर  faders  रही  है  ।

 1978  से  1979  की  wafer  के  दौरान  खपत  की  दर  में  वृद्धि  पिछले  aq  के  तदनुरूपी

 *कार्यवाह्दी  वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  |
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 अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  4  1979

 ध्यान  दिलाना

 safer  की  बिक्री  से  8  प्रतिदयत  रही है  ।  खपत  की  दर  में  बढ़ोत्तरी  मुख्य  रूप  से  खपत

 बाले  स्थानों  पर  कोयले  की  श्रपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  दिखलाई  दी  ।

 3,  देश  में  भट्टी  के  तेल  की  कुल  श्रावश्यकता  का  लगभग  25  प्रतिशत  आयात  द्वारा  पूरा

 किया  जाता  है  1  प्रत्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भ्रान्त  स्थिति  को  देखते  हुए  भट्टी  के  तेल  ale  मिट्टी  के

 तेल  की  श्रावश्यक  मात्रा  का  श्रायात  करना  संभव  नहीं  हो  सका  है  ।  इसके  श्रतिरिक्त  रेल  द्वारा

 पेट्रोलियम  उत्प'दों  को  ढोने  के  लिए  पिछले  एक  वर्ष  या  इससे  अधिक  की  श्रावक्यकता  की  तुलना

 में  कमी  रही  है  ।  बंदरगाहों  are  बरौनी  रिफाइनरी  में  श्रमिक  ames  तथा  श्रन्य  कई  श्राकस्मिक

 कारणों  से  देश  की  शोधानशालाओ्ों  में  कच्चे  तेल  के  थ  पुट  में  भी  हानि  हुई  है  ।  यद्याप  इन

 नाइयों  पर  इस  मन्त्रालय  अथवा  तेल  कम्पनियों  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  तो  भी  पिछले  ag  को

 तुलना  में  भट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  उच्च  स्तर  पर  करना  संभव  हो  सका  परन्तु  देश  के  कुछ

 भागों  से  भट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता  के  संबंध  में  कुछ  दिकायतें  प्राप्त  हुई  नो
 कि  कोयले  को

 कमी  के  कारण  मांग  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  उत्पन्न  हुई  हैं  |

 4,  बम्बई  बंदरगाह  में  श्रमिक  समस्थाश्रों  के  कारण  टेंकरों  से  कच्चा  तेल  उतारने  के  काम  में

 रुकावट  के  कारण  बम्बई  शोधनशाला  में  फरवरी  श्रौर  मा  के  दोरान  भट्टी  के  तेल  तथा  श्न्य

 पेट्रोलियम  पदार्थों  के  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  था  ।  इसके  माचं  में  बम्बई

 में  भट्टी  के  तेल  की  उपलब्धता  में  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  थीं  ।  माच॑  के  अंतिम  सप्ताह  से

 बम्वई  कौ  शोधनदशालाएਂ  निधारित  स्तर  पर  उत्पादन  कर  रही  हैं  ate  श्रायातित  उत्पाद  भी

 पहुंच  चुके  हैं  भाशा  है  कि  इससे  स्थिति  के  सुधरने  में  सहायता  मिलेगी

 5,  परन्तु  इस  संबंध  में  यह  बताना  श्रावव्यक  होगा  कि  श्रौद्योगिक  तथा  fata  क्षेत्रों  के

 लिए  कोयले  की  उपलब्धता  में  कमी  को  पूर्ण  रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  तेल  कम्पनियों  द्वारा  भट्टी

 के  तेल  की  पूरी  सप्लाई  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  Teg  कच्चे  तेल  श्रौर  पेट्रोलियम  पदार्थों  की

 कुल  उपलब्धता  atk  परिवहन  सक्षमताश्रों  की  कठिनाइयों  की  परिसीमाश्रों  में  इस  उत्पाद  की

 मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  जारी  रखे  जायेंगे

 6.  जहां  तक  मिट्टी  के  तेल  का  सम्बन्ध  देवा  की  कुल  खपत  का  40  प्रतिशत  इस  समय

 श्रायात  किया  जाता  है  ।  व्यापार  योजना  के  सोवियत  संघ  से  इस  उत्पाद  की  प्राप्ति  में

 विलम्ब  के  कारण  देश  में  मिट्टी  के  तेल  की  समस्त  उपलब्धता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  सरकार

 तथा  तेल  कम्पनियों  के  श्रधघिकतम  प्रयत्नों  के  बावजूद  इस  उत्पाद  का  wea  संसाधनों  से  पर्याप्त

 श्रायात  प्राप्त  करना  सम्भव  नहीं  हुझ्मा  फिर  श्रप्र  1978  से  1979  की  safe

 के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  का  विक्रय  पिछले  ag  at  इसी  श्रवघि  की  तुलना  में  लगभग  10  प्रतिशत

 अ्रघिक  है  ।  मिट्री  के  तेल  की  श्रधिक  मांग  भी  साफ्ट  कोक  तथा  जलाने  वाली  लकड़ी

 जेसे  वैकल्पिक  ई  घन  की  श्रपर्याप्त  उपलब्धता  के  कारण  ही  है  ।  पिछले  वर्ष  की  बिक्री  की  तुलना

 में  चालू  वित्त  ae  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  का  विक्रय  अधिक  होने  के  बावजूद  sar  के  विभिन्‍न  भागों

 से  ये  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  कि  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  महसूस  की  जा  रही  है  ।  शन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  इस  उत्पाद  की  उपलब्धता  बहुत  कठिन  इस  बात  को  देखते  हुए  देश  में  मिट्टी  के  तेल  की
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 लोक  महत्व  के  विषय  कौ 14  1091  (31 ) )
 और  ध्यान  दिलाना

 ——

 matte  मांग  को  पूरा  करना  सम्भव  नहीं  हो  सका है
 जबकि  तेल  कम्पनियां  मिट्टी  के  तेल  की

 सप्लाई  त्रपसे  एजेन्टों  को  निर्घारित  श्राबंटन  के  श्रनुसार  करती  परन्तु  इसके  वितरण  की  देखरेख

 पूर्णरूप  से  राज्य  सरकारों  का  दायित्व  हमने  राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  यह  परामशं  दिया

 है  कि  वे  इस  उत्पाद  के  समान  वितरण  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  उपाय  करें  ।  जिससे

 यह  उत्पाद  काले  बाजार  में  न  जाये  ।  मेरे  मन्त्रालय  का  यही  प्रयत्न  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  तथा

 केन्द्र  बासित  प्रदेशों  को  निर्धारित  प्राबंटन  के  अनुसार  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  सुनिश्चित  की

 जाये  ।  1978  से  1979  की  श्रवधि  के  दौरान  मिट्टी  के  तेल  का  कुल  विक्रय  3,63

 मिलियन  मी ०  टन  था  जबकि  इसका  श्राबंटन  3.59  सिलियन  सी ०  टन  था  |

 7.  जहां  तक  पूर्वी  उत्तर  sear  का  संबंध  माचे  महीने  के  दौरान  कुल  लगभग  22,000

 किलो  लीटर  मिट्टी  का  तेल  दिया  गया  जबकि  इसके  लिए  श्राबंटन  19,000  किलो  लीटर  का

 परन्तु  are  के  दौरान  हल्दिया  में  मिट्टी  के  तेल  का  ग्रायात  कम  रहा  जो  कि  बिहार  के  कुछ

 भागों  को  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करती  है  ।  इसके  बिहार  के  कुछ  क्षेत्रों  में  निर्धारित

 sazaq  के  श्रनुसार  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करने  में  समस्याएं  उत्पन्न  हो  गयी  माचं  के

 प्रत्तिम  सप्ताह  से  हल्दिया  में  ग्रायातित  मिट्टी  का  तेल  पहुंचना  शुरू  हो  गया  है  ae  gra  है  कि

 इस  उत्पाद  की  सप्लाई  बिहार  को  निर्घारित  श्राबंटन  के  भम्रनुसार  की  जायेगी  |

 श्री  रामा  नन्द  तिवारी  :  ऐसा  लगता  है  कि  जिस  तरफ  हमने  सरकार  का  ध्यान  श्राकर्षित

 किया है  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  स्थिति  झ्रत्यन्त  दयनीय  मैंने  यह  कहा  था  कि  मिट्टी-तेल

 का  बम्बई  में  इतना  श्रभाव  है  कि  वहां  काम  करना  मुश्किल  हो  गया  मैंने  यह  कहा  था

 कि  बिहार  श्रौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिल  रहा  है  ale  यदि  मिलता  है  तो

 4-5  रुपए  लीटर  ।  मन्त्री  जी  के  वक्तव्य  से  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  जनता  को  भट्टी-तेल  श्रौर

 मिट्टी  का  तेल  पहुंचाने  में  want  है  मैं  जानना  चाहता हूं  इस  वित्तीय  ag  के  पहले  क्या  कारण

 था  कि  श्रासानी  से  भट्टी  र  मिट्टी  का  तेल  मिलता  था  लेकिन  इस  बजट  के  श्राने  के  बाद  तेल

 मिलना  दुलभ  हो  गया  है  श्रौर  यदि  मिलता  भी  है  तो  चार  या  पांच  रुपए  लीटर  ?  कोई

 प्रहन  प्राता  है  तो  सरकार  कहती  है  कि  कोयले  का  श्रभाव  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  कोयले

 के  श्रभाव  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार ने  कया  किया  जिससे  कि  कोयले  की  श्रापूरि  हो  सके  ।

 यह  एक  बड़ी  दुःखद  स्थिति  है  क्योंकि  मिट्टी  का  तेल  कौन  जलाता  है  ?  मिट्टी  का  तेल  बड़े-बड़े

 लोग  तो  जलाते  नहीं  हैं  क्योंकि  उनके  यहां  विद्युत  है  ।  लाखों  खेतिहर  भोंपड़ी

 रिक्शा  चलाने  वाले  तथा  हिज चतुथे  श्रेणी  के  सरकारी  कमंचारी  मिट्टी  का  तेल  जलाते  हैं  आज

 मिट्टी  का  तेल  नहीं  मिल  रहा है  जिसके  परिणामस्वरूप  उनको  भूखों  मरना  पड़  रहा है  ।  बिहार

 तथा  उत्तर  प्रदेश  में  गांव  के  गांव  श्रन्धकार  में  हैं  ।  चोरी  डर्कती  से  बचने  के  लिए  भी  रोशनी  नहीं

 कर  सकते  हैं  1  फिर  क्या  कारण  है  कि  वही  तेल  चोर  बाजारी  में  4.5  रुपए  लीटर  मिल  जाता  है  ?

 में  जानना  चाहता  हूं  बिहार  में  क्या  कोई  विधि  व्यवस्था  क्या  वहां  पर  कोई  कानून  का  राज

 वहां  पर  मनमानी  स्थिति  चल  रही  है  ।  कोई  aaa  दिन  में  चल  नहीं  सकता  इसलिए

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  मिट्टी  का  तेल  किस  तरह  से  वितरित  किया  किस  प्रकार
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 अविलम्बवीय  लोक  महत्व  के  विषय्र  की  4  1979

 शर  घध्यात  दिलाना

 से  वह  गरीबों  को  उपलब्ध  हो  सके--इसकी  व्यवस्था  केन्द्रीय  सरकार  भ्रपने  हाथ  में  ले  क्योंकि

 बिहार  सरकार  इसमें  बिल्कुल  श्रसम थें  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  अगर  मिट्टी  का  तेल  नहीं  है  तो

 चार-पांच  रुपए  लीटर  के  भाव  पर  चोर  बाजार  में  क्यों  मिल  रहा  है  श्रौर  चोर  बाजारी  करने

 वालों  को  पकड़ने  की  व्यवस्था  श्राप  क्यों  नहीं  करते  हैं  ?  बिहार  सरकार  से  यह  काम  नहीं  हो

 सकता  है  ।  मैं  मन्त्री  जी  से  साफ  तौर  से  जानना  चाहता  हूं  कि  मिट्टी  का  तेल  उचित  दाम  पर

 कयों  नहीं  मिल  रहा  है  ।  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  की  भी  वही  स्थिति  है  जहां  के  माननीय  मन्त्री  जी  रहने

 वाले हैं  ।  बम्बई  की  भी  वही  स्थिति  है  सरकार  कहती  है  कि  श्रायात  नहीं  हो  पायेगा  तथा

 कोयले  का  aaa  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  बिल्कुल  श्रसमर्थ  है  लाखों-करोड़ों  गरीबों  की

 भोपड़ियों  में  चिराग  नहीं  जल  रहे  हैं  श्राखिर  उनके  लिए  श्राप  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?  श्राप

 श्रपने  कतंव्य  का  पालन  क्यों  नहीं  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगणा  :  उपाध्यक्ष  मैं  दो  बातें  स्पष्ट  कर  ।  पहली  बात  तो  यह

 है  कि  ag  कहना  कि  बाम्बे  क्षेत्र  में  तेल  के  उत्पादों  की  उपलब्धता  न  होने  के  कारण  कारखाने

 बन्द  हो  से  हमने  जांच  करवाई  उनकौ  रिपोर्ट  मेरे  पास  है  जिसमें  उन्होंने

 कहा  हैं  कि  एक  कारखाना  रबड़  का  उसको  छोड़  कर  कोई  कारखाना  बन्द  नहीं  e—iE

 2  भ्रप्रेल  का
 खत  है  माननीय  सदस्य  की  श्रात्मा  में  लोगों  के  लिए  नोशनल  दु:ख  है  उसके  लिए

 तो  मु  सहानुभूति  है  लेकिन  वास्तविकता  के  साथ  उसका  सम्बन्ध  जोड़ें  तो  दुःख  बहुत  कम  हो

 जायेगा  |  एक  रबड़  के  कारखाने  को  धक्का  बाकी  कहीं  कोई  धक्का  नहीं  सभी  कारखाने

 चलते हैं

 माननीय  सदस्य  ने  दूसरी  बात  यह  कही  कि  मिट्टी  के  तेल  के  वितरण  का  इन्तजाम  केन्द्रीय

 सरकार  खुद  करे  ।  इस  मामले  में  माननीय  सदस्य  श्री  ज्योतिमंय  बसु  का  जो  दल  हैं  उसकी  स्पष्ट

 राय  है  कि  फंडरल-स्ट्रक्चर  में  क्या-क्या  होना  चाहिए  ।  अगर  सब  चीजों  का  बटवारा  ली  की

 सरकार  की  जिम्मेदारी  तब  तो  यूनीटरी-फामं-श्राफ-गवर्नमेंट  बनानी  होगी  ।  फंडरल  स्ट्रक्चर

 में  यह  सम्भव  नहीं  है  ।  हमने  राज्य  सरकारों  को  इसी  पीरियड  में  जितना  मिट्टी  का  तेल  पिछले

 साल  दिया  उससे  कम  दिया  हो--सिवाय  बिहार  के  एक  भाग  तो  हम  जिम्मेदार  हैं

 aft  डी०  लिवारी  :  सब  जगह  पूरा  दे  रहे  हैं  तो  बिहार  को  ही  क्यों  कम  दिया  जा

 रहा  है  ?

 sty  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  हल्दिया  से  तेल  wal  था  ।  माननीय  सदस्य  इस  सदन  के

 सबसे  पुराने  सदस्य  हैं--उन्हें  भ्रच्छी  तरह  से  मालूम  कि  ईरान  से  हिन्दुस्तान  को  हर  महीने  भट्टी

 तेल  साढ़े  पांच  लाख  टन  मिलना  जो  1978  wa  ईरान  के  हालात

 को  दुरुस्त  करने  के  लिए  यहां  से  कोई  बन्दोबन्द  करने  की  सलाह  तो  मैं  नहीं  दे  सिवाय

 इसके  कि  प्रभु  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वहां  पर  हालात  जल्दी  से  ठीक  हों  ।

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  को  ले  लीजिए--जिस  वायदे  की  चर्चा  माननीय  सदस्य  ने  की  है--उनको

 22  हजार  किलो  लिटर  मिट्टी  का  तेल  दिया  जबकि  वायदा  19  हजार  किलो  लिटर  का

 3  हजार  किलो  लिटर  ज्यादा  दिया  ।  मैं  यहां  पर  यह  श्रवश्य  कहना  चाहता  हूं  कि  मैं  केरल  की
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 14  1901  (a)  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 gre  cara  दिलाना

 धि

 सरकार  का  कृतज्ञ  हूं  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  मैं  बाकी  सरकारों  की  बुराई  कर  cat  F—

 लेकिन  उन्होंने  जो  व्यवस्था  की  उसके  लिए  वे  बधाई  के  पात्र  हैं  वे  घर-घर  में  are  से  मिट्टी

 का  तेल  लोगों  को  दिलवा  रहे  इस  तरह  की  वितरण  ब्यवस्था  वहां  पर  चल  रही  मैं  यह  भी

 निवेदन  कर  दूਂ  —_—  देश  भर  के  मुख्य  मंत्रियों  जिस  समय  ईरान  में  झगड़े  होने  शुरू  हुए

 1°78  में  एक  पत्र  लिखा  था

 sit  ज्योतिमंय  बसु  :  mast  क्रान्ति  कहिये  ।

 eft  हेमबती  नन्दन  बहुगुणा
 :

 यहां
 पर

 जो  हो  रहा  वह  भी  क्रान्ति
 ही  हे--मिट्टी का

 तेल  ज्यादा  मिलना  चाहिए  ।  लेकिन  मिट्टी  का  तेल  भारत  के  पास  कितना  उषलब्ध हैं  शरीर  कितना

 भेजा  जा  सकता  है--इसके  लिए  श्रापकों  हमारे  साथ  हमदर्दी  करनी  पड़गी  ale  प्रपने  साथ  भी

 हमदर्दी  करनी
 पड़

 गी  1  जेसा  मैंने  कहा --  मैंने  प्रदेश  की  सरकारों  का  ध्यान  इसकी  तरफ

 कराया  उसके  बाद  हमारे  सेक्रटरी  ने
 मुख्य-सचिवों  का  ध्यान  श्राकर्षित  किया  ।  कल

 भी  एक  मीटिंग  बुलाई  जिसमें  तमाम  प्रदेश  सरकारों  के  खाद्य  सचिवों  से  सलाह  की  है  ।  हमने

 श्रपनो  तरफ  से  इसको  हर  जगह  पहुंचाने  की  चेष्टा  की  लेकिन  इसमें  एक  नुकसान  gar

 at  हमने  ज्यादा  दिया  उसके  कारण  हमारी  इन्वेन्टरी  कम  होती  गई  है  मुश्किल  यह  है  कि

 सदन  से  कोई  भी  बात  छिपाना  हमारे  लिए  पाप  हैं  alt  वह  उचित  भी  नहीं  है  खुला  समाज  होने

 के  कारण  श्रखबारों  में  छपने  से  बचन  वाली  बात  नहीं  इसलिए  जो  चतुर  ब्यापारी  होंगे  बे  इसका

 लाभ  उठा  लेंगे***

 sit  fata  भट्टाचाय  उन  चतुरों  को  पकड़ो  ।

 sit  हेमवती  नन्दन  धहुगुणा  :  पकड़ने  का  काम  बंगाल  में  श्री  ज्योति  बसु  जी  का  है  श्रोर

 बिहार  में  भी  कपू  री  ठाकुर  नी  का  मेरा  नहीं  ज्योति  बसु  जी  ने  कितने  तेल  के  व्यापारियों

 को  पकड़ा  smifaaa  बसु  जी  बतला  मैं  तो  नहीं  जानता  हूं  ।

 थ्री  warferta AZ: TEST St बसु  :  पकड़ा  है  1

 श्री  नन्दन  ag
 :

 बहुत  खुद्दी  की  बात  ह ै।  च्  श्री  ज्योति  बसु  साहब  को

 लिखना  जब  उन्होंने  मिट्टी  के  तेल  के  ब्यापारियों  के  कहने  में  श्राकर  उनको  दो  पैसा  ज्यादा

 दे  मैंने  कही  कि  इसको  कम  करो  ।  हेम  शप  देख  इतना  सचेष्ट  रहते  seer

 की  सरकारों  से  कोई  गलती  हो  रही  हो  तो  उनको  याद  दिलाते  रहते  हम  सूबों  की  सरकारों

 की  सहायता  करने  के  लिए  हमेशा  तेयार  रहते  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  तिवारी  जी  जो  हमारे  बुजुर्ग  भी  एक  हौ  प्राथेना है  कि  देवा कौ  जो

 कठिनाई  ईरान  से  कच्चा  तेल  न  मिलने  के  कारण  जो  दिक्कत  पैदा  हो  गई  उसको  समभ्ा

 जाना  चाहिये  |  हम  कृतज्ञ  हैं--एक  देश  के--मैं  खास्र  तोर  से  इस  मौके  पर  उसका  नाम  लेना

 चाहता  B—stre — foraa  हमको  मिट्टी  का  तेल  देने  में  मदद  की  है  ।  प्राज  जबकि  gat  देवा  यह

 कह  रहे  हैं  कि  कितने  डालर  एक  बरल  पर  भीर  उन्होंने  हमारी  मदद  की  है  ।  मैं  लीबिया

 जा  रहा  हूं--इस  ध्रादा  से  कि  बे  हमारी  मदद  करेंगे  ।



 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  4  1979

 झोर  ध्यान  दिलाना

 कच्चा  तेल  जो  हमको  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिला  और  उसका  बन्दोबस्त  करने  में

 कमी  are  है  att  इसके  साथ  ही  यह  बात  भी  है  कि  हमारा  देवा  तो  एक  प्रजाताँत्रिक  देश  है  ।  यहां

 पर  कोई  मन्त्री  पद्  नहीं  कह  सकता  कि  किसी  को  स्ट्राइक  का  कोई  हक  नहीं  होगा  ।  हम  कोशिश

 कर  सकते  हैं  कि  स्ट्राइक  न  हो  लेकिन  स्ट्राइक  हो  तो  यह  नहीं  है  कि  स्ट्राइक-तोड़॒  सरकार

 हो  Teena  के  साथ  बातचीत  करके  स्पिति  को  दुरुस्त  करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  हल्दिया  में

 स्ट्राइक  हो  गया  ध्ौर  हमारे  टेंकस  खड़े  रह  गए  ।  इसी  तरहे  से  वम्बई  में  स्ट्राइक  हो  गया  ak

 टेंकस  खड़  रह  4  दिन  तक  हड़ताल  चली  श्रौर  बातचीत  करके  जितनी  जल्दी  मामला

 सुलभ  सकता  उसको  सुलभाया  |  मैं  यह  मान  सकता  हूं  कि  शौर  aw  बन्दोबस्त  होना  चाहिए

 aye  की  एक  ऐसी  रेखा  जिस  तक  पहुंचने  के  लिये  बराबर  चेष्टा  करनी  मैं

 मानता  हूं  कि  ate  भी  श्रच्छा  काम  करना  चाहिए  लेकिन  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 केन्द्रीय  सरकार  की  जो  वर्तमान  शासन  व्यवस्था  फंडरल  जिसका  रूप  उसमें  मिट्टी  के  तेल  की

 वितरण  ब्यवस्था  का  कंट्रोल  भारत  सरकार  ऑ्रपने  हाथ  में  लेने  वाली  नही ंहै  ।  यह  काम  तो  प्रदेशीय

 सरकारों  का  है  श्रौर  हमने  इस  बारे  में  उनको  स्पष्ट  कर  दिया  है

 थी  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  (gata)  :  हमारी  स्टेट  को  इतना  कम  क्यों  दिया  है  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  इतना  इतना  इतना  कम  जो  यह  भाषा

 यह  हमारी  समझ  से  नहीं  श्राती  है  ।  श्रगर  मेट्रिक  टन  में  बात  अगर  यह  बताएं  कि  इतने

 मेट्रिक  टन  मिलना  चाहिए  ate  इतना  मिला  तो  मैं  यह  बता  दू  कि  वेस्ट  बंगाल  को  जितना

 कोटा  मिलना  उस  से  ज्यादा  मिला  है  नाथे  ईस्ट  के  हमारे  माननीय  सदस्य  अगर  इस

 बात  में  मदद  कर  दें  कि  वहां  हड़ताल  न  होने  बड़ी  मुश्किल  में  हमारे  रेल  मन्त्री  महोदय  श्राए

 हुए  तो  बहां  पर  उपलब्धता  बढ़  सकती  हैं  ।  नाथें  बंगाल  में  उपलब्धता  में  जरूर  कुछ  कमी  श्राई

 है  वरना  बंगाल  का  कोटा  पुरा  देने  की  हमने  पूरी  कोशिश  की  है  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि  सारे  देश

 में  जो  कमी  उसके  कारण  इनवकेंटरी  में  कमी  हो  रही  है  ।  इसलिए  ma  दाले  समय  में  कठिनाई

 श्राने  वाली  है  और  इसीलिये  हमने  सारे  प्रदेशों  के  खाद्य  सचिवों  को  बुलाया  श्रौर  उनको  यह

 बताया  था  कि  केरल  में  डिस्ट्रीब्यूशन  सिस्टम  को  पेटनें  जब  तक  श्राप  नहीं  तब  तक  7a

 नहीं  लगता  कि  मिट्टी  का  तेल  घरों  तक  ate  भोंपड़ियों  तक  ak  डीजल  किसानों  तक  पहुंच

 सकेगा

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  ):
 मैंने  यह  seq  दिनांक  20  माच  को  अतारांकित  प्रशन

 संख्या  3857  के  श्रन्तगंत  उठाया  था श्रौर  इसके  माध्यम  से  बम्बई  विशेषकर  थाना  बेलापुर

 श्रौद्योगिक  कम्पलेक्स  में  भट्टी  के  तेल  की  गम्भीर  कमी  की  बात  कही  थी  मैंने  न  केवल  बम्बई  में

 बल्कि  अन्य  राज्य  उत्तर  प्रदेश  a  बगाल  में  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  की  श्र  भी  ध्यान

 श्राकर्षित  किया है  ।  मेरे  प्रदन  के  उत्तर  में  साननीय  मन्त्री  ने  बताया  :

 इस  स्रमय  उपलब्ध  नहीं  ब्यौरा  एकत्रित  किया  जा  रहा  है  श्रोर  उसे  सभा

 पटल  पर  रखा  नायेगा
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 qf  इतने  लम्बे  ग्रसे  से  सूचना  उपलब्ध  नहीं  की  जा  रही  मैंने  यह  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  |

 वक्तव्य  में  माननीय  मन्त्री  ने  श्रभी  श्रभी  कहा  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  में
 भट्टी

 के

 तेल  की  खपत  में  8  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  इस  सम्बन्ध  में  मैं  सबसे  पहेले  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान

 इस  बात  की  श्रोर  दिलाना  चाहता हूं  कि  यह  सरकार  की  नीति
 है

 कि  उद्योगों  से  अ्रघिक  भट्टी  के  तेल

 का  प्रयोग  करने  के  लिए  कहती  है  क्योंकि  कोयले  के  प्रयोग  से  वह  वायु  को  दूषित  करते

 होंने  कोयले  का  प्रयोग  समाप्त  कर  दिया  wit  भट्टी  के  तेल  का  प्रयोग  करना  श्रारम्भ  कर

 दिया  है

 भी  ज्योतिमंय  बसु  हाबर )
 :  यह  meal  किसने  बताया  कि  भट्टी  के  तेल  से

 arg  दूषित  नह्दीं  होती  है  ।

 भी  एस०  श्रार०  दामाणी  :  भट्टी  के  तेल  की  खपत  बढ़  गई  है  दिसम्बर  TH  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  नहीं  थी  ।  सप्लाई  सामान्य  थी  ।  क्योंकि  यह  श्रावश्यक  मात्रा  में  उपलब्ध

 था  ।  जनवरी  से  स्थिति  बिगडनी  श्रारम्भ  हो  माननीय  मन्त्री  ने  प्रभी  al  कहा  है  कि

 उनके  पास  उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  भट्टी  के  तेल  की  कमी  के  कारण  कोई  भी  कारखाना  बन्द

 नहदीं  किया  गया  है  ।  किन्तु  मैं  उन्हें  अनेक  एककों  के  नाम  दे  सकता  हूं  जिनहें  थाना  बेलापुर

 गिक  कम्पलेक्स  में  10  7  अथवा  6  दिनों  के  लिए  भट्टी  के  तेल  के  प्रभाव  में  बन्द  रखवा

 गया  ।  मैं  इन  एककों  के  नाम  नहीं  बताना  चाहता  किन्तु  मैं  यह  नाम  उन्हें  भेज  सकता  हूं  ताकि

 बह  इस  सम्बन्ध  में  जाँच-पड़ताल  कर  सकें  ।  फरवरी  ac  Ly ala  में  भी  स्थिति  बड़ी  थी  |

 कुछ  एककों  को  पन्द्रह  दिन  के  लिए  बन्द  करना  पड़ा  ।  अ्राप  उत्पादन  में  हुई  हानि  का  पता  लगा

 सकते  श्राप-राजस्व  की  हानि  का  श्रनुमान  लगा  सकते  हैं  झर  परिणाम  यह  होगा  कि  इन  एककों

 द्वारा  पैदा  की  जारही  मदों  कौ  श्रौर  कमी  हो  जाएगी  ।  त्रत  यह  बड़ा  श्राववयक  है  कि  इस  पक्ष

 पर  भी  विचार  किया  जाए  ate  झ्ौद्योगिक  एककों  को  भट्ठी  का  तेल  उपलब्ध  करने  के  लिए

 उपाय  किए  जाएं  ताकि  यह  एकक  चलते  रहें  ।

 मेरी  सहानुभूति  माननीय  मन्त्री  जी  के  साथ  है  कि  वेगनों  की  कमी  के  कारण  वह  इन  मदों

 का  परिवहन  नहीं  कर  सके  ।  कोयला  उपलब्ध  नहीं  बेगन  उपलब्ध  नहीं  हैं  माननौय  मन्त्री

 का  कहना  कि  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  नहीं  हैं  ग्रौर  वेगन  उपलब्ध  नहीं  इसके  लिए  हमें

 कया  करना  है  ?  इसके  लिए  तो  सरकार  सम्बद्ध  मन्त्रियों  को  इकट्ठे  बैठकर  एक  योजना  तयार

 करनी  चाहिए  कि  इन  श्रावश्यक  मदों  को  परिवहन  कसे  किया  जाए  ।  हम  मन्त्री  महोदय  से  यह

 पुछना  चाहते हैं  कि  ag  भविष्य  में  ऐसे  कौनसे  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  कि  भट्टी  का  तेल  ate  मिट्टी

 का  तेल  लाने  के  लिए  tray  की  कोई  कमी  न  हो  ।

 मिट्टी  के  तेल  के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  माननौय  मन्त्री  जानते  होंगे  कि

 कलकत्ता  में  8  से  10  qe  तक  रोज  बिजली  बन्द  रहती  हैं  यदि  बिजलो  ही  उपलब्ध  महीं  है

 तो  जनता  क्या  करेगी  ?  वह  बिजली  के  स्थान  पर  मिट्टी  का  तेल  बरत  रहे  हैं  इसकी  खपत

 193
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 में  भी  वृद्धि  हो  गई  मन्त्री  महोदय  ने  इसकी  कमी  का  एक  दूसरा  कारण  यह  बताया  है  कि

 1978  तथा  1979  में  केरोसीन  की  खपत  3,63  मिलियन  टन  थी  जब  कि

 उसका  श्राबंटन  3.59  मिलियन  टन  था  ।  खपत  में  तो  बहुत  ही  कम  वृद्धि  हुई  है  ।  कहना

 कि  खपत  में  वद्धि  हो
 गई  है  ठीक  नह्दीं  है  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  सदन  को  बतायें  कि  मिट्टी  के  तेल  तथा  भट्टी  के  तेल  कौ

 सप्लाई  को  नियमित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?  दूसरी  बात  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह

 ऐसे  कौन  से  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  जिससे  श्रावश्यक  भूमिगत  न  कर  दी  जायें  प्रौर  मिट्टी  के

 तेल  के  aqaaaray  को  अधिक  मूल्य  न  देना  पड़े  |

 sit  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  मैं  सबसे  पहले  एक  बात  कह  देना  चाहता  हूं  राष्ट्र  को

 अपने  संसाधनों  पर  गुजारा  करने  का  सबक  सीखना  होगा  1  पेट्रोलियम  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 सम्बन्ध  में  मैं  देश  को  यह  श्राइवासन  दे  सकता  हूं  कि  हमने  पिछले  वर्ष  की  श्रावव्यकताओ्ों  के  ATATr

 पर  इस  ay  भी  सप्लाई  करने  का  प्रयास  किया  है  ।  यद्यपि  ईरान  में  स्थिति  के  कारण  कच्चे  तेल  की

 बड़ी  कमी  है  ।  हम  भट्टी  के  तेल  की  माँग  को  बढ़ा  नहीं  क्योंकि  1973  की  मूल्य  बृद्धि  में

 पूरे  उद्योग  को  कोयले  के  प्रयोग  के  लिए  कहा  गया  था  ।  1973  से  1977-78  तक  नकारात्मक

 विकास  दर  रही  है  ।  1975-76  में  --5  प्रतिशत  से  श्रारम्भ  हो  कर  1977-78  प्रतिशत  हो

 गई  है  न्र्त  त्राप  इस  बात  को  कि  भट्टी  के  तेल  सम्बन्धी  समस्या  भ्रभी  हाल  में  उत्पन्न

 हुई  है  जो  कि  वर्तमान  अन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  का  शौर  कोयले  की  कमी  का  परिणाम  है  ।  श्रब  अचा

 नक  ही  इस  विकास  दर  में  8-6  प्रतिश्त  की  वृद्धि  हो  गई  है प्रोर  हम  इसे  सहने का  प्रयास  कर

 रहे  कितु  tag  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  कोयले  शअ्रथवा  श्रन्य  ई  घन  की  कसी  के  कारण

 बिजली  का  बिल  देने  के  लिए  तेयार  नहीं  हैं  ।  हम  वास्तव में  इस  क्षेत्र में  कमी  का  aqua  कर

 रहे  ध्र्त  शक्ति  के  श्रव्य  उपलब्ध  साधनों  का  उपयोग  करना  ही  होगा  |

 एक  साननीय  सदस्य  :  यह  कौनसा  दूसरा  साधन  है  |

 oft  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  संसाघन  कोयला  है  ।  हमारे  देश  में  प्रचुरता  में  उपलब्ध

 |  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  सदन  को  श्राइ्वासन  दिया
 है  कि  वह  ऐसा  प्रयास  कर  रहे

 हैं  कि

 कोयला  सब  स्थानों  पर  पहुंच  सके  ।  मैं  भी  उस  समिति  का  सदस्य  हूं  जो  इस  सम्बन्ध  में  कठिन

 समस्या  से  निपटने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयास  कर  रही  है  ।

 श्री  दामाणी  ने  घो  सुचना  दी  है  भ्रथवा  प्रदन  उठाया  उसके  लिए  मैं  उद्योग  मन्त्रालय

 के  तकनीकी  विकास  ऊर्जा  संरक्षण  संभाग  जो  कि  e frag  रखता  है  के  प्राधिकार  से

 बताना  चाहता  हूं  ।  यह  प्राधिकार  मुभ  एक  पत्र  लिखकर  दिया  गया है
 जब  उनसे  पूछा  गया  तो  पत्र

 लिखकर  उन्होंने  बताया  है  :

 देश  के  कुछ  भागों  में  भट्टी  के  तेल  की  कमी  समय-समय  बर  की  गई  थी

 किन्तु  जहां  तक  तकनीकी  विकास  महानिदेशक  जानते  इस  कारण  से  कोई  भी  शभ्रौद्योगिक  एकक

 बन्द  नहीं  किया  गया  ।  बस  एक  ही  एकक  बन्द  होने  का  उदाहरण  मिलता  वह
 है

 महाराष्ट्र  में

 क  औ  क
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 भ्रोर  ध्यान  दिलना

 इन्टरनेशनल  रबर  एड  जनरल  इण्डस्ट्रीज  प्राइवेट  लिमिटेड  जो  कि  माचे  के  मध्य  में  भट्ठी  के  तेल

 को  कभी  के  कारण  बन्द  किया  गया  था  ।  इस  उद्योग  में  तथा  दाक्ति  के  क्षेत्र  में  प्रति  वर्ष  40  लाख

 टन  भट्ठी  के  तेल  की  खपत  होती  है  ।  इस  मांग  को  स्वदेशी  संसाघनों  से  तथा  कुछ  श्रायातों  से  पूरा

 किया  जाता  यह  stat  25  प्रतिद्ात  है  ।  1978-79  में  दिसम्बर  तक  हमने  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  श्रघिक  मात्रा  में  भट्टी  का  तेल  सप्लाई  किया है  ।  इससे  ales  हम  नहीं  दे  सकते  ।  यदि

 हम  श्रपनी  ऊर्जा  व्यवस्था  ऊर्जा  बजट  को  ठीक  ढंग  से  नहीं  बनाते  तो  वाले  वर्षों  में  श्रौर

 श्रघिक  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़गा  |

 जहां  तक  बिजली  की  कमी  तथा  श्रन्य  तथ्यों  का  सम्बन्ध  मैं  ag  बात  दोहरा  देना  चाहता  हूं

 कि  हम  इस  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  डीजल  मिट्टी  का  तेल  श्रथवा  भट्टी  का  तेल  वहां  पहुंचाया

 जाए  जहां  भी  उसकी  alana  होगी  ।  मैं  लम्बे  चौड़े  वायदे  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  हम

 यह  प्रयत्न  करते  रहेंगे  कि  मिट्टी  का  तेल  ak  भट्टी  का  तेल  उतना  श्रवश्य  सप्लाई  करें

 जितना  वर्ष  fear  था  ।  मैं  यह  दुहराना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकार  वितरण  व्यवस्था

 को  स्वयं  देखें  ताकि  कठिनाइयों  का  समय  सभी  के  सहयोग  से  काटा  जाये  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ( atag-saz-qa)  :  मैं  माननीय  मन्त्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की

 श्रोर  दिलाना  चाहता  हू  कि  बम्बई  दहर  एक  बहुत  बड़ा  दहर  है  क्योंकि  यह  शहर  प्रधान  मन्त्री  का

 श्रौर  उनसे  पहले  महात्मा  गांधी  का  तथा  श्रन्य  देशों  के  Aaral  ्  मोहम्मद  ग्रली  जिन्ना  और

 श्री  जुल्फिकार  sett  जिन्हें  प्रभी  हाल  में  फांसी  दी  गई  का  दाहर  है  ।  मैं  भी  बम्बई  का

 प्रतिनिधित्व  करता
 )  शरीर  मन्त्री  महोदय  भी  बम्बई  श्राते  रहते  हैं  ।

 मुक्के  यह  जानकर  बड़ा  DIVA  ञ्रा  है  कि  बम्बई  विशेषकर  गन्दी  बस्तियों  में  मिट्टी  के

 तेल  का  बड़ा  प्रभाव  हैं  ।  जहां  समृद्ध  लोग  रहते  हैं  उन  क्षेत्रों  में  aaa  नहीं  किन्तु  गन्दी

 बस्तियों  में  इसका  श्रभाव  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  बम्बई  में  मिट्टी  के  तेल  के

 समान  वितरण  के  लिए  क्या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  वह  यह  व्यवस्था

 करेंगे  बरना  जब  वह  बम्बई  ग्रायेंगे  हम  उनका  घेराव  करेंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  बम्बई  नहीं  भ्रायेंगे  |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  यह  बम्बई  के  साथ  श्रन्याय  होगा  ।  50  प्रतिशत  कच्चा  तेल

 बम्बई  हाई  से  निकलता  है  ।  इसे  बम्बई  से  बाहर  भेजा  जाता  है  श्रौर  वहाँ  पर  इसकी  बहुत  कमी

 रहती  है
 *  *

 वास्तविकता  तो  यह
 है  कि  चहु  आर  जल  ही  जल  है  किन्तु  प्यास  बुताने

 को  एक  बुद  नहीं  है  ।  डसी  प्रकार  बम्बई  के  चारों  at  तेल  ही  तेल  है  किन्तु  बम्बई  के  लोगों  के

 लिए  तेल  उपलब्ध  नहीं  है  ग्रतः  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  का  areqy  कया  है  ।  जब  वह  कहते  हैं  कि

 के  स्थानों  पर  पर्याप्त  मात्रा  में  कोयला  उपलब्ध  न  होने  से  उसकी  खपत  दर  में  वृद्धि  arg

 है |ਂ  ag  इन  भ्रसन्तुलनों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  प्रयत्न  कर  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं
 कि  उन्होंने  कोयला  मन्त्रालय  तथा  झ्न्य  मन्त्रालय  के  साथ  सलाह  करके  क्या  उठाए  हैं  ?
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 बणा

 ag  कहते  हैं  कि  श्रावश्यकता  के  श्रनुसार  भट्टी  का  तेल  तथा  मिट्टी  के  तेल  का  झायात  नहीं

 किया  जा  सका  ।  इस  सम्बन्घ  में  कमी  का  प्रतिशत  क्या  हैं  श्र  कितने  टन  की  कमी  ag  है  ?

 यहू  वक्तव्य  बड़ा  ग्रस्पष्ट  है  श्रौर  सुन्दर  है  ।  वह  बहुत  ही  चतुर  मन्त्री  हैं  श्रौर  मैं  उनका  श्रत्यघिक

 सम्मान  करता  gale  मैं  जानता  हूं  कि  कठिनाइयों  से  उबरने  के  लिए  उनके  पास  काफी  सक्ष  मता

 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  वास्तविक  क्षमता  क्या  है  |

 उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  are  के  प्रन्तिम  सप्ताह  से  बम्बई  रिफाइनरियों  में

 रित  स्तर  पर  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  भ्रौर  ग्रायातित  उत्पाद  भी  पहुंच  गया  है  ।  इन  सबसे  कमी

 दूर  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बम्बई  में  स्थिति  में  कब  तक

 सुधार  होगा  ।  मैं  इसलिए  जानना  चाहता  हूं  कि  मैं  बम्बई  के  लोगों  को  यह  बता  सकू  कि

 मन्त्री  महोदय  ने  प्राइवासन  दिया  है  अन्त  में  वह  कहते  हैं  तक  मिट्टी  के  तेल  का  सम्बन्ध

 है  zat  की  कुल  खपत  का  40  प्रतिशत  इस  समय  mare  किया  जाता  है  ।  व्यापार  योजना  के

 अंतर्गत  सोवियत  संघ  से  इस  उत्पाद  की  प्राप्ति  में  विलम्ब  के  कारण  देश  में  मिट्टी  के  तेल  की

 समस्त  उपलब्धता  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा है  ै

 बहुगुणा  जसे  मन्त्री--भौर  सोवियत  संघ  से  विलम्ब  के  कारण  ?  यह  कसे  हो  सकता  है  ?

 एक  माननीय  मन्त्ली  :  असली  बात  पर  तो  वह  अब  भाये  हैं  |

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  क्यों  लीबिया  श्रौर  ईराक  के

 अतिरिक्त  श्रन्य  कौन  से  देश  हैं  जहां  से  तेल  मिलने  की  सम्भावनाओं  का  उन्होंने  पता  लगाया  है

 बया  वह  जानत ेहैं  कि  चीन  के  पास  प्रचुरता  में  तेल  उपलब्ध है
 ?  क्या  वह  चीन  से  तेल  प्राप्त

 करना  चाहेंगेਂ
 '  ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  डा०  स्वामी  के  बदले  में  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  जब  वह  ईराक  wile  लीबिया  ate  सोवियत  संघ  से  तेल  श्रायात

 कर  रहे  हैं  att  इसमें  ag  देश  विलम्ब  से  तेल  भेज  रहे  हैं  तो  उन्होंने  चीन  से  तेल  श्रायात  करने

 की  सम्भावनाश्ों  का  पता  क्यों  नहीं  लगया  ?  मैं  यह  बात  जानना  चाहता  हूं  1

 महोदय  कुछ  दिन  पूर्व  प्रधाय  मन्त्री  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  पत्र  लिखे  हैं  कि  वे  तेल

 की  खपत  15.1  कम  कर  दें  ।  इसके  पीछे  क्या  तक  है  ?

 मेरे  यही  प्रदन  हैं  श्रौर  मुत  श्राशा  है  कि  इनका  उत्तर  देकर  वे  हमारी  सन्तुष्टि
 करेंगे  ।

 रसायन  श्रौर  TaTTH  मन्त्री  (att  हेमवती  नन्दन  :  माननीय

 सदस्य  के  पास  चालाकी  का  पता  लगाने  की  जो  क्षमता  है  उसका  मैं  सम्मान  करता  हूं  ।  ag  बिल्कुल

 सही  कहते  हैं  ।  बम्बई  के  लिए  मेरे  दिल  में  बहुत  सहानुभूति  है  ।  बम्बई  लघु  भारत  है  ।  देश  के

 किसी  भी  ale  दहर  की  ऐसी  संस्कृति  नहीं  है  ।  निस्सन्देह  कलकत्ता  दाशंनिक  श्रौर

 श्राथिक  दृष्टि  से  भारत  का  केन्द्र  है  ।  परन्तु  बम्बई  श्रपने  ढंग  से  लघु  भारत  जोकि  देश  का  कोई

 श्रन्य  दाहर  नहीं  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  के  साथ-साथ  मैं  बम्बई  का  सम्मान  करता  हूं  ।
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 भारत  सरकार  बम्बई  की  श्राभारी  है  ।  यह  कई  लोगों  के  लिए  झ्न्य  कई  तरीकों  से  एक  लघु  राज्य

 हमें  बम्बई  का  ख्याल  रखना  पड़ता  है  ।  परन्तु  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि
 जब  वे  स्लम

 क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  तेन  की  पूति  के  कारण  क्रू  श्रायल  न  मिलने  की  बात  करते  हैं  तो  उनका  प्रश्न

 गलत  हो  जाता  है  ।  मैं  यह  पहले  ही  कह  चुका  हूं  शरीर  मैं  इसे  फिर  दोहराना  चाहता  हूं  ।  मैंने

 मुख्य  मन्त्री  को  इस  सम्बन्ध  में  पत्र  लिखा  है  ।  मैं  उन्हें  पुनः  स्मरण  HUA IAT |  यदि  बम्बई  में

 स्थित  ज्योतिपाटी  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  के  कारण  कष्ट  उठा  रहा  है  तो  यह  श्रव्य  ही  खेदजनक

 मामला  है  मैं  महाराष्ट्र  सरकार  का  ध्यान  श्रवद्य  ही  इस  श्रोर  श्राकर्षित  करूंगा  |

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  दहर  के  हितों  की  उपेक्षा  बिल्कुल  नहीं  की  .  जा

 सकती  जिसके  प्रतिनिधि  डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  जसे  ब्यक्ति  हों  ।  ऐसे  क्षेत्र  की  कौन  उपेक्षा  कर

 सकता  हैं  ?

 झब ड  माननीय  सदस्य  डा «०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  ने  कहा  है  कि  श्री  बहुगुणा  के  होते

 हुए  भी  सोवियत  ने  ऋड  की  सप्लाई  नहीं  की  है  ।  यह  कहना  इस  बात  की  पुष्टि  होती  है

 कि  पुरानी  श्रादत  जल्दी  नहीं  जाती  ।  यह  उनका  पुराना  भय  रहा  मैं  इनको  बताता  हूं  कि

 एक  बार  उन्होंने  मुभससे  एक  प्रइन  पुछा  था  जिसे  मैं  इस  सदन  को  भी  बताना  चाहता  हूं  उन्होंने

 उन्होंने  कहा  था  बहुगुणा  पुर्णतया  रूस  के  समर्थक  हैं  ।'  मैंने  डा०  स्वामी  को  बताया  कि  देश

 के  लिए  यह  बहुत  दुर्भाग्यशाली  है  कि  बहुत  से  लोग  श्राप  सब  को  अमेरिका  qayh  समभते  हैं

 मैं  कहता  हूं  थे  दोनों  बातें  गलत  हम  दोनों  भारतीय  हैं  ।  मैं  बताता  हुं  कि  कुछ  देशों  के

 साथ  हमारे  मेत्रीपूर्ण  सम्बन्ध  हैं  HT  हमें  केवल  श्रपने  देश  के  हितों  का  ध्यान  श्रापको  यह

 कदापि  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  कठिनाई  में  उन्होंने  हमारा  साथ  दिया  मैं  सारी  बात  को

 दोहराना  चाहता  हू  ।

 थी  ज्योतिमंय  भ्राथिक  दृष्टि  से  यह  एक  भारी  भूल  थी  ।

 थी  हेमबती  नन्दन  :  नहाँ  तक  सोवियत  रूस  से  क्र्ड ध््६  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध  है

 सर्दियों में  यह  नहीं  होती  ईरान  की  qzaral at ay का  भी  उन  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता है

 उन्होंने  ईरान  से  काफी  मात्रा  में  गस  प्राप्त  fears  ईरान  की  घटनाग्रों  से  उन  पर  विपरीत  प्रभाव

 पड़ा  |  भ्रच्छाई  घर  से  आरम्भ  होती  है  ।  उन्होंने  वायदा  किया  कि  कमी  को  पुरा  कर  देंगे  ।

 mat
 इसे  समुद्री  जहाज  द्वारा  भेज  रहे  श्रीशा हैं सब ठीक हो पब  ठीक  हो  हमें  मिट्टी के

 तेल  की  झ्रावदयकता  का  पता है  ।  जहां  तक  क्रूड  श्रायल  की  खरीद  का  सम्बन्ध  है  डा०  सुब्रह्मण्यम

 स्वामी  का  यह  सुभाव  कि  चीन  से  क्रूड  श्रायल  प्राप्त  किया  जाए  कुछ  ऐसा है  जिसका  मैं  भी

 ध्रपवाद  नहीं  हूं  उसमें  कोई  बुराई  नहीं  है  ।  मैंने  भी  प्रयत्न  किया है  मैंने  भारत  में  झमरीकी

 राजदूत से  बात  की  मैंने  उसे  aA  पास  बुलाया ।  वहं  नहीं  श्रा  सका  ।  मैंने  उनसे  श्रनुरोध

 किया  कि  बया वे  हमारी  सहायता  करेंगे  ?  मैं  जो  कोई  भी  यहां  उसके  पास  गया ।  परन्तु  मुद्दा

 यह  है  कि  हम  यह  कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  कि  जितने  तेल  का  हम  दोघन  करेंगे  क्या  उसकी

 खपत  भी  कर  सकेंगे  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  बहाँ  जो  नमक-युक्त  तथा  शौर  भी  कई  किस्मों  बाला
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 उपलब्ध  है  उसका  शोधन  क्या  हम  यहां  द  सकेंगे  फिर  भी  मैं  चीन  से  प्राप्त  तेल  के  बदले

 माननीय  सदस्य  को  चीन  भेज  दगा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इससे  तो  काफी  हानि  होगी  ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  (  STATS
 सदन  के  सभा  पटल  पर  जो  उन्होंने

 असन्तोषजनक  उत्तर  रखा  है  उसके  लिए  जितनी  सहानुभुति  मेरे  पास  है  उसके  साथ  मैं  पेट्रो  लिथम

 मंत्री  पर  तरस  खाता  हु  दूसरों  पर  दोष  लगाना  केवल  शटल-काक  वाला  TH  है  ।  पुरा  वक्तव्य

 पढ़ने  के  पदचात  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  यह  केवल  स्थानीय  स्थिति  है  इस  स्थिति  में  शीघ्र

 ही  सुघार  होने  वाला  नहीं  है  वर्ष  के  श्रारम्भ  में  यह  तो  मैं  डरता  वर्ष  के  मध्य  में

 नब  मानसुन  भ्रारम्भ  हो  जाएगी  तब  क्या  होगा  ।  जैसा  कि  सदस्यों  ने  पहले  ही  कहा  है  कि  बम्बई

 भ्र  मध्य  प्रदेश  में  तेल  के  लिए  लाइनें  लगानो  पड़ती  हैं  श्रौर  ऐसे  दूरस्थ  क्षेत्र  हैं  जहां  मानसून

 झारम्भ  होने  से  पूर्वे  क्र्ड |  अयल  पहुंचाना  पड़ेगा  |

 कुछ  वर्ष  पहले  कुछ  उद्योगों  को  कहा  गया  था  कि  वे  कोयले  की  बजाय  पेट्रोलियम

 उत्पाद  का  प्रयोग  करने  लगें  |  बया  सरकार  ने  फर्नेस्स  तेल  की  खपत  में  राठ  प्रतिदात  वृद्धि  के  कारणों

 का  गहराई  से  श्रध्ययन  किया  है  ।  यह  सब  कसे  झा  ?  qu  भय  है  कि  जो  कि

 भ्रौद्योगिक  aysratat  के  साथ  arly  बढ़  रही  ate  feta  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  कर  रही  है

 भविष्य  के  लिए  उसकी  क्या  योजनाएं  हैं  ।  way  पांच  वर्षों  के  दौरान  पेट्रोलियम  उत्पाद  श्रोर

 फनस  aaa  की  कितनी  माचा  की  श्रावश्यकता  पड़ेगी  |  मिल-मालिकों  के  संघ  द्वारा  भय  ब्यक्त

 किया  जा  रहा  है  परन्तु  हमें  बताया  गया  कि  केवल  एक  रबड़  फंक्ट्री  बन्द  कर  दी  गईं  परन्तु

 मैं  यह  ही  बताना  चाहता  हूं  कि  बहुत  सौ  फंक्ट्रियां  बन्द  होने  वाली  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 श्राइवासन  दिया  जा  सकता  है  कि  श्रागामी  दो  या  तीन  महीनों  में  कोई  फंक्ट्री  बन्द  नहीं  की  जाएगी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  झनुरोध  करूगा  कि  ई  धन  की  wat  के  सम्बन्ध  में  और  अधिक

 weary  करें  ।  उद्योगों  से  श्राग्रह  किया  जाए  कि  उपलब्घ  पेट्रोलियम  उत्पादों  का  कुददालता  से

 योग  किया  जाए  मैं  यहां  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  के  प्रौद्योगिक  सलाहकार  के  शब्दों  को

 उद्धत  करता  हूं  :

 सरकारर  द्वारा  फर्नन्स  श्रायल  के  प्रयोग  के  स्थान  पर  कोयले  का  प्रयोग  करने  के

 सम्बन्ध  में  गहराई  से  श्रध्ययन  करने  हेतु  फर्मेन्स  अ्रायल  से  सम्बन्धित  स्थायी  समिति  को

 मामला  भेजा  एक  ऐसा  उद्योग  जिसमें  यह  परिवतंन  किया  जाना  घनी  wTATaY

 वाले  क्षेत्र  में  स्थित  है  ale  इसके  कारण  पर्यावरण  दूषण  की  समस्या  उठ  खड़ी  होगी  श्

 माननीय  मन्त्री  महोदय  से  मैं  यह  प्रदन  करता  हूं  कि  भावी  तीन  या  चार  वर्षों  के  लिए

 उनकी  क्या  योजना  उत्पादन  कार्यक्रम  क्या  है  ?  विदेशों स्र ेकितनी  मात्रा  मिलने  की  areas  है  ?

 उद्योगों  पर  उपभोक्‍्ताश्ों  में  वितरण  के  लिए  कितनी  मात्रा  उपलब्ध  होगी  ?  क्या  नए  व  पुराने

 उद्योगों  को  उनकी
 ATaRqe  कतानुसार  पुर्ति  करने  का  अ्राइवासन  दिया  ना  सकता  है  ?  हमें  यह  भी

 हमेशा  के  लिए  स्पष्ट  कर  दिया  जाना  चाहिए  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  फनन्त  के  स्थान  धर

 लियम  उत्पाद  का  प्रयोग  करने  के  पक्ष  में  हैं  या
 कोयला  के  सब  कुछ  इतना  गड्ड-मड्ड  हो  गया  है
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 कि  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  ag  पूछना  चाहता  हूं  कि  फर्नन्स  aaa  के  प्रयोग  के  बारे  में

 क्या  योजना  बनाई  जानी  है  ?  बम्बई  में  यातायात  इतना  अधिक  हैं  कि  ट्रक  कोयला  उठा  कर  चल

 नहीं  सकते  ।  वक्तव्य  से  जो  स्थिति  स्पष्ट  होती  वह  कोई  उत्साहवद्धक  नहीं  है  मैं

 चाहता  हूं  कि  उद्योगों  को  यह  अदइवासन  दिया  जाना  चाहिए  कि  उत्पादन  हेतु  भ्रपेक्षित  मात्रा  पर

 फर्नेन्स  श्रायल  की  कमी  के  कारण  विपरीत  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ।  मन्त्री  महोदय  एक  योजना  कौ

 रूपरेखा  बना  लें  ।  यदि  फर्नेन्स  काफी  मात्रा  में  उपलब्घ  नहीं  है  तो  उन्हें  वस्त्र  उद्योगों  श्रादि

 को  यह  राशन  पर  देना  चाहिए  |  हमें  इस  सम्बन्ध  में  एक  ठीक  योजना  बना  लेनी  चाहिए  गर्त

 Hag  जातना  चाहता  हूं  कि  इस  स्थानीय  समस्या  का  सामना  वर्ष  के  शेष  महीनों  में  किस

 प्रकार  किया  जाएगा  ?

 श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  माननीय  सदस्य  के  प्रइन  का  भ्रस्तिम  भाग  इस  प्रकार  है

 उन्होंने  पुछा  है  कि  seal  को  ऊर्जा  सप्लाई  करने  के  लिए  अआप  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।  इस  समस्या

 पर  तकनीकी  विकास  महानिदेदालय  श्रौर  ऊर्जा  संरक्षण  प्रभाग  द्वारा  विचार  जा  रहा  है  ।

 मेरे  पास  aa  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  के  प्रदन  में  उल्लिखित  सलाह  को

 मैं  उद्योग  मंत्री  तक  भेज  दगा  ।

 जहां  तक  दूसरे  मुद्दे  का  seq  उन्होंने  पूछा  है  कि  हम  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  कर

 सकेंगे  श्र  किस  स्तर  पर  कर  सकेंगे  ?  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  कमी

 होने  के  बाबजूद  हम  पिछले  वर्ष  के  बराबर  सप्लाई  करने  का  प्रयत्न  मैं  उन्हें  सूचित

 करना  चाहता  हूं  कि  मैं  फर्नेन्स  श्रायल  की  किसी  नई  मांग  को  स्वीकार  नहीं  करूंगा  हमने  राज्य

 सरकारों  को  इस  सम्बन्ध  में  बता  दिया  है  ।  हमने  ऊर्जा  मन्त्रालय  को  भी  यह  बता  दिया  है  कि  तेल

 उत्पादन  सम्भव  नहीं  है  ।  देश  में  तेल  के  उत्पादन  की  कोई  सिलेटिक  प्रणाली  नहीं  है  ।  उस  प्रकार

 की  प्रणाली  श्रभी  हमारे  पास  नहीं  है  ।  यह  दुलंभ  सामग्री  है  ।  अब  हमें  यह  देखना  है  कि  हम  यह

 सब  कहां  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  यूरोप  के  aan  देशों  ने  तथा  यूरोपियन  श्राथिक  समुदाय  के  अनेक

 राष्ट्रों  ने  पेट्रोल  प्र  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  श्रौद्योगिक  ake  घरेलू  प्रयोग  को  15%,  कम  कर  दिया

 हमें  भी  ऐसा  करने  का  तरीका  ढूंढना  पड़ेगा  ।  उद्योगों  शरीर  उपभोक्‍्ताशं  को  ऐसा  करने  के

 लिए  तरीके  ढूंढने  होंगे  ।  है  कि  बे  ऐसा कर
 सकेंगे  |

 अब  उन्होंने  1978-79  में  प्रत्याशित  उत्पादन  के  बारे  में  पूछा  है  ।  मैं  बह  सूचना  दे  सकता

 हमारी  योजना  1978-79  में  2,70  एम०  टी
 ०  मिट्टी  के  तेल  का  भ्रौर  3,50  एम०  टी ०»  फर्नन्स

 झायल  का  उत्पादन  करने  की  थी  ।  परन्तु  वास्तविक  उत्पादन  जिसकी  हमें  ब  वह  यह

 1:79  wat  दोष  है  पौर  कुछ  महीने  बाकी  हैं  ।  मिट्टी  के  तेल  का  उत्पादन  2,55  या

 थोड़ा  सा  कम  तथा  फ्यूल  झायल  का  उत्पादन  3.42  एम  या  इससे  थोड़ा  कम  होने  gra

 इस  प्रकार  स्थिति  यह  है  ।  हम  कमी  को  पुरा  करने के  लिए  grata  को  बढ़ा रहे  हैं  ।  1978-79

 में  श्रायात  किए  गए  मिट्टी  के  तेल  की  वास्तविक  मात्रा  1.42  झौर  फ्यूल  अझायल  की  0.90

 थी  यह  स्थिति  भ्रनिर्चित  ही  रहती  क्योंकि  क्रूड  ara  मिलना  भी  निश्चित  नहीं

 होता  श्रौर  न  ही  ऋड (ी  अझायल  कौ  कीमतें  स्थिर  रहती  हैं  ।  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  संगठन  ने
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 कीमतें  10  प्वाइंट  से  बढ़ाकर  14,5  प्वाइंट  कर  दी  है  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  संगठन  के

 देशों  ने  प्रति  बरल  चार  डालर  प्रीमियम  लगा  दिया  है  ।  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  संगठन  की

 बाजार  मूल्य  28  डालर  प्रति  बरल  है  ।  मेरी  पेट्रोलियम  देशों  के  साथ  कोई  लड़ाई  नहीं  है  ।  वे  इस

 बात  के  लिए  स्वतन्त्र  हैं  कि  किस  दर  पर  उन्हें  अपने  एकमात्र  सामान  को  बेचना  है  क्योंकि

 उनके  पास  बेचने  के  लिये  att  कुछ  नहीं  है  ।  परन्तु  हमारी  समस्या  यह  ऊर्जा  के  इस  स्रोत  पर

 निर्भर  होने  से  पूर्व  हमें  वित्तीय  कठिनाइयों  का  ख्याल  रखना  हैं  तथा  कोई  वायदा  करने  से  पहले

 ah  स्रोतों  की  उपलब्धता  का  भी  ख्याल  रखना  a  ara  है  कि  सदन  में  मेरे  मंत्रालथ  का

 बजट  प्रस्तुत  होने  तक  मैं  अपने  विदेश  यात्रा  से  वापस  ar  जाऊ
 गा  जहां  मैं  तेल  प्राप्त  करने  कौ

 on
 खोज  में  जा  रहा  हूं  ।  अदा  हैं  कि  इस  सदन  की  सदभावनाए  मेरे  साथ  घन्यवाद

 लोक  लेखा  समिति

 झोर  123at  प्रतिवेदन

 sit  पी०  ate  नरसिंह  राव  :  मैं  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हुं  2

 (1)  डाक  शौर  तार  से  सम्बंधित  समिति  के  प्रतिवेदन
 में

 दी  गई  सिफारिशों  पर

 सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन  |

 (2)  भारत  के  नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  के  वर्ष  1976.77  के  संघ  सरकार

 ,  राजस्व  खंड  2  प्रत्क्षय  वित्त  मस्त्रालय  (  राजस्व

 से  संबन्धित  sa  ax  घन  की  स्वैच्छिक  प्रकटन  योजना  1975,  पेरा  ग्राफ  47  पर

 प्रतिवेदन  |

 लिन क  ह

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 1gat  शौर  प्रतिवेदन

 श्री  sata  बसु
 :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  aarat  समिति  के

 लिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  है  :

 (1)  केन्द्रीय  WATS aMNa  जल  परिवहन  तथा  नदी  सेवाएं--पर  समिति

 सातवें  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गईं  कार्यवाही  के  बारे

 में  प्रतिवेदन  |

 (2)  केन्द्रीय  भ्रन्तर्देशीय  जल  परिवहन  प्रद्यासन  ae  वित्तीय  मामलों  में

 कुप्रबन्ध--पर  समिति  के  नौवें  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार

 की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन ।
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 14  1901  प्रनुदानों  की  1979.80

 झनुदानों  को  1979-80

 गह  मन्त्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 सदन  गरब ग  मंत्रालय  के  नियन्त्रणाघीन  भ्रनुदान  सम्बन्धी  मांगों  पर

 विचार  श्रौर  मतदान  करेगा

 मनो  रंजन

 भी  मनोर जन  भगत  (WosATA  ate  निकोबार  होप  ayqE ):  गृह  मंत्रालय  का  एक  ७ उद्द दय

 संघ  शासित  क्षेत्रों  में  gear  प्रधासन  प्रदान  करना  म्रौर  उनका  उचित  विकास  करना  है  ।  मैं  पुछना

 चाहता  हूं  कि  भ्रण्डमान  ate  निकोबार  द्वीप  समूह  में  किस  प्रकार  की  सर  कार  बनाई  गई  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मेरे  विचार  में  ग्रापने  अपना  भाषण  कल  समाप्त  कर  लिया  था

 2 |  मनोरंजन  भगत  :  में  कुछ  ही  मिनटों  में  समाप्त  कर  लेता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रच्छा  ठोक  है  |

 at  मनोर जन  भगत  :  वहां  पर  लोहे  के  पर्दे  वाली  सरकार  कोई  geal  नहीं  उस

 निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  संसद-सदस्य  को  जब  लाउड  स्पीकर  प्रयोग  नहीं  करने  दिया  जाता  तो

 झाप  स्वयं  ही  म्रनुमान  लगा  सकते  हैं  कि  वहां  किस  प्रकार  की  सरकार  का ये  कर  रही  हे  ।  संसद

 सदस्य  होने  के  नाते  मैं  अपने  लोगों  से  मिलने  के  लिए  विभिन्‍न  द्वीपों  में  जाना  चाहता हूं  ।  बाघाएਂ

 खड़ी  कौ  जाती हैं  ताकि  मैं  वहां  न  जा  सक  ।  भ्रमण  कार्यक्रम  स्ट  करने  पड़ते  हैं  धाप  श्रनुमान

 लगा  सकते  हैं  कि  वहां  किस  प्रकार  की  सरकार  चल  रही  है  ।

 द्वीप-समूहों  की  समस्याए  बढ़ती  जा  रही  है  ।  वहाँ  बेरोजगारी  की  समस्या  भयंकर

 रूप  घारण  कर  रही  है  ।  बेरोजगार  युवकों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  विध  शासित  क्षेत्र  में

 रोजगार  के  शध्रवसर  भी  उपलब्ध  नहीं  हैं  निधन  तथा  कमजोर  वर्ग  के  लोग  मकानों  के  लिए  जगह

 की  मांग  कर  रहे  हैं  वे  कहते  हें  कि  कृषि  योग्य  फालतू  भूमि  उन्हें  श्राबंटित  की  जाए  परन्तु  इन

 मामलों  पर  कोई  क।यंवाहो  नहीं  की  गई  ।  मैंने  प्रधान  मन्त्री  को  90  मांगों  वाला  एक  मांग  पत्र

 दिया  था  ।  विचार  करने  के  लिए  एक  महीना  दिया  था  परन्तु  कुछ  नहीं  किया  गया  ।  भ्रन्त  में मुझे

 भूख  हड़ताल  करनी  पड़ी  जो  15.0  दिन  तक  चली  |  जब  माननीय  प्रघान  मंत्री  वहां  गए  या  श्रन्य

 मंत्रो  वहां  उन्होंने  भ्रपन ट... ज  दौरे  के  बारे  में  एक  पत्र  लिखने  की  शिष्टता  भी  नहीं  बरती  मैं

 उस  संघ  शासित  क्षत्र  का  एकमात्र  सदस्य  हूं  ।  मैं  वहाँ  कों  प्रतिनिधित्व  करता  बहुत  से  तन्य

 जिन्होंने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  उन्हें  भी  अनुभव  हु  होगा  कि  वहां  किस  प्रकार  की

 सरकार  चल  रही  है  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  घनिक  लाल  मंडल  बहुत  ही  faa  श्रौर

 कमजोर  वग  से  संबंघ  रखते  हैं  ।  वे  वहां  के  लोगों  की  समस्याओं  से  भली  भांति  परिचित  हैं  श्रौर

 पह  भी  जानते  हैं  कि  वहां  के  लोगों  के  अधिकारों  का  किस  प्रकार  दमन  किया  जा  रहा  है  ।  get  काल

 के  समय  मैंने  तीन  वृद्ध  महिलाओं  के  चित्र  दिखाए  थे  जिनकी  उ  गलियां  उन  पर  किए  गए  श्रत्याचार

 के  कारण  चली  गई  हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  अपने  लोगों  की  शिकायतें  सुनाने  के  लिए  इस  सदन  के  nfafcaa  मेरे

 पास  Mt  कोई  मंच  नहीं  है  ।  गृह  मंत्रालय  की  भ्रनुदान  संबंधी  मांगों  पर  चर्चा  के  दौरान  ही  मैं  उस

 क्षेत्र  के  लोगों  की  दिकायतों  के  विषय  में  बता  सकता  हूं  ।  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  भ्रनुरोध

 करता  हूं  कि  वे  हमारे  प्रति  इतने  निंयी  न  बनें  श्रौर  न  ही  पक्षपातपूर्ण  दृष्टिकोण  श्रपनाएਂ  ।  झापका

 इस  छोटे  शरीर  दूरस्थ  संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रति  निष्पक्ष  दृष्टिकोण  होना  चाहिये  i  श्राप  हमें  कुछ  तो

 नोकतांत्रिक  व्यवस्था  प्रदान  करें  अप  इस  बात  का  ध्यान  रखें  कि  वहां  केवल  वे  भ्धिकारी  न

 जाए  जो  दिल्‍ली  या  देश  के  seq  क्षेत्रों  में  नहीं  चाहिए  ।  यह  मेरा  भ्रनुरोध  है  ।

 मैं  प्राशा  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इन  तथा  श्रन्प  समस्याश्रों  पर  सावधानी  पुर्वक

 तथा  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ।

 थी  कृष्णसिह  सगर  उपाध्यक्ष  मैं  गृह  विभाग  की  मांगों  के  समथेन  के  लिए  खड़ा

 gat  हूं  श्नौर  इस  सिलसिले  में  कुछ  बातें  निवेदन  करना  चाहूंगा  ।

 गह  विभाग  की  तरफ  से  जो  बुलेटीन  निकले  हैं  उनमें  बतलाया  गया  है  कि  विधि  व्यवस्था

 को  ठीक  करने  के  लिए  कितनी  सारी  कार्यवाईयां  की  गई  पिछड़े  वग  श्रल्पसंख्यक  श्रायोग

 हरिजन  ate  जन-जातियों  के  fac  भिन्न-भिन्न  प्रधान  मन्त्री  की  चिन्ता  ला  एण्ड  IST

 के  बारे  में  श्रौर  उसके  लिए  विपक्ष  के  लोगों  के  साथ  जो  बेठकें  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ  जो

 बेठकें  हुई  भौर  ये  सब  जो  कार्यवाईयां  हुई  उनका  विवरण  उनमें  दिया  झा  लेकिन  इन  सब

 चीजों  के  बावजूद  श्रपराध  कुछ  बढ़  रहे  कुछ  माइनों  में  ौर  ये  संगठित  अपराघ  का  रूप  ले  रहे

 बार-बार  उनको  पुनरावृत्ति  हो  रही  है  इन  भ्रपराधों  के  चरित्र  को  देखने  से  लगता  है  कि  इस

 का  गहराई  से  भ्रध्ययन  करने  की  जरूरत  है  कि  कौन-सी  परिस्थितियाँ  कौन  से  श्राधारभूत  कारण

 जिनके  चलते
 ये

 सब  श्रपराघ  घटित  हो  रहे
 घटित  होने  में  मदद  पहुंचाते  हम  पुलिस

 संस्थान  से  ्रपेक्षा  रखते  हैं  कि  वे  अ्रपराघों  की  रोकथाम  करेंगे  ।  उनका  विश्लेषण  करना  भी  उनकी

 जिम्मेदारी  है  लेकिन  पुलिस  के  भ्रधिकारियों  ak  कमंचारियों  की  मनःस्थिति  क्या  वास्तविक

 स्पिति  क्या  है
 ?  क्या  वजह  है  कि  पुलिस  ak  जनता  के  बीच  में  जो  एक  होना  चाहिए

 oma  ag  रिश्ता  नहीं  है  बल्कि  एक  भय  श्रौर  भ्रविश्वास  का
 fear

 है
 ।

 भय  ate  शंका  से  वे  मुक्त

 नहीं  हैं  ।  ava  नागरिक  झाज  भी  ag  aan  है  कि  पुलिस  जनता  के  प्रति  उदासीन  रहती

 है  ate  उसके  प्रति  शंका  की  भावना  झाम  नागरिक  के  मन  में  है  ।  पिछले  30  वर्षों  में  क्या  कोई

 कोशिश  कॉंग्रेस  के  शासन  में  की  गई
 कि

 पुलिस  श्रौर  जतता  के  बीच  में  जो  खाई  जो  दूरी  है

 उसको  कम  किया  जाए  और  दोनों  की  मनस्थिति  में  परिवर्तन  लाया  जाए  क्या  इसके  लिए  कोई

 की  गहराई  से  अध्ययन  करने  से  पता  लगेगा  और  सरसरी  तौर  पर  भी  पता

 लगेगा  कि  कोई  कायंवाही  नहीं  हुई  है  ।  पुलिस  का  जो  वर्तमान  मूलभूत  ढाँचा  वह  श्रान  की

 RTARTA AY  की  पूति  करने  में  हमको  निरथंक  लगता  अक्षम  लगता है
 ।  के  समय  की

 नो  चनौती  उसको  वह  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  पुलिस  का  यह  चरित्र  शायद  ब्रितानी

 साम्राज्य से  विरासत  में  मिला  जिसमें  सुधार  करने  की  जरूरत  पिछले  30  वर्षों  में  क्या

 हुमा ?  हम  भ्रपनी इस  सरकार  को  घन्यवाद  देते  हैं  कि  इसने  पहली  बार  राष्ट्रीय
 पुलिस  श्रायोग

 बिठाया  |  जो  ध्रायोंग  1947  में  ठीक  झाजादी  के  बेठ  जाना  वह  नहीं  बैठा  था
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 भाजादी  के  बाद  पुलिस  के  चरित्र  उसकी  भूमिका  में  परिवतंन  लाने  के  लिए  1947  के

 घाजादी  के  ठीक  भ्रायोग  बेठ  जाना  चाहिए  लेकिन  वैसा  नहीं  ह्य्रा  ।  30  साल  के  बाद  हम

 इस  सरकार  को  घन्यवाद  देते  हैं  कि  पहली  बार  राष्ट्रीय  पुलिस  Tay  का  इसने  गठन  किया

 इस  चीज  को  देखने  के  लिए  कि  पुलिस  की  भूमिका  क्या  इसका  चरित्र  क्या  हो  श्रौर  इसको

 ठीकठाक  करने  के  लिए  क्या  किया  जाए  ।  श्राज  तो  एक  झाम  ret  पुलिस  को  वेसरोकार

 निर्थक  मानता  है  ate  यह  समझता  है  कि  पुलिस  ate  श्रपराधी  के  बीच  में  सांठ-गांठ  है  श्रौर

 उसकी  वजह  से  TTT  फल-फूल  रहे  हैं  ।  पुलिस  के  जो  बड़-बड़  afaarey  वे  भी  भ्रपनी

 प्रत् मता  को  FAW  रहे  हैं  श्रौर  वे  बेचारे  भी  चिन्तित हैं
 कि  पुलिस  में  कसे  सुधार  वे  भी

 परेशान  हैं  ate  स्थिति  यह  है  कि  ie  रूल  श्राफ  ला  नहीं  है  बल्कि  रूल  श्राफ  ast  चल  रहा

 इंगलैंड  में  सर  uae  जो  पुलिस  के  भ्रायुक्त  थे  लन्दन  उन्होंने  कहा  था  कि  पुलिस

 जनता  झौर  कानून  की  सेवक  है  अर  किसी  wea  की  यहाँ  तक  सरकार  की  भी  नहीं  ।

 लेकिन  यहां  पर  पुलिस  आयुक्त  बया  इस  बात  को  मानने  को  तेयार  है  ?  यहीं  पुलिस  इस्तेमाल

 होती  रही  है  राजनीतिक  दलों  से  ।  पिछल  30  सानों  में  ऐसा  ही  चलता  रहा  है  यहां  के  पुलिस

 प्रायुक्त  में  इतना  दम  नहीं  इस  बात  को  कहने  का
 कि  हम  किसी  के  भी  सेवक  नहीं  सरकार  के

 भी  नहीं  हम  तो  कानून  के  प्रति  जिस्मेवार  प्रदालत  के  प्रति  जिम्मेवार  हैं  ।  लन्दन  में  वहां

 की  संसद  को  ही  यह  अ्रधिकार  है  कि  वह  पुलिस  श्रायक्त  को  ससपेंड  कर  सके  या  कोई  शौर  दूसरी

 कार्यवाही  करे  पुलिस  की  के  बारे  में  था  पुलिस  को  व्यवस्था  के  बारे  में  ।  हमारे  यहां

 ऐसा  नहीं  है  इसका  कारण  कया  है  ?  1861  का  जो  भारतीय  दंड  संहिता  कानून  उसमें  कहीं

 भी  का  उल्लेख  नहीं  है  ate  हमको  ऐसा  लगता  है  कि  हम  एक  नई  आधुनिक  लड़ाई  पुराने

 हथियारों  के  बल  पर  लड़  रहे  हैं  ।  पुलिस  को  हमने  वही  भारतीय  दण्ड  संहिता  दी  है  जिसमें  श्राज

 तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  ग्रा  ।  उसी  हथियार  पर  उससे  हम  कहते  हैं  कि  तुम  श्रपराध  का  fagayoy

 ATT  को  पकड़ो  ग्रौर  ग्रपराघ  की  रोकथाम  करो  |  यह  हारे  हुए  युद्ध  जसी  बात

 सबसे  पहल  1859  में  पुलिस  TAT  बना  था  ।  हिन्दुस्तान  में  जब  1857  में  विद्रोह  gar

 था  तो  उस  पराजय  के  दो  वर्ष  के  बाद  भारत  में  यह  ध्रायोग  बना  श्रौर  दूसरा  भ्रायोग  लाड  कर्जन

 ने  1902  में  बिठाया  था  ।  उस  पुलिस  शझ्रायोग  ने  पता  लगाया  था  कि  1859  वाले  AAT  में  बहुत

 सारी  खामियां  थीं  श्रौर  उसे  अंग्रजों  ने  इस  उद्द इय
 से  बिठाया  था  कि  हिन्दुस्तान  में  हमें  सेना

 पर  निर्भर  न  रहना  पड़े  और  भांत
 रिक  शांति  के  लिए  पुलिस  तंत्र  को  ऐसा  विकसित  किया  जाए

 कि  देश  में  कभी  विद्रोह  न  हो  ate  अगर  हो  तो  पुलिस  तंत्र  से  उसका  मुकाबला  कर  उसे  समाप्त

 कर  दिया  जाए  ।  इसी  दृष्टि से  यह  श्रायोग  बना  था  ।  लाई  कर्जन  थे  एक  हद  तक  लोकतांत्रिक

 मगर  वे  उपनिवेशवाद  श्रौर  साम्राज्यवाद  के  प्रतिनिधि  इसलिए  वे  चाह  कर  भी  कुछ  नहीं  कर

 सके  ।  1902  का  पुलिस  झायोग
 भी  कोई

 ज्यादा  काम  नहीं  कर  पाया
 ।  हमारे  यहां  के  जो  एक

 भूतपूर्व  पुलिस
 प्रफसर  श्री के०  एम०  रुस्तम  aes  हैं  उनका  भी  यह  कहना  है  कि  हमारे  यहां की

 पुलिस  का
 जो

 कांस्ट  बल
 वह

 सबसे
 बड़ा  दलित  वर्ग  का  है  ।  उसको  बहुत  कम  मिलती

 उसका
 काम  जनता  की  सेवा  न  बल्कि  भंग्रजों  ने

 जो
 सोचा

 था  कि  ऐसी  सस्ती  पद्धति

 का  विकास  करो  जिससे  शासन  तंत्र  चल  सके  as  ् कजन  के  सामने  भायोग  ने  दो
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 सिफारिशें  की  थीं  एक  तो  यह  कहा  कि  पुलिस  में  fanfare  mrafaqay  को  लाना  चाहिए  शरीर

 अच्छा  वेतन  देकर  लाना  चाहिए  |  मगर  श्रथे  के  फण्ड  के  कारण  इस  सुभाव  को  नहीं

 माना  गया  ।  दूसरा  सुभाव  था  कि  श्रनपढ़  भ्रादमियों  को  लाना  चाहिए  जिनके  सामने  कोई  विवेक

 ave  जिम्मेदारी  न  ऐसे  ही  सिपाहियों  को  लेकर  इस  पुलिस  तंत्र  का  विकास  किया  गया  श्रौर

 ara  भी  वही  चला  at  रहा  है  ।  पुलिस  तंत्र  में  दक्षता  ate  ईमानदारी  होने  के  लिए  इस  बात  की

 ्रावश्यकता  है  कि  निचले  कर्मचारियों  की  सेवा  स्थिति  में  सुधार  हो  ।  यह  सुधार  तभी  संभव  श्रौर

 साक  होगा  जब  सारा  ध्यान  नीचे  के  लोगों  पर  केन्द्रित  किया  जाए  ।  पुलिस  दल  में  go  परसंट

 सिपाही  होते  हैं  इस  संस्था  का  जो  श्राचरण  है  वह  इन्हीं  लोगों  का  होता  है  ate  उसी

 का  प्रभाव  जनता  पर  पड़ता  है  अगर  इन  लोगों  का  सिपाही  श्राचरण  ग्रौर  व्यवहार  खराब  है  तो

 जनता  gawd  है  कि  पुलिस  का  श्राचरण  खराब  है  ।  पिछले  तीस  वर्षों  में  क्या  शांति  व्यवस्था  मं

 कोई  ऐसा  काम  garg  कि  जिस  से  यह  पता  चल  सके  कि  इस  विभाग  की  स्थिति  में  सुधार  किया

 गया  हो  ।  पुलिस  विचारी  बराबर  रही
 है  ।  शांति  व्यवस्था  शरीर  विधि-व्यवस्था  के  संभालने

 में  वहू  तनावों  का  शिकार  है  ।  उसकी  स्थिति  को  श्राप  दिल्‍ली  में  ही  देख  पुलिस  के

 सिपाही  को  240  रुपये  महीना  मिलता  है  जो  कि  एक  श्रनस्कील्ड  लेबर  की  तनरुवाह

 से  भी  कम  है  ।  उसे  12-12  घंटे  तक  ड्युटी  पर  खड़ा  रहना  पड़ता  है  ।  उसे  भ्रपने  लिए  नाममात्र

 का  टाइम  मिलता है  ।  उसे  नाममात्र  का  भत्ता  मिलता  है  जो  कि  डेढ़  रुपये  रोज  है  उसके  पास

 जो  सामान  जीप  यंत्र  वे  सब  इतने  पुराने  axe  श्राऊट  मोडिड  हैं  कि  उनसे  काम

 नहीं  चल  सकता  क्या  अ्राप  इसके  बल  पर  विधि  व्यवस्था  को  सुधारना  चाहते  हैं  ?  उपाध्यक्ष

 हम  चाहेंगे  कि  इन  सब  चीजों  पर  ध्यान  दिया  जाए  |

 लेकिन  क्या  इससे  पुलिस  का  रूपांतरण  gl  जाएगा  ।  उसकी  भूमिका  को  भी  बदलना

 होगा  ।  पुलिस  को  स्वतंत्र  बनाना  होगा  ।  ब्रिटेन  लन्दन  में  पुलिस  प्रायुक्त  को  संसद  ही  हटा

 सकती  है  ।  वह  कानूनी  श्रदालतों  का  श्रादमी  वह  किसी  मंत्री  या  राजनीतिक  दल  के  area

 पर  काम  नहीं  करता  ।  भारत  में  इसका  इस्तेमाल  सत्ताघारी  दल  aaa  काम  के  लिए  करता  हे

 हम  चाहते  हैं
 कि  अ्रगर  इसे  जनता  का  सेवक  बनाना  है  तो  पुलिस  की  भूमिका  को  बदलना  होगा  |

 केवल  उसकी  तनख्वाह  बढ़ाने  श्रौर  उसके  साधन  बदलने  मात्र  से  ही  कुछ  नहीं  बल्कि  उसकी

 भूमिका  को  भी  बदलना  होगा  ।  तभी  जाकर  जनता  का  सेवक  हम  उसको  बना  सकते  हैं  पुलिस

 द्वारा  मांग  की  जाती  है  कि  हमारा  बढ़ाया  जाए  ।  हम  देखते  हैं  प्रघिकार  बढ़ाने  से  व्यक्ति

 भ्रष्ट  भी  हो  जाता  है  ।  राजनीतिक  हस्तक्षेप  बंद  होना  चाहिए  ।  राजनीतिक  लोग  इस  बात  में

 खुश  होते  हूँ  कि  फलां  का  हमने  ट्रांसफर  करा  उसको  बदलवा  दिया  ।  यह  काम  भी  बन्द

 होना  चाहिए  ।  लेकिन  झाज  यह  भी  देखा  जाता  है  कि  बाहर  के  श्रादमी  राहत  महसूस  करते  हैं

 राजनीतिक  दल  के  श्रादमी  से  ।  पुलिस  श्रतंक  से  राज॑नेतिक  लोग  ही  रक्षा  करने  में  सहायक  हैं  ।

 कहीं  गाड़ी  में  चले  चेक  पोस्ट्स  बनी  हुई  वहां  frase ~~)  पुलिस  कर्मचारी  खुल  कर

 ट्रक  वालों  से  पैसा  ले  रहे  हैं  ।  लेकिन  अगर  किसी  राजनीतिक  दल  का  areal  रहे  तो  पुलिस  वाले

 घबड़ा  जाते हैं  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  पुलिस  agar  चरित्र  और  भूमिका  बदले  ।  साथ  ही

 राजनीतिक  दल  के  लोग  पुलिस  के  मामले  में  दखलंदाजी  न  उनको  इस  हस्तक्षेप  से  झानादी

 मिलनी  चाहिये  ।
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 3  1978  को  ग्रान्तरिक  सुरक्षा  कानून  te  किया  नज़रबन्दों  को  रिहा  किया

 गया  ।  2,568  नक्सलवादियों  की  रिहाई  हुई  ।  लेकिन  उसकी  स्याही  सुख  भी  नहीं  पायी

 मध्य  प्रदेश  में  मिनी  मीसा  लगाया  डा  भ्षिनियम  बनाया  गया  ।  बिद्वार  में  age

 नियंत्रण  seqreer  30  सितम्बर  को  लगू  किया  गया  यह  देखने  में  तो  छोटा  लगता  लेकिन

 है  बहुत  खोटा  ।  जिलाधिकारियों  को  झधघिकार  है  कि  जिसको  चाहें  उसको  उठा  कर  बन्द  कर  दें  |

 कमिदनर  को  भ्रधघिकार  गया  है  प्रपील  सुनने  का  ।  राज्य  स्तर  पर  कोई  रिव्यू  are  नहीं

 न्यायालय  में  जाने  का  भ्रघिकार  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  नौकरशाही  के  हाथ  में  नागरिकों  को  श्राजादी

 बन्धक  रख  दी  गई  है  ।  fitz  जहरीले  दिमाग  ने  मिनी  मीमा  जैसी  चीज  बनायी  है  उस  दिमाग

 को  लोकतांत्रिक  नहीं  कहा  सकता है  ।  यह  तानाशाही  का  द्योतक  ही  माना  जायगा

 प्रापातकाल  के  प्रव॒र्तेंकों  के  बारे  में  हम  बारबार  कहते  हैं  कि  उनका  दिमाग  तानाशाही  लेकिन

 जनता  पार्टी  की  सरकार  में  जो  लोग  ऐसे  कानून  बना  रहे  हैं  वह  एक  थैली  के  चट्टे  बट्टे  हैं  ।

 उनका  दिमाग  भी  उतना  ही  जहरीला  है  ।  भने  ही  स्लोगन  लगाने  के  लिये  कह  दें  कि  इन्दिरा

 गांधी  श्रौर  संजय  गांधी  ब्रिगेड  के  लोग  तानाशाह  लेकिन  हमारा  भी  दिमाग  उतना  ही  संकुचित

 है  ।  क्या  झाई०  पी०  सी०  में  सुघार  करके  हम  श्रसामाजिक  तत्वों  को  काबू  में  नहीं  कर  सकते

 1973  में  क्रिमिनल  प्रोसीजर  कांड  में  जो  संशोधन  gar  उसके  azar  art  भ्रपराघी  60

 दिन  तक  जेल  में  रहता  है  ate  पुलिस  भ्रपनी  रिपोर्टे  नहीं  भेजती  है  तो  कोट  को  श्रधिकार  है  कि

 दिन  उसको  जमानत  पर  छोड़  सकती  है  ।  झ्राज  होता  यह  है  कि  बहुत  सारे  श्रपराधघी  लोग

 पुलिस  के  यहां  पैरवी  करते  हैं  कि  हमारी  रिपोट  पुलिस  न  भेजे  ताकि  कोट  उनको  जमानत  पर

 ol?  दिन  छोड़  दे  ।  क्यों  नहीं  इस  श्रवधि  को  बढ़ाकर  120  दिन  किया  जाता है  ?  शर  डकैती

 तथा  मडंर  केसेज़  में  इसको  लागू  नहीं  होना  चाहिये

 झभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मुख्य  मंत्रियों  की  काम्फ़रेंस  बुलायी  थी  जिसमें  कहा  गया  कि

 1973  में  जो  सेपरेशन  श्राफ  जुडिदियरी  ate  ऐग्जीक्यूटिव  gar  था  वह  ठीक  नहीं  था  ।  कुछ  मुख्य

 मंत्रियों  ने  यह  सवाल  कि  यह  गलत  काम  हुम  था  ।  फिर  से
 ऐग्जीक्यूटिव  के  हाथ  में

 प्रघिकार  देना  चाहिये  कि  वह  कागनीजेन्स  का  श्रघिकार  ले  ले  ।  ने  इस  पर  लेख  लिखा

 जनता  पार्टी  के  लोग  दावा  करते  हैं  कि  हम  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  के  sade  हैं  ।  लेकिन

 जनता  पार्टी  के  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  का  यह  हाल  है  कि  are  ag  चाहते  हैं  कि  इस  aaa  को

 समाप्त  करना  चाहिये  ।  कार्यकारी  को  अघिकार  लौटाना  चाहिए  ।

 हरिजनों  पर  भ्रत्याचार  की  बहुत  कहानियां  गायी  जाती  हैं  ।  प्रेस  के  द्वारा  भी  घ्मांधार

 प्रचार  होता  हैं  |  watt  बात  यह  है  कि  हरिजनों  में  प्रतिरोध  की  ताकत  बढ़  रही  उनके  श्रन्दर

 जो  हजारों  सालों  की  हीन  भावनायें  थीं  वह  घट  रही  fate  उनमें  भी  टक्कर  लेने  की  स्थिति  पैदा

 हो  रही है  ।  ऊची  जातियों  के  दिमाग में  जो  asst की
 भावना

 थी
 कि  हम  से  यह  लोग  छोटे

 हैं, ग्राज  हरिजनवगें  उसका  प्रतिरोध  कर  रहे  हैं  कंकावाला  के  सवाल  पर  प्रदशंन  हश्र  चह

 मध्यम  जातियों  की  उभार  का  उदाहरण  है  ।  लेकिन  प्नाज  सारी  पृष्ठभूमि  में  मैं  एक  बात  कहना

 चाहता  हूं  कि  तीन  Sha  ग्राती  हैं  एक  होती  है  पराधीनता  की  इसमें  जब  लोग  विद्रोह

 करते  तो  उनको  बागी  कहते  श्रनुशासनहीन कहते  हैं  ।  छात्र  समाज  ah  श्रमिक वर्ग  को
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 कहा  जाता  है  कि  ग्रनुदासन  तोड़ने  वाले  लेकिन  पराधौनता  के  विरुद्ध  जो  लड़ाई  है  उसको

 इम  विद्रोह  मानत ेहैं  चाहे  वह  विदेशी  पराधीनता  हो  या  देशी  पराधीनता  ।  पराधीनता  के

 खिलाफ  लड़ाई  को  विद्रोह  की  संज्ञा  दी  जाती  पराधीनता  जब  मिट  विद्रोह  जब  सफल

 हो  तो  जो  स्टेज  पहले  भ्रायेगी  वह  स्वच्छन्दता  की  स्टेज  होगी  ak  दूसरी  स्टेज  स्वतंत्रता

 की  होगी  ian  हम  जिस  संक्रमण स्टेज  से  गुजर  रहे  यह  कोई स्वतंत्रता की  स्टेज  नहीं है

 ait  श्रमिक  at,  चाहे  कोई  भी  क्लास  वहे  अपने  हक  के  लिये  लड़  रहा  छात्र  भी  लड़  रहे

 जहां  देखिये  वहां  स्वच्छन्दता  की  मनोवृत्ति  श्राज  हम  ट्रांजीदान  के  पीरियड  में  हैं  ।  स्वतंत्रता

 तो  वितरक  से  ग्राती  जब  हम  समझेंगे  कि  हमारी  इस  कार्यवाही  में  समाज  आर  राष्ट्र  का  हित

 होगा ।

 रेल  में  बिना  टिकट  सफर  टी०  ate  को  मार-पीट

 बकरीद  श्राविं  किसी  त्यौहार  में  कोई  तनाव  हो  जाये  तो  रेल  गाड़ी  का  गदहा  पत्थर

 फेंकना  वर्गरह  यह  सव  स्वच्छन्दता  यह  स्वतंत्रता  हरगिज  नहीं  है  ।  मगर  यह  स्टेज  है  ak

 कुछ  काल  तक  रहेगी  ।  जब  19  महीने  इस  देश  में  qUeataa4r  19  महीने  के  पहले  पूरे  दशक

 तक  तैयारी  चल  रही  यह  नहीं  कि  25  जून  को  MTA  श्राप  सुरज  उगा  तानाशाही  ऐसी

 बात  नहीं  है  ।  25  1975  के  पहले  देश  में  तैयारी  हो  रही  देश  तानादाही  की  तरफ  बढ़

 रहा  ta  का  राजनेतिक  तंत्र  पौर  प्रदासन-तंत्र  सब  तानाशाही  की  तरफ  बढ़  रहे

 थे  ।  25  जून  ,1975  से  19  महीने  तक  देश  रहा  ae  लोग  बन्द  बोतल  में  sa  रहे  जो  कि

 सफोकेदन  की  मुद्रा  में  स्वच्छन्दता  का  स्टेज  हमारी  सरकार  को  इस  बात  को  नज़रन्दाज  नद्दीं

 करना  यह  बात  मानकर  नहीं  चनना  चाहिये  कि  झाज  छात्रों  में  भ्रनुदासनहीनता  है  या

 मजदूरों  att  श्रमिकों  की  रण  हड़ताल  होती  है  ।  कहीं  वह  अगर  बोनस  के  लिये  लड़ते  हैं  या

 राष्ट्र  के  हित  को  नहीं  देखते  हैं  तो  यह्  स्वाभाविक  यह  लोग  इस  तथ्य  को  सरकार  को

 ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  भ्राज  सभी  मजदूरों  पर  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  बहुत  चिन्तित  कभी

 हरिजनों  की  मीटिंग  में  जाते  हैं  श्रौर  कभी  विपक्षियों  के  साथ  मीटिंग  करते  हैं  ।  चाहे  श्रलीगढ़  का

 दंगा  हो  या  कहीं  का  पह क  alae  है  कि  भ्रत्ससंख्यकों  के  दंगों  की  तादाद  घटी  है  ।  यह  सब  काम

 प्राइम  मिनिस्टर  की  मात्र  चिन्ता  को  व्यक्त  करते  हैं  लेकिन  हमारा  काम  निषेघात्मक

 नकारात्मक  कार्यवाही  हमारा  कुछ  काम  रचनात्मक  होना  चाहिये  ।

 हिन्दु-मुस्लिम  एकता  की  खाई  को  पाटने  के  लिये  पिछले  30  वर्षों  से  क्या  जो  हीन

 भावना  मुसलमान  अपने  को  सौतेला  भाई  मानते  हैं  ।  पिछली  सरकार  ने  उन्हें  30  वर्षों  तक

 एक-दूसरे  की  पीठ  ठोककर  दोनों  के  बीच  की  खाई  को  नहीं  पाटा  ।  इस  सरकार  को  हिन्दु

 मुस्लिम  दोनों  के  मन  की  खाई  श्रल्प-संख्यकों  श्रौर  बहुसंख्यकों  के  मन  की  खाई  के  खार  को

 दूर  करने  श्रौर  पाटने  का  काम  करना  चाहिये  |  यह  काम  कई  तरीकों  से  हो  सकता  है  ।  जसे  भाषा

 का  सवाल  संस्कृतनिष्ट  भाषा  की  जगह  हिन्दुस्तानी  भाषा  जिसमें  चै उदू , था  तमिल  शब्द

 का  इस्तेमाल  करें  ।  जसे  ऐतिहासिक  ase  चक्र  को  चलाया  उसी  तरह  से  मैं
 चाहता हूं

 कि  हमारे  देश  में  शेरशाह  ने  से  हाबड़ा  तक  लम्बी  सड़क  उसे  भ्रंग्रेजों  ने  ग्रांड  ट्रंक

 रोड  का  भदा  नाम  दिया
 ।

 हम  कयों  नद्दीं  उसका  नाम  बदलकर  शेरशाह  पथ  रखते  हैं  ?  शेरशाइ
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 हमारे  देश  के  पुरखे  रहे  हैं  ।  हमें  ऐसे  बहुत  काम  करने  चाहियें  |  इससे  हम  हिन्दू-मुस्लिम  एकता  जिन्दा

 कर  दोनों  के  मन की  खाई  को  निकालने का  काम  कर  हमें इस  सम्बन्ध में

 रचनात्मक  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  जो  प्रधानमंत्री  कर  रहे  सरकार  कर  रही  वह  सराहनीय

 मैं  चाहता  हूं  इससे  wt  बढ़कर  काम  किया  जाय  ।  ्रापने  मु  बोलने  मौका  इसके

 लिये  घन्यवाद  |

 गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  धनिक  लाल  :  उपाध्यक्ष  हरिजनों

 पर  जुन्व  चौर  ra Tq  मे करती  उस  बर  भी  सुनते  में  aE  ।  साननीय  सदस्यों  ने  इस  बारे  में

 बड़ी  चिन्ता  जाहिर  की  ।  माननीय  डा०  ने  यहां  तक  कहा  कि  हमारे  राष्ट्रीय

 जीवन  का  ताना-बाना  ढीला  हो  रहा  सीमांत  पर  ढीना  हो  रहा  चाहे  उत्तर-पूर्व  सीमांत  हो

 या  उत्तर-पश्चिम  सीमांत  हो  ।  उन्होंने  कहा  कि  देश  के  भ्रत्दर  भी  जातीय  विद्वेष  जातीय  दंगे

 हो  रहे  हरिजनों  ote  ग्रादिवासियों  पर  भ्रत्याचार  att  जुल्म  हो  रहे  जिससे  हमारी  नेदानल

 लाइफ  का  राष्ट्रीय  जीवन  का  तानो-बाना  ढीला  हो  रहा  श्रौर  यद्द  हमारे  लिए  खतरे

 की  बात है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  यह  जिसको  हम  हरिजन  था

 वासी  सवाल  कहते  हमारे  के  aga  निकट  हैे  ।  हम  इस  सवाल  से  बहुत  ही  चिन्तित  हैं  भ्रीर

 इसको  हल  करने  के  लिए  हम  जितना  भी  कर  सकते  वह  हम  कर  We

 WeaArarey  की  ये  घटनाए  यद्यपि  राज्यों  का  विषय  कपोंकि  विधिव्यवस्था  कायम

 विधि-व्यवस्था  का  उल्लंघन  करने  वाले  को  सजा  देता  राज्यों  का  विषय  फिर  भी  जहां  तक

 हरिजनों  भ्ौर  aifeaifaat  के  उत्पीड़न  सवाल  हम  बराबर  राज्यों  से  सम्पकं  बनाये  रहते

 स्थिति  पर  पूरी  निगरानी  रखते  श्रौर  नहां  कहीं  भी  हम  समभते  हैं  कि  राज्य  सरकारों  को

 सलाह  या  परामदां  देने  की  जरूरत  या  राज्य  सरकारों  की  श्रोर  से  जहां  कहीं  भी  सहयोग  के

 लिए  मांग  होती  तो  हम  उस  पर  विचार  करते  हैं  ।

 इस  विषय  में  समय-समय  पर  जो  qe  या  दिये  गए  उन  सबको  रीव्यू

 करने  के  उनका  जायजा  लेने  के  हमने  पिछले  दिनों  राज्यों  का  दौरा  ate  राज्य

 सरकारों  के  साथ  faa-a3  कर  हमने  उन  सारे  श्रादेशों  या  डायरेबदान्ज  पर  चर्चा  ate  उनकी

 कठिनाई  या  ay  कहां  तक  हम  उस  कठिनाई  को  दूर  कर  सकते  इस  पर  हमने  उनकी  राय

 यਂ  श्रनुभव  को  जानने  की  की  ।

 मैं  एक  उदाहरण  gary  हाल  में  मैं  बिहार  गया  था  क्योंकि  बिहार  की  घटनाश्रों  से

 माननीय  सदस्य  बहुत  चिन्तित  हो  शौर  बिहार  में  जो  भी  एट्रासिटी-प्रोन  डिस्ट्रिक्ट्स

 उनके  श्रफसरों  को  हमने  बुलाया  भौर  राज्य  सरकार  के  अफसरों  ale  मंत्रियों
 के  साथ--मुख्य

 मंत्री  भी  उसमें  शामिल  थे--हमने  विचार  किया  था  हमने  वहां  कहा  था  कि  इन  दस  जिलों  में

 भाप  दस  हजार  होमगाडंज  की  तत्काल  भर्ती  कर  जिसका  खर्चा  केन्द्रीय  सरकार  50  :  50  बेसिस

 पर  उठायेगी--एक  जिले  में  एक  हजार  होमगाडंज  की  भर्ती  कर  जिनमें  अघिकांश  हरिजन  हों  ।

 बसे  ही  इन  जिलों  में  पुलिस  को  मजबूत  करने  के  उसको  शझाधुनिक  साज-सज्जा  देने  के

 उसको  द्र  तगामौ  सवारी  देने  के  इन  सारी  चीजों  के  लिये  भी  हमने  उनको  रुपये  की  मंजूरी
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 दे  दी
 पौर  उनकी  att  भी  जो  कठिनाइयां  होती  हैं  उनको  हमने  उनसे  qT,  उनका ज  लिया

 और  उस  पर  हम  लोग  विचार  कर  रहें  हैं

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  हरिजनों  पर  जो  ये  जुल्म  होते  उनकी  रोकथाम  के  लिए  oe

 च  जल्दी  से  जल्दी-हम  क्या
 कर

 सकते  हैं  इस  पर  हम  बराबर  ही  बिचार  ar  हे हैं भ्र  जो

 भी  श्रावक्यक  कदम  हैं  वह  हम  अवश्य  उठाते  हैं  राज्य  सरकारों  को  MT  से  हमको  श्रनुकल
 क्रिया  मिली  मिल  रही  हैं  राज्य  सरकारों  का  सहयोग  मिल  रहा  यद्यपि  at  हमारे

 लिए  यह  कहना  बिल्कुल  सम्भव  नहीं  है  कि  जो  अत्याचार  हो  रहें  हैं  उसमें  बहुत  कमी  हो  गई  है

 या  उसका  उस  पर  प्रभाव  पड़ा  है  लेकिन  इसका  प्रभाव  यह  मेरा  विश्वास  है  ।  मैं  माननीय

 सदस्यों  से  दूसरी  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  जो  ates  हैं  एट्रासिटीज  के  जिससे  माननीय  सदस्य

 बहुत  चिन्तित  होते  इसके  पीछे  जा  करके  देखें  तो  इसके  लिये  जो  सबसे  कारण  है  वह  दे

 झाधिक  ।  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  ये  जो  हरिजनों  पर  जुल्म  श्रौर  सितम  होते  हैं  चाहे  ब्यक्ति

 की  ओर  से  चाहे  सामूहिक  जाति  की  ae  से  दोनों  तरफ  से  होते  dears  भी

 करता  है  श्रौर  कास्ट  जाति  भी  करती  यह  शोठाल  शौर  एकोनामिक  दोनों

 थो  महीलाल  (  :  सोशल  कम  एकोनामिक  ज्यादा

 थ्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  वही में  कह  रहा  हु  मौं  दोनों  कह  रहाहूं  ।  भाप

 सुनिये  ।  हमको  बीच  में  रोकिएगा  तो  हमारा  प्रवाह  जायेगा  |

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  ये  जो  घनटाए  होती
 हैं  इनके  पीछे  जो  कारण है  वह  कारण  मह  हैं  कि

 हरिजन  शब  जागृत  हो  गए  अपने  भ्रघिकारों  के  प्रति  सजग  हो  गए  हैं  शौर  अपने  afaanre  को

 लेने  के  लिए  श्रब  वह  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  cad  कर  रहे  हैं  ।  इससे  जो  संघर्ष  पदा  होता  है  इस  संघर्ष

 में  हरिजन  कमजोर  होते  हैं  अर  इसलिए  ag  वेमेल  लड़ाई  हो  जाती  है  ।  जसे  रामविलास  पासवान

 जी  ने  कहा  कि  यह  बेमेल  लड़ाई  हो  जाती  एक  तरफ  तो  कमजोर  लोग  खड़े  होते  दूसरी

 तरफ  मजबुत  लोग  खड़े  होते  इन  दोनों  के  बीच  में  हरिजन  जो  कमजोर  होते  मारे  जाते

 पीटे  जाते  सताये  जाते  हैं  ।  यह  कारण  है  कि  हरिजनों  पर  इतना  जुल्म  हो  रहा  है  अर  यह  बात

 सही  है  कि  जो  घटनाए  हो  रही  हैं  उसको  यदि  इस  परिप्रेक्ष्य  में  इस  दृष्टि  से  देखें  तो  यह  जो

 बढ़ती  हुई  रेखाएं  हैं  वह  इसलिए  हैं  कि  श्रब  ये  सामाजिक  श्रौर  झ्राधिक  संघर्ष  शरिक  होने  लग  गए

 हैं  ।  यद्यपि  इन  संधर्षों  में  हरिजन  कमजोर  होने  के  नाते  पिटते  यह  बात  सही  है  इसलिए

 प्रभी  जो  चार्ट  कुछ  बढ़ता  हुमा  दिखलाई  दे  रहा  है  इसका  कारण  यह  है
 कि  ये  सामाजिक  at

 nifas  संघर्ष  बढ़  रहे  हैं  alt  ये  बढ़ते  जायेंगे  जैसी  कि  ara  है  ।  जो  माहौल  जो  वातावरण

 जो  भाज  की  दुनिया  हैं  उसको  देखते  हुए  श्रौर  जो  जाज  की  हमारी  मान्यताएं  संस्कृति

 जो  जनतन्त्र  का  वातावरण  इन  सारी  चीजों  को  लें  तो  यह  अवर्यंभावी  है  कि  ये  aag  बढ़ेंगे  ।

 इस  संघर्ष  में  हरिजन  कमजोर  न  उनको  मजबूत  बनाया  जाय  जिससे  वे  पिर्टे  नहीं  ।  इसके  लिए

 सरकार  को  क्या  उपाय  करना  चाहिए  ag  देखने  की  बात  है  ।  जिससे  सरकार  हरिजनों  का  साथ  दे

 सके  ate  हरिजन  झपना  अधिकार  ले  उसमें  वह  पिरटें  नहीं  क्योंकि  सरकार  चाहती  है  कि

 लग  समस्या  का  हल  हो  जाय  भौर  झपने  समाज  में  हरिजन  ale  श्रवण  श्रौर  TAT  नाम  की

 कोई  चीज  न  रह  दोनों  समाप्त  होकर  एक  समाज  बन  जाए  |  इसमें  हम  उनकी  केसे  मदद
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 कर
 सकते  हैं  इसके  सम्बन्ध  में  मैं  निवेदन

 कर  रहा  था  कि  हमारा काम  इनको  मजबूत  करने  का

 सबसे  पहले  है  ।  यह  जो  सारी  बातें  होती  हैं  कि  पुलिस  में  इनकी  भर्ती  होनी  प्रापर  रेप्रे

 लेन्टेशन  होना  सर्विसेज  में  इनकी  भर्ती  होनी  इनको  प्रापर  रेप्रेजेन्टेशन  देना  चाहिए

 mit  भी  जो  मांगें  हैं  वह  अपनी  जगह  पर  उचित  लेकिन  मैं  दूसरी  चीज  की  ग्रोर  संकेत  करना

 चाहता  हूं  सबसे  बड़ा  प्रदन  ग्राथिक  है  ।  इनकी  कमजोरी  उतनी  फिजिकल  नहीं  है  जितनी  कि

 aime  है  ।  एक  तरफ  बन्दूक  है  अ्ौर  दूसरी  तरफ  लाठी  है--इस  बात  को  भी  मैं  मानता  हूं  कि

 हरिजन  लाठीघारी  होते  हैं  att  भूस्वामी  बन्दूकधघारी  होते  उनकी  लड़ाई  बेमेल  इसके

 वावजूद  सबसे  बड़ा  sat  श्राधिक  है  ।  लाठीधारी  भी  बन्दूकघारी  को  पीट  सकता  है  लेकिन

 कमजोरी  यह  है  कि  हरिजन  के  पास  जमीन  नहीं  रोजगार  नहीं  ब्पापार  नहीं  नौकरी

 नहीं  उद्योग  नहीं  हरिजन  के  पास  कोई  श्रसेट्स  नहीं  हैं  इसकी  वजह  से  वे  कमजोर  हो  जाते

 वे  संगठित  भी  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  उनके  पास  हथियार  भी  नहीं  हैं  लेकिन  प्रभी  मैं  बात

 ग्राथिक  स्थिति  की  कर  रहा  हूं  ।

 सरकार  ने  इस  बात  को  स्पष्ट  किया  त्रौर  इस  बात  का  एलान  किया  कि  पांच  साल  में

 श्रस्पृश्यता  को  खत्म  करना हैं  पह  जो  कोढ़  है  उसकी  वजह  से  ara  भी  हम  कमजोर  बने  हुए  हैं

 श्रौर  जब  तक  इसको  खत्म  नहीं  किया  जाता  है  तब  तक  हम  कमजोर  ही  बने  इसीलिए

 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इस  बात  का  एलान  किया  तो  एक  वकिंग  ग्रूप  का  निर्माण  किया  गया  ताकि

 वह  कार्यक्रम  सुभा  सके  ।  तो  एक  तरफ  एलान  हुझ्ा  श्र  दूसरी  तरफ  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए

 विंग  गरुप  का  निर्माण  किया  शया  ।  केवल  नीतियों  के  एलान  से  कुछ  नहीं  कार्यक्रम  भी  होना

 चाहिए  जिससे  कि  पांच  साल  में  इस  कोढ़  से  मिल  सके  ।  उस  afd  qt  ने  sot

 रिपोर्ट  दे  दी  है  जिसमें  बहुत  सी  भ्रनुशंसायें  हैं  मैं  यहां  पर  केवल  तीन  का  ही  जिक्र  करना  चाहता

 एक  अनुशंसा  यह  है  कि  इनकी  झाधिक  स्थिति  को  मजबूत  किया  जाये  ।  यह  बात  बहुत  जरूरी

 है  क्योंकि  श्राज  तक  जितनी  भी  बातें  हुई  हैं  तीस  वर्षों  yw  श्रालोचना  के  स्वर  में  नहीं  कह

 रहा  g—vaa  यह  बात  स्पष्ट  हैं  कि  जितनी  भी  योजनायें  बनीं  वहू  उनके  जीवन  को  बिना  छुए

 प्रगल-बगल  से  कतरा  कर  चली  गई  |  यह  श्रावजवेशन  मेरा  नहीं  बल्कि  प्लानिंग  कमीशन  का  हैं  |

 यह  जो  विकास  के  काम  निर्माण  के  काम  योजनाबद्ध  ढंग  से  योजनायें  चलाई  गईਂ  उनसे

 इस  वर्ग  के  लोगों  का  कल्याण  नहीं  हुभ्ना--यह  स्पष्ट  बात  योजना  बनाने  वाले  ही  इस  बात

 को  कह  रहे  हैं  ।  उसका फल  यह  eat  कि  हरिजनों को  उसका  लाभ  नहीं  मिला  फिर  उनका

 विकास  कसे  होता  ?  उनका  विकास  नहीं  gat  ।  इसलिए  वकिंग  ग्रुप  ने  कहा  कि  योजनाओं  की

 तहत  लेकर  इनका  विकास  करना  होगा  ।
 पावर्टी  लाइन  से  नीचे  के  जो  60.0  परसेंट  लोग हैं  उनमें

 sfaatar  हरिजन  ही  हैं  जब  तक  श्राथधिक  रूप  से  इनको  विकसित  नहीं  frat  जाता है  तब  तक

 थे  मजबूत  नहीं  हो  पायेंगे  ।  हमारा  उद्द दय  यहीं  हैं  कि  इनको  हम  मजबूत  संगठित  बनायें

 ताकि  जीवन  aay  में  वे  जो  कमजोर  पड़ते  जा  रहे  जिसके  कारण  वे  जुल्मो  सितम

 के  शिकार  होते  हैं  उससे  उनको  बचाया  जा  ash  ।  इसके  लिए  उनका  झ्ाथिक  विकास  होना  जरूरी

 इस  सम्बन्ध  में  वर्किंग  ग्रुप  ने  तीन  अझनुशंसायें  की  एक  तो  यह  किं  स्पेशल  काम्पोनेन्ट  प्लान

 बनाया  जाये  ।  क्या  हरिजनों  का  विकास  मात्र  होम  मिनस्ट्री  का  कग्सने  मात्र  राज्यों  में
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 बलफपर  डिपार्टमेन्ट  का  = RT  रहेगा  ?  इससे  तो  ही  का  विकास  नहीं  हो  कता  ।  हरिजनों

 का  विकास  तभी  हो  सकता  है  जबकि  जितने  भी  डेवलेपमेंट  के  waza  विकास
 के  जितने  भी

 क्षेत्र  हैं  चाहे  वे  राज्य  सरकारों  के  हैं  या  चाहे  केन्द्रीय  सरकर  के  चाहे  स्टेट  प्लान  में  हैं  ak

 चाहे  सेन्ट्रल  प्लान  में  जो  भी  डेवलपमेंट  के  सैक्टर  उन  सैक्टरों  में  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान

 डालना  उनमें  उन  स्कीमों  को  शभ्राइडंटीफाई  करना  होगा  जो  हरिजनों  के  जीवन  को

 उनके  जीवन  का  निर्माण  करें  श्रौर  उनके  जीवन  का  विकास  करें  ।  ऐसी  स्कीमों  को  श्ाइडेंटीफाई

 करना  श्रौर  जब  ये  श्राइडेंटीफाई  हो  तो  इन  ated  के  डिवीजिबिल  स्कीम  से  उससे  इतना

 रुपया  इयरमाकं  करना  मद  में  लेना  होगा  जितनी  उनकी  श्राबादी  मैं  बार-वार  यह  कह  रहा

 हूं कि  उनकी  श्राबादी  के  अनुपात  से  होना  चाहिए  ।  वैसे  होना  तो  यह  चाहिए  कि  गरीबों  में  जो

 उनकी  आबादी  देश  की  कुल  आबादी  के  60  सेकड़ा  लोग  गरीबी  रेखा  के  नीचे  हैं  ote  उनमें

 भी  60  सैंकड़ा  लोग  हरिजनों  He  ate  उस  श्रनुपात  रुपया  दिया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  कम  से  कम

 उनकी  श्राबादी  के  हिसाब  से  पेसा  अलग  कर  दिया  जाए  श्रौर  उन  स्कीमों  को  श्राइडेंटी फाई  किया

 जो  इनके  जीवन  को  इनके  जीवन  का  निर्माण  करें  ga  तरह  से  स्पेशल  कम्पोनेन्ट

 प्लान  बना  कर  श्रौर  हर  सेक्टर  में  स्कीम  श्राइडेंटीफाई  करके  डिवीजीबिल  स्कीम  उतना  पैसा

 इयरमाकं  करके  जितनी  उनकी  झ्ाबादी  उनके  लिए  काम  किया  जाए  तौर  फिर  फेमीली के

 श्राघार  पर  या  व्यक्ति  के  अधार  पर  स्कीम  बना  कर  उस  काम  में  उनको  लगाना  श्रौर  टागेट्स

 निद्चित  करना  कि  5  साल  में  50  सैंकड़ा  परिवार  श्रौर  10  साल  में  100  संकड़ा  परिवारों  को

 हम  छू  तब  जाकर  उनके  लिए  काम  हो  सकेगा  ।  इसलिए  एक  कमेटी  बना  दी  है  तौर  उससे

 कहा  है  कि  एक  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  बनाया  जाए  जसे  कि  श्रादिवासियों  के  लिए  सब-प्लान

 बना  है  चार  वर्षों  में  यह  सब-प्लान  का  विचार  पूरा  रूप  ले  चुका  इसका  एक  रूप  बन

 चुका  प्रकार  बन  चुका  इसका  एक  रंग  है  श्रौर  एक  नाम  है  ।  जो  भ्रादिवासी  क्षेत्र  उसमें

 श्रादिवासियों  के  विकास  के  लिए  हम  एक  सब-प्लान  बनाते  लेकिन  हरिजनों  के  साथ  fran

 यह  रही  है  कि  हरिजन  जनरल  श्राबादी  में  घुले-मिले  हैं  ।

 (sit  artezara  ag  पीठासोन  हुए
 क  क  eee

 14-03)

 उनसे  श्रलग  नहीं  हैं  जैसे  ट्राइबल  ने  एक  खास  कनसेन्ट्रशन  में  एक  जगह  होते  हैं  ।

 हरिजनों  के  साथ  दुशवारी  यह  है  कि  ये  जनरल  प!पुलेशन  में  घुले-मिले  हैं  जनरल  पापुलेशन

 को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  जो  एरिया  प्लान  बनाते  उनसे  इनको  लाभ  नहीं  मिलता  श्र  जो

 मजबुत  लोग  वे  लाभ  उठा  लेते  हैं  ।  ace
 )ro Sta

 वे  सबसे  गन्दी  आबादी  में  बसते

 जहां  पर  शुद्ध  हवा  नहीं  मिलती  है  यह  सब  दिक्कत है  ।  इसलिए  मैं  कह  रहा  था  कि  यह  जो

 कहा  गया  कि  ये  जनरल  आबादी  में  ar  जाते  सभी  के  साथ  श्राबादी  में  ये  झा  जाते  तो  इसमें

 कोई  दुशवारी नहीं  है  ।  हम  लोगों  ने  इसके  लिए  एक  aft  ग्रूप  बनाया  है  जो  इस  बात  को

 देखेगा  ।  जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  कि  fas  यही  टार्गेट  नहीं  होना  चाहिए  बल्कि  टार्गेट  तो  यह

 होना  चाहिए  कि  उस  इलाके  में  जहां  हरिजन  लोग  घुले-मिले  रूप  में  बसे  हुए  जनरल  झाबादी

 के  साथ  बसे  हुए  हैं  ate  जब  वहां  पर  इन्फ्रास्ट्रक्चर  बना  झरा  तो  फिर  उनको  श्रौर  ज्यादा

 नाभ  पहुंचाया  जाए  इसलिए  हम  लोगों  ने  इस  बात  को  स्वीकार  करके  इसको  ममल  में  लाने
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 a  कोशिश  की  है  शौर  मैं  माननीय  सदस्यों  को  ag  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  इस  वर्ष  सभी

 राज्य  सरकारों  से  इसको  मनवाने  में  सफल  हो  गये  हैं  सभी  राज्य  सरकारों  की  राजधानियों  में

 जा  जा  कर  ate  उनके  प्रतिनिधियों  के  साथ  बेठ  कर  हमने  उन्हें  सहमत  कराया  कि  इस  साल

 जितने  भी  प्लान  मिड-टमं  प्लान  1978-83  उनमें  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  जाएं  ।

 उन्होंने  ऐसा  किया  है  चाहे  प्रभी  थोड़े  रकम  ही  डाले  गए  हों  ।  किसी-किसी  राज्य  ते  6  सँकड़ा

 इयरमाकं  किया है  एलोकेशन  aye  हमारा  कहना  यह  है  कि  उनकी  के  ध्रनुसार  होना

 चाहिए  ।  श्रभी  एक  शुरूग्रात  हुई  एक  बिगनिग  हो  गया  है  ale  विश्वास  है  कि  जिस  तरह  से

 प्लानिंग  कमीशन  को  इसको  मिला  हुमा  है  ate  भारत  सरकार  के  प्रधान  मन्त्री  का

 विश्वास  इसको  मिला  इसमें  हमको  विर्वास  इसमें  हमको  कोई  हिचक  नहीं  है  यह

 स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  बढ़ते-बढ़ते  सब-प्लान  के  मुकाबले  में  त्र  जाएगा  जैसे  कि

 वासियों  का  सब-प्लान  है  उनके  विकास  के  लिए  aaa  है  ।  इस  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  को

 बढ़ा  कर  हम  हरिजनों  की  तरक्की  के  लिए  इसको  मुख्य  इंस्ट्र,मेंट  के  रूप  में  व्यवहार  करने  जा

 रहे  हैं  ।  मैं  इस  बात  को  स्ट्रेस  कर  रहा  था  कि  जब  तक  हरिजनों  की  तरक्की  के  लिए  कोई  स्पेदाल

 इंस्ट्र  मिकेनिज्म  को  नहीं  खोज  लिया  जाता  तब  तंक  जनरल  प्लान  से  इनका  फायदा  नहीं

 होने  वाला  है  ।  भ्राज  तक  भी  नहीं  हु  है  श्रौर  ग्रागे  भी  नहीं  होने  वाला  इसलिए

 इंस्ट्रमेंट  को  हमने  ढू  ढ़  निकाला  है  श्नौोर  यह  स्पेदाल  कम्पोनेन्ट  प्लान  हो  सकता  इसे  हमने

 राज्यों  में  राज्य  सरकारों  से  बात  करके  बनाया  है  ग्रौर  हर  संक्टर  में  हम  इसे  डलवा  रहे

 केन्द्रीय  सरकार  के  जो  विभाग  हैं  उनसे  भी  हम  भ्राप्रह  कर  रहे  हैं  कि  उनके  जो  डवलपमेंट

 सेक्टर  उनमें  हरिजनों  के  विकास  के  लिए  इस  योजना  के  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  के  मुत्ताबिक

 काम  करें  और  अपने-ग्रपने  सेक्टर  झ्रपने-म्रपने  विभाग  में  हरिजनों  की  स्कीमों  को
 श्राइडेंटी  फाई

 करके  हरिजनों  को  श्राबादी  के/ग्रनुपात  में  रुपया  इसमें  रखा  जाए  ।  जो  हरिजनों  की  श्राबादी  है  भ्र

 उनके  लिए  जो  टार्गेट्स  हैं  उनको  क्लीयर  रखा  जाए  कि  किस  हद  किस  पैमाने  तक

 उनको  उठाना  है  ।

 gh  यह  कहने  में  खुशी  हो  रही  है  कि  यह  जो  हमारा  स्पेशल  कम्पोनेन्ट  प्लान  का  भ्राइडिया

 जिस  तरह  का  श्रादिवासियों  के  लिए  सब  प्लान  उसी  पेटनं  पर  हम  इसका  विकास  कर  रहे

 हैं  श्रौर  राज्य  सरकारों  से  इसे  स्वीकार  कराने  में  हम  सफल  हो  गये  हैं  चाहे  इसमें  प्रभी  केन्द्रीय

 सरकार  के  विभागों  द्वारा  थोड़े  ही  पैसे  डाले  गये  हैं  लेकिन  यह  पेसा  बराबर  बढ़ता  जाएगा  ।  जैसा

 कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  यह  ्रान  गोइंग  प्लान  की  तरह  दै  श्रौर  एक  साल  से  दूसरे

 साल  में  राशि  एडजस्ट  होती  रहेगी

 दूसरा  इंस्ट्र मेंट मेंट  भी  हम  फोजे  कर  रहे  हैं  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  कुछ

 राज्यों  ने  USATSHILET  डबलपमेंट  कारपोरेशन  बनामे  थे  ।  खास  करके  दक्षिण  के  राज्यों  ने

 बनाये  थे  ।  पंजाब  शर  हरियाणा  में  भी  बने  थे  लेकिन  वहां  इनका  बहुत  अच्छा  काम  नहीं  ह्झा  ।

 थे  जो  NSATSHCTA  कारपोरेशन  इनका  वित्तीय  श्राधार  कमजोर  हैं  श्रौर  इनमें  फाइनेंशियल

 इंस्टीट्यूदांस  में  भी  कम  पैसा  इसलिए  इनको  बढ़ाने  के  लिए  इनमें  केन्द्र  का  भी

 eat  मंजूर
 करवाया  इस  साल  जो  कि  बीत  गया  उसमें  50  लाख  रखा  गया  था
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 लेकिन  इस  साल  दस  करोड़  रुपये  की  मंजूरी  दी  है  ।  राज्यों  में  जो  USICSH RTT  डवलपमेंट

 कारपोरेशन  बने  हुए  हैं  उनमें  देश्रर  केपिटल  में  केन्द्रीय  सरकार  की  हिस्सेदारी  49  परसेंट  की  होगी

 श्रौर  51  परसेंट  राज्य  सरकार  लगायेगी  ।  इस  ग्राघ। र  पर  झ्रौर  राज्यों  में  भी  यह  काम  शुरू

 हो  गया  है  ।  मैं  araat  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  साल  चार  स्टेट  गवर्नमेंट्स  ने  ये  कारपोरेशन

 बनाये  हैं  att  इनमें  बिह्वार  ate  उत्तर  प्रदेश  राज्य  भी  सम्मिलित  हैं  भहां  सबसे  अ्रघिक  हरिजन

 के  विकास  की  समस्या  हैं  ।  जहां  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  से  यह  बात  की  है  कि  वह  भी  इसमें

 दामिल  होना  चाहती  है  वहां  उन्होंने  भी  भ्रपने-प्रपने  डवलपमेंट  कारपोरेशन  बनाये  हैं  ।

 इसका  उद्देश्य  यही  है  कि  हम  इस  इस्ट्र मेंट
 के  जरिये  हरिजनों  की  सेवा  करना  चाहते  हैं

 हरिजनों  के  लिए  जो  इस  बारे  में  हमने  नियम  बनाये  हैं  वे  ये  हैं  कि  एक-एक  स्कीम  श्रघिक  से

 श्रधिक  पांच  हजार  रुपये  की  उससे  श्रघिक  की  नहीं  होगी  जिससे  कि  से  श्रघिक  हम

 चनको  ऊंचा  उठा  सके  ।  एक  का  मैंने  उदाहरण  दिया  ।  ऐसे  बहुत  से  राज्य  >
 श  सबका  |. मुभा  याद

 नहीं  है  ।

 तीसरी  बात  यह  है  कि  जो  वक्िन्‍्ग  ग्रूप  ने  की  है  हमको  स्पेशल  संन्ट्रल  असिस्टेंस

 भी  चाहिये  हरिजनों  के  काम  उनके  विकास  के  काम  को  wy  बढ़ाने  के  तो  इस  पर

 हमारा  प्रयास  हो  रहा  क्योंकि  जब  तक  हम  नहीं  मानेंगे  तब  तक  राज्यों  को  प्रोत्साहन  नहीं

 होगा  ।  मैं  एक  जानकारी  माननीय  सदस्यों  को  देना  चाहता  यद्यपि  उन्होंने  बहुत  से  प्रदन  उठाये

 माननीय  रामविलास  पासवान  यहां  नहीं  हैं  जिन्होंने  हरिजन  ऐट्रोसिटीज  के  बारे  में  प्रदन

 लेकिन  मैंने  AITHyT  बताया  कि  जो  मुख्य  बात  है  वह  यह  कि  हमारा  ध्यान  इनके  अ्राधिक  विकास

 की  att  होना  चाहिये  जहां  से  मजबूरियां  पैदा  होती  जहां  से  arse  लेबर  पैदा  होते  हैं  ।  इसको

 टूर  करने  के  लिये  हमारा  प्रयास  होना  चाहिये  wie  उसके  लिये  जो  हमें  इन्स्ट्र,मेंट  बनाने

 स्पेशल  प्रोसीजर  या  मेकेनिज्म  तैयार  करनी  चाहिये  जिससे  उन  तक  लाभ  पहुंचा  विकास  का

 काम  पहुंचा  इस  काम  को  ठीक  करने  के  लिये  हम  जाग्रत  हैं  ।  इसलिये  यह  कहना  कि  राष्ट्रीय

 ताने-बाने  को  श्र  देश  के  eat  इसको  सुदृढ़  करने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  जा  रहा  मैं

 समभता  हूं  यह  ads  निराधार  हैं  ।  बल्कि  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जितना  पहले  कभी  नहीं  ध्यान

 दिया  उससे  ज्यादा  घ्यान  हम  इस  भ्रोर  दे  रहे  हैं  ताकि  पांच  साल  के  अन्दर  सरकार  के

 संकल्प  के  भ्रनुसार  हरिजन  सवाल  हल  हो  जाय  ।  मैं  इसको  मिनिमाइज  नहीं  करता  मैं  जानता

 हूं  कि  काम  बहुत  बड़ा  समस्या  बड़ी  विकराल  ate  जटिल  लेकिन  हमारा  संकल्प  भी  उतना

 ही  महान  है  ae  हमने  प्रयास  श्रारम्भ  कर  दिया  है  सही  दिशा  में  ।  श्रौर  मेरा  विश्वास  है  कि  इस

 प्रयास  को  आ्रागे  बढ़ाते  जायेंगे  ate  जितनी  जल्दी  हो  सके  इस  समस्या  को  हल  करेंगे  ।

 थी  महीलाल  )  :  मन्त्री  जी  क्या  झाप  बतायेंगे  कि  जो  इंडस्ट्रियल  कारपोरेशन्स

 हैं  श्रौर  जिन  पर  हमारा  अरबों  रुपया  खर्च  हो  रहा  वहां  के  लिये  az  कमा  किया  है  ?  वहां
 भी  उनको  कोई  रिजर्वेशन  मिलेगा  कि  नहीं  ?

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मंत्री  महोदय  बाद  में  उत्तर  |

 थ्रो  एम०  एन०  गोविन्दन  नायर  )
 :  सभापति  राज्य  मंत्री  का  भाषण

 सुनने  के  पदचात्‌  भी  यही  विचार  है  कि  गृह  मंत्रालय  को  उन  समस्याझों  का  पता  नहीं है
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 जिनका  उन्हें  सामना  करना  पड़ता  है  ।  मु  इस  बात  को  जोर  देकर  कहने  की  qraea HAT  नहीं

 है  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  मंत्रालय है  श्रौर  इसका  सुचारु  कार्य  चालन  राष्ट्र  के  स्वास्थ्य  के  लिए

 अच्छा  दुर्भाग्यवश  विभिन्‍न  कारणों  से  वे  अपने  कतंव्यों  का  निष्पादन  नहीं  करते  हैं

 मंत्रालय  ठप्प  पड़ा  है  ।  जैसा  कि  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  प्रशासनिक  कारणों  की  वजह  से  यह  नहीं

 है  ।  मूलभूत  कारण  हमारे  राष्ट्र  के  जो  कि  लोकतान्त्रिक  ate  धर्मनिरपेक्ष  है  प्र  हिन्दु

 राष्ट्र  की  राजनीतिक  दाशंनिकता  के  बीच  विरोध  है  ।  इस  दाशंनिकता  का  ait  दासन  वर्ग  में

 स्थान  नहीं  बना  है  ।  इसने  देश  में  बिल्कुल  एक  भिन्न  स्थिति  पैदा  कर  दी  है  ।  मैं  यह  नहीं  कह

 सहा  कि  संबंद्ध  मंत्रियों  में  से  कोई  भी  जो  पहले  जनसंध  का  सदस्य  रह  चुका  किसी  को  उकसा

 रहे  हैं  लोकतंत्र  विरोधी  ae  धर्मनिरपेक्षता  विरोधी  ताकतें  समस्या  पैदा  कर  रही  हैं  शरर  उनका

 सामना  करना  ares  लिए  भी  बहुत  कठिन  हे  चूंकि  श्रापने  उन  ताकतों  से  भाई  चारा  बना  रखा

 है  इसलिए  भ्रापके  हाथ  बंधे  हुए  हैं  ।  यही  मुख्य  समस्या  है  |

 जब  तंक  सत्तारूढ़  दल  में  इस  प्रकार  का  राजनीतिक  ददन  बना  रहेगा  तब  तक  ग्राप

 कितनी  भी  कोशिश  कर  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  श्रापने  ईमानदारी  से  कोशिदा  नहीं  की

 श्री  मेडल  स्थिति  बिगड़ती  ही  जाएगी  ।  गांघी  जी  ने  विभाजन  के  बाद  एकदम  यह  कहा  था  कि

 यह  भूमि  केवल  fergul  की  भूमि  रही  शझ्रपितु  यह  देश  इसाईयों  wk

 पारसियों  सब  का  है  ।  भारत  संघ  राज्य  के  प्रति  जो  भी  व्यक्ति  निष्ठ  हैं  उसे  देश  में  पूर्ण  श्रघिकार

 हमने  यह  सिद्धान्त  संविधान  में  अपनाया  लेकिन  यह  fers  राष्ट्र  विचार  के  बिल्कुल

 विरुद्ध  है  जिसमें  कि  अरन्य  समुदायों  att  अनप  घामिक  सम्प्रदायों  को  तभी  स्थान  दिया  जाएगा

 नबकि  वह  ग्र्न्छा  व्यवहार  करेंगे  ।  इसका  समाघान  यह  है  कि  झाप  बहुमत  की  राय  लीजिए ॥

 यदि  श्राप  चाहें  तो  श्राप  बिना  ऐसे  तत्वों  के  सरकार  का  पुनर्गठन  कर  सकते  हैं  ae  एक  ऐसा

 समाघान  ढूंढ  सकते  हैं  जिससे  सब  खुद  हों  ।

 लेकिन  इन  परिस्थितियों  में  ईसाई  श्रौर  सब  लोग  झपने  को  श्रसुरक्षित

 कर  रहे  हैं  ।  श्रलीगढ़  में  जो  कुछ  हुश्ना  है  उसे  मैं  दोहराने  की  झावश्यकता  नहीं  समभता  ।  मुसलमान

 समुदाय  के  लोगों  का  यह  विचार  है  कि  उन्हें  सामान्य  नागरिकों  की  भांति  नहीं  aa aTt  जाता

 उन्हें  द्वितीय  श्रेणी  का  नागरिक aa  जा  रहा  दूसरे  वर्गों  के  मन  में  भी  यही  भय  है  aa

 इसाईयों  को  भी  यह  भय  हो  गया  है  क्योंकि  श्राप  धर्म  की  स्वतंत्रता  के  नाम  पर  उनकी  गतिविधियों

 पर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  ।

 हिन्दुप्नों  को  वह  भी  विशेषकर  उच्च  श्र  णी  के  हिन्दुपों  को  छोड़कर  sar  मे  कौन  सुरक्षित  रहेगा  |

 fers  समुदाय  में  भी  एकरूपता  नहीं  है  ।  उनमें  भी  कई  जनजातियाँ  हैं  ak  कई  पिछड़े  वर्ग  हैं  ।

 क्या  श्राप  उनके  भ्रघिकारों  को  इस  देश  के  नागरिकों  के  समान  स्वीकार  करने  लिए  तैयार  हैं  ?

 सिद्धान्त  रूप  में  श्राप  कहते  हो  पर  व्यवहारिक  रूप  में  श्राप  इन्कार  करते  हो  यही  समस्या  है  |  जब

 तक  श्राप  इस  राजनीतिक  समस्या  को  हल  नह्दीं  करते  आप  कठिनाई  में  रहोगे  ।  मैं  इसके  विस्तार

 में  नहीं  जाना  चाहता t

 मेरी  दूसरी  बात  पुलिस  के  संबंध  में  है  ।  वह  प्रभी  भी  पुलिस  झषिनियम  1861  के  श्रनुसार

 चल  रहे  हैं  ।  उनका  रवेया  भी  अंग्रेजों  के  जमाने  जेसा  अपने  उसमें  कोई  परिवतेन  किया
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 है  ।  श्रापने  एक  राष्ट्रीय  पुलिस  श्रायोग  की  नियुक्ति  की  है  लेकिन  वह  इन  समस्याओं  पर  विचार

 नहीं  करेगा  ।  पुलिस  तंत्र  की  स्थापना  लोगों  की  सहायत  हेतु  नहीं  श्रपितु  उनके  दमन  हेतु  की  गई

 है  ।  पुलिस  कर्मचारी  यह  महसूस  करते  हैं  कि  उनका  काम  लोगों  को  सताना  है  तो  श्राप  ऐसे  तंत्र

 से  यह  कंते  ata  करते  हैं  कि  वह  प्रशासन  की  बेहतरी  के  लिए  काम  करेगा  ।  पुलिस  का  केवल

 यह  wart  ही  जारी  नहीं  है  अपितु  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  से  वह  सत्ताधारी  राजनीतिक  दल  के

 erat  का  खिलौना  बनी  हुई  है  ।  wet  यह  नहीं  हैं  कि  सत्ता  किसके  हाथ  में  है  ।  उन  लोगों  का

 प्रदिक्षण  ही  ऐसे  दिया  गया  है  ।  क्या  श्राप  इसमें  कुछ  परिवर्तन  करने  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ?

 arg  ऐसा  नहीं  सोच  रहे  हैं  ?  जब  श्राप  विरोधी  दल  में  थे  तब  श्राप  ऐसा  महसुस  करते  थे

 लेकिन  va  प्रदासन  की  डोर  श्रापके  हाथ  में  है  इसलिए  श्राप  भी  चाहते  हो  कि  वह  अरपना  पुराना

 सलूक  जारी  रखे  इस  पुराने  रवैया  को  बदला  चाहिए  ।
 ब्रिटेन  में  पुलिस  कार्यपालिका  के

 नियंत्रणाधीन  नहीं  केवल  संसद  ही  मुख्य  पुलिस  भ्रायुक्त  की  नियुक्ति  करने  में  सक्षम  है  शरर

 केवल  भ्रायुक्त  ही  विभाग  को  श्रादेश  दे  सकता  यहां  न  केवल  मंत्री  श्रपितु  उनके  राजनीतिक

 दल  का  कोई  भी  सदस्य  पुलिस  स्टेशन  जाकर  उन्हें  भ्रपनी  मर्जी  के  मुताबिक  काम  करने  के  लिए

 कह  सकता  है  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  श्राप  इंगलेंड  या  अ्रमरीका  की  पद्धति  का  श्रनुसरण

 करो  लेकिन  मैं  जापान  का  उदाहरण  देना  चाहता  जापान  में  एक  जन  सुरक्षा  ara  है  जिसमें

 सभी  राजनीतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  हैं  ate  वह  पुलिस  प्रश्मासन  पर  नियंत्रण  करते  नीतियां

 बनाते  हैं
 वद  उनकी  गतिविधियों  की  समीक्षा  करते  हैं  ।  श्राप  ऐसा  परिवतंन  क्यों  नहीं  करते  |

 यदि  wTTaHTt  सरकार  की  राजनीतिक  जटिलता  वेसे  दोषपुर्ण  रहती  star  कि  मैंने  पहले  भी

 afe  पुलिस  को  बेहतर  नियंत्रण  के  भंतगंत  लाया  जाता  है  तो  कई  बुराइयों  को  समाप्त

 किया  जा  सकता  है  ।  क्या  ATT  ऐसा  करने  के  लिए  तेयार  हो  ?

 एक  अन्य  श्रत्यघिक  महत्वपूर्ण  सामला  यह  है  कि  श्राप  श्रपने  श्रासुचना  विभाग  को  तत्काल

 बुलिस  विभाग  से  अलग  कर  दो  ।  न  जाने  अब  तक  ऐसा  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  सरकार  चाहे  जो

 भी  हो  श्रासूचना  विभाग  सरकार  का  एक  अंग  होता  है  कोई  भी  मंत्री  चारों  श्रोर

 नाकर  पता  नहीं  लगा  सकता  कि  देश  में  ब्या  हो  रहा  है  ।  उन्हें  सरकार  को  ईमानदारी  से  वास्तविक

 स्थिति  का  हवाला  देना  चाहिए  att  जब  तक  सरकार  को  इस  तंत्र  की  सहायता  नहीं  मिलती

 उसके  लिए  सह्दी  निर्णय  करना  बहुत  कठिन  होगा  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  श्रासूचना  विभाग  की  श्रावश्यकता  नही ंहै  ।  इसकी  श्रावश्यकता

 है  लेकिन  झापके  श्रासूचना  विभाग  के  बारे  में  क्या  कहें  कुछ  far  पहले  श्रासूचना  विभाग  ने

 प्रधानमंत्री  को  भूठी  खबर  दी  कि  श्री  जयप्रकाश  नरायण  का  निधन  हो  गया  att  इसके

 स्वरूप  समूचे  fara  के  समक्ष  हमारे  राष्ट्र  का  अपमान  arranger  श्री  नयप्रकादा  नारायण

 जीवित  हैं  यह  खबर  कसे  दी  गई  ।  मैं  TATA AT  को  गलत  खबर  देने  के  लिए  दोषी  नहीं  ठहरा

 रहा  ।  लेकिन  इतना  होने  के  बावजूद  भी  यह  समभ  नहीं  भ्राता  कि  किस  प्रकार  वही  निदेदाक

 wit  वही  We td  पद  संभाले  ि ब्रूठ  हैं  ।  श्रापने कहा  है  कि  श्राप  जांच  कर  रहे  क्या  जांच हो

 रही  है
 ?

 उन्हें  बर्खास्त  किया  जाए  समूचे  स्कंघ  का  पुनर्गठन  किया  जाना  चाहिए ।  प्रदन  केवल

 श्री  लयेप्रकाश  की  मृत्यु  की  गलत  खबर  देने  का  नहीं  है  यदि  maar  विभाग  इतनी  लापरवाही
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 से  काम  करता  है  तो  इन  सब  लोगों  वहां  रखने  की  क्या  झावश्यकता  है  ।  प्रापको  पूरे  विभाग

 का  पुनर्गठन  करना  चाहिए  झोर  बदले  में  नए  लोगों  को  लाना  चाहिए  जो  अरपना  काम  जिम्मेदारी

 से  निभाएं  ।

 मैं  जनता  सरकार  के  मंत्रियों  ae  पार्टी  के  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  ag

 ऐसा  विधान  न  लाए  जो  इस  देश  के  लोकतन्त्र  झर  घ्मनिरपेक्षता  के  स्वरूप  को  कमजोर  बना

 मैं  घामिक  स्वतन्त्रता  विघेयक  का  उल्लेख  कर  रहा हूं  जो  कि  श्री  site  पी०  त्यागी  ने  प्रस्तुत

 किया  है  ।  यह  केवल  ईसाई  मिशनरियों  की  गतिविधियों  पर  प्रतिबंघ  लगाने  के  लिए  लाया  गया

 है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ares  विभाग  द्वारा  एक  विशेष  grain  मिजोरम  भेजा  वह  इस  बात

 का  श्रध्ययन  करे  कि  श्राथिक  विकास  के  क्षेत्र  में  मिजोराम  में  बया  garg  श्रौर  वहां  क्या

 स्थिति  है  ।  भ्राप  बस्तर  जाइए  ।  यह  एक  झादिवासी  क्षेत्र  है  ।  लेकिन  उनकी  दर्दनाक  ददा  देखिए  ।

 मिजोरम  में  ईसाई  मिशनरियों  ने  उन्हें  उनके  राजनीतिक  सामाजिक  स्तर  श्रौर

 सांस्कृतिक  स्तर  को  ऊपर  उठाया  है  ।  यदि  are  वहां  जाएं  तो  श्रापको  यह  महसूस  होगा  कि  श्राप

 एक  श्राधघुनिक  नगर  में  हैं  ऐसी  स्थिति  में  यह  विधेयक  लाने  की  क्या  थी  ?  मैं  यह

 नहीं  चाहता  कि  लोगों  को  जबदंस्ती  धर्म  ofeada  कराया  जाए  ।  az  न  ही  ऐसा  मेरा  विचार  gt

 गोहत्या  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  बारे  में  भी  एक  विधेयक  लाया  गया  है  ।  पहले  ही  अल्पसंख्यकों

 भोर
 श्रन्य  वर्गों के  मन  में  कुछ  wast  देश  में  कई  लोग  हैं  जो  मांस  खाते  हैं  हिन्दुझ्ों  में  भी

 अनुसूचित  जन  जातियों  पर  पिछड़  बर्गों  में  भी  कई  लोग  माँस  खाते  हैं  झर  एक  गेर  सरकारी

 सदस्य  गौहत्या  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिए  एक  विधेयक  लाए  हैं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  श्री  जेठ

 मलानी  के  विधेयक  के  साथ  क्या  हुआ  उन्होंने  अपना  गर  सरकारी  विधेयक  किया  था

 लेकिन  सरकार  ने  उसे  अपना  लिया  |  कुछ  दिन  पहले  यह  घार्मिक  स्वतंत्रता  विधेयक  एक

 सरकारी  सदस्य  द्वारा  पेश  किया  लेकिन  प्रधान  मन्त्री  ने  सभा  में  इस  पर  चर्चा  किए  बिना  हो

 उसे  झपना  समर्थन  दे  दिया  ।  ब्या  मालूम  कल  श्री  पटेल  भी  कहूँ  कि  बेल  भौर  बछड़ों  का  aq

 रोका  जाना  चाहिए  |  देश  के  सभी  लोगों  की  भावनाश्ं  का  आदर  किए  बिना  इस  प्रकार  का

 दृष्टिकोण  श्रपनाना  ठीक  नहीं  है  ।  भारत  केवल  सुवर्ण  हिन्दुओं  का  देव  ही  नहीं  भारत

 सूचित  भ्रनुसूचित  ईसाइयों  श्रौर  सिखों  का  भी  देश  यदि  श्राप

 देश  में  रहने  वाले  सभी  समुदायों  का  भ्रादर  नह्दीं  करेंगे  तो  अप  केवल  देवा  को  केवल  तबाही  की

 झौर ले  जाएगे  ।

 भी  पूर्ण  नारायण  सिन्हा  )  :  मैंने  श्रपने  साथी  श्री  गोविन्दन  नायर  के

 भाषण  को  सुना  है  ।  यदि  मै  उस  तरफ  मैं  उनकी  इस  मांग  जिन  अघिकारियों  ने

 मंत्री  को  श्री  जयप्रकाददा  नारायण  की  मृत्यु  की  wat  ख़बर  दी  है  एक  दम  हटा  दिया  जाए  जरूर

 समर्थन  करता  1  खबर  के  कारण  प्रघान  मंत्री  शौर  इस  सभा  का  बहुत  अपमान  हुआ  है  ।  झ्रासुचना
 विभाग  हमेशा  असफल  रहा है

 भ्रौर  1962  में  हमारा  सेनिक  झ्रासूचना  विभाग  भी  श्रसफल  रहा  ।

 चीनी  झाक्रमण  के  दौरान  उत्तर  पूर्वी  सीमाझों  पर  बहुत  तबाही  हुई  ।  श्राक्षमण  के  दौरान  बद्द

 सरकार  को  सूचना  देने  में  असफल  रहे  |

 हमारे  देश  में  कई  जनजातियों  के  लोग  भ्रभी
 भी

 नंगे  रहते  हैं  ।  हाल  ही  में  मैंने  अभी  एक
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 प्रदन  के  माध्यम  से  सरकार  से  यह  पूछा  था  कि  क्या  उसे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  art  भी

 कुछ  जनजातियों  के  लोग  अपनी  पुरानी  परम्पराध्रों  के  श्रनुसार  कपड़े  नहीं  पहनते  भारतीय  पुलिस

 सेवा  का  झ्रासूचना  विभाग  इस  संबंध  में  वास्तविक  श्रौर  सच्ची  जानकारी  एकत्र  करने  में  WATT

 रहा  है  ।  लेकिन  हमने  खुद  उन  जातियों  की  महिलाओं  को  खुले  वक्ष  देखा  है  श्रौर  उनके  तन  पर

 नाम  मात्र  का  कपड़ा  होता  है  ।  उड़ीसा  के  कोरापुर  जिले  की  बोंडा  पहाड़ियों  के  श्रादिवासी  लोग

 इस  तरह  नंगे  रहते  लेकिन  पुलिस  ने  उन्हें  खुले  क्षेत्रों  में  नहीं  देखा  इसलिए  वह  सरकार  को

 ठीक  सूचना  नहीं  दे  सके  ।  मंत्री  महोदय  से  उत्तर  प्राप्त  gat  है  कि  ऐसी  कोई  जानकारी

 उनके  पास  नहीं  है  लेकिन  हममें  से  कुछ  ने  उन्हें  इस  हालत  में  देखा  है  ।  क्या  यह  wt  की  बात

 नहीं  हां  यह  बहुत  शर्म  की  बात
 चू  कि  गृह-मंत्रालय  श्रनुसुचित  जातियों  श्रौर  अनुसूचित

 जातियों  के  कल्याण  की  देखभाल  कर  रहा  है  ।  मंत्री  महोदय  aqafaq  जातियों  के  प्रति
 बहुत

 सहानुभूति  जता  रहे  हैं  लेकिन  ग्रनुसूचित  जातियों  के  बारे  में  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  हे  देश  के

 कई  क्षेत्रों  में ग्रोर  कई  राज्यों  में  अ्रनुसूचित  जन-जातियों  की  संख्या  wea  जातियों  की  तुलना  में

 afar हैं  ।

 इस  प्रतिवेदन  जिस  पर  यह  चर्चा  ग्राघारित  विभिन्‍न  राज्यों  में  बसने  वाले
 भ्रनुसूचित

 जातियों  तथा  ग्रनुसुचित  जनजातियों  के  लोगों  की  संख्या  के  बारे  में  उल्लेख  fear  गया  है  ।  1971

 की  कुल  51,25,00,000  जनसंख्या  में  से  लगभग  4  करोड़  लोग  झनुसुचित  जातियों  के  थे  ।

 सुचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  शौर  उनके  लाभ  हेतु  पिछले  30  वर्षों  में

 कई  योजनाएं  बनाई  उनमें  से  एक  दण्डकारण्य  परियोजना  भी  थी  ।  इस  परियोजना  पर

 सरकार  ६:21. ह  तक  102,0  करोड़  रुपया  व्यय  कर  चुकी  है  ।  हाल  ही  में  fala  afzaiaarat  की

 प्रगति  को  देखने  के  लिए  एक  संसदीय  दल  वहां  गया  था  ।  स्थानीय  अधिकारियों  ने  वहां  ले

 जाकर  हमें  क्षेत्र  में  हुई  प्रगति  के  बारे  बताया  ।  लेकिन  कई  काम  बहुत  अ्रजीब  हुए  हैं  ।  मध्य  प्रदेश

 में  डंडविदा  रथान  पर  जहां  कि  एक-एक  नहर  जलाशय  से  पानी  बाहर  ले  जाने  के  लिए  बनाई  गई

 है  वहां  पर  जल  जलाशधथ  से  बाहर  जाने  के  बजाय  नहर  के  जरिए  जल  वापिस  जलाशय  में  ar

 रहा  है  ।  यह  एक  प्रतिपादित  सिद्धान्त  जल  हमेशा  ऊ  चाई  से  नीचे  की  श्रोर  बहता  है  ।  लेकिन

 यहां  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  एकदम  उल्टा  हमने  इसे  खुद  श्रपनी  भ्रांखों  से  देखा  श्रौर  श्रघिका  रियों

 का  ध्यान  भी  इस  श्र  दिलाया  ।  वह  उस  इन्जीनियर  की  तरफदारी  करने  की  कोशिश  कर  रहे

 थे  जिसने  लगभग  डेढ़  वर्ष  पहले  यह  जलाशय  बनाया  था  ।  इस  जलाशय  प्रौर  नहर  के  निर्माण  पर

 4.15  लाख  रुपये  की  लागत  झाई  है  ।  देश  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  में  विकासीय  गतिविधियां  इस  प्रकार

 चल  रही  हैं  जहां  कि  लोग  श्रभी  भी  निर्वस्त्र  घूम  रहे  हैं  ।  श्रमरीकी  पयंटक  दस  रुपये  का  नोट

 देकर  इन  लोगों  की  फोटो  खींच  लेते  हैं  सौर  बाद  में  वहू  sa  श्रपनी  पत्रिका  में  प्रकाशित

 करते  हैं  ।  उपयोजना  क्षेत्रों  में  कई  विकासीय  परियोजनाएं  इस  प्रकार  शुरू  की  गई  हैं  ।  किस  मन

 से  ?  कया  वास्तव  में  श्रादिवासियों  का  भला  करने  के  उद्  से  यह  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।

 यह  श्रनमने  मन  से  बनाई  गई  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  दण्डकारण्य  के  श्रादिवासी  क्षेत्र  में  एक  राष्ट्रीय  राजपथ  है  ।  इस  श्रादिवासी

 क्षेत्र  में  लगभग  एक  करोड़  श्रादिवासी  रहते  हैं  ।  श्राप  देखेंगे  कि  वहां  की  श्रौरतें  केवल  कमर  पर
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 थोड़ा  खरा  कपड़ा  लपेटे  हुए  सिर  पर  बोभा  उठाए  श्रादमियों  के  साथ  राष्ट्रीय  राजपथ  के  Fae.

 किनारे  चलती  हैं  ।  इन  लोगों  की  गरीबी  को  दूर  करने  के  उनकों  इस  नंगेपन  से  बचाने  के

 लिए  शापने  क्या  किया  हैं  ।  वहू  इसी  तरह  जीवन  बिता  रहे  हैं  ।  वह  जंगलों  में  जंगली  जानवरों  के

 बीच  रहते  हैं  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  बिहार  जैसे  सम्य  शहरों  से  वह  घिरे  हुए  zi  उन्हें

 इसी  तरह  रहने  दिया  जा  रहा  मेरे  क्षेत्र  प्रादिवातियां  संख्या  अत्यधिक  है  ।  यदि

 झासाम  में  श्रादिवासियों  को  उनका  शासन  देने  के  कारण  उसका  विभाजन  न  होता  तो  झ्राज

 भासाम  भी  मध्य  प्रदेश  की  भाँति  जहां  कि  श्रनुसूचित  जातियों  की  संख्या  सबसे  अधिक

 जैसा  कि  हम  जानते  हैं  कि  इन  क्षेत्रों  के  लोग  बदल  बदल  कर  खेती  करतें  हैं  प्रौर  यही

 उनका  गरीबी  का  मुख्य  कारण  है  |  भादिवासी  उपयोजनाशओं  में  सबसे  पहले  उनकी  wat  करने  की

 इस  पद्धति  को  सीढ़ीदार  खेती  में  बदला  जाना  चाहिए  |  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  |

 इस  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  98  पर  श्रनुसन्घान  श्र  नीति  प्रभाग  के  झन्तगंत  यह  उल्लेख  किया

 गया  ay 29

 श्रौर  नीति  प्रभाग  ने  रक्षा  अध्ययन  शौर  विशलेषण  सस्थान  को  उत्तर  पुर्व  में

 का  म्रध्ययन  करने  के  लिए  कहो  है  ।  पेरा  31  में  त्र के ले  इस  वाक्य  का  उल्लेख  हैं  rie)  कुछ

 इसका  सिर  पेर  नहीं  दिखाई  देता  ऐसी  जांच  का  क्या  उद्द  इय  है  ?  क्या  इस  जांच  की  NE  सभा

 पटल  पर  रखी  जाएगी  जिसे  हम  पढ़  सकेंगे  झर  कुछ  जान  सकेंगे  भ्रनुसुचित  जातियों  के  लिए  यह

 जो  कुछ  भी  किया  गया  है  waned  मन  से  किया  गया  है  |

 जहां  तक  पुलिस  भर्ती  नीति  का  है  अंग्रेजों  के  जमाने  में  जिस  प्रकार  भर्ती  की  जाती

 उससे  यह  बिल्कुल  है  ।  अराज  इस  विभाग  में  समाज  के  उस  वग  के  लोग  ara  हैं  जिनहें

 कहीं  शौर  नौकरी  नहीं  मिलती  ।  जब  किसी  भी  जगह  इज्जतदार  नौकरी  नहीं  मिलती  लोग

 कांस्टेबल  भर्ती  हो  जाते  हैं  श्रौर  जो  लोग  कहीं  श्रौर  नहीं  नौकरी  पा  सकते  वह  पुलिस  में  at  जाते

 हैं  प्रौर  iT  पुलिस  का  उदाहरण  पेश  करते  हैं  लेकिन  ऐसे  वर्गों  से  भर्ती  हुए  ब्यक्ति  पुलिस

 नहीं  वन  सकते  |  वह  केवल  पैसे  ate  ताकत  के  लिए  वहां  जाते  हैं  ae  जहां  ताकत  हो  वहां  पैसा

 खिंचा  चला  झाता  है  ।  एक  पुलिस  कांस्टेबल  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  एक  ईमानदार  मारतीय

 निक  सेवा  श्रघिकारी  की  तुलना  में  कहीं  अ्रघिक  सुखी  होता  है  i  श्राज  भी  यह  प्रवृत्ति  विद्यमान  है

 इसमें  तनिक  भी  नहीं  garg  i  11  वर्षों  के  शासन  के  दौरान  पुलिस  विभाग  में  जो  लोग

 भर्ती  fee  गए  थे  वह  शायद  सबसे  खराव  वर्गों  के  थे  जिसके  परिणामस्वरूप  राज  भी  द्रिजन

 कई  प्रकार  के  भ्रत्याचारों  के  शिकार  बने  हुए  है  ।  श्रादिवासियों  की  उपेक्षा  की  जा  रही  है  भन्य

 लोगों  को  भी  नौकरियां  नहीं  मिल  रहीं  ।  भापने  पुलिस  विभाग  बनाया  है  ठीक  प्रत्येक  राज्य

 में  वुलिस  का  होना  भावश्यक है  ।  लेकिन  बया  श्राप  प्राज
 तक

 राज्यों  के  या  केन्द्र  के  पुलिस  स्टेशनों

 को  श्वापस  में  वायरलेस  के  जरिए  जोड़ने  में  समय  हुए  हैं  ?  कया  श्रापने  प्रत्येक  थाने  को  जीप  कौ

 सुविधा  प्रदान  कर  रखी  हे  ताकि  वह  उस
 जगह  पर  तुरन्त  पहुंच  सके  जहां कि  लूट  मार  टोने  था

 डकती  डाले  जाने  की  खबर  दौ  गई  हो  ATT  लाग  माल  रक्षा  को  जा  सके  तथा  बह  लोगों  की

 सहायता  कर  सकें  ।
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 हमने  गत  वष॑  भो  सभा  में  अनुरोध  किया  था  कि  पुलिस  को  गतिशील  बनाया  जाए  |

 उन्हें  उपकरण  दिए  पुलिस  स्टेदानों  के  बीच  वायरलेस  |  जरिये  सम्पक  स्थापित  किया  जाए

 ताकि  पुलिस  कमंचारियों  की  कार्यकुशलता  बढ़ाई  जा  सके

 मुझे  यह  खेद  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  प्रतिवेदन  में  इस  बात  का  कोई  उल्लेख  नहीं

 हे  कि  केन्द्र  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करेगा  श्रौर  पुलिस  को  गतिशील  तथा  समाज  के  लिए
 उपयोगी  बनाएगा  ।

 अब  मैं  उत्तर-पुवं  को  लेता  हूं  मुण्डा  उरांव  अर  wea  ब्रादिवासियों  को  विशेष  मानव

 जातौय  दर्जा  देने  की  दृष्टि  से  बिद्दार  के  भारखंड  को  एक  पृथक  राज्य  नहीं  बनाया  गया  है  ।  यही

 बात  भ्रविभाजित  उत्तर-पुर्वे  क्षेत्र  पर  भी  लागू  होनी  चाहिये  थी  झ्रौर  3  अथवा  4  लाख  लोगों  के

 लिए  पृथक  qa  राज्य  नहीं  बनाए  जाने  चाहिए  लेकिन  wa  वहां  पृथक  राज्य  बनाए  गए  हैं  ।

 जिस  भी  seer  से  इन  राज्यों  का  निर्माण  हुमा  है  कया  गह  मंत्रालय  मंदानों  या  पहाड़ों  में  रहने
 वाले  लोगों  को  एक  संयुक्त  परिवार  की  भांति  निकट  रखने  में  समय  हुमा है  विभिन्‍न  राज्यों  में

 सीमा  संबंधी  wag  हैं  क्यों  ?  श्रापने  राज्य  बनाये  क्या  सीमा  रेखा  निर्घारित  करना  श्रापका  काम

 नदीं  है  ?  art  at  दो  बेटों  के  बीच  सम्पत्ति  का  विवरण  करते  हैं  ।  जब  तक  श्राप  सम्पत्ति  का

 अच्छी  तरह  बंटवारा  उन  दोनों  में  नहीं  करेंगे  तब  तक  वह  लड़ते  रहेंगे  |

 मेघालय  श्रौर  सीमाओं  पर  भड़प  .  होती  रहती  है  ।  प्रापने  कहा  है  कि  usa

 सरकारे  इन  घटनाश्रों  की  जांच  करेगीं  या  मुख्य  मन्त्री  इकट्ठे  बेठकर  इस  समस्या  हल

 करेंगे  यह  एक  WeTaaT  रिक  बात  है  ।  सीमा  रेखा  faaifca  करना  तथा  वहां  शांति  स्थापित

 करना  गृह  मन्त्रालय  का  काम  है

 नागालेंड  में  नागा  लोग  हैं  ate  नागा  लोग  झासाम  में  भी  हैं  ।  mara  में  एक  नागा

 दार  है  जोकि  लुर्माडग  के  निकट  राजस्व  एकत्र  करता  है  ।  लुर्माडग  झ्रासाभ  राज्य  का  अंग  है  ।

 जहां  तक  भारत.बंगला  देश  सीमा  का  सम्बन्ध  है  ।  श्रासाम  को  जनसंख्या  के  स्वरूप  में

 हो  रहा  10  अथवा  20  वर्षों  में  मेरे  जसे  असामी  ब्यक्ति  के  लिये  वहाँ  रहने  की  जगह

 नहीं  रहेगी  या  तो  हम  मर  खप  जायेंगे  भन्य  विशेषकर  बंगलादेश  से  AM  वाले  लोग

 प्र स्तित्व  ही  मिटा  देंगे  ।

 गृह  मंत्रालय  विदेशी  घुसर्पठियों  द्वारा  भारत  में  eats  रोकने  में  पूरी  तरह  श्रसफल  रहा

 मैं  बंगालियों  तथा  प्रासामियों  में  भेदभाव  नहीं  कर  रहा  शभ्रौर  यह  नहीं  कहता  कि  बंगाली

 संस्कृति  यहां  प्रवेश  कर  रही  हैं  ।  मैं  यह  भी  नहीं  कहता  कि  मुसलमान  यहाँ  घुसपठ  कर  रहे  हैं  ।  मैं

 तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  सभी  व्यावहारिक  प्रयोजनों  से  वे  विदेशी  हैं  ।

 मैं  गृह  मंत्रालय  से  माँग  करता  हूं  कि  यदि  बे  भारत-बंगलादेश  सीमा  पर  नियन्त्रण  नहीं

 कर  सकते  भ्रौर  वहां  से  gags  करने  वाले  लोगों  को  नहीं  रोक  सकते  तो  यह  कार्य  को  सौंप

 दें  क्योंकि  इन  घुसपैठियों  के  कारण  देदा  में  कानून  ale  व्यवस्था  की  स्थिति  तथा  सुरक्षा  की

 समस्याएं  उत्पन्न  हो  गई  हैं  ।

 विदेशियों  द्वारा  भारत  में  की  जाने  वाली  इस  घुसपैठ  को  रोकने  के  लिए  हमारे  waar

 बल  हमारी  सेना  को  सहायता  मेरी  यह  मांग  है  ake  देश  को  सुरक्षा  तथा  सीमाग्रों  की  रक्षा
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 ध्रादि  के  लिये  मेरी  यह  मांग  स्वीकार  की  जानी  चाहिये  झापको  कुछ  इस  तरह  का  काय  करना

 चाहिये  जिससे  कि  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  भारत  की  राजनीतिक  स्थिति  में  कुछ  पररिवतंन  किया  जा  सके  |

 इन  के  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता

 sit  केਂ  एस०  नारायण  (axrara)  मैंने  बहुत  ही  श्रद्धा  से  ate  ध्यान  से  गृह  राज्य  मंत्री

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  का  भाषण  सुना  है  ।  उन्होंने  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  झ्रौर  ट्राइब्ज  के  बारे  में  बहुत

 सी  बातें  बताई  हैं  ।  मैं  ara  कर  रहा  था  कि  एक  अघ  लफ्ज  वह  सोदली  ale  एजुकेशानली  बेक्व ं

 बलासिस  के  बारे  में  भी  शायद  कहेंगे  लेकिन  उन्होंने  एक  लफ्ज  भी  उनके  बारे  में,नहीं  कहा  ।  इसका

 मुझ  अ्रफसोस  शभ्रीर  दुख  उन्होंने  इतना  ही  कहा  कि  एक  ज बरकवड  क्लासिस  हम  लोगों  ने

 बनाया  है  भ्रीर  दो  मकसदों  को  सामने  रखकर  बनाया  है  पहला  तो  यह  हैं  कि  इसके  लिए

 टीरिया  न्या  हो  इसको  वह  बताए  झऔर  दूसरी  बात  यह  बताए  कि  उनके  लिए  feaaqaea

 प्रोग्राम  हाथ  में  लिए  जा  सकते  हैं  श्रौर  बहू  तजवीजें  पेश  करे  इनक्ल्यूडिंग  रिजर्वेशन  |  इसके  सिवा

 उन्होंने  कुछ  भी  उनके  बारे  में  नहीं  कहा  है  ।

 मैं  जिनके  बारे  में  बोल  रहा  हूं  उनकी  श्राबादी  इस  मुल्क  के  गरीब  लोगों  में  पचास  परसेंट

 से  भी  ज्यादा  जो  qeaqe  कनासिस  कहलाते  हैं  वे  पचास  परसेंट  से  भी  ज्यादा  हैं  कई  जगह  तो

 उनकी  हालत  हरिजनों  से  भी  बदतर  यह  मैं  झ्र पने  परसनल  नालेज  के  आधार  पर  कह  सकता

 हूं  ।  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  ट्राइब्ज  को  कांस्टीट्यूशनल  सेफगाईड्ज  मिली  हुई  लीगल  सेफगाईडज

 उनके  लिए  galt  उनके  लिए  बहुत  कुछ  किया  गया  है  att  बहुत  कुछ  करने  को  बाकी  भी

 यह  मैं  मानता  हूं  ।  जो  किया  है  वहू  कम  है  इसको  भी  मैं  मानता  हूं  लेकिन  Faas  क्लासिस  के

 जो  लोग  हैं  खासकर  उनके  जो
 एज

 ales  प्रोफेशन  जसे  वीवजं  ca

 स्मिथ  कारपेंट्ें  बारबर  aaa  हैं  या  इस  किस्म  के  श्रौर  भी  जो  लोग  उनके

 वास्ते  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  ale  किया  गया  है  तो  बहुत  कम  किया  गया  31  साल  की

 WTATaT  के  बाद  wit  cats  डिवेलेपमेंट  के  बाद  भी  कई  जगह  उनकी  हालत  बद  से  बदतर

 हो  गई  है  ।  उनके  बारे  में  न  तो  पुरानी  हकूमत  ने
 उत्तनी  तवज्जह  दी  श्रौर  न  ही  श्राज

 की  हकूमत दे  दे  रही  यह  भी  बह  गलती कर  रही  है  जो  पुरानी  BRAT

 ने  की  इसका  मुझे  खेद  कई  स्टेट्स  में  उनके  वास्ते  प्रोग्राम्ज  बनाए  गए  हैं  लेकिन

 सेंटर  की  तरफ  से  कुछ  भी  उनके  बारे  में  नहीं  किया  गया  हैं  फिफटीज  atk  af  faaq.

 टीज  में  पोस्ट  मंट्री  कुलेशन  स्कालरशिप्स  कुछ  लोगों  को  दिए  गए  कुछ  स्टेट्स  लेकिन  उनको

 भी  बन्द  कर  दिया  गया  1962  के  बाद  से  उनको  ये  भी  नसीब  नहीं  हैं  ।  भ्रग्रणी  श्रणियों  के  जो

 लोग  हैं  उनके  साथ  कम्पीट  करने  को  ATT  इनको  कहा  जाता  है  तो  कसे  हम  इनके  साथ  इन्साफ

 कर  सकते  हैं  ।  मैं  प्राघ्न  से  ara  हूं  प्रांध्र  are  कर्नाटक की  बात  मैं  जानता  हूं  वहां  उनके  बारे

 में  कुछ  करने  की  कोशिश  की  गई  ।  इसको  लेकर  कोट्स  में  बहुत  दिनों  तक  लिटिगेशन  चलता

 साल  दो  साल  तक  चलता  रहा  ।  कुछ  रिजवेशन  उनको  सर्विसिस  मैं  ale  एजुकेशनल  इ  स्टीट  यूशंज

 में  दी  गई  बैकवड  क्लासिस  फाइनेंशियल  कारपोरेशन  भी  हमारे  यहां  बना  है  ताकि  जो  रोजगार

 करने  ata  लोग  हैं  उनकी  कुछ  मदद  की  जा  सके  |  लेकिन  स्टेट  गवरनेमेंट्स  के  पास  रिसोसिस  बहुत

 कम  हैं  झौर  जब  तक  सेंटर  बड़े  पैमाने  इन  ए  बिग  वे  उनकी  मदद  नहीं  करेगा  यह  काम  श्ागे
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 बढ़ने  वाला  नहीं  है  ।  ग्ौर  मुर  डर  मैं  सरकार  को  वारनिंग  देना  चाहता  हूं  कि  जो  अपने

 कमीशन  को  कहा  है  कि  सोदालीं  शर  ऐजूकेशनली  बेकबडें  क्लासेज  कौन  है  इसको  रीडिफ़ाइन

 लि tr  x क्राइटीरिया  बनाये  यह  उचित  नहीं  है  ।  काका  कालेलकर  की  रिपोर्ट  aah  पास  है  उसके  अघ

 पर  झाप  क्राइटीरिया  तय  कर  सकते  हैं  ।  श्रान्घ्र  प्रदेश  में  वेकवर्ड  क्लासेज  कमीशन  बना  है  श्रौर

 कुछ  लोग  इस  मामले  को  लेकर  सुप्रीम  कोट  तक  1972  की  जनवरी  में  जजमेंट  gar  श्र  जो

 क्राइटी  रिया  ain  प्रदेश  ने  fara  किया  है  उसको  मान  लिया  गया  है  ।  जब  सुप्रीम  कोर्ट  ने  उस

 क्राइटीरिया  को  मान  लिया  है  फिर  दूसरे  कमीशन  बेठा  कर  श्राप  दूसरा  रिया  क्यों  मांग  रहे

 इससे  काफी  लीगल  काम्प्लीकेदान्स  पदा  हो  जायेंगे  ।  इसलिये  Azalea  है  कि  श्राप  इस

 बात  में  न  जाइये  ।  सुप्रीम  कोट  का  जो  डिसीजन  कर्नाटक  का  मुझ  मालूम  है  वहां  माना  जा

 रहा  झब  बिहार  में  उसका  इम्प्लीमेंटेशन  हो  है  जहां  नहीं  gare  वहां  पर  श्राप  काम  शुरू

 कराइये  उनकी  मदद  देने  की  कीजिये  न  कि  दूसरा  कमीशन  बेठा  कर  रिपोर्ट  लें

 श्रौर  देर  करें  ।  ऐसा  करने  से  भगड़े  पैदा  होंगे  ate  देरी  होगी  ।  सुप्रीम  कोट  जो  डिसीजन

 बैकवर्ड  क्लासेज  कमीदान  के  बारे  में  है  उसको  श्राप  मान  लीजिये  श्रौर  उसी  बुनियाद  पर  इस

 काम  को  श्रागे  बढ़ाइये

 सभापति  मैं  qawdt  हूं  कि  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  को  फाइनेंशियल  श्रसिस्टेंस  बहुत  बड़ें

 पैमाने  पर  देनी  चाहिये  क्योंकि  50,  60  फीसदी  इनकी  श्राबादी  है  ।  इनका  अगर  कल्याण  होगा  तो

 देंद  के  बहुत  बड़े  हिस्से  का  कल्याण  इसलिए  इतने  as  नेगलेक्टेड  सेक्शन  श्रौर

 खासकर  देहातों  में  जो  उनकी  बहुत  खराब  हालत  उनकी  बेहतरी  की  तरफ  श्रापको  ज्यादा

 ध्यान  दना  चाहिए  ।  जो  स्टेट  फाइनेंशियल  कारपोरेदन्स  हैं  उनसे  मदद  जहां  बेकवर्ड

 क्लासेज  कमीशन  नहीं हैं  वहां  बनाइये  ate  स्टेट  तथा  wea  «सर्विसेज  में  उनका  रिजर्वेशन

 कराइये  |  यह  कोई  मेहरबानी  की  बात  नहीं  है  जिस  तरह  अप  शंड्यूल्ड  कास्ट्स  att  ट्राइव्ज

 को  रिजवेशन  दे  रहे  हैं  बसे  ही  बैकवडं  बलासेज  के  बच्चों  को  भी  10,  20  साल  तक  रिजर्वेशन

 दीजिये  ताकि  यह  भी  दूसरे  लोगों  के  मुकाबले  में  सोसायटी  में  at  झरा  सकें  ।  ऐसी  मेरी  मांग

 स्वीपर  भ्रादि  के  बच्चों  के  लिये  सरकार  ने  जो  स्काल  रदिप  प्रोवाइड  की  यह  बड़ी  श्रच्छी  बात

 है  श्रौर  इसके  लिये  मैं  सरकार  को  मुबारकवाद  देता  हूं  ।  ऐसे  ही  बैकवर्ड  क्लासेज  के  बच्चों  के  लिये

 भो  करना  चाहिये  ।  जनता  पार्टी  की  झगर  श्राज  सरकार  है  तो  इन्हीं  लोगों  की  मदद  से  श्रापकौ

 पार्टी  है  श्रौर  श्राप  हुकूमत  में  हैं  उनकी  मदद  करना  श्रापका  फर्जे  है  ।

 dears  कास्ट्स  TTT  tease  ट्राइवज  के  लिये  जो  fraspaeaq  हैं  उनके  इम्प्लीमेंटेदान  में

 कमी  ईमानदारी  से  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  हो  रहा है
 ।  इस  श्रोर  WITH)  ध्यान  देना  चाहिये

 अभी  मिनिस्टर  साहब  ने  बताया  कि  कुछ  सैल  बना  रहे  श्रौर  जो  रिजर्वेशन  है  शेड्यूल्ड  कास्ट्स

 झर  ट्राइब्ज  के  लिये  वह  जनवरी  में  खत्म  होने  वाला  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  10  साल  के  लिये

 उसको  श्रौर  बढ़ाना  चाहिये  ।

 पेंशन
 द

 फ्रीडम  फाइटस  के  बारे  में  मैं  गुह  मंत्र
 जी

 से  कहूंगा  कि
 जो  200  रु०  की  पेंशन

 उनको  दी  जा  रही  है  वह  बहुत  नाकाफी  है  ।  प्राजकल  के  महंगाई  के  जमाने  में  उनको  मान्यता  दे

 रहे  हैं  ।  25  साल  तक  फ्रीडम-फाइटरों  के  बारे  में  किसी  ने  नहीं  25  साल  की  झाजादी  के
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 are  उनके  बारे  में  सोचा  गया  |  उसके  बाद  सायद  Ms  लोग  मर  चुके  हैं  ।  बहुतों  के  मरने  के  बाद

 यह  काम  किया  गया  ।  मेरा  कहना  है  कि  इनको  कम-से-कम  500  रुपये  पेशन  देता  200

 रुपये  बहुत  कम  हैं  ।

 उनके  ऊपर  जो  रिस्ट्रक्शन  है  कि  श्रगर  फंमिली  में  कोई  500  रुपये  की  श्रामदनी  है  तो

 उनको  पेंदान  नहीं  यह  ठीक  नहीं  है  ।  500  रुपए  तो  श्रगर  उसकी  बीवी  बच्चा  कोई

 नौकरी  करता  तो  उसको  मिल  जाता  है  श्रौर  इस  तरह  से  वह  500  रुपए  को  पदन  से  महरूम

 रद्द  जाता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  रिस्ट्रक्शन  को  श्राप  निकाल  दीजिये  ।  जो  6  महीने  के  लिये

 जेल  चला  उसको  श्राप  पेंशन  दे  रहे  हैं  लेकिन  जो  5  महीना  29  दिन  जेल  में  रहा  उसको  देने  से

 इनकार  कर  रहे  नही ंदे  रहे  यह  नहीं  होना  चाहिये  ।  सब  को  पेंदन  देना  चाहिये  ।  श्रगर

 इत  में  75-50  करोड़  रुपया  देना  भी  पड़ता  है  तो  देना  चाहिये  ।  इन  लोगों  ने  मुल्क  के  लिये  बिना

 किसी  इन्ट्रेस्ट  के  कुर्बानी  दी  are  आगे  wa  ।  इनके  लिये  gre  श्रागे-पीछे  कुछ  मत  सब

 रिस्ट्िक्शान्स  को  निकाल  दीजिये  ।  दिल  खोलकर  इन  लोगों  को  दीजिये  ।

 मैं  माइनो  रिटीज  के  बारे  में  एक  बात  श्रोर  कहना  चाहता  हूं  मैं  हैदराबाद  से  mar

 वहां  मुस्लिम  पापूलेशन  बहुत  ज्यादा  है  ।  उन  लोगों  के  लिये  कमिदनर  बेठाया  है  ।  वह

 कमिदनर  किस  ढंग  से  काम  कर  रहा  वह  तसल्लीबर्श  नहीं  है  ।  उसके  काम  को  इम्प्रव  करने

 की  जरूरत  है  ।  उन  लोगों  के  दिल  में  दहशत  है  ।  जो  रायट्स  अलीगढ़  ar  दूसरी  जगहों  में

 श्राप  श्रांकड़े  देख  सकते  कांग्रस  के  जमाने  में  ज्यादा  हुए  या  श्रापके  जमाने  में  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 उनमें  कांफीडेंस  पैदा  करने  के  लिये  कोई  ब्यवस्था  हो  ।  श्राप  उनके  मुस्लिम  पसंनल-ला  को  टच  मत

 कीजिये  ।  जिस  तरह  से  fafeaaay  के  बारे  में  श्रापने  किया  है  उसी  तरह  से  मुसलमानों में  मा  इनो  .

 रिटीज  में  भी  FATgAE  are  कांफीडेंस  पदा  करने  की  जरूरत  है  |

 शी  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  सभापति  त्र्भी  सदन  में  गृह-मंत्रालय  की

 मांगों  पर  चर्चा  चल  रही है  ।  यह  महत्वपूर्ण  विभाग  इसमें  कोई  दो  राय  नही ंहै  ।  fas  इसलिये

 नहीं  कि  यह  विभाग  सामान्य  कानून  झौर  ब्यवस्था  को  बनाये  रखता  बल्कि  मैं  इसलिये

 इसे  महत्वपूर्ण  विभाग  मानता  हूं  कि  इस  विभाग  की  सबसे  बड़ी  जिम्मेदारी  यह  भी  है  कि  यह  जो

 अविकसित देश  यहां  के  लोग  आज  भी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  यह  उनको  विकसित करे

 देश  पर  जो  पिछड़  पन  का  कलंक  इसे  मिटाने  की  भी  जिम्मेदारी  बहुत  wal  में  इसी  विभाग के

 रुपर है ॥ है  ॥

 मैं  बहुत  गौर  से  माननीय  TE-AeAT  श्री  घनिक  लाल  मंडल  का  माषण  सुन  रहा  था  ।  बातें

 वह  ठीक  कह  रहे  इसमें  कोई  दाक  नहीं  कि  जब  से  जनता  सरकार  are  वह  चिन्तित  है  शरीर

 कार्यक्रम  बना  रही  लेकिन  एक  बात  मैं  उनको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  श्राप  चाहे  जितने  भी

 कार्यक्रम  जितनी  भी  उनके  विकास  की  योजनानएਂ  उनकी  गरीबी  श्र  बेकारी  को

 दूर  करने  के  सम्बन्ध  में  योजनाएं  लेकिन  यह  न  भूल  जायें  कि  पहले  से  लेकर  भ्रब  तक  इन

 योजनाश्रों  को  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  किस  पर  है  ।  कया  ाप  इससे  संतुष्ट  हैं  कि  श्रापकी

 जिनके  जिम्मे  कार्यान्वय स  की  जिम्मेदारी  वह  ईमानदारी  के  साथ  अ्रापकी

 aay  जो  कमजोर  हरिजनों  a  पिछड़  ay  के  लोगों  के  लिये  श्राप
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 करना  चाहते  क्या  ag  दिल  से  करना  चाहते  हैं  ?  मत्री  महोदय  के  पास  सारे  wine

 हरिजनों  और  भ्रादिवासियों  के  लिए  रिजर्वेशन  तो  बहुत  पहले  से  है  ।  वह  देखें  कि  इन  वर्गों  के

 लिए  जितने  स्थान  सुरक्षित  क्या  वे  सब  भरे  जाते  हैं  ।  वह  कहेंगे  कि  योग्य  उम्मौदवार  नहीं

 मिलते  हैं  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  वे  लोग  तृतीय  श्रणी  a  चतुथ

 श्रेणी  के  पदों  के  लायक  भी  नहीं  कया  वे  पियुन  श्रौर  चपरासी  का  काम  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  |

 हरिजन  श्रौर  श्रादिवासी  भूखों  मर  रहे  लेकिन  वे  पियुन  श्रौर  चपरासी  भी  बहाल  नहीं  हो

 सकते  हैं  ।  इन  पदों  पर  भी  सवण  परिवारों  के  लोग  wa  जो  भूस्वामी भी  हैं  ।  उनमें  से  जो

 पढ़
 वे  तो  बाबू  शौर  श्रफसर  बन  जाते हैं  श्रौर  जो  पढ़  नहीं  होते  वे  चपरासी

 बन  जाते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  पर  सबसे  बड़ी  जिम्मेदारी  यह  है  कि  वह  नौकरशाही  के  हृदय  को

 कसे  बदल  सकते  हैं  या  उस  पर  भ्रकुदा  लगा  सकते हैं  ।

 अगर  मन्त्री  महोदय  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  तो  उनकी  सब  योजानायें  घरी  को

 धरी  रह  झर  जिस  तरह  हमारी  फाइव-यीश्नर  प्लान्ज  का  लाभ  देश  के  साधारण  लोगों

 तक  नहीं  पहुच  पाया  उसी  तरह  इन  aaaray  का  लाभ  उन्हीं  वर्गों  के  लोग  जिनकी

 दारण  में  रह  कर  आदिवासी  श्रौर  गरीब  लोग  श्रपना  जीवन  बिताते  ar  रहे  हैं  ।

 ये  योजनायें  हरिजनों  ate  आदिवासियों  तक  कसे  पहुंचे  ?  मंत्री  महोदय  स्वयं  नहीं  पहुंचा

 सकते  हैं  ग्रौर  हम  भी  नहीं  पहुंचा  सकते  हैं  ।  हम  लोग  हल्ला  जरूर  कर  सकते  हैं  श्रौर  करेंगे  ।

 इन  योजनाओं  का  कार्यान्वयन  तो  अधिकारी  करेंगे  ।  ary  परिस्थिति  यह है  fe  प्रशासनिक  यंत्र

 को  जंग  लग  गया  वह  दिथिल  हो  गया  ate  आदिवासियों  श्रौर  पिछड़  वग  के

 लोगों  के  प्रति  उसका  ईमान  भी  सही  कहां  रह  गया है  ।  ने  लोग  यह  नहीं  चाहते  हैं  कि  इन  वर्गों

 का  विकास  हो  ।  इसका  परिणाम  ag  है  कि  हमारा  gar  दुनिया  में  बहुत  पिछड़ा  gate  भ्रौर  यहां

 पर  60  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहते  हैं  सरकार  को  यह  भी  विचार  करना

 चाहिए  कि  देशा  में  पावर्टी  लाइन  के  नीचे  रहने  वाले  60  से  80  प्रतिशत  लोग  कौन  हैं--वे

 शदिवासी  ate  पिछड़  वर्ग  के  लोग  हैं  ।

 इस  प्रश्न  पर  बड़े  जोर-शोर  से  चर्चा  होती  हैं  कि  fray  को  भ्राधिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़ा

 माना  जाये  या  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  मैं  इस  set  का  जवाब  मंत्री  महोदय  से  चाहता  हूं  ।  कहा

 जाता  है  कि  अगर  afar  दृष्टिकोण  से  पिछड़ेपस  के  कारण  देश  में  श्रत्याचार  होता  लोगों  को

 दबाया  श्रौर  सताया  जाता  तो  सवर्ण  लोग  भी  सताये  जाते  ।  लेकिन  यह  बात  नहीं  सताये

 वहीं  लोग  जाते  जो  श्राथधिक  ate  सामाजिक  दृष्टि  से  frase  हुए  श्र  इसलिए  श्रत्याचार

 भ्रादिवासियों  श्रौर  frss  वर्ग  के  लोगों  पर  होते  हैं  ।  इसलिए  यह  निश्चित  रूप  से  मान

 लेना  चाहिए  कि  जो  लोग  झ्राथिक  ate  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  पिछड़  हुए  उन्हीं  के  कारण

 देश  कमजोर  हो  रहा  जब  तक  उनका  विकास  नहीं  तब  तक  देश  सबल  नहीं  यह

 बात  निर्विवाद  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  हरिजन  गांव  के  दक्खन  में  बसता  है  ।  श्री  मण्डल

 बिहार  से भ्राते हैं श्र मैं मैं  भी  बिहार से  भ्राता  श्राप  बिहार के  ऐसे
 किसी

 भी  गांव  में
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 जहां  वण  लोग  तथा  हरिजन  ate  frase  gu  लोग  रहते  हैं  ।  श्रगर  झ्राप  किसी  से  कि  किसी

 या  अ्रनुसूचित  जाति  पिछड़  वर्ग  के  किसी  श्रादमी  का  घर  किस  तरफ  जवाब

 मिलेगा  कि  gaz  तो  सब्  लोग  रहते  राढ़--नीच--लोग  श्रलग  रहते  दूसरी  तरफ  रहते  हैं  ।

 महोदय  पोठासीन  #7)

 aa  यह  सब  से  बड़ा  सबूत  है  कि  30  सालों  के  बाद  भी  नीच  ale  रा  शब्द  गावों  में  उन

 वर्गों  के  लिए  प्रयुक्त  किया  जाता  है  जिन्हें  are  कहते  हैं  कि  पिछड़  हुए  पावर्टी  लाइन  के  नीचे

 उनका  सम्बोधन  नीच  mtx  tie  के  साथ  किया  जा  सकता  है  इस  से  बड़ा  प्रमाण  श्रौर  क्या

 मिल  सकता  है  ?  गभ्रगर  लोग  चाहें  मैं  घनिक  लाल  मंडल  जी  के  लिए  नहीं  कहूंगा  क्योंकि  ag  तो

 हमारे  साथ  रहते  ही  वह  भी  बिहार  के  ही  वह  जानते  हैं  लेकिन  दूसरे  लोग  श्रगर  चाहें  तो

 उनको  मैं  निमंत्रण  वह  हमारे  साथ  मैं  उन  को  उन  गांवों  में  भिजवा  वहां  जाकर

 बह  मैं  नाम  बता  दूंगा  हरिजन  का  ate  पिछड़े  वग  के  व्यक्तियों  उनके  बारे  में  पूछें  तो

 वह  कहेंगे  कि  राढ़  लोग  उघर  रहते  हैं  ।  तो  यह  जो  समाज  की  बनावट  है  इसको  मिटाने  के  लिए

 नरूरत  किस  बात  की  है  ?  सामाजिक  दृष्टिकोण  से  भी  श्रौर  प्राधिक  दृष्टिकोण  से  भी  ऐसे  लोगों

 को  अ्राप  को  श्रारो  लाना  होगा  ।  कसे  ला  सकते  हैं  ?  arp  यह  बात  सही  है  कि  खाली  नौकरियों  में

 उनको  जगह  देकर  सबका  प्राधिक  विकास  शाप  नहीं  कर  सकते  हैं  लेकिन  सम्मान  कर  सकते  हैं  et

 aa  एक  afer  या  पिछड़  वर्ग  का  व्यक्ति  कोई  श्रधिकारी  बन  नाता  है  तो  उसके

 सामने  लोग  उसकी  प्रतिष्ठा  करते  हैं  श्राथिक  दृष्टिकोण  से  भी  वह  सबल  होता है  लेकिन

 सामाजिक  दृष्टिकोण  से  उसको  प्रतिष्ठा  मिलती  है  श्रीर  इसीलिए  हम  लोग  मांग  कर  रहे  हैं  कि

 mit  इस  देश  में  सामाजिक  श्रव्यवस्था  श्रौर  सामाजिक  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  श्राप

 सर्विसेज  चाहे  वह  राज्य  की  सर्विस  हो  या  केन्द्र  की  पिछड़  वर्ग  के  लोगों  हरिजनों  को

 are  झ्रादिवासियों  को  रिजर्वेशन  दें  श्रगर  am  नहीं  देते  हैं  तो  सचमुच  में  art  नियत  साफ

 नहीं  aH  जायगी  क्योंकि  सामाजिक  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  उनको  सम्मान  देना

 amt  कयों  ऐसा  हुभा  कि  सर्विसेज  में  उनकी  संख्या  इतनी  कम  है  ?  acarg fet  एथारिटी  कौन

 है  ?  नियुक्ति करने  वाले  कोन  हैं  ?  वही  लोग  हैं
 जो  चाहते हैं

 कि
 ये  सदियों  से  पिछड़े  गरीब

 श्र  सताए  हुए  लोग  भागे  न  बढ़ने  पाएं  |  बिहार  तो  जातीयता  के  लिए  बहुत  बदनाम  वहां  तो

 ऐसी  स्थिति  है  कि  ऐसी  जाति  के  लोग  वहां  अधिकारी  हैं  कि  वर्ग  से  लेकर  ऊपर  तक  की

 जितनी  नियुक्तियां  होती  हैं  वह॒  सब  जाति  के  श्राघार  पर  होती  मेरिट  के  mare  योग्यता

 के  mare  पर  नहीं  ।  बिहार  के  अ्रन्दर  बिहार  सरकार  ने  अराज  यह  कर  दिया  कि  परीक्षा  के

 प्राप्तांक  के  श्राघार  पर  नियुक्ति  होगी  तो  अराज  इम्तहानों  में  बन्दूक  श्र  पिस्तौल  रख  कर

 बहू  परीक्षाएं  पास  कर  रहे  हैं  ।  मैं  कहता  हूं  यह  गलत  है  उस  एग्जामिनेदान  पर  अरब  भरोसा  नहीं

 रह  गया  है  ।  वह  चोरी  का  इसलिए  सर्विसेज  में  नियुक्ति  के  लिए  श्रलग  से  परीक्षा  लीजिए

 श्रौर  नियुक्ति  समिति  में  हरिजन  ऑ्रादिवासी  ate  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  को  भी  रखिए  ।  अगर  नहीं

 रखेंगे  तो  वे  लोग  जिनका  प्रशासन  पर  श्रधिकार  है  वे  बराबर  अधिकृत  रहेंगे  शौर  इन  लोगों  को

 बराबर  इस  से  बाहर  इसलिए  एप्वाइंटिंग  एथारिटी  चाहे  वह  पब्लिक  सर्विस  कमीशन  हो

 या  कर्मचारियों  के  लिए  अघिकारियों  के  लिए  उन  सब  में  इन  वर्गों  के  लोगों  को  प्रतिनिधित्व
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 इरादे  साफ  रहने  के  बाद  प्रापकी  नीयत नहीं  देंगे  तो  इनको  न्याय  नहीं  मिल  सकता  ।  श्राप

 साफ  रहने  के  वाद  भी  श्रापकी  नौकरशाही  इस  को  इम्प्लीमेंट  नहीं  होने  देगी  ।  श्राप  सचमुच  में

 जिस  सच्चाई  थ्नोर  ईमानदारी  के  साथ  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  के  अनुसार  शागे  बढ़ना

 चाहते  हैं  उसके  लिए  जो  कार्यक्रम  ला  रहे  केवल  उन  कार्येक्रमों  को  बनाने  से  काम  नहीं  चलेगा  |

 काम  उनका  कार्यान्वयन  करने  से  श्रौर  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  मैंने  बताया  कि  ag  तरीका

 ाप  को  श्रपनाना  पड़ेगा  ।

 aa  श्राप  प्राथिक  विकास  की  बात  कर  रहे  सामाजिक  विषनता  को  दूर  करने  की  बात

 कर  रहे  हैं  ।  होना  जरूरी  है  ।  लेकिन  मैं  यह  श्रापको  बताना  चाहता  हूं  कि  30  साल  तक

 तो  उन  लागों  ने  समय  बर्वाद  किया  ।  अराज  कम  से  कम  श्रादिवासी  तथा  पिछड़े  वर्ग  के

 लोगों  के  लिए  श्राप  शुद्ध  जल  ब्यवस्था  कर  दें  ।  श्राप  करना  भी  चाहते  हैं  लेकिन  मैं  देहात  से

 भ्राता  tai  प्रनुभव  से  बताना  चाहता  हूं  कि  हैंडपाइप  कारगर  नहीं  हो  सकता  है  ।  इसका

 कारण  यह  है  कि  तमाम  जगहों  पर  श्रापने  स्टेट  ट्यूबवेल्स  बनाए  हैं  जिसके  कारण  पानी  का  लेविल

 बहुत  नीचे  चला  गया  है  ।  ऐसी  हालत  में  झापकी  हैंड-पाइप  की  योजना  सफल  नहीं  होगी  ।  जरूरत

 इस  बात  की  है  कि  श्राप  पाइपों  के  द्वारा  जल  की  करें  तभी  मैं  समभता  हूं  इस  समस्या  का

 स्थायी  समाधान  निकल  सकता है  ।  श्राप  जानते  पानी  की  ज्यादा  जरूरत  उस  ata  होती हैं

 जर्बाक  गर्मी  at  ei  पहाड़ी  इलाकों  में  बीस  फिट  डायमीटर  के  जो  कुये  बनाए  जाते  हैं  उसमें

 पानी  नहीं  रह  सकता  है  |  ऐसे  स्थानों  पर  पत्थर  काटने  वाली  बोरिंग  का  सामान  ला  करके  श्राप

 पानी  की  ब्यवस्था  करेंगे  तथा  पाइप  के  जरिए  से  जल  की  श्रापूर्ति  करेंगे  तभी  न्नाप  शुद्ध  जल  दे

 पायेंगे  ।  भोजन  देने  की  योजनायें  area  बन  रही  ठीक  है  लेकिन  पहले  कम  से  कम  पानी  की

 ब्यवस्था  जरूर  हो  जानी  चाहिए  :

 उपाध्यक्ष  पिछले  लोकसभा  के  चुनाव  में  ऐसा  लगा  कि  जनतंत्रीय  व्यवस्था  के

 अंतर्गत  सभी  मतदान  करेंगे  ake  ऐसा  हुआ  भी  लेकिन  wa  ऐसा  लगता  है  कि  वह  मतदान  शुरू  का

 भी  था  ate  श्रंतिम  भी  था  ।  श्राज  कोई  गरीब  श्रादमी  तपने  घर  से  निकल  कर  श्रपना  मत  नहीं  दे

 सकता  है  |  बन्दूक  के  जरिए  से  उनको  बोट  देने  से  रोक  दिया  जाता  है  ।  इसके  लिए  ara

 कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  श्रापने  लोकतन्त्र  को  पुनर्जीवित  किया  है  तो  इसको  कायम  रखने  का

 एक  ही  तरीका  है  कि  सभी  के  लिए  श्रपना  मत  डालने  देने  की  व्यवस्था  की  जानी  ।  बिहार

 की  स्थिति  के  बारे  में  हमारे  मण्डल  जी  परिचित  हैं  ।

 मैं  aT  बताना  चाहता  हूं  कि  16  1977  को  हमारे  क्षेत्र  में
 लोकसभा  का  चुनाव

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  चतरा  के  हंटरगंज  थाने  के  गोसाईडीह  मतदान  केन्द्र  जोकि

 हजारीबाग  जिले  में  ग्राता  मेरे  को  पोलिंग  एजेन्ट्स  arat  सिंह  wie  जवाहर  सिंह  जोकि  कहार

 जाति  के  थे  उनकी  कांग्रेस  के  गुडों  ने  बुथ  में  ही  छुरा  मारकर  हत्या  कर  दी  ।  वे  लोग  एकमात्र

 घर  के  कमाने  वाले  थे  ।  उनके  सम्बन्ध  में  मैं  उस  समय  से  लेकर  aa  तक  गृह  मंत्री  भारत  सरकार

 तथा  मुख्य  बिहार  सरकार  को  लिखता  रहा  पीपुल्स  Fepsetarey  ऐक्ट  के  मुताबिक

 उम्मीदवार  को  पोलिंग  एजेन्ट  नियुक्त  करने  का  श्रधिकार  माघी  सिंह  श्रौर  जवाहर  fag  ड्यूटी

 पर  मारे  गए  हैं  इसडलिए  कम  से  कम  कुछ  साँत्वना  उनके  परिवारों
 को

 दी
 जानी  चाहिए  ।

 उस  समय

 224



 14  1901  (T*)  अनुदानों  कौ  1979.80

 a  बच्चे  छोटे  जब  काम  करने  लायक  हो  गए  मैंने  लिखा  कि  उनके  लिए  नौकरी  की

 कोई  व्यवस्था  कर  दी  जाए  लेकिन  aw  दुःख  है  कि  मेरे  बार  बार  लिखने  के  बाद  भी  उनके  परिवारों

 की  रक्षा  करने  में  तथा  अ्रपने  कतंव्य  पालन  में  सरकार  असमथ  रही  है  ।  उनके  बच्चे  दाने  दाने  के

 लिए  घूम  रहे  लेकिन  सरकार  चुप  बेठी  हुई  मैं  चाहूंगा  गृह  मन्त्री  महोदय  इस  बात  पर

 ध्यान  देकर  समुचित  ब्यवस्था  करने  का  FAT  करें  ।  धन्यवाद  |

 भी  निहार  लास्कर  मेरा  नाम  हमारी  सूची  में

 उपाध्यक्ष  महोदय  |  पाप  कहते  हैं  कि'''प्रापकी  सूची  शरीर  मेरी  सूची  :  मैं  जानता  हूं  कि

 यहां  कौन-कौन  सी  सूचियां  हैं  wa  मैं  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  को  बुला  रट्टा  हूं  मैं

 कहता  हूं  कि  सभा  में  सूचियों  पर  wat  नहीं  करनी हैं  यह  बहुत  ही  बुरी  प्रथा  है  ।  प्रत्येक  सदस्य

 को  उसकी  बारी  के  भ्रनुतार  बुलाया  जा  रहा  है  भोर  भ्रापके  सूचनार्थ  मैं  यह  बता  दूं  कि  WITH  दल

 का  समय  समाप्त  हो  चुका  है  ।  श्नापको  बुला  दिया  जायेगा  तो  यह  एक  दूसरी  बात  दै

 भोमती  मोहसिना  किदवई  :  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  श्राभारी  हूँ

 कि  श्रापने  मभ च्च्  थोड़ा  वक्‍त  पुलिस  डिपार्टमेंट  के  बजट  पर  बोलने  के  लिए  दिया  है  |

 तीन  बातें  मैं  ara  माध्यम  से  सदन  से  कहना  चादती  पुलिस  विभाग  वह  विभाग

 है  नो  श्रवाम  की  जान  व  माल  का  मुप्नाफिज  aaa  न्नाता  है  ate  अवाम  की  जान  व  मसाल  के

 मुग्राफिज  ही  खुद  राहजन  we  डाकू  बन  तो  भ्रवाम  किसके  सामने  अ्रपनी  फरियाद  लेकर

 मैं  ATHY  बताना  चाहती  हूं  कि  ब्रिटिश  सरकार  के  जमाने  में  पुलिस  डिपार्टमेंट  को  जो

 बुनियादी  ट्रनिंग  दी  जाती  सबसे  पहले  जो  उनकी  ट्र  निंग  होती  ag  यह  होती  थी  कि

 पुलिस  के  लोगों  को  श्रवाम  से  कितनी  दूर  रहना  भ्रवाम  श्रौर  पुलिस  के  बीच  में  कितनी  बड़ी

 एक  खाई  होनी  है  भौर  उसी  खाई  के  बढ़ते  बढ़ते  जब  लाल  पगड़ी  वाले  facet  गांव  में  जाते  तो

 गांवों  के  लोग  उन्हें  देखकर  भ्रपने  घरों  में  छिप  जाते  थे  ।  भाज  भी  वही  हालत  मैं  यह  नहीं

 कहना  कि  गलती  किस  की  कहां  है  लेकिन  मैं  सरकार  से  यह  दरख्वास्त  जरूर  करना  चाहती

 हूं  कि  ag  गंभीरता  के  साथ  इन  तमाम  प्रदनों
 पर

 विचार  करे  कि  श्राखिर  पुलिस  के  लोग  इतने

 बदनाम  क्यों  हो  रहे  हैं  श्रौर  इतना  र  आर  इतना  भय  भ्रवाम  को  उनसे  क्यों  होता  है  ?  जो  हालत

 पुलिस  की  ब्रिटिश  पीरियड  में  वही  द्रव  भी  हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  जब  पुलिस  के  लोग

 जाएं  तो  अवाम  यह  समभे  कि  उनके  मुग्नाफिज  sy  हैं  ।  उनकी  मदद  करने  के  लिए  ये  झ्ाए  हैं  ।

 उनके  सिर  पर  डंडे  बरसाते  के  लिए  नहीं  झ्राए  इसलिए  पुलिस  की  ट्र  निंग  में  जरूर  कुछ

 परिवर्तन  श्राना  चाहिए  ।  उनकी  ट्रे  निग  के  लिए  समय-समय  पर  जो  कमेटी  बनी  हैं  श्र  उन्होंने

 जो  रिकमेडेशन्स  की  उनके  ऊपर  हमें  जोर  देना  चाहिए  झौर  हमें  पुलिस  के  उन  काँस्टेबिल्स  के

 हालात  की  तरफ  भी  देखना  चाहिए  जिन  हालात  के  तहत  वे  काम  करते  हैं  ।

 अब  मैं  अपने  प्रदेश  के  मुतालिक  कुछ  कहना  चाहती  हूं  ।  टूटे  हुए  थाने हैं  जहां  पर  पानी

 टपकता  है  ।  दिन  भर  मेहतत  करने  के  बाद  एक  शख्स  है  श्रौर  वह  रात  में  सो  भी  नहीं  सकता

 बैठ  भी  नहीं  सकता  श्रौर  लेट  भी  नहीं  सकता  श्रौर  न  वह  झपनी  फंमीली  को  रख  ही  सकता  है

 नजाने  इस  किस्म  कौ  कितनी  श्रौर  चीजें  जिनकी  तरफ  झापको  ध्यान  देना  चाहिए  शौर  खास
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 तौर  से  पुलिस  डिपाट  मेंट  में  जो  छोटे  कर्मचारी  उनकी  तरफ  घ्यान  देना  चाहिए  ।  यही  हालत

 सी  श्राई०  डी०  के  लोगों  की  उनके  लिए  घर  नहीं  हैं  ate  जब  प्राइवेट  बिल्डिंग  में  कोई  सी ०
 आई ०»  डी०  का  इन्सपेक्टर  रहे  बड़ा  अ्रफसर  वहां  के  वातावरण  से  जरूर  कुछ  न  कुछ
 प्रभावित  होगा  ।

 मैं  दो  तीन  बातें  श्रपने  प्रदेश  के  मुतालिक  कहना  चाहती  हूं  क्योंकि  समय  कम  मैं  यह

 कहना  चाहती  हूं  कि
 मैं  उस  बदकिइ्मत  प्रदेश  से  ग्राती  हूं  जहाँ  पर  aa  तक  50  मतंवा  फाइरिंग  हो

 चुकी  हैं  श्रौर  जो  पुलिस  डिपाट  मेंट
 की  fede  उसको  मैंने  पढ़ा  है  ।  मुक्त  खुद्दी  है  कि  इसमें

 यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  इमर्जेन्सी  के  जमाने  में  बो  लोग  पुलिस  की  गोली  से  हलाक  उसके

 परिवारों  को  सरकार  पेंशन  बहुत  खुशी  की  बात  है  ।  लेकिन  मैं  सरकार  से  यह  सवाल  करना

 चाहती  हूं  कि  इमजेन्सी  के  बबत  जो  लोग  पुलिस  की  फाइरिंग  से  हलाक  पुलिस  की  गोली  से

 हलाक  हुए  कया  उनका  खून  खून  था  अर  ara  जो  लोग  पुलिस  की  फाइरिंग  से  हलाक  हो  रहे

 उनका  खून  पानी  उनके  जिस्म  में  की  जगह  पानी  है  क्या  उनकी  फंमीलीज  नहीं  उनके

 बीवी-बच्चे  नहीं  हैं  या  लड़के  हिनहीं  हैं  ।  यह  डिस्क्रीमिनेशन  ara  क्यों  करते  हैं  ।  सरकार  क्यों  नहीं

 ae  एलान  करती  है  कि  जो  पुलिप  की  फाइरिंग  में  उसके  परिवार  को  हम  सहायता  देंगे

 शर  वहीं  फंसेलिटीज  देंगे  जो  इमर्जेन्सी  के  वक्‍त  में  फाइरिंग  से  मरे  लोगों  को  दी  हैं  ।  मैं  श्राप  से

 कहना  चाहती  हूं  कि  इस  सदन  में  इमर्जेन्सी  के  जमाने  की  बहुत  चर्चा  की  गई  मैं  तीन  वाकयात

 श्रापके  सामने  रखना  चाहती  हूं ग्रौर  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  इसमें  जर्रा  बराबर  भी  एग्जालेशन  नहीं

 कर  रही  FATS  पड़ोस  में  हरिद्वार  है  जो  जिला  सहारनपुर  में  है  ।  वहां  ज्वालापुर  में  26  जनवरी

 को  एक  भगड़े  का  कांड  हुआ  हमारे  मिनिस्टर  साहब  ने  या  इस  सदन  में  जो  दूसरे  सदस्य  बेठने  वाले

 उन्होंने  कहीं  किसी  भ्रखबार  में  उसकी  चर्चा  मैं  खुद  थी  |  झाप  इमरजेन्सी  का  रोना  रोते

 ar  भी  एक  थाने  में  हमारी  कांग्रेस  के  एक  वकंर  की  दोनों  हड्डियां  तोड़ी  watt  यह  सब  श्रापकी

 नाक  के  जनता  पार्टी  के  शासन  में  हो  रहा  है  fea  तरह  से  बबंरियत का  जुल्म  हमारे
 aaa

 को  निशाना  बनाया  गया  ।  हमारे  साठ  वकंसं को  पकड़ कर  बन्द  किया  गया  WE का  मसला

 था  इसके  पीछे  कौन  लोग  थे  ।  वही  के  लोग  जब  कि  यह  तय  किया

 गया  था  कि  कोई  भण्डा  फहरा  नेदानल  फ्लेग  फहरा  फिर  यह  सब  हादसा  हुभ्रा  ।  श्रगर  इसको

 कोई  दूसरी  पार्टी  करती  है  तो  श्राप  उसके  ऊपर  तवज्जह  नहीं  देते  क्योंकि  वहां  लोग  चाहते  थे  कि

 वहां  कांग्रेस  aaa  को  मारा  पीटा  जाए  ।  उनको  डरा  घमका  कर  ara  किया  गया  ।  न

 fag  कांग्रेस  के  द के वकस  को  बन्द  किया  गया  बल्कि  एक  झ्रखबार  वाले  को  भी  उनके  साथ  बन्द  किया

 गया  ।  जब  डिस्ट्रिट  झरथारिटीज  को  यह  मालूम  हुमा  कि  एक  श्रखबार  वाला  भी  बन्द  है  तो

 ने  अ्रखबार  वालों  को  बुलाकर  कहा  |  उसका  सबूत  ag  है  कि  किसी  अखबार  वाले  ने

 उस  मसले  पर  नहीं  लिखा  ॥  श्राप  एमजेन्सी  का  रोना  रोते  हैं  कि  अखबारों  पर  बेन  था  ।  अ्रापके

 टाइम  पर  भी  यही  हालत  है  ।  एक  महीने  तक  हमारे  वकंसं  सहारनपुर  जेल  में  बन्द  रहे  ।  उनकी

 लोश्नर  कोटे  से  जमानत  नहीं  करा  हाई  ale  से  जमानत  कराई  गई  |  इस  वक्त  हमारे

 हमारी  दाख्सियत  पर  जो  हमले  किये  जा  रहे  उनको  जिस  तरह  से  भुठे  मुकदमों  ws

 मात  में  फंसाया  जा  रहा  वह  सारी  चीज  श्राजकल  हमें  उत्तर  प्रदेश  में  देखने  को  मिलती  है  ।
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 भ्राज  बड़े  जोरों  से  यह  कहा  जाता  है  कि  इस  सरकार  ने  जम्हूरियत  को  बहाल  किया  |  इस

 कार  ने  लोगों  को  झ्राजादी  दी  श्राज  लोगों  को  fag  इस  बात  की  श्राजादी है  कि  जिसको  चाहो  मार

 दो  बगर  कोई  चीज  सस्ती  है  तो  वह  जान  सस्ती  है  ।  मैं  ्रापको  कितने  वाकयात  गिनवाऊं  ?

 सुरेन्द्र  विक्रम  जी  यहां  बेठ  हुए  मैं  थी  कि  वे  खुद  शाहजहांपुर  स्टेशन  के

 वाकयात  को  बतायेंगे  कि  किस  तरह  से  मिलिट्री  के  एक  स्वीपर  की  बीबी  को  tad  पुलिस  ate  के

 siafaay  ने  रेप  किया  शर  उसको  मार  कर  डाल  दिया  ।  श्र्भी  aga  बस्ती  में  किस  तरह  से  नसिज

 के  साथ  जुल्म  उसको  जाना  होगा  ।  श्री  गौरी  शंकर  राय  से  यह  तवोकको  थी  कि  वे  इस

 मामले  में  कुछ  कहेंगे  मक  याद  है  कि  जब  में  उत्तर  प्रदेश  में  सोशल  वेल्फेप्रर  डिपार्टमेंट  की

 मिनिस्टर  थी  तो  एक  ७  केस  के  बारे  में  सी ०  ake  डी०  की  इंक्वायरी  हुई  थी  तो  उन्होंने  पूरा

 सदन  सिर  पर  उठा  लिया  था  ।  श्राज  उनके  पड़ोस  में  इस  तरह  के  हादसे  हो  रहे  हैं  श्रौर  वे  खामोश

 हैं  ।  श्राज  कितनी  ही  पुलिस  की  बबंरता  झोर  जुल्मों  की  कहानियां  ग ूज  रही  हैं  ।  पुलिस  ने  भ्रलीगढ़

 में  क्या  किया  ?  मौं  दावे  के  साथ  कह  सकती  हूं  कि  वहां  के  हादसे  में  पुलिस  शामिल  थी  ।  ws

 वहां  के  लोगों  ने  ग्राकर  बताया  है  ।  मुजफ्फरनगर  में  क्या  मों  पटेल  साहब  से  पूछना  चाहती

 लेकिन  वे  शायद  बताना  न  चाहें  क्योंकि  उनके  मिनिस्टर  साहब  जो  रांगे  बंठे  हुए  वे  बहुत

 कुछ  कह  चुके  हैं  ।  कया  वे  पूरी  ईमानदारी  से  कह  सकते  हैं  माइनोरिटी  के  लोग  जुल्मोसितम  का

 निशाना  नहीं  बनाये  जाते  हैं  ?  ज्वालापुर  में  भंडे  के  किस्से  को  लेकर  माइनोरिटीज  श्रौर  हरिजनों

 के  घरों  में  पुलिस  ने  घुस  कर  जुल्म  शौर  बबंरता  का  सबूत  दिया  ।  श्रापकी  पुलिस  जो  कुछ  वहां

 कर  रही  है  उसकी  मिसाल  कहीं  नहीं  मिलती

 झाप  कहते  हैं  कि  श्राप  कम्यूनल  दंगों  को  रोकना  चाहते  हें  ।  aT  नीयत  पर  हम  दक

 नहीं  नहीं  करते  ।  अप  कम्युनल  दंगे  रोकना  चाहते  भाप  हरिजनों  पर  भश्रत्याचार

 रोकना  चाहते  श्राप  पिछड़े  वर्गों  को  उठाना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  क्या  श्राप  गम्भीरता  a  सोचेंगे

 fa amd F  वे  लोग  भी  शामिल  हैं  जो  झापकी  सरकार  में  भी  जो  दो-कौमी  नजरिये  में  एत्काद

 रखते  हैं  ।  वे  लोग  amd  साथ  हैं  जो  fag  राष्ट्र  बनाना  चाहते  हैं  ।  जो  faery  सोसायटी  को  ऊपर

 उठाना  चाहते  हैं  ।  मुकरे प्रापसे  gear  है  कि  इसका  रिएक्दान  दूसरी  कौमों  पर  क्या  होता

 दूसरे  लोगों  पर  कया  होता  है  ?  मुल्क  में  जो  शिशु
 मन्दिर  चल  रहे  हैं  उनमें  किस  तरह  की  तालीम

 दी  जाती  क्या  श्रापने  कभी  उनके  सिलेबस  को  मंगाकर  देखा  है  ?  क्या  भ्रापने  सोचा  है  कि

 वहां  क्या  चीज  पढ़ाई  जा  रही  उन  के  दिमाग  में  किस  तरह  के  बीज  बोये  जा  रदे

 उन्हें  किस  तरह का  श्रादमी  बनाया  जा  रहा  है  ?

 श्राज  हमारे  देश  हमारे  प्रदेशों  में  गुण्डागर्दी है  ये  गुण्डागर्दी  करने  वाले  कौन  लोग  हैं  ?

 थे  वे  लोग हैं  जिनको  इनकी  में  चाकू  श्ौर  लाठी  चलाना  सिखाया जाता  है  ।

 जिनकों  चाकू  श्रौर  लाठी  चलाना  सिखाया  जाएगा  तो  चाकू  nYX  लाठी  से  तो  सीमाश्रों  की  रक्षा

 vat  उनका  तो  इस्तेमाल  मौहल्लों  ate  कूचों  में  ही  हो  सकता  जब  तक  श्राप  उन

 पर  रोक  नहीं  लगाते  तब  तक  यह  सारी  की  सारी  कम्यूनल  परेशानियां

 दंगे  फसाद  श्राप  नहीं  रोक  सकते  हैं  ।  अराज  श्राप  कहते  हैं  कि  जिस  aaa  से  हमारी  जनता  पार्टी  की

 सरकार  भाई  है  उस  वक्‍त  से  हमने  श्रपने  घोषणापत्र  के  मुताबिक  माइनोरिटी  कमीदान  बनाया  ।
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 बड़ा  शोर  सुनते  थे  पहलू  में  दिल  का

 जो  चीरा  तो  एक  कतराए  खू  ही  निकला

 माइनोरिटीज  कमीशन  किस  लिये  बनाया  उसकी  ट्रसियत  क्या  उसकी  पावजं

 शौर  श्रखत्यारात  क्या हैं  ?  fag  रिको में  डेशन्ज  करना  ही  उसका  काम  जो  frmlasary  सरकार

 के  माफिक  बैठती  हैं  उनको  तो  मान  लिया  जाता  है  अर  बाकी  जितनी  होती  हूं  उनको  रही  की

 टोकरी  में  डाल  दिया  जाता  है  ।  उसकी  जो  सिफारिशें  होती  हैं  उन  पर  जब  तक  wee  गवर्नमेंट  की

 रिकोमेंजेशन  न  ar  जाए  माना  नहीं  जाता  परमल  नहीं  होता  है  ।  श्रलीगढ़  में  हुए  रायट्स  की

 सील  में  मैं  जाना  नहीं  चाहती  ।  बनारस  श्रादि  जहां  जहां  दंगे  हुए  हैं  श्रौर  उनके  बारे  में  जो

 freq  हुई  हैं  उन  पर  श्रापने  कोई  एक्शन  लिया  है  कया  ?  क्या  माइनोरिटी  कमीदान  के  बारे  में

 सरकार  सीरियस  थी  ?  इस  सीरियसनैस  का  तो  इसी  बात  से  पता  चल  जाता  ह  कि  साल  के  बाद

 तो  इसको  बनाया  गया  श्रौर  उसके  बाद  भी  न  उसके  झाफिस  का  ्र्ता  पता  था  शौर  न  उसके  बठने

 की  कोई  जगह  थी  ।  कुछ  भी  नहीं  था  ।  श्रब  शायद  उसको  जगह  मिली  इसके  बाद  साल  में

 उसका  दूसरा  चेयरमैन  ग्रा  गया  है  ।  उसके  अझखत्यारात  क्या  पावजें  क्या  वह  क्या  कर  सकता

 इसको  जाप  बताते  ही  सहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्र्ब  श्राप  समाप्त  करें  ।

 ailadt  मोहसिना  किददई :  सुभ  बहुत  कम  वक्‍त  गया  wee  इण्डिया  से  मैं

 अकेली  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  fam  are  मिनट  aT ay  पार्टी  के  बचे  हैं  ।

 भीमती  मोहसिना  किदवई  aaa  नुमाइन्दा  हु  यहाँ  श्रौर  उस  स्टेट  से  चुनकर  शाई  हुं

 जहां  रोज  कुछ  न  कुछ  होता  रहता  है  ।  मैं  बीस  जनवरी  के  टाइम्ज  श्राफ  इण्डिया  में  जो  शझ्रांकड़े

 छपे  उनको  aTTHY  बताना  चाहती  हूं  ताकि  हमारे  मिनिस्टर  साहव  को  श्रंदाजा  हो  जाए  कि  इस

 बबकत  उत्तर  प्रदैदा  में  हालत  क्या  हो  रही  है  ।

 शग्ण्क  बोधगम्य  श्रपराघ  प्रत्येक  तीन  मिनट  में  चोरी  की  घटना  प्रत्येक  15  मिनट

 सदास्त्र  एक  घंटे  डकैती  प्रत्येक  घण्टे में  तथा  दो  कत्ल  प्रत्येक दो  तीन  घण्टों  में  ।  उत्तर

 waa  में  एक  दिन  की  भ्रपराधों  की  श्रौसत  संख्या  इतनी  है  (8  इससे  साफ  WITH  मालूम  पड़

 जाएगा  कि  वहां  की  हालत  कितनी  खराब  दै  ।  श्रापका  दिमाग  तो  पता  नहीं  कहां  है  ।  CUNT  ME

 बिल  पर  लगा  हुमा है  ।  अपने  पड़ोस  में  श्राप  aaanfedz  से  देखें  कि  क्या  हुआ  खबर  है

 कि  भुट्टो  साहब  को  फाँसी  दे  दी  गई  है  ।  श्राप  भी  अपने  श्रापकी  इस  तरह  की  फोसिस  से  ang

 उन  ताकतों  को  श्राप  श्रपने  अन्दर  wie  कर  देखिये  जो  श्रापके  ही  ग्रन्दर  छिपी  हुई

 उनको  देखिये  जो  जातपात  के  भगड़ों  में  इस  मुल्क  को  धकेलना  चाहती  उनकी  तरफ  देखिए  जो

 कम्युलिज्म  इस  देश  में  फैलाना  चाहती  उनकी  तरफ  देखिये  जो  महात्मा  गांघी  की  कब्र  पर  जा

 कर  कस्में  खाने  के  तो  सारे  काम  करती  हैं  लेकिन  बे  सब  काम  करती  हैं  जो  महात्मा  गांघी  को

 सख्त  नापसन्द थे  1  महात्मा  गांधी  के  नाम  को  प्राप  न  बेचें  ।  सच्चे  मायनों  में  उनके  सपनों  को

 अझाप
 साकार  करें  जो  हमारे  प्रदेश में  श्रापस  में  लड़ाई  भकगड़े  हो  रहे  हैं  वे  aITHyY  मुबारिक ।  हमारे
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 2...  न्

 प्रदेश  में  स्टेबल  गवनंमेंट  हो  इसको  भी  श्राप  देखें  ।  ara  किसी  को  किसी  की  परवाह  नहीं

 भ्राखिर  यह  मुल्क  किस  तरफ  जा  रहा  प्रदेश  किस  तरफ  जा  रहे  हैं  कोई  देखने  वाला  नहीं

 तरफ  लड़ाई  भगड़े  हो  रहे  हैं श्रौर  गवनंमेंट  बिल्कुल  हैल्पलेस  खामोश  तमाशाई  की  तरह

 बेठी  देख  रही  वह  कुछ  करने  की  हिम्मत  नहीं  रखती  यूनिवर्सिटीज  ak  कालेज  बन्द

 लड़कों  की  छुट्टी  है  ।  टीचसं  का  जो  हाल  है  उसको  श्राप  जानते  ही  हैं  ।  श्रापकी  नाक  के  नीचे  क्या

 हो  रहा  है  यह  war  देख  ही  रहे  हैं  ।  रोज  यहां  डैमंस्ट्रशन  होते  हैं  ।  एक  टीचर  की  हालत  खराब

 है  जो  भ्रस्पताल  में  पड़ा  है  श्रौर  जिसको  हाट  LY ae  क  gars  ।  रोज  कितने  ही  मैं  कालिंग  एट

 me  नोटिस  देती  हूं  लेकिन  वे  मंजूर  नहीं  होते  हैं  ।  क्योंकि  मैं  तादाद  में  भ्रकेली  हूं  इसलिए  शायद

 इघर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 मैं  ्रापकी  मदाक्र  हूं  कि  मुझ  भापने  मौका  दिया

 थी  हरि  दिष्णु  कामत  (  होदांगाबाद  :  उपाध्यक्ष  हर्ष  की  बात  है  कि  श्री  चरणसिंह

 पुनः  मंत्रि-मण्डल  में  वापस  भ्रा  गए  हैं  श्रौर  इसके  साथ-साथ  उनकी  पदोन्नति  भी  हो  गई  है  वह

 उप-प्रधान  मन्त्री  भी  बनाए  गए  हैं  ।  मन्त्रियों  के  संविभागों  में  भी  परिवतंन  हुए  हैं  और  भूतपूर्व

 वित्त  मन्त्री  अब  गृह  मन्त्री  के  पद  पर  हैं  ।

 aaafeat  का  भूतपूर्व  मन्त्री  aa  जनदाक्ति  मन्त्री  बन  गया  है  ।

 वह  एक  agra  ब्यक्ति  हैं  श्रौर  30-35  वर्षों  का  विभिन्‍न  प्रकार  का  श्रनुभव  है  ।  इतना

 ही  नहीं  वह  भारतीय  सिविल  सर्विस  के  सदस्य  भी  हैं  ।  उन्हें  सर्वप्रथम  एक  ईमानदार  तथा

 सक्षम  प्रशासन  तैयार  करना हैं  ।  यही  उनके  समक्ष  सबसे  बड़ा  काम  है  ।  कांग्रेस  शासन  के  30  वर्षों

 में  देवा  में  केवल  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  रहा  ।  जनता  सरकार  ने  कुछ  कदम  उठाये  हैं  किन्तु  वे

 पर्याप्त  नहीं हैं  ।

 लोकपाल  विधेयक  का  क्या  हुमा है  ?  इसका  भी  श्रजीब  इतिहास  Hata  में  इस

 विधेयक  को  दो  बार  श्रस्वीकृत  किया  गया  ।  एक  बार  नहीं  बल्कि  दो  बार  ।  एक  बार  1970  में

 तथा  दूसरी  बार  1976  में  ।  वर्तमान  प्रघान  मन्त्री  प्रशासनिक  सुघार  श्रायोग  के  विशिष्ठ  चेयरमैन

 थे  शर  उस  श्रायोग  में  मैं  विपक्ष  के  सदस्य  के  रूप  में  था  हमने  उस  विषय  को  उच्च  प्राथमिकता

 दी  वतमान  प्रघान  मन्त्री  ने  उस  समय  चेयरमेन  के  रूप  में  इस  विषय  को  उच्चतम

 प्राथमिकता  दी  थी  ।  उस  श्रायोग  का  प्रथम  प्रतिवेदन  1960  में  सरकार  को  oar  fat

 गया  |  मैं  इस  सरकार  को  दोष  नहीं  दे  रहा  किन्तु  थोड़ा-बहुत  दोष  इस  सरकार  को  भी  दिया

 जा  सकता  है  क्योंकि  गत  वर्ष  श्रगस्त  में  संसद  की  दोनों  सभाझों  की  संयुक्त  समिति  ने  इस  सभा

 में  प्रपना  प्रतिवेदन  पेश  किया  था  किन्तु  प्रभी  इस  पर  इस  सन्न  में  विचार  करने  का  कोई  झासार

 नजर  नहीं  अ्राता  ।  यदि  कोई  कठिनाई  हो  तो  हम  इसे  पारित  करने  के  लिए  एक  संयुक्त  बैठक

 बुला  सकते  हैं  ।  बाहर  इस  विधेयक  के  वारे  में  प्रत्येक  व्यक्ति  कह  रहा  है  कि  भ्रष्टाचार  के  बारे

 में  जनता  सरकार  का  वही  रवैया  है  जो  कि  कांग्रेस  सरकार  का  था  ।  यह  नितान्त  श्रावइ्यक

 है  कि  इसे  इसी  सच  में  पारित  किया  जाये  ak  संसद  का  श्रगला  सन्न  area  होने  से  पुर्व  प्रथम

 लोकपाल  की  नियुक्ति  हो  जानी  चाहिए  ।  इसी  से  लोगों  का  सरकार  में  विश्वास  उत्पन्न  होगा  श्र

 उन्हें  सन्तोष  हो  जायेगा  कि  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  ईमानदारी  से  कुछ  कर  रही  है  ।
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 wat  प्रशासनिक  सुघार  श्रायोग  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  इसने  कुल  मिलाकर  20  प्रतिवेदन

 पेशा  किए ।
 मैं  सरकार  से  एक  विस्तृत  विवरण  जानना  चाहता  हूं  कि  उन  20  प्रतिवेदनों  की

 सिफारियदों  में  से  कितनी  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  तथा  कितनी  WeatHTT  की  गई  हैं  ।

 कितनी  सिफारिशें  स्वीकार  की  गई  कितनी  श्रस्वी  कार  की  गई  श्रस्वीकार  किए  जाने

 का  क्या  कारण  स्वीकार  की  गई  में  से  कितनी  क्रियान्वित  की  गई  है  ।  यह  जानकारी  सभा  में

 श्राज  नहीं  यथाशीघ्र  दी  जानी  चाहिए

 हम  प्रशासन  में  पुलिस  प्रशासन  में  सुधार  करना  चाहते हैं  ।  हमने  राष्ट्रीय  पुलिस

 ध्रायोग  बैठाया  था  ।  मैं  समभता  हूं  यह  प्रभी  AY  भूतपूर्व  श्रार०  सी०  एस०  सदस्य  श्री  घमंवीर

 के  नेतृत्व  में  कार्य
 रत  है  जो  कि  सेवा  निवृत्ति  से  पूर्वे  राज्यपाल  बन  गये  थे  ।  उक्त  श्रायोग  ने  एक

 भ्रस्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  ।  समाचार  पत्रों  में  उसकी  बहुत  सी  सिफारिशों  प्रकाशित  हुई  थीं  ।

 सभा  यह  जानना  चाहती  है  कि  उनकी  कौन-कौन  सी  सिफारिशें  क्रियान्वित  की  गई

 साथ  ही  हम  एक  जेल  सुधार  प्रायोग  चाहते  ष्थ  झ्रापात काल  के  दौरान  मैंने  जेलों का

 विशेष  श्रनुभव  किया  हैं--नितान्त  गन्दी  स्वास्थ्य  झीर  सफाई  के  न्यूनतम  मापदण्डों  से  भी  नीचे  ।

 इस  समय  जेलों  में  बन्दियों  से  व्यवहार  ist  शासन  के  समय  सै  बुरा  है  ale  मैं  निःसंकोच  कह

 सकता  हूं  कि  भारत  की  जेलों  का  प्रशासन  ब्रिटिश  काल  से  बहुत  खराब  है

 भ्रष्टाचार  उन्मूलन  श्रौर  लोकपाल  विधेयक  के  पारित  करने  की  श्रावइ्यकता  पर  मैं  पहले

 ही  बोल  चुका  हूं  ।  भ्रष्टाचार  का  नासूर  बहुत  पुराना  है  ।  पाँचवें  दशक
 के  प्रारम्भ

 में
 दो  बड़ी

 समस्याएं  संसद  के  समक्ष  ars  ।  एक  था  प्री-फंबरी  केटिट  हाउसिंग  फंक्टरी  का  तथा  दूसरा  औीप

 षड्यन्त्र  ।  यदि  उन  मामलों  की  जांच  उस  समय  के  प्रधाव  मन्त्री  ने  सही  ढंग  से  कराई  पं०

 नेहरू  में  बहुत  से  शानदार  गुण  थे  परन्तु एक  दोष  था
 कि  se  व्यक्तियों  श्रौर  घटनाओं  की

 पहचान  नहीं  थी--उस  दशा  में  ये  इतना  न  पनपते  ।  मन्त्री  महोदय  को  जीप  धड्यन्त्र  के  बारे  में

 भ्रघिक  पता  होगा  क्योंकि  वह  उस  समय  रक्षा  सचिव  मैं  समभता  हूं  कि जिस  समय  श्री

 मेनन  लन्दन  में  उच्चायुक्त थे  इस  मामले  पर  बहुत  कुछ  कहा  शौर  लिखा  गया  था  ।  उस  समय  के

 नियन्त्रक  ott  महा  लेखा  परीक्षक  श्री  नरहरि  राव  ने  दो  बार  सिफारिश  की  थी  कि  इस  मामले

 की  उच्च  स्तरीय  जांच  कराई  परन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  इसीलिए  ae  नासूर  बढ़ता

 ही  गया  ।

 दाह  अ्रापोग  ने  भी  इस  बारे  में  तीक्षण  टिप्पणी  की  है  ।  श्रन्य  बातों  को  छोड़  कर  मैं  शाह

 श्रायोग  को  उद्घृत  करता  हूं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  सरकार  को  जांच  श्रायोग  की  सिफारिशों  के

 क्रियान्वित  करने  की  भ्रावश्यकता  है  ।  यह  दयंनीय  परन्तु  तीक्ष्ण  टिप्पणी  है  :

 HAT  इसे  अरपना  कत्तंव्य  समभता  है  कि  भारत  के  नागरिकों  पर  झाग्रहू  करे  कि  मात्र

 sari  की  नियुक्ति  ही  पर्याप्त  नहीं  है  जब  तक  किं  सरकार  कम  से  कम  उन  को

 क्रियान्विति  के  जिन्हें  वह  स्वीकार  करती  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिए  अनुवर्ती  क्रार्यवाही

 की  जाये  ही

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दाह  ara  तथा  wea  ara  ने  पिछले  at  तथा  इस  ag
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 कितने  ब्यक्तियों  पर  ग्रभिरोपण  किया है  ate  उनमें  से  कितनों  के  विरुद्ध  वास्तविक  रूप  से

 प्रभियोग  चलाया  गया  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  कि  बहुत  से  अभिरोपित  व्यक्ति  अभी  भी

 मन्त्रालयों  तथा  विभागों  में  शासन  चला  रहे  हैं  यदि  ऐसा  है  तो  यह  श्रत्यन्त  दुःखद  स्थिति  है  ।

 इसलिये  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  प्रथम  जांच  fete  व  की  गई  ate

 ऐसी  अन्य  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 तब  प्रद्यासन  के  मामले  में  मैं  समाज  के  पिछड़े  faa  ब्य  ग्रनुसूचित  जातियों

 तथा  श्रनुसूचित  जनजातियों  का  उल्लेख  करना  चाहता  मु  है  तथा  सभा  को  भी

 प्रसन्नता  होगी  कि  सरकार  ने  भ्रनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जनजातियों  श्रौर  पिछड़े  वर्गों  के

 लिये  विशेष  श्रधिकारी  के  स्थान  पर  श्रायोग  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  परन्तु  पिछड़ों

 अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  हरिजनों  श्रौर  श्रादिवासियों  को  राष्ट्र  की

 मुख्य  घारा  में  प्रविशिष्ट  करने  के  लिए  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  ere  श्रम्बेडकर  ने  संविधान

 सभा  में  कल्पना  की  थी  सरक्षण  स्थायी  नहीं  होंगे  तथा  ये  ag  समाज  के  मुख्य  स्वरूप  में  ate  ही

 सम्मिलित  हो  जायेंगे  ।  इसलिए  केवल  aarti  की  नियुक्ति  करना  पर्याप्त  नहीं  इन  वर्गों

 पिछड़े  श्रादिवासियों  को  राष्ट्र  के  मुख्य  स्वरूप  में  सम्मिलित  करने  के  लिये

 ब्रामाजिक  तथा  प्रशासनिक  उपायों  की  प्रावदयकता  है  ।

 अब  मैं  संविधान  के  ग्रनुच्छेद  330  से  334  को  लेता  इन  पांच  भ्रनुच्छेदों  में  कुछ  वर्गों

 झादिवासियों  भर  सांगल-भारतीयों  का  उल्लेख  gat  है  श्रौर  वर्तमान  भ्रमृच्छेद  334  में

 निद्धित  है  ।

 cma  सभा  तथा  विधान  TAIT  के  स्थानों  के  भ्रारक्षण  संबन्घी  उपबन्ध  इस  संविधान  के

 प्रारम्भ  होने  से  30  वर्ष  की  कालावधि  की  समाप्ति  पर  प्रभावी  न  समझें  जायें  1.0

 यह  ब्यवस्था  10  ag  के  लिए  थी  ak  aa  यह  श्रारक्षण  1980  में  समाप्त  होगा  ।

 सभा  को  इस  पर  गम्भीरता  पूर्वक  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  इसे  भौर  10  वर्ष  के  लिए

 बढ़ाया  जाना  चाहिए  भ्रथवा  क्योंकि  इसे  10,  20,  30,  40,  50  वर्ष  अथवा  के  अत

 प्रथवा  उससे  प्रागे  भी
 तक

 बढ़ाया  जा  सकता  परन्तु
 उन

 लोगों  के  हित  में  ही  है  कि  वह  सामने

 भाकर  कह्दें  कि  हम  कोई  भारक्षण  नहीं  चाहते  ताकि  कहीं  पिछड़ पन  में  ही  उनका  स्वार्थ  निहित  न

 हो  जायें
 ।
 मैं  यहां  संविधान  सभा  के  उस  दृश्य  को  याद  कराना  चाहता  हूं  जब  मुसलमानों  ने

 झागे  बढ़कर  कहा  था  भारक्षण  नहीं  चाहते  ।'  संविघान  सभा  में  बड़-बड़  भाषण  हुए  जब  उन्होने

 कहा  कि  stat  की  विदा  के  साथ  इसे  दफना  दिया  जाना  चाहिए  ।'  चिन्ता  न  करें  ।  हम  दोधघ्र

 ही  राष्ट्र  के  मुख्य  प्रवाह  में  सम्मिलित  होंगे  तथा  संविधान  सभा  ने  मुसलमानों  के  लिए  सभी-सभी

 संरक्षणों  और  श्रारक्षणों  को  बंद  कर  दिया  गया  |  निःसन्देह  fass  वर्गों

 झर  झांगल  भारतीय  के  लिए  10  वर्ष  का  श्रारक्षण  प्रत्यन्त  श्रत्यावश्यक  न्यायिक  कार्यवाही
 थी  |  इसे  20-30  वर्ष  के  लिए  बढ़ा  दिया  श्रब  सभा  को  विचार  करना  चाहिए  कि  इस  मामले  पर

 सवेदलीय  संसदीय  समिति  गठित  की  जाये  जिसमें  कुछ  विधि  के  प्रकाण्ड  पंडित  तथा  संविघान

 विशेषज्ञ  हों  जो  इस  मामले  पर  सदा  के  लिए  निर्णय  लें  ।  बयों कि  मुझके  याद  है  कि  डा०»  अम्बेडकर

 ने
 कहा

 था
 मैं  सदा  के  लिए  ग्रारक्षणों  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  मैं  चाहता  हूं  कि  ये  लोग  जितनी  जल्दी
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 हदो  सके  राष्ट्र  के  मुख्य  प्रवाह  में  सम्मिलित  हों  ।  मैंने  इसे  कुछ  समय  पूर्व  सभा  में  पढ़ा  था  ।  ag  श्रब

 मेरे  पास  नहीं  है  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सभा  को  शीघ्र  विचार  करना  चाहिए

 मुझे  लेद  है  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों
 के

 बारे  में  कभी-कभी  ऐसे  waIs  व्यक्तिगत  fear  को

 ब्यव्त  किया  जाता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  बहुत  हानि  होती  जसी  कि

 sit  के०  पी०  उन्नीकृष्णन  :  किसने  ऐसे  विचार  व्यक्त  किये  थे  ?

 थी  हरि  विष्णु  कामत  :
 प्रधान  मंत्री  ने  ।  मैं  समभता  हूं  कि  पांडिचेरी  के  बारे  में  यह

 कहना  है  कि  फ़ांस  के
 साथ  हमारी  संघि  में  निहित  है  कि  कोई  भी  परिवतन  जनमत  से  किया

 जायेगा  ।  वही  स्थिति  गोशा  के  बारे  में  है  ।  मैं  तीसरी  लोक  सभा  में  था  जब  हमने  गोरा  के  बारे

 में  जन-मत  के  लिए  विधेयक  पारित  किया  था  ।  यदि  फ्रांस  सरकार  के  साथ  कोई  संघि  है  तो  हमें

 फ्रांस  की  सरकार  से  बातचीत  करनी  चाहिए  we  यदि  ऐसा  सम्भव  नहीं  है  तो  हमें  संधि  पर  कायम

 रहना  चाहिए  ।

 मैं  जानता हूं  कि  वद  समय  भा  सकता  है  जब  ये  छोटे  एकक  साथ  के  बड़  राज्यों  में

 सम्मिलित  हो  परन्तु  इस  बारे  में  हमें  शी  घ्नता  नहीं  बरतनी  चाहिए  ।  हमें  वतंमान  ब्यवस्था

 को  एक  दम  समाप्त  नहीं  करना  चाहिए  |

 मैं  प्रशासन  के  विकेन्द्रीयकरण  के  मामले  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  |  झपने  चुनाव

 पत्र  में  हमने  स्पष्ट  दिया  मैं  उसका  एक  वाक्य  पढ़ता  हूं  :

 agama  तथा  नगर  पालिकाओं  को  नया  अधिक  अघिक  दायित्व  सौंपा  जायेगा

 तथा  ये  लोकप्रिय  पटल  शक्ति  तथा  झायोजना  के  क्षेत्र  में  nfan  arg  कर  सकें  1"

 हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  40  में  स्थानीय  शासन  के  रूप  में  पंचायतों  की  स्थापना  श्रौर

 विकास  का  उल्लेख  gut  है  ।  जनता  पार्टी  की  भ्राथिक  नीति  घोषणा  के  मद  चुनाव  घोषणा  पत्र

 में  गांधीवादी  तथा  श्रन्त्योदय  का  ग्राथिक  विकेन्द्रीकरण  के  रूप  में  वर्णन  हुआ  हैं  ।  इसलिए  सरकार

 को  प्रशासनिक  विकेन्द्रीयकरण  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।

 )

 सरकार  ने  हमारे  भूतपूर्व  सहयोगी  संसद  सदस्य  प्रसिद्ध  राजनीतिज्ञ  श्रौर  TA ATEAT  श्री

 श्रद्योक  मेहता  के  नेतृत्व  में  एक  समिति  नियुक्त  की  है  ।  उसने  एक  प्रतिवेदन  तयार  किया  Aa

 परन्तु  मुझके  खेद  है  कि  समिति  ने  पंचायतों  को  संविधान  द्वारा  स्वीकृत  स्व-शासन  की  प्राथमिक

 एकाई  के  रूप  में  महत्व  नहीं  दिया  है  ।  मैं  स्वयं  श्रनुभव  करता  हूं  कि  ग्राम  पंचायतों  को  उचित

 महत्व  मिलना  चाहिए  तथा  हमें  चार  स्तरीय  व्यवस्था  के  स्थान  पर  पांच  स्तरीय  भ्र्थात

 ब्लाक  शौर  पंचायत  होनी  चाहिए  1  हमें  संविधान  को  भी  संविधान  की  सुची

 को  संशोघित  करने  की  झावश्यकता  है  ताकि  तीन  स्तरों  की  व्यवस्था  की  जा

 ब्लाक  तथा  प्राम  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  उपाध्यक्ष  प्रसन्नता  हैं  कि  श्राप  भी

 सिर  हिला  कर  अ्रपनी  सहमति  व्यक्त  कर  रहे  हैं  ।

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  मैं  संकेत  कर  रहा  था  कि  झापका  समय  समाप्त  हो  गया  है  |

 हरि  बिष्णु  कामत  :  मैं  जानता  हूं  कि  जाप  भी  इससे  सहमत  हैं  ।
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 संविधान  में  एक  उपबन्ध  है  सरकार  ने  हमारे  गणतन्त्र  के  इन  28  झ्रथवा  29

 वर्षों  तक  इस  उपबन्ध  की  उपेक्षा  की  है  ।  हमारे  संविधान  में  एक  उपबन्ध  है  ।  प्रनुच्छेद  263  में

 अन्तर्राज्य  परिषद  के  लिए  उपबन्ध  है  ।  प्रशासनिक  सुघार  श्रायोग  ने  इस  बात  की  जोरदार

 सिफारिश  की  कि  इस  प्रन्तरराज्यीय  परिषद  का  राज्यों  के  aga  के  तथा  केन्द्र  ate  राज्यों  के

 बीच  विभिन्‍न  विवादों  को  निपटाने  के  लिए  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।  मुक्त  मालूम  नहीं  हे  कि

 ag  सिफारिश  सरकार  ने  मान  ली  है  या  नहीं  ।  मैं  नहीं  जानता  फि  इस  समस्या  का

 के  लिए  समाघान  करने  के  लिए  क्यों  अन्तर्राज्यीय  पपिषद  की  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ।  बहुत

 बातें  हो  रही  हैं  ।  (aaa )  दुर्भाग्यवश  मुक्के  यह  नोट  करते  हुए  खेद  होता  है  कि  कई

 राज्यों  यद्यपि  लोकसभा  ने  मीसा  को  समाप्त  कर  दिया  मीसा  का  निरसन  कर  दिया

 वर्ष  भ्रगस्त  इन्दिरा-संजय  गांधी  बनाये  रखना  अधिनियम  कहते  हुए  खेद

 होता  कुछ  कम  सख्त  कानून  कुछ  राज्यों  में  बनाया  गया  है  (s7aeqTs)  ।  मैं  नहीं  जानता  कि

 किन  राज्यों  में  बना  ।  मन्त्री  महोदय  को  हमें  यह  बताना  चाहिए  कि  किन  राज्यों  ने  कुछ  कम  सख्त

 किस्म  का  मीसा  कानून  बनाया  है  र  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  बने  ऐसे  अधिनियमों

 की  उनको  ध्यानपुवक  जांच  की  है  ate  संविधान  संशोधन  विघयक  में  संरक्षण  के  लिए

 व्यवस्था  की  है  ( c-) = waar )  |  उनकी  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच  की  जा  सकती  है  एक  झ्ौर

 बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  पिछले  दिन  वित्त  मन्त्री  पहले  एक  वक्‍त ब्य  दिया  श्रीर  दो  दिन  बाद

 रक्षा  मन्त्री  ने  कमंचारियों  के  कुछ  वर्गों  की  पदान  में  वृद्धि  करने  के  बारे  में  वक्तव्य  दिया  ।  एक

 शौर  भी  वर्ग  है  जिन्होंने  स्वतन्त्रता  की  लड़ाई  लड़ी  उन  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पेंशन  दी

 गई  है  ।  उनमें  से  कुछ  ने  इसे  स्वीकार  नहीं  feat  किन्तु  बहुत  से  लोगों  के  पास  जीवन  निर्वाह  का

 कोई  साघन  नहों  है  ।  उनमें  से  कुछ  ने  जाली  प्रमाण-पत्र  देकर  सरकार  को  धोखा  दिया  है  ।

 प्रसन्नता  है  कि  श्राप  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  मुझ  aa  दै  कि  उन  लोगों  के  विरुद्ध

 कायंवाह्दी  की  जायेगी  जिन्होंने  गलत  तरीके  से  यह  पेंशन  ली  है  ।

 मैं  सरकार  से  केवल  यही  निवेदन  करूंगा  कि  यदि  सरकार  इस  at  के  लोगों  की  पेंशनों  में

 भी  थोड़ी  वृद्धि  करे  ।

 wat  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  वर्ष  के  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  इस  बारे  में  श्रब  तक

 बहुत  कुछ  कहा  गया  गृह  मन्त्रालय  का  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  कायें  में  कुछ  न  कुछ  हस्तक्षेप  है

 इन  मामलों  में  वे  बहुत  कुछ  कर  सकते  हैं  ।  उनके  पास  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 जन  दाक्ति  है  ।  गृह  मन्त्री  बाल  अर्थात  बाल  दत्तक  ग्रहण  विधेयक  के  माध्यम  से  तथा

 कुछ  झन्य  मामलों  को  लेकर  बहुत  कुछ  कर  सकते  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कुपया  समाप्त  कीजिए  |

 थ्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मुभ  श्राशा
 है  कि  इन  मामलों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया

 जाएगा  श्रौर  गृह  मन्त्री  भ्रपने  कायें  काल  के  दौरान  इस  प्रकार  काम  करेंगे  कि  देश  में  प्रत्येक  घर

 ऐसा  खुशहाल  हो  जिसमें  बच्चों  का  एक  उज्ज्वल  भविष्य  हो  तथा  घर  सुरक्षित  हो  भौर  बाहर

 कानून  श्रौर  व्यवस्था  की  कोई  समस्या  न  हो  ॥
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 aft  ए०  mate  राज  :  उपाध्यक्ष  श्रखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़

 मुनेत्र  कड़गम  की  श्रोर  से  मैं  गह  मन्त्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं

 सर्व  प्रथम  मैं  कानून  श्रौर  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  विशेष  रूप  से  समस्त  देश  मैं

 विद्यार्थी  समुदाय  में  बिगड़ती  हुई  स्थिति  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  श्राप  इस  बात  से

 सहमत  होंगे  कि  देश  का  भविष्य  राष्ट्र  के  युवकों  पर  ec faux  करता  है  यदि  देवा  भर  में  व्याप्त

 विद्यार्थी  WATT  का  wat  समाघान  नहीं  होता है  राष्ट्र  का  भविष्य  खतरे  में  है

 देश  में  लोकतन्त्र के  विकास  के  लिए  भारत  सरकार  को  विशेष  रूप  से  विद्यार्थी  श्रसन्तोष  को  दूर

 करना  चाहिए  तथा  श्राम  तौर  से  कानून  भ्र  व्यवस्था  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  सुधारना

 चाहिए  ।

 मेरे  माननीय  सहयोगी  श्री  एच०  वी०  कामथ  ने  झजीब  प्रइन  उठाया  है  ।  कब  तक  राज्य

 विधान  aural  तथा  संसद  जैसे  मंचों  में  प्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रनुसुचित  जनजाति  के  प्रतिनिधित्व

 का  श्रारक्षण  किया  जागेगा  ।  तरब  समय  श्रा  गया  है  कि  सरकार  को  इस  प्रइन  पर  गम्भौरता  से

 विचार  करना  श्रनुसूचित  जातियों  atk  अनुसूचित  जनजातियों  में  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के

 30  वर्ष  बाद  भी  ग्राधिक  लिघमता  ote  सामाजिक  पिछड़  पन  के  बने  रहते  की  जाँच  की  जानी है

 हमने  उनकी  प्रगति  के  लिए  श्रनेक  प्रकार  की  रियायतें  दी  हैं  फिर  भी  वे  उनका  श्रधिकतम  लाभ

 नहीं  उठा  पाये  इस  दुःखद  स्थिति  के  क्या  कारण  हैं  ?  सरकार  को  इस  बात  का  मुल्यांकन

 करना  चाहिए  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रभावी  प्रयास  करना  चाहिए  कि  उन्हें  जो

 रियायतें  दी  जा  रही  हैं  वे  उन्हें  मिल  रही  हैं  ।

 हमें  लोगों  के  घर्म  परिवतंन  करने  के  बारे  में  मालूम  है  ।  अ्ारम्भ  में  ईसाई  पादरी  उन

 लोगों  जो  दुःख  में  होते  कई  प्रलोभन  देते  थे  ate  उन्हें  ईसाई  बनाते  थे  ।  ad  परिवतंन  के

 बाद  वे  रातों  रात  ईसाई  धर्म  के  खुशहाल  सदस्य  नहीं  बन  जाते  थे  परिवतंन  के  बाद  भी

 कई  श्रपने  हिन्दू  नामों  से  ही  जाने  जाते  थे  ।  जसे  हिन्दू  धर्मे  में  श्रगणित  सम्प्रदाय  ईसाई  aq  में

 भी  कई  प्रभाग  हैं  ।  निचली  जाति  के  जो  ईसाई  बनते  ईसाई  समुदाय  में  निचली  जाति  के

 @  लोग  रहते  हैं  ot  afrada  से  उनके  aise  स्तर  में  परिवतंन  नहीं  प्राया  है  ।  सरकार  को

 इस  समस्या  पर  विचार  करना  चाहिए  ak  उन  लोगों  की  प्रगति  के  लिए  उनके  ईसाई  होने  पर

 अर्थिक  रियायतें  देनी  चाहिएं

 इसी  प्रकार  सरकार  को  अनुसूचित  जाति  तथा  भ्रनुसुचित  जनजाति  को  दी  गई  लाभकारी

 रियायतों  का  इन  जातियों  द्वारा  लाभ  न  उठाये  जाने  के  कारणों  की  जांच  करनी  चाहिए  ।  इन

 लोगों  को  उनके  इदं-गिद  के  लोभी  लोगों  द्वारा  धोखा  दिया  जा  रहा  है  सरकार  को  यह  प्रयास

 करना  चाहिए  कि  जिन  क्षेत्रों  में  भ्रनुसूचित  जनजाति  के  लोग  रहते  हैं  वहां  व्याप्त  wa  के

 वातावरण  को  दूर  किया  जाये  ।

 ter  द्वारा  हिन्दी  थोपने  का  भी  उल्लेख  करना  है  ।  भाषा  हमारे  लोगों  की

 एकमात्र  रही  है  ।  केन्द्र  द्वारा  आये  दिन  जो  श्राइवासन  दिए  जो  रहे  हैं  उन्हें  केन्द्र  सरकार

 tom  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  श्र  ग्रेजी  aware  का  हिन्दी  चका  ।
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 प्रा  नहीं  कर  रही  है  गर-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  किसी  भी  तरह  हिन्दी  थोपी  जा  रही  है  ।  इससे

 गर-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  मे ंएक  भय  पैदा  हो  गया  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखेगी  कि

 इस  गलत  कदम  के  क्या  परिणाम  होंगे  ।

 हम  गलत  तरीकों  तथा  भ्रष्टाचार  की  बात  करते  जिससे  देश  के  प्रशासन  से  लोगों  का

 farata  हट  गया  भ्रफसरदाही  में  छोटे  से  लेकर  बड़े  तक  को  छोटे-छोटे  aa  कार्यों  के  लिए  भी

 घूस  देनी  पड़ती  है  ।
 देश  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  का  मुख्य  कारण  लाल  फीताशाही  चाहे

 राजनी  तिक  क्षेत्र  हो  या  कोई  wea  ईमानदार  wat  को  कष्ट  उठाना  पड़ता  हैं  ।  भ्रष्टाचार

 उन्मूलन  के  बड़े  दावे  करने  के  बावजूद  wee  तरीके  दिन-प्रतिदिन  बढ़ते  चले  जा  रहे  हैं  ।  मन्त्री

 महोदय  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  श्रौर  श्रावश्यक  कार्यवाही  करनी  चाहिए  |

 मैं  काबेरी  जल  विवाद  का  भी  यहां  उल्लेख  करूंगा  क्योंकि  यह  श्रन्तरज्यीय  समस्या  ह है

 श्रौर  यह  गृह  मन्त्रालय  के  क्षेत्राघिकार  में  भ्राता  यदि  यह  जल  विवाद  तीनों  राज्यों  के  बीच

 दान्तिपूवंक  निपटाया  जाता  है  तो  सिचाई  को  इससे  बड़ा  भारी  लाभ  होगा  ।  तमिलनाडु  के  किसानों

 को  सिंचाई  के  लिए  पानी  मिलेगा  |

 गृह  मन्त्रालय  को  भ्रपनी  शक्तियों  को  कुछ  कम  करना  चाहिए  ।  यदि  विकेन्द्रीकरण  हो

 नाता  है  तो  इससे  देश  में  स्वस्थ  संघीय  व्यवस्था  होगी  ।  राज्य  वहीं  स्थल  पर  ही  दिल्‍ली  को  दौड़े

 बिना  समस्याओं  का  समाघान  कर  सकेंगे  ।  इस  प्रदन  पर  भी  गम्भीर  विचार  किये  जाने  की

 भावइयकता  है  ।

 हमारी  योजनाश्रों  से  धनी  लोग  अधिक  घनी  तथा  निघन  afaa  निधन  हुए  हैं  ।  भ्राथिक

 बिषमता  बढ़  रही  है  at  घनी  श्रौर  निधन  के  बीच  की  खाई  बढ़ती  जा  रही  यदि  इस  थ्रोर

 ध्यान  नहीं  दिया  गया  तो  मैं  सतके  करना  चाहता  हू ंकि  देश  में  क्रान्ति  की  पूरी  सम्भावना  है  ॥

 लोगों  के  दुःख  एक  ऐसी  क्रान्ति  में  फूट  उठेंगे  जो  नियंत्रित  नहीं  की  जा  सकेगी  wt  गृह  मन्त्रालय

 की  क्षमता  से  बाहर  होगी  ।  जो  विदेशी  भारत  झाते हैं  वे  हम  पर  हंसते  हैं  ।  चाहे  रेलवे  स्टेशन

 हो  अथवा  बाजार  हो  ब्राप  छोटे-छोटे  मासूम  बच्चों  को  भीख  मांगते  देखते  जब  हम  3,  4  बष

 के  बच्चों  जिनके  फटे-पुराने  कपड़े  तथा  बाल  बिखरे  होते  मांगते  हुए  देखते  हैं  तो  धड़ा  दु:ख

 होता  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  भुख  उन्हें  मांगने  के  लिए  बाध्य  करती  है  ।  इस  प्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  बर्ष

 में  हमें  कुछ  करना  चाहिए  तमिलनाडु  सरकार  frarfcay  के  पुनर्वास  की  योजना  को

 पुृवंक  क्रियान्वित  कर  रही  है  जिसका  समस्त  देश  में  अनुकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  योजना

 में  होने  वाले  व्यय  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  श्रनुदान  दिया  जाना  चाहिए  ॥

 समस्त  देश  में  भिखारियों  के  पुनर्वास  की  इस  योजना  के  क्रियान्वयन  से  न  केवल  थे  लोग  जो  कष्ट

 में  ऐहसान  मागेंगे  किन्तु  wer  राष्ट्र  भी  गुणगान  करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  Wats  कृष्ण  दत्त  (zaq)  उपाध्यक्ष  मैं  गृह  मन्त्रालय  के  कार्यकरण  के  बारे

 में  कई  बातें  कहना  चाहता  था  किन्तु  श्रापने  पहले  ही  चेतावनी  दी  है  कि  हमें  at  भाषण  कम

 करने हैं  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वास्तव  में  इस  विषय  के  लिए  नियत  किए  गए  समय  को  हम  समाप्त

 कर  रहे  हैं  I

 श्री  waiter  कृष्ण  दत्त  :  मैं  अपना  भाषण  केवल  उन  पहलुग्रों  तक  ही  सीमित  रखने

 का  प्रयास  करू गा  जिनके  बारे  में  ग्न्य  वक्ताओं  ने  नहीं  कहा  है  ।  वास्तव  में  श्री  कामथ  जसे

 wat  व्यक्ति  के  बाद  बोलना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  उन्होंने  लगभग  उन  सभी  बातों  के  बारे  में

 बोला  है  जिनका  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  किन्तु  फिर  भी  मैं  सम भत  हूं  कि  कुछ  बातों  के  बारे

 में  कहा  नहीं  गया  है  ।

 कहावत  है  कि  दीपक  तले  dat  ।  मैं  गृह  मन्त्री  का  ध्यान  स्वयं  राजधानी  दिल्ली  में  कानून

 और  व्यवस्था  की  हालत  की  श्रोर  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 धीरेन्द्र  नाथ  बसु  पीठासीन

 यह  श्रापको  मालूम  है  कि  अधिकांद  संसद  सदस्य  नार्थ  एवेन्यू  eal  साउथ  एवेन्यू

 में  रहते  सभापति  आप  भी  उनमें  से  एक  हैं  ।  मेरा  विश्वास  है  कि  गत  4  या  5  या  6

 महीने  में  संसद  सदस्यों  के  इस  निवास  स्थान  में  चोरी  की  घटनाए  सबसे  श्रघिक  हुई  हैं  हो  सकता

 है  दाहर  के  wea  भागों  तथा  देश  के  ग्रन्य  भागों  में  स्थिति  ate  भी  खराब  हो  किन्तु  उनके  बारे  में

 घ्यान  नहीं  दिया  जाता  है  मैं  स्वयं  श्रपनां  ही  भाषण  देता  हूं  ।  दो  महीने  पहले  मेरे  ही  मकान  में

 एक  गम्भीर  चोरी  हुई  है  ।  पुलिस  wot  सारे  कमंचारियों  सहित  वहां  पुलिस  के  कुत्ते  भी

 लाए  गए  बौर  जब  मैं  कलकत्ता  से  यहां  पहुंचा  तो  पुलिस  अधिकारी  ने  एक  सेल्यूट  मारा  किन्तु

 उसके  बाद  कुछ  नहीं  gut  a  केंवल  पुलिस  ने  कुछ  नहीं  किया  किन्तु  जिस  प्रकार  जांच  हो  रही

 वह  बहुत  ही  श्राइचयंजनक  हैं  ।  झापके  राज्य  में  भी  प्रापका  पुलिस  की  गतिविधि  का

 अनुभव  है  ग्रौर  भी  wat  राज्य  का  aqua  है  |  पुलिस  जिस  प्रकार  मूल  सुराखों  की  उपेक्षा

 करती  है  वह  WRATH  है  ।  उन्हें  बहुत  से  सुराख  दिये  किन्तु  उन्होंने  वे  नहीं  थाने  के

 लोगों  तथा  संदिग्ध  अपराघियों  के  बीच  जो  फुसफुसाहट  होती  है  वहू  भी  श्राइचयंजनक  मेरे

 मित्र  श्री
 नत्यूसिह  भी  हैं  जिनके  मकान में  भी  चोरी  हुई  है  ।  यदि  a  चाहें  तो  मैं

 कम  से
 कम

 संसद  सदस्यों  की  सुची  दे  सकता  हूं  जिनके  नाथे  एवेन्यू  स्थित  मकानों  में  गत  महीनों  में

 चोरी  हुई  हैं  ।  जहां  श्रपराधी  होंगे  वहां  चोरियां  होंगी  मंत्रालय  को  इस  पर  ध्यान  देना  चाहिए  ग्रौर

 मैं  गह  मन्त्री  से  अ्राग्रह  करूगा  कि  इस  मामले  की  जांच  को  गुप्तचर  विभाग  के  किसी  वरिष्ठ  afe-

 कारी  को  सौंपा  जाये
 ।

 मैं  उन्हें  सामग्री  दूंगा  ।  मैं  यह  प्रकट  नहीं  करना  चाहता  हूं  र  में  इसे

 किसी  भी  माननीय  सदस्य  को  जो  इसे  चाहता  दूगा  ।  म्रधिकारियों  के  एक  वर्ग  तथा  लोगों  AIX

 उनके  जो  अ्रपराघध  कर  रहे  हैं  att  कोई  सांठ  गांठ  है  ।  दिन  दहाड़े  चोरी  हो  रही  एक
 संसद  सदस्य

 के  स्कूटर  की  दिन  दहाड़े  नाथ  एवेन्यू  में  चोरी  हुई  इसके  दारे  में  क्या  हो

 रहा है  ?

 सुशीला  नायर  पीठासीन  हुई )

 ag  दिल्‍ली  के  बारे  में  है  ।  शब  मैं  श्रन्य  पहलुत्रों  के  बारे  में  कहूंगा  जिन  पर  इस  सभा  में

 किसी  ने  नहीं  कहा  हैं  ।  मेरा  fazara  है  उनके  कनिष्ट  मन्त्री  यह  जानकारी  देंगे  जो  मैंने  दिह्ली  में

 संसद  सदस्यों के  saved  में  हो  रही  चोरियों के  बारे  में  दी
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 wa  में  स्वयं  गृह  मन्त्री  से  निवेदन  —  ।  उन्हें  नये  पद  की  बधाई  देते  हुए  में  उनके

 उस  वक्तव्य  पर  गहरा  खेद  भी  व्यक्त  करूगा  जो  उन्होंने  गृह  मन्त्री  बननने  के  तुरन्त  बाद  दिया  ।

 उन्होंने  देवा  का  पूर्वोत्तर  भाग  देखा  वे  कलकत्ता  हवाई  ass  से  गये  हैं  जो  मेरा

 निर्वाचन  क्षेत्र  भी  है  ।  वे  गृह  मंत्री  के  रूप  में  पश्चिम  बंगाल  नहीं  गये  जब  वह  वित्त

 मन्त्री  थे  शायद  वहां  गये  होंगे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  श्राते-जाते  वे  दमदम  हवाई  श्रड्ड  में  वरिष्ठ

 ब्यक्तियों  के  कक्ष  में  कुछ  समय  रहे  होंगे  ।  में  नहीं  जानता  कि  श्रापने  किस  aay  में  यह  प्रमाण

 पत्र  दिया  है  कि  पदिचिम  बंगाल  में  कानून  भोर  व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  भ्रच्छी  है  श्रौर

 कलकत्ता  के  समाचार  पत्रों  में  इसका  वड़ा  प्रचार  gar  मैं  नहीं  जानता  कि  faa  भाधार  पर

 उन्होंने  यह  प्रमाणपत्र  दिया  है  ।  यदि  वे  सोचते  हैं  कि  दमदम  garg  wes  पर  बरिष्ठ  व्यक्तियों  के

 कक्ष  में  वातानुकूलित  वातावरण  में  कानून  ae  ब्यवस्था  की  स्थिति  झ्च्छी  है  तो  मु  कुछ  नहीं

 कहना  है  ।  यह  सवंविदित  है  कि  ag  प्रशासनिक  सेवा  के  प्रसिद्ध  ay feratay  थे  झर  यदि  ag  wit

 उसी  बात  पर  विश्वास  करते  हैं  जो  प्रद्यासनिक  सेवा  के  श्रधघिकारी  कहते  हैं  तो  मैं  कहूंगा  कि  हमें

 इस  पर  बहुत  खेद  दै  ।  उन्हें  श्रब  तक  यह  महसूस  हो  जाना  चाहिये  था  कि  वह  प्रद्यासनिक  सेवा  में

 सर्वोच्च  व्यक्ति  नहीं  हैं  ।  वह  wa  राजनीतिक  ब्यक्ति  हैं  ate  भारत  के  गृह  मन्त्री  हैं  |  ऐसा  बचतब्य

 देने  से  पहले  तथा  ऐसा  प्रमाणपत्र  देने  से  पहले  उन्हें  जनता  के  प्रतिनिधियों  से  परामदां  करना

 चाहिए  था  जिस  तरीके  से  उन्होंने  दमदम  हवाई  अड्ड  पर  श्रपने  कार्यभार  संभालने  के
 कुछ  हो

 हफ्तों  में  ag  प्रमाणफ्त्र  दिया  हैਂ  उससे  मेरी  यही  घारणा  बनती है  कि  उनकी  लोकतन्त्र  अधवा  ननता

 के  प्रतिनिधियों  के  प्रति  श्रादर  की  कोई  भावना  नहीं  मैं  उनके  समक्ष  कुछ  उदाहरण

 रखता  हूं श्रौर  उन  कारणों  को  भी  रखता  हूं  कि  नयों  मैं  उनके  वक्तव्य  का  विरोध  करता  हूं  ।

 नब  वह  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  गये  थे  श्रौर  दमदम  हवाई  झड़  पर  यह  प्रमाणपत्र  दे  रहे  थे  तो  ठीक  उसी

 समय  पदिचिम  बंगाल  विघानसभा  के  एक  aft  किरणमय  सदस्य  विधान  ने  परिम

 1978  के  बौच बंगाल  के  मुख्य  मन्त्री  को  एक  सीधा  प्रदन  पूछा  कि  1977  भोर

 कितनी  हत्याएं  हुई  ।  उत्तर  यह  था  कि  इस  भ्रवधि  में  1300  हृत्याएਂ  हुई  ।  यह्  मेरा  वक्‍्तब्य  नह्दीं

 है  किन्तु  उस  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  का  है  जिसे  च्याप  खुला  प्रमाणपत्र  दे  रहे  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  2,  3  मिनट  ्रौर  बोलिए  श्रौर  समाप्त  कीजिये  ।

 थी  waite  कृष्ण  बत्त  :  बहुत  गम्भीर  पहलू  है  ।  में  दुहराऊंगा  नहीं  ।  मैं  इस  राज्य के

 न्वलन्त  उदाहरण  प्रस्तुत  करूंगा  ।  लूट  श्रौर  घेराव  के  एक-एक  भिन्‍न-भिसत

 उदाहरण  हैं  यह  सब  जानकारी  या  तो  संसद  हमारे  माननीय  सहकर्मियों  श्रथवा  विधान

 सभा  के  वरिष्ठ  सदस्यों  ने  दी  है  ।  मैं  किसी  wea  समाचारपत्र  श्रथवा  स्रोतों  से  उद्धत  नहीं

 करूगा  माननीय  श्री  किरणमय  नन्दा  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  मुख्य  मस्त्री  ने  जो

 1300  हत्यारों  को  स्वीकार  किया  उस  सम्बन्ध  में  गिरफ्तार  किये  जाने  व्यक्तियों  की

 संख्या  केवल  300  है  प्रत्येक  4  हत्यारों  पर  एक  से  भी  कम  गिरफ्तारी  हुई  वहां  यह  हो  रहा

 इनमें  प्रघिकांड  हृत्याएं  राजनीतिक  हैं  ।

 दूसरी  जानकारी  मेरे  वरिष्ठ  सहंकर्मी  श्री  प्रफुल्लचन्द्र  सेन  ने  सप्लाई  की  है  ।  श्री  सेन  बिहार

 श्र  पश्चिम  बंगाल  के  सीमावर्ती  जिला  पुरणिया  में  एक  राजनीतिक  Toh  करने  गये  और  हमारे
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 दल  एक  युवा  नेमाई  करमाकर  पर्च  बांट  रहा  कि  श्री  पी०  सी०  सेन  वहां

 झ्रायेंगे  wt  बैठक  करेंगे  उसी  रात  उन्हें  धमकी  दी  गई  a  घनघोर  रात  में  उसे  एक  छड़  से

 मारा  गया  ्रौर  वह  मर  गया  ।  इस  बारे  में  कोई  जांच  नहीं  हो  रही  इस  बार ेमें  विधान

 सभा  में  बार-बार  श्राग्रह  किया  गया  ।  सरकार  की  भोर  से  eer  गया  कि  संदिग्ध  ब्यक्ति  का  पता

 val लगा  है

 जिले  का  मैं  एक  ate  उदाहरण  देता  हूं  जो  उस  स्थान  से  कुछ  ही  मील  दूर  दै

 जहां  ag  बंठकर  प्रमाणपत्र  दे  रहे  थे  ।  जिले  के  कासबाह  क्षेत्र  के  सामाजिक  कार्यकर्ता

 रानादत्त  चौधरी  को  सभी  जानते  हैं  मुख्य  मन्त्री  ने  यद्यपि  कहा  कि  ag  समाज-विरोधी  ब्यवित

 है  ।  किन्तु  हुम  उसे  एक  श्रच्छा  सामाजिक  कार्यकर्ता  aad  सत्ताघारी  दल  के  qual  उससे

 संरक्षण  प्राप्त  कुछ  गुण्डों  ने  उनकी  gear  कौ  ।  उन्होंने  उनके  शरीर  के  टुकड़े-टुकड़े  किये  भोर  उसे

 एक  बोरी  में  रखकर  उसके  मकान  में  त्राये  झोर  उसकी  दो  बहिनों  से  जिनहें  वे  जानती

 «हमारे  पास  कुछ  खुशखबरी  है  ।  पहले  हमें  मिठाई  खरीदने  के  लिए  कुछ  रुपया  दीजिये  ।”  उसकी

 बहिनों ने  सोचा  कि  स्थानीय  बच्चे  मजाक  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  कुछ  रुपया  दिया  ।  पेसा  लेने  के

 बाद  उन्होंने  बोरी  को  खोला  ale  उनके  भाई  के  दाव  को  बाहर  निकाला  ।  यह  मामला  वहां  लाया

 गया  भौर  qfeay  बंगाल  विधान  सभा  में  उठाया  गया  ।  भौर  उत्तर  यह  दिया  गया  कि  वह  समाज

 विरोधी  तत्व  हैं  ।  मैंने  गह  मन्त्री  से  पुछा  कि  बया  वह  समाजविरोधी  व्यक्ति  था  ar  नहीं  ध्नौर  यदि

 वह  समाजविरोधी  ब्यक्ति  था  उस  पर  भ्रभियोग  चलाया  जाना  चाहिए  था  ate  स्यायालय  से

 उसे  सजा  दी  जानी  चाहिये  थी  चू  कि  वह  समाजविरोधी  ar,  ऐसा  करने  वाले  स्थानीय

 गुण्डे कौन  थे  ?

 मैं  मिदनापुर  जिले  का  एक  भर  मामला  प्रस्तुत  कर  रहा  थह  उस  निर्वाचन  क्षेत्र

 से  विधान  सभा  सदस्थ  श्री  जनमेजय  shar  ने  दिया  है  ।  वहां  बहुत  लूट  ake  aITHAT  रही

 है  ।  सत्ताधारी  दल  के  लोग  बुरी  तरह  से  फसल  को  लूट  रहे

 वह  वहां  एक  बेठक  करने  गये  थे  ।  पहले  यह  घोषणा  की  गई  कि  वह  वहां  बेठक  करने

 जा  रहे  है
 |

 उनकी
 बठक  3

 बजे  होनी
 थी  ।  वह  बहां  एक  घंटा  पहले

 जब
 वह  उस  स्थान

 पर  जिला  भगवानपुर  पुलिस  स्टेशन  जो  उस  जगह  रहते  थे  जहाँ

 बठक  होने  वाली  निकट  ही  थे  ।  तो  उनका  सत्ताघारी  दल  के  स्थानीय  दल  के  गुण्डे  लोगों  द्वारा

 कई  घंटों  तक  बे  राव  किया  गया  भौर  उन्हें  तब  छोड़ा  गया  जब  रात  को  सबके  सब  लोग  चले  गये  थे  ।

 पुलिस  को  सूचित  किया  गया  किन्तु  कोई  नहीं  श्राया  विधान  सभा  सदस्य  का  भी  घेराब  किया  गया

 भोर  उसे  वहां  बैठक  करने  नहीं  दिया  गया  ।  पुलिस  ने  कोई  सहायता  नहीं  की  ।  विधान  सभा

 सदस्य  के  चले  जाने  पर  श्रगले  दिन  उन  ल  art  को  जिन्होंने  विधान  सभा  सदस्य  को  अपने  घर  में

 बिठाया  निद॑यता  से  पीटा  गया  ।  यह  घटना  पश्चिम  बंगाल  faata  सभा  में  उठाई  गई  |

 मन्त्री  महोदय  इसकी  जांच  कर  सकते हैं  ।  मैंने  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  सदस्य  का  नाम

 दिया  है  |

 मैं  हुक  ott  मामला  इसका  उल्लेख  हमारे  सहकर्मी  श्री  प्रफुल्ल  चन्द्र  सेन  ने

 किया  यह  उनके  श्रपने  निर्वाचन  क्षेत्र  परसुरा  पुलिस  स्टेशन  जिला  हुगली  का
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 इस  क्षेत्र  में  पंचायत  के  चनावों  में पदिचम  बंगाल  के  सत्ताघारी  दल  की  बुरी  तरह  से  हार  हुई

 झर  हार  हुए  व्यक्तियों  ने  विजयी  सदस्यों के
 प्रति  तथा  उनके  प्रति  जिन्होंने  उनके  लिए  काम

 बदला  लिया  ।  26  1979  माननीय  गृह  मन्त्री  से  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  वे

 श्र  सख्त  हो  गए  ।  26  1979  को  यह  प्रमाणपत्र  प्राप्त  करने  के  बाद  सुरसुरा  पुलिस

 सब-डिवीजन  जिला  हुगली  में  एक  दवाई  श्री  fazaara  सनवाल  को

 जिस  पर  चुनाव  में  T<-a1eF  उम्मीदवार  की  सहायता  करने  का  संदेह  उसकी  दुकान  से  घसीटा

 गया  श्रौर  एक  पुल  के  नीचे  ले  गया  श्रौर  वहाँ  छुरा  भौंका  गया  ।  स्थानीय  लोग  वहां  गये

 sie  उन्होंने  कुछ  Test  को  पकड़ा  श्रौर  उन्हें  पुलिस  को  दिया  ।  उस  मामले  में  श्रागे  कार्यवाही  नहीं

 हो  रही  उन  सभी  गुण्डों  को  जो  पकड़े  गये  थे  छोड़  दिया  गया  है  ।  उसके  शारीर  में  तथा  छाती

 में  छुरा  भौंका  गया  था  ak  वह  अभी  भी  श्रस्पताल  में  है  ।  उसे  भ्रस्पवाल  से  छोड़ने  प्रयास

 किया  जा  रहा  है  ताकि  सारे  मामले  को  दबाया  जाये  |

 समाप्त  करने  से  पहले  मैं  दो  विशिष्ट  मामलों  का  उल्लेख  करूंगा  ।  ये  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  |

 पिछले  दिन  मैंने  देखा  कि  सत्ताघारी  दल  के  qfeay  बंगाल  के  मेरे  मित्र  दोखी  मार  रहके  बयोंकि

 उनकी  सरकार  वहां  कि  वहां  श्रल्पसंख्यकों  पर  कोई  श्रत्याचार  नहीं  हो  रहा  aa  बंगाल

 में  हरिजनों  पर  कोई  श्रत्याचार  नहीं  हो  रहा  है  ।  परिचमी  बंगाल  की  परम्परा  रही  है  वहां

 जिया  भक्ति  सम्प्रदाय  at  चतन्य  महाप्रभु  का  प्रभाव  रहा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  में  जाति  प्रथा

 देश  के  श्रन्य  भागों  कौ  अपेक्षा  कम  घृणास्पद  किन्तु  faa  तरीके  से  यह  सरकार  काम  कर  रही

 है  उसके  और  दो  उदाहरण  विशेषरूप  से  भ्रल्पसंख्यकों  और  हरिजनों  पर  झ्त्याघार  के

 हरण  झापके  ध्यान  में  लाऊंगा  ।  देगंगा  पुलिस  स्टेशन  में  पनसिला  नाम  एक  स्थान  मैं

 farata  करता  हूं  कि
 माननीय  गृह  मन्त्री  इसको  नोट  रखेंगे  ।  यह  जिले  में  है  ।  वहाँ

 श्रल्पसंख्यक  समुदाय  का  एक  अंचल  प्रधान  हे  उसे  सरदारਂ  कहते  हैं  उसमें  साहस

 खसने  afar  बंगाल  विधान  सभा  के  साथ  अ्रसहमति  प्रकट  करने  का  साहस  किया  तथा

 रूप  से  WeqTqeaHl  श्रौर  हरिजनों  पर  श्रत्याचारों  के  बारे  में  श्रसहमति  दिखाई  इसके

 स्वरूप  दिन  दहाड़े  सत्ताघारी  दल  के  कुछ  गुण्डों  ने  श्राकर  उसके  मकान  में  झाग  लगाई  1  माननीय

 श्री  संसद  सदस्य  श्री  एम०  Ve  हनान  ने  मुक्ते  wilt  पवित्र  कुरान

 शरीफ  के  कुछ  पृष्ठ  दिये  जिन्हें  पदिचम  बंगाल  सभा  में  सत्ताघारी  दल  ने  हकीम  सरदार  के  घरे

 पर  जलाए

 श्र्न्त  में  के  दक्षिणी  भाग  में  faatizaay  नदी  के  मामले  की  चर्चा  करूगा  ।  इस

 सभा  के  दोनों  पक्षों  के  कुछ  संसद  सदस्यों  ने  भ्रध्यक्ष  से  वहां  एक  संसदीय  ग्रायोग  भेजने  की  ada

 की  थी  |  कोई  संसदीय  झ्रायोग  नहीं  भेजा  गया  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  सत्ताघारी  दल  के  तीन

 सदस्यों  को  हरिजन  शरणार्थियों  पर  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गए  WATATU  के  तथ्यों  का  पता

 लगाने  भेजा  ।  प्रधान  मन्त्री  ने  बुद्धिमत्ता  से  हमें  श्रर्थात  saa  बंगाल  वालों  से  किसी  को  नहीं

 Wary  उन्होंने  भारत  के  श्रन्य  हिस्सों  के  हमारे  सहकमियों  को  भेजा  ।  ताकि  पक्षपात  का  कोई

 प्रशन  न  उठे  ।  क्या  हुआ  ?  वे  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेंगे  उनमें  से  किसी  ने  मुझसे  कुछ  नहीं  कहा

 योंकि  उन्हें  श्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  है  मैं  केवल  वही  कहूंगा  जो  श्री  शक्ति
 कुमार
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 हा  डिला

 कार  हमारे  एक  सहकर्मी  जो  यहां  उपस्थित  ने  पश्चिम  वंगाल  विधान  सभा  में  विपक्ष  के

 नेता  श्री  कासी  कान्त  मोयत्रा  ने  कहा  तथा  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  में  जनता  पार्टी  के  उप-नेता

 Sto  प्रवोद  चन्द्र  सिन्हा  ने  कहा  ।  वे  संसद  सदस्यों  के  साथ  मरिचभापी  गये  जसे  ही  वे  रवाना

 हुए  पुलिस  के  दस्ते  भी  उनकें  पीछे-पीछे  चलने  लगे  ।  उन्होंने  सोचा  कि  शायद  उनकी  सुरक्षा  के

 लिए  वे  ग्रा  रहे  हैं  ।  किन्तु  जसे  ही  दस्ता  afeavrta  से  श्रागे  के  क्षेत्र  में  पहुंचा  जिसे  कुमिरमारी

 कहते  उससे  कुछ  ही  देर  पहले  पुलिस  के  दस्ते  ने  उस  दस्ते  को  जिसमें  संसद  सदस्य  जा  रहे  थे

 रोका  ग्रोर  गिरफ्तार  किया  श्र  उन्हें  लगभग  ae  घंटे  तक  हिरासत  में  रखा  ।  फिर  उन्हें  काफी

 कहने  सुनने  के  दाद  रिहा  किग्रा  गया  ।  फिर  थोड़ी  ही  देर  बाद  उन्हें  रोका  गया  ae  गिरफ्तार

 fRat  गया  श्रौर  घहां  रखा  गया  उसके  बद  जब  जनता  पार्टी  के  संसदीय  दल  के  नेता  ने  झ्रपता

 प्रभाव  का  प्रयोग  किया  तथा  बड़ी  सख्ती  तथा  कड़ाई  से  इसके  बारे  में  कहा  तो  उन्हें  रिहा  किया

 गया  किन्तु  उन्हें  सात  या  ws  पुलिस  दस्तों  से  घेर  दिया  गया  ।  संसद  सदस्यों  से  स्वयं  एक  पूरा

 प्रतिविदन  इस  सम्बन्ध  में  श्रायेगा  श्रौर  हम  सभा  में  उस  पर  पुरी  चर्चा  की  मांग  करेंगे  तथा  उस

 पर  पूरा  वाद-विवाद  होगा  ।

 दो  बहुत  महत्वपूर्ण  मामले हैं  ।  पहली  बात  यह  है  कि  यदि  दल  से  गये

 संपद  सदस्यों  के  दल  जिसे  प्रधान  मंत्री  ने  नामजद  इन  बातों  की  जांच  करने  से  क्या

 राज्य  सरकार  रोक  सकती
 है  ale  क्या  पुलिस  इतनी  ढीठ  हो  सकती  है  कि  बह  अपनी  इच्छानुसार

 संसद  सदस्यों  को  गिरफ्नार  करे  ।  यहू  सब  बन्द  होना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  गृह  मंत्री  इस  मामले

 के  दूसरे  पहलू  को  नोट  रखेंगे  जो  भारतीय  warataa  सेवा  के  मनोबल  भीर  भावना  से

 सम्बन्ध  है  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  कीजिए  |

 थो  झदोक  कृष्णदत्त  :  इसकी  सारे  देश  में  प्रतिक्रिया  होगी  ।  मैं  केवल  दो  मिनट  में  समाप्त

 गृह  मंत्री  और  सरकार  को  इस  तथ्य  को  गम्भीरता  से  लेना  चाहिए  कि  भारतीय  प्रशासनिक

 सेवा  के  तथा  भारतीय  पुलिस  at  के  अधिकारियों  की  भावना  को  पूरी  तरह  से  गिराया  गया  है

 नौकरों  से  भी  बुरी  तरह  समभा  जा  है  ।  मैं  कहूंगा  कि  यह  परम्परा  पिछले  प्रशासन  से

 चली  य्रा  रही  है  ।  तानाशाही  ने  उनके  मनोबल  को  गिराया है  ।  किन्तु  अब  सारे  देश  में  मनोबल

 में  सुघार  gut  है  प्रौर  स्थित  wes  है  ।  किन्तु  देश  के  एक  भाग  में  उसी  प्रकार  का  अत्याचार  चल

 रहा  यह  है  qfeaat  बंगाल  जहां  से  हम  निर्वाचित  हुए  हैं  हम  महसुस  करते  हैं  कि  इसे  तत्काल

 रोका  जायें  ।  गृह  मंत्री  को  यह  शक्ति  प्राप्त  है  तथा  प्रशासनिक  सेवाएं  ate  पुलिस  सेवा  का

 श्रखिल  भारतीय  स्वरूप  है  ।  स्थानीय  सरकार  द्वारा  दिये  गये  झ्रादेशों  की  वे  क्या  परवाह

 करते  हैं  स्थानीय  सरकार  को  वेघ  TSA  देने  चाहिए  ।  भारत  सरकार  को  प्रद्यासनिक  सेवा  तथा

 पुलिस  सेवा  के  सदस्यों  के  इस  पहलू  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  और  उन्हें  साहस  दिलाना  चाहिए

 जिससे  वे  किसो  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गये  गैर-कानूनी  श्रादेशों  का  पालन  करने  से  इन्कार

 सकें  ।

 मैं  गृह  मन्त्री  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दे  रहा  हूं  मौर  उनसे  श्राप्रह  कर  रहा  हूं  कि

 उन्होंने  जो  प्रमाण  पत्र  उन्हें  दिया  है  उसे  ठीक  करें  ।  वह  स्वयं  इस्  य  में  जायें  शौर  पूरी  जांच
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 करें  तथा  ऐसा  प्रमाण-पत्र  देने  से  पहले  किसी  ate  की  बात  सुनकर  ग्रथवा  दमदम  हवाई  ग्रडड  पर

 वरिष्ठ  के  कक्ष  में  वातानुकूलित  वातावरण  की  सराहना  कर  श्रपने  अपको  संतुष्ट  न

 श्रीमती  श्रकबर  जहां  बेगम  :  मैं  एक  बहुत  छोटे  राज्य  जम्मू  श्रौर  MATT  से

 हूं  ।  श्राबादी  पौर  संसाधनों  श्रादि  की  दुष्टि  से  ag  छोटा  है  फिर  भी  उन  areal  मूल्यों  की

 दृष्टि  से  जिन्हें  इस  राज्य  के  लोगों  ने  श्रपनाया  है  तथा  उनके  लिए  बलिदान  किया  ae  राज्य

 छोटा  नहीं  ये  श्रादश  क्या  हैं  ?  वे  हैं  मानव  aa  निरपेक्षता  तथा  सामाजिक  श्र

 धाधिक  न्याय  दिलाना  अर  उसकी  रक्षा  करना  ।  क्या  मैं  माननीय  सदस्यों  को  याद  दिला  दू  कि

 इस  राज्य  ने  सबसे  पहले  भूमि  सुघार  किये  है  तथा  सामन्तशाही  श्रौर  उससे  सम्बद्ध  विभिन्‍न  प्रकार

 के  दोषण  को  समाप्त  किया  है  ।  यह  पहला  राज्य  था  जिसने  महाराजाप्रों  ्र  नवाबों  का  निजी

 शासन  समाप्त  करने  की  मांग  की  जो  इसके  लिए  उन्हें  क्षमा  करते  नहीं  दिखाई  देते  ।  माननीय

 सदस्य  जानते  हैं  कि  राज्य  के  लोगों  ने  इन  भ्रादर्शों  के  प्रति  चुनौती  का  सामना  किया  है  भर  ait

 भी  सामना  कर  रहे  जो  मानव  श्रातृत्व  के  भादों  के  लिए  श्रावद्यक  एकता  के  लिए  एक  चुनौती

 है  हमारा  यह  विद्वास  है  कि  धर्मं  समाजवाद  ae  लोकतंत्र  के  qa  न  केवल  जम्मू

 MT  काइमीर  के  लोगों  के  जीवन  के  लिए  श्राघारभूत  ale  मूलभूत  हैं  किन्तु  सारे  देश  की

 दिला  हैं  ।  यह  राज्य  राष्ट्र  के
 प्रभित्त  अंग  के  रूप  में  न  केवल  इस  कारण  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि

 इतकी  alates  स्थिति  किन्तु  इस  कारण  भी  श्रधघिक  महत्वपूर्ण  है  कि  यह  श्राथक

 न्याय  श्र  लोकतंत्र  के  लिए  भी  एक  वह  कौन  सी  बात  है  जो  इस  राज्य  के  लोगों  को

 हमारे  राष्ट्र  के  बकी  लोगों  के  श्रौर  निकट  लात  है  ?  यह  है  लोकतांत्रिक  जीवन  का  स्वरूप

 an  निरपेक्षता  att  मानव  ।

 मेरे  सहकर्मी  डा०  क्णोसिह  ने  कुछ  दिन  पहले  इस  सभा  में  कुछ  शिकायतें  की  थीं  ।  उन्होंने

 कुछ  गलतफहमी  श्रौर  पक्षपात  का  वातावरण  बनाया  है  ।  ऐसा  करने  से  पहले  उन्होंने  कहा  कि

 उनके  दिमाग  में  राष्ट्रीय  हित  सर्वोपरि  है  ।  फिर  भी  वह  जो  कुछ  करते  ग्रा  रहे  हैं  श्रौर  कहते  भरा

 रहे  हैं  तथा  जो  कुछ  ag  अपने  वित्तीय  साधनों  से  प्रोत्साहित  करते  ग्रा  रहे  हैं  वह  गम्भीर  रूप  से

 इन  द्वितों  के  विपरीत  जा  रहा  है  ।

 यह  ae  wea  जानता  है  कि  वहू  जम्मू  में  असंतुलन  को  दूर  जो  उनके  श्रनुसार

 वहां  के  नाम  पर  कानून  GTX  व्यवस्था  की  समस्या  पेदा  कर  रहे  वहू  यह  अच्छी  तरह

 जानते  हैं  कि  जम्मू  को  जो  कुछ  मिला  है  तथा  वहां  जो  आर्थिक  विकास  gare  वह  कदमीर  घाटी

 से  कहीं  ज्यादा दै
 ।  वह  यह  भी  जानते  हैं  कि  राज्य  की  Fatal  में  लगभग  7,400  राजपत्रित

 कर्मचारियों  में  से  4,700  अर्थात  57  प्रतिशत  कमं  चारी  7a feaa  हैं  वह  इस  प्रइन  की  जनता

 विघायकों  द्वारा  जांच  किये  जाने  से  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।  हो  यह  रहा  है  कि  क्षेत्रीय  श्रौर  साम्प्रदायिक

 को  उकसाया  जा  रहा  दै  जिससे  जम्मू  के  लिए  एक  गलन  प्राधिकरण  बने  |

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  जम्मू  में  भ्रान्दोलन
 afa  कथुवा  तक  ही  सीमित

 जहां  पक्षपात  और  गलतफंमी  पेदा  करने  के  लिए  आन्दोलन  चलाया  जा  रहा  है  ।  इसका  sat.

 जन  क्या
 है

 ?  सारा  प्रयोजन  राज्य  सरकार  श्रौर  केन्द्र  सरकार  को  जम्मू  के  लिए  एक  श्रलग
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 प्राधिकरण  का  स्वरूप  बनाने  की  मांग  स्वीकार  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जा  रहा  2 |  जम्मू  कै

 wea  तीन  या  चार  जिलों  में  gate  पुच  शौर  उधमपुर  जहां  मुस्लिम
 आ्राबादी  प्रतिक्रिया  कया  रही  वे  जम्मू  दाहर  के  प्रभुत्व  शौर  afaqca  के  पूरी  तरह  से

 विरुद्ध हैं

 ste  wifes  ने  कानून  ब्यवस्था  को  प्रभावित  करने  वाली  गड़बड़ी  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  की  श्रालोचना  की  है  ।  किन्तु  कारण  कुछ  a  है  यह  स्वेविदित  है  कि  वह  ara  वित्तीय

 साधनों  से  aeqeacay  को  सम्पत्ति  पत्थर  फेंकने  तथा  faarfany  को  कालजों  ale  स्कूलों

 में  जाने  से  रोकने  के  लिए  भर्ती  कर  रहे  हैं  तीन  महीने  तक  स्कलों  को  जबरन  बन्द  कर  जम्मू  के

 लोग  गुंडों  की  गतिविधियां  रोकने  तथा  स्कूलों  को  खोलने  के  लिए  सरकार  के  पास  गये  ।  स्कूल

 खुलें  किन्तु  इस  सभा  के  एक  माननीय  श्री  वलदेव  जो  यहां  बेठे  डा०  कर्णसिंह

 की  सलाह  पर  घर-घर  गये  ale  विद्याथियों  को  स्कूल  जाने  से  रोका  ।

 थी  बलदेव  सिह  जसरोटिया  (  :  मैं  यह  नहीं  यह  भठ  इसका

 खन्डन  करने  का  श्रवसर  दिया  जाना  चाहिए

 सभापति  महोदय  :  प्राप  बारी  पर  ग्रभी  उनको  बोलने  दें  ।

 पीसती  श्रकबर  जहाँ  बेगम  :  माननीय  सदस्य  को  यह  समभना  चोहिए  कि  उन्हें  संसद  में

 विशेष  रूप  से  जब  कोई  महिला  बोल  रही  कसे  बर्ताव  करना  चाहिए  ।

 क्या  माननीय  सदस्यों  को  केन्द्रीय  सरकार  पर  विधि  ate  व्यवस्था  स्थिति  की  उपेक्षा

 का  प्रारोप  लगाने  का  अधिकार  है  ?  क्या  इस  पाखण्ड  से  कोई  लाभ  होगा  ?

 इस  भान्दोलन  का  कया  है  ?  शभ्रसन्तुलन  समाप्त  करने  के  बहाने  से  विधिवत  चुने

 गये  विघान  सभा  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  sqreeyatat  छेड़  दिया  गया  है  कि  जम्मू  में  दोहरा  प्राधिकरण

 स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  के  संविधान  में  संशोधन  किया  जा  सके  ताकि  एक  सामान्तर  लोकतंत्र

 ढांचा  स्थापित  किया  जा  जहाँ  निहित  स्वार्थ  titties  अरपना  प्रभुत्व  बनाये  रखना  चाहते  हैं

 यद्यपि  साम्प्रदायिक  दृष्टिकौण  से  समस्याभ्रों  का  समाघान  करना  धमं-निरपेक्ष  नीति  के  विपरीत

 किन्तु  इस  भ्रारोप  का  खण्डन  करने  की  दृष्टि  से  मैं  चाहती  हूं कि  माननीय  सदस्य  aq  लोट

 करें  fe

 थी  बलदेव  fag  जसरोटिया  :  इस  प्रकार  व्यकतब्य  पढ़ने  की  क्या  ध्रनुमति  है  ?

 सभापति  महोदय  :  उनको  श्रपने  विचार  रखने  का  हक  है  ।  श्राप  कृपया  शांत  रहें  |

 stat  श्रकबर  जहां  मैं  ग्रांकड़े  दे  रही हूं
 ।  राज्य  राजपत्रित  संवर्ग  में  7382

 afanifeat  में  से  4300  हिन्दू  हैं  ।

 विभिन्‍न  कोसों  के  लिये  भेजे  गये  विद्यार्थियों  में
 से  971  जम्मु  के  हिन्दू

 1975  से  लेकर  प्राज  तक  विभिन्‍न  रोजगार  बोर्डों  में  TUT  संवर्गों  में  5321

 को  रोजगार  दिया  गया है  ।  इनमें  से  3070  fag  हैं  ।

 जम्मू  संभाग  के  लिये  44  SUE  रुपये  विकास  के  लिये  दिये  गये  हैं  जबकि  कश्मीर

 के  fea  में  केवल  40  करोड़  रुपया  दिया  गया  था  ।
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 कि

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  करुमी र  में  ag  ast  जो  यह  चाहते  हैं  कि  HEAT  में  नियन्त्रण  ढौला

 करके  जम्मू  को  कदमीर  से  भलग  कर  दिया  जम्मू  में  हुई  ऐसी  घटनाओं  पर  खुदा  हैं  ।  मैं

 qual  हूं  कि  क्या  यह  बात  हमारे  राष्ट्रीय  हितों  तथा  द  दा  की  सुरक्षा  के  भ्नुकूल  है  ?

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  वह  saferary  स्वय  को  जिम्मेदार  ब्यक्ति  मानते  तथ्यों

 को  गलत  ढग  से  बताते  है  ।  इस  सदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  के  सात  केबीनट  मन्त्री  हैं  जिनमें

 से  केवल  एक  ही  जम्मू  का  है  ।  यह  घारणा  उत्पन्न  कर  दी  गई  है
 कि  केबीनेट  में  केवल  एक  ही

 हिन्दू  है  ।  तथ्य  तो  यह  है
 कि  केबीनट  मे  Hea  हैं  जिनमें  3  मुसलिम हैं

 2  हिन्द  हैं  भोर  एक  लद्वाख

 का  बौद्ध  है  ।  यद  भी  कहा  गया  है  कि  कइ्मी री  पंडितों  को  छोड़कर  कदमीर  a  श्रघिक  हिन्दू  नहीं

 कितु  ag  भी  सही  vat  हे  ।  हमें  कर्मीरी  पंडितों  पर  गयें  है  जिनमें  से  झनेक  विशिष्ठ  व्यक्तियों

 न  राष्ट्र  की  बड़ी  सेवा  की  है  ।  कश्मीर  में  हमारी  भ्राबादी  का  एक  WRATH  भाग  दै  वे

 पढ़  हूं  तथा  अन्य  गुण  से  भरपूर  हैं  ।

 qq  कहना  सह्दी  नट्दीं  दै  कि  कदमीर  में  fare,  नह्दीं  यद्यपि  कुल  भाबादी  का  90  प्रतिशत

 मुसलिम  है  ।

 ag  कहना  भी  गलत  कि  राष्ट्रीय  सम्मेलन  दल  क  क्षेत्राधिकार  केवल  कदइमीर  तक

 सीमित  है  ।  पिछले  चुनाव  में  इस  सात  सीटें  मिलीं  शौर  इस  संभाग  में  पड़े  मतदानों  में  47  प्रतिशत

 मत  इसी  को  मिले  थे  ।  मैं  यह  श्रपील  करती  हूं  कि  ऐसी  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जानी  चाहिये

 जिससे  राज्य  की  श्रावादी  के  विभिन्‍न  वर्गों  में  एकता  लाने  में  बाघा  उपस्थित  हो  ।  एक  ATeay  aq.

 निरपेक्षता  alt  राष्ट्रीय  श्रखण्डता  की  यही  मांग  है  ।  जम्मू  में  एक  पृथक  प्रधिकरण  की  स्थापना  की

 मांग  से  समूचे  दद्  में  प्रतिक्रिया  होगी  ।  मैं  उन  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों
 के  साथ  मिल  कर  ऐसे  तत्वों

 से  झपील  करना  हूं  श्रोर  उन्हें  सचेत  करना  चाइती  हूं  कि  vars  साथ  मत  खेलो

 मैं  चाहती  हूं  कि  संसद  सदस्य  को  यह  पता  होना  चाहिये  कि  कांग्रेस  के  सदस्य

 श्री  मंगत  राम  द्वारा  स्थापित  पक  गैर  सरकारी  विधेयक  राज्य  विघान  सभा  में  निलम्बित

 पड़ा  है  इस  विधेयक  का  क उद्देश्य  उस  धमर्थि  न्यास  को  समाप्त  करना है
 जिसका  प्रबन्ध  एक  ही

 न्यासी  द्वारा  किया  रहा  हे  जिसके  सम्बन्ध  में  श्रारोप  यह  है  कि  वह  इस  न्यास  की  ara  का

 उपयोग  केवल  yait  कार्यों  के  लिखे  नहीं  कर  रहा  है  ।  श्री  कर्णेसिह  इस  बात  पर  अप्रसन्न  हैं  श्रौर

 सन्हों ने  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  पर  आरोप  लगाया  है  ।  यदि  यह  सावंजनिक  सम्पत्ति  है  तो  इसका

 प्रयोग  सावंजनिक  उ  इयों  के  लिये  किया  जायेगा  किन्तु  इस  मामले  पर  विधायकों  को  ही  विचार

 करना

 यह  az  की  बात  है  कि  इस  सदन  का  एक  जम्मेदार  सदस्य  सरकार  को  सलाह  दे  कि  वह

 नवयुवकों  द्वारा  श्रपनाई  जा  रही  fear  की  उपेक्षा  कर  हालांकि  यह  नवयुवक  ag  नहीं  जानते  कि

 इस  aiziaa  का  क्या  है  ।  इस  बात  की  स्पष्ट  साक्षो  है  कि  यही  जो  स्वयं  को  देशभक्त

 मानते  हैं  और  विधि  व्यवस्था  में  fasata  रखते  जम्मू  में  यह  भांदोलन  चला  रहे  जो  मात्र

 कुछ  नवयुवकों  तक  सीमित  होकर  रह  गया  है  |

 मैं  यद  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  राज्य  में  अ्ल्पसंस्यक  भायोग  के  क्षेत्राधिकार  के  प्रशन  पर
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 एक  विधायकों  की  समिति  द्वारा  विचार  fear  जा  रहा  इस  प्रदन  पर  भी  गलतफहमी  पैदा

 करने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  हम  सभी  को  मिलकर  जम्मू  में  शान्तिपूर्ण  वातावरण  पैदा

 करना  चाहिये  ate  फूट  फलाने  वाली  प्रवृत्तियों
 को  समाप्त  करना  चाहिये  ।

 eft  ey  ara  चतुवंदी  :  सभापति  गृह  मन्त्रालय  समूचे  सरकारी  ढाँचे

 की  रीढ़  की  हड्डी  की  भांति  का  होता  यदि  यह  oa  ढंग  से  काय  करता  हे  तो  न  केवल

 सुरक्षा  ale  afar  स्थापित  रहती  है  श्रपितु  देश  की  प्रगति  भर  aargiett  भी  इसी  पर  निभंर

 करती  है  यह  मन्त्रालय  न  केवल  विधि  शरीर  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  लिये  उत्तरदायी  होता  है

 बल्कि  ag  भी  सुनिदिचत  करता  है  कि  नियमों  का  पालन  शिकायतों  को  दूर  किया

 जाये  att  ara  art  को  न्याय  faa  सके  ।  एक  समाज  की  स्थापना  करने  के  लिये

 यह  श्रावदव्यक  होता  है  कि  कानून  को  न  केवल  श्रच्छा  होना  चाहिये  बल्कि  उनको  निष्पक्षता  से

 लागू  किया  जाये  क्योंकि  सरकार  की  छवि  कानून  को  उचित  ate  न्यायिक  कार्यान्वयन  पर  निभंर

 करती हैं

 इस  मामले  के  अन्य  पक्षों  पर  अने  से  पहले  मैं  पुलिस  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहूंगा  ।  यह

 एक  बदनाम  विभाग  है  att  जिसकी  बड़ी  श्रालोचना  हुई  है  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  इसमें  कोई

 खराबी  नहीं  है  किन्तु  सभी  अनुभव  करते  हैं  कि  जिस  तन्त्र  को  विधि  ate  व्यवस्था  बनाये  रखने

 तथा  देश  में  aft  बनाये  रखने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  उसमें  कुछ  गम्भीर  त्रुटियां  हैं  ।  इस

 दल  के  कायें  सम्बन्धी  दातों  att  इतिहास  के  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  गया  किन्तु  इससे

 भ्रतिरिक्त  भी  कुछ  बातें  ऐसी हैं  जिनकी  aie  मैं  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  उनमें  से

 एक  यह  है  कि  जब  भी  इन  विषयों  पर  चर्चा  होती  हैं  तो  पुलिस  की  भूमिका  का  उचित  मूल्यांकन

 नहीं  किया  जाता  है  भ्रौर  इसे  राजनीति  का  रंग  दे  दिया  जाता  है  ।  इसी  कारण  से  इस  मामले

 में  सही  उपाय  नहीं  किये जा  सकते  ।  इससे  पुलिस  का  नैतिक  बल  गिर  जाता  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों

 में श्राप  कसे  grat  कर  सकते  हैं  कि  पुलिस  ईमानदारी  से  कार्य  करेगी  ।  यदि  पुलिस  निष्ठा  से  काय

 करती  है  तो  इस  पर  ज्यातियां  करने  का  श्रारोप  लगाया  जाता  है  ।  यदि  यह  का्यंवाही  करने  में

 संयम  बरत॑ती  है  तो  इस  पर  निकम्मेपन  का  ae  लगाया  जाता  है  ।  जब  यह  डों  से  निपटने  के

 लिये  बल  प्रयोग  करती  है  तो  इस  पर  बल  प्रयोग  का  झारोप  लगाया  जाता है  ।  किन्तु  जब  हमारे  घर

 में  चोरी  होती  है  तो  हमारा  war  ब्रदल  जाता  है  शरीर  हम  कहते  हैं  कि  भ्रभियुक्तों  को  उचित  दंड

 नहीं  दिया  गया  है  ।  यह  दोहरी  बात  नहीं  चल  सकती  ।  मैं  प्रापको  यह  बताना  चाहता  g  कि

 पुलिस  श्रघिकारी  इस  सम्बन्ध  में  क्या  अनुभव  करते  हैं  ताकि  इस  समस्या  का  सही  ढंग  से  समाघान

 किया  जा  सके  ।  श्री  के ७  एफ०  जो  राष्ट्रीय  पुलिस  भ्रायोग  के  सदस्य  कहते  है  :

 समूचे  अपराधिक  न्याय  का  आधारभूत  दोष  यह  दै  कि  ag  गरीब  के  विरुद्ध  जाता

 है  ।  कुछ  श्रौर  भी  ऐसे  दोष  है  जिनके  लिये  परिवतंन  लाना  श्रावक्यक  है  ।  वे  fara  में  ऐसे  विरले

 ही  देश  हैं  जहाँ  पैसा  द  कर  न्याय  खरीदा  जा  सकता  है  ।  fara  में  ऐसा  कोई  श्रन्य  ददा  नहीं  है

 जहाँ  का  कानून  ऐसा  है  कि  एक  गरीब  व्यक्ति  एक  बार  छोटे  से  अपराध  के  farses  फंसने  के

 बाद  स्वयं  को  सुगमता  से  निकाल  सकता  हो  1”

 बह  झागे  कहते  हैं  :
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 ऐसा  कोई  द  a  नहीं  जहाँ  कानून  को  तोड़ना  श्रौर  राजनीतिक  wards  aa  जाते

 ऐसा  ad  कोई  ददा  नहीं  जहाँ  विद्याथियों  को  शर  aerate  दलों  को  कानून  से  ऊपर

 AMA  जाता  हो--वह  द  गे  श्रारम्भ  कर  सकते  रेलवे  लाईनों  की  तोड़-फोड़  कर  सकते  बस

 जला  सकते  हैं  तक  समूची  गलियों  को  जला  सकते  हैं  ake  कह  दते  है  कि  है

 art  फिर  काम  पर  लग  जाते  हैं  1.0  यहाँ  पर  रोजाना  यही  हो  रद्दा  है  ।  में  ऐसा  कोई  दूसरा

 ददा  नहीं  जहां  पर  न्यायालय  में  न्याय  पाना  इतना  कठिन  जहाँ  भ्रपेक्षाकृत  उच्च  न्यायालयों  में

 अपीलों  की  व्यवस्था  विभिन्‍न  प्रकार  की  याचिकाग्ों  श्रन्तरिम  स्टे  रिट

 याचिकाशं  की  इतनी  भरमार  हो  श्रौर  विश्व  में  ऐसा  कोई  लोकतान्त्रिक  दश  नहीं  है  जहाँ  पर

 सरकार  को  श्रपने  स्थायित्व  पर  बल्कि  सुगठित  श्रपराधिक  न्याय  पद्धति  पर  निर्भर  रहना  पढ़ता

 बल्कि  श्रसहमति  के  साथ  निपटने  के  लिये  पुलिस  की  गक्ति  का  सहारा  लेना  पड़ता  हो  ।”'

 मैं  इस  बात  का  भी  उल्लेख  करना  हू  कि  wa  पुलिस  की  गतिविधियों  के

 घिकार  y  बहुत  बृद्धि  हो  गई  किन्तु  पुलिस  की  झाक्ति  को  नहीं  बढ़ाया  गया  है  ।

 पुलिस  को  श्रन्य  विभागों  के  पापों  का  बोझे  भी  उठाना  पड़ता  है  जनता  के  काल्पनिक

 झर  वास्तविक  कष्टों  के  हालांकि  उसमें  पुलिस  का  कोई  हाथ  नहीं  होता ।

 पुलिस  पर  पक्षपात  का  और  ज्यादतियों  का  arta  लगाने  से  पहले  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना

 चाहिए  ।  एक  श्रारामदेह  कमरे  में  बेठकर  पुलिस  का  मूल्याकन  करना  बहुत  श्रासान  काम

 किन्तु  जब  गलियों  में  घटनायें  होती  जब  सम्पत्ति  को  नष्ट  किया  जा  रहा  होता  जब  घरों  को

 ध्राग  लगाई  जा  रही  होती  जब  जनता  पर  पत्थर  फंके  जा  रहे  होते  उस  समय  स्थिति  से

 दांति  से  निपटना  इतना  श्रासान  काम  नहीं  होता  है  ।  वास्तव  में  यही  हो  रहा  है  श्रौर  हमारे

 जनिक  जीवन  में  काफी  हद  तक  पाखंडवाद  Gat  त्र  है  ।  हम  ये  जानते  हैं  कि  जितने  भी  प्रदर्शनों

 का  TIaAaT  किया  जाता  दै  वह  हो  जाते  हैं  और  फिर  भी  हम  श्रहिसा  का  पाखंड  करते

 किन्तु  श्रसली  बात  तो  यह  है  कि  हिंसा  को  ofa  तीव्र  हसा  से  ही  दबाया  जा  सकता  है  ।  हिसा

 का  सामना  किसी  घ्रौर  तरीके  से  नहीं  हो  सकता  है  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  तो  यद  है  कि  कोई

 इस  बात  को  नहीं  समभता  |  श्रनेक  प्रकार  के  भ्रारोप  पुलिस  के  विरुद्ध  लगाए  जाते  हैं  अर  इस  बात

 का  प्रनुमान  नहीं  लगाया  जाता  कि  पुलिस  को  किन  परिस्थितियों  में  काय  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  रुस्तम  नी  श्रागे  कहते  हैं  :

 de  देश  में  न्याय  की  बात  करना  कहां  तक  उचित  दै  जहाँ  पर  न्याय  का  सबसे  बड़ा

 कानून  खुद  ही

 ऐसा  इसलिए  होता  है  क्योंकि  हम  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  प्रयास  नहीं  करते  शौर

 फिर  भी  हम  सोचते  हैं  कि  परिणाम  अच्छे  होने  चाहिये  |

 इसके  पश्चात  प्रद्यासनिक  पहलू  पर  बोलना  चाहता  हूं  यदि  सरकार  को  उसके  द्वारा  किए

 गए  कार्यों  का  उतना  श्रेय  नहीं  मिला  जितना  कि  उसे  मिलना  तो  इसका  कारण  यह  है  कि

 हमने  उन  सब  कार्यों  को  नहीं  किया  जो  हमें  करने  चाहिए  थे  |  सरकार  की  समूची  छवि  तो  sar.

 सन  पर
 fae  होती  है  ।  प्रशासन  का  ele  सरकार  के  बढ़ते  भ्राकार  से  भौर  उसकी  बढ़ती  हुई
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 विधियों  से  तथा  जनता  में  अपने  afaanrel  के  प्रति  बढ़ती  हुई  सजगता  के  कारण  aga  जटिल

 हो  गया  है  ।  अपराधों  में  भी  बहुत  वृद्धि  हो  गई  है  श्र  विधि  ate  व्यवस्था  के  प्रश्नों  को  भाने
 में  बहुत  समय  लगता  ea  भ्रपर।धों  की  जाँच-पड़ताल  में  लगने  वाले  समय  में  कमी  शाई  है  |

 चूकि  प्रशासन  जनता  के  जीवन  से  wae  मायनों  में  संबद्ध है  प्रशासनिक  न्याय  को  एक  नया

 अर्थ  मिलना  चाहिए  ate  यहां  तक  कि  श्रत्याघिक  विकसित  ate  ash  प्रशासन  वाले  देशों  में  भी

 किसी  तन्त्र  की  श्रथवा  संस्थान  की  श्रावश्यकता  महसूस  की  जा  रही  है  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि

 ग्राम  ग्रादमी  यह  aqua  करता  है  कि  वहं  कानूनों  के  जंगल  में  एकदम  हताश  ale  निराश  है

 श्रौर  नौकरदझाही  की  संगठित  शक्ति  के  सामने  उसका  कोई  वश  नहीं  चलता  विकसित  देशों  में  भी

 एक  लोकपाल  जेसे  संस्थान  की  ग्रावश्यकता  महसूस  की  जा  रही  है  श्रौर  इस  देश  में  तो  इसकी  बहुत

 ही  श्रावश्यकता  है  ।  क्योंकि  यहां  पर  जनता  गरीबी  ate  शभ्रज्ञानता  के  बोभ  के  तले  बुरी  तरह  दवी

 है  att  साथ  ही  लूट  भाई-भती
 जावाद  तथा  भ्रष्टाचार  का  बोलवाला  है  tt

 लोकपाल  विधेयक  wat  पास  होना  है  ।  श्री  कामथ  ने  इन  वर्षों  का  इसका  इतिहास  दिया

 है  लोक  भ्रायुक्त  विधेयक  के  बारे  में  जो  at  विचार  भी  नहीं  किया  गया  है  ।  जनता  के  दुखों

 धौर  शिकायतों  का  निवारण  करने  के  लिए  बनाई  गई  संथानम  समिति  की  सिफारिशों  पर  भी

 विचार  तक  नहीं  किया  गया  |  यदि  इस  काय  में  समय  भी  लगता  हो  तो  उसमें  श्रसाघारण  विलम्ब

 करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  प्रशासन  में  शीघ्र  ही  सुघार  लाने  के  लिए  दो  gear  तीन  उपाय  तो

 किये  ही  जा  सकते  हैं  जो  यह  हैं  :

 विलम्बों  का  एकदम  जिससे  जनता  को  सभी  तरह  से  सताने  के  लिए  पर्याप्त

 कारण  बनते  हैं  ।

 विभागीय  तंत्र  का  पुनर्गठन  जोकि  श्रघिक  से  भ्रघिक  कठिन  भर  जटिल  हो

 गया है  ।

 विभिन्‍न  स्तरों  पर  निर्णय  करने  का  उत्तरदायित्व  सत्ता  faaegt.

 करण

 हमारे  समाज  में  सरकार  के  श्राकार  में  विकास  से  दो  या  तीन  qAeaIT  उत्पन्न  हो  गई

 यह  समस्याए  निण॑य-स्तर  पर  बाघाएਂ  att  समाज  में  निणंय  लेने  की  प्रक्रिया  का  नौकर शा

 करण  |  हमें  इस  बात  के  कोई  प्रमाण  नहीं  मिलते  कि  इन  समस्याश्रों  का  aalaid  करने  के  लिए

 हमारे  प्रशासनिक  झ्रौर  राजनैतिक  ढांचे  को  अनु कल  बनाया  जा  रहा  हो  ।  इससे  उत्पन्न  जटिलताएं

 नागरिकों  की  समभ  में  नहीं  areal  प्रौर  विकास  कार्यें  प्रारम्भ  करने  में  भी  बड़ी  कठिनाई  ्राती  हैं  ।

 निर्णय  करने  सम्बन्धी  व्यवस्था  य्रनेक  निकायों  मं  उत्तरदायित्व  विभक्त  करना  प्रशासन  तथा

 निराश  नागरिकों  के  लिए  सही  नहीं  है  ।

 राजनैतिक  पेंशनों  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  कुछ  वर्षों  के  बाद  इन  पर  ga

 विचार  किया  जा  रहा  राजनैतिक  पेंशन  पाने  वालों  को  सह्दे  गए  राजनेतिक  कष्टों  का

 प्रमाण  देना  होगा  ।  यह  बड़ी  प्रपमान  की  बात  है  ।

 चोधरी  बलवोर  fag  (gifratzgz )  )  :  75  परसेंट  गलत  है  ।
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 श्री  शंभूनाथ  agit
 :  वह  गलत  हो  सकते  हैं  ।  किन्तु  इसका  WITT  पता  लगाना  होगा  ।

 झाप  उन्हें  बीस  श्रथवा  चालीस  वर्षों  के  बाद  नया  प्रमाणपत्र  देने  के  लिए  कहते  हैं  तो  उनके  लिए

 यह  बड़े  अपमान  की  बात  है  जबकि  इस  सम्बन्ध  में  रिकार्डों  को  नष्ट  किया  जा  चुका  है  ।

 सभापति  wgzat  :
 मैं  श्रगले  बचता  श्री  अ्रसाइथाम्बी  को  बुला  रही  हूं  ।

 श्री  ve  ato  पी०  TATArat  (axa  :  सभापति  माननीय  सदस्य  श्री

 एम०  एन ७  गोबिन्दन  जो  मेरे  से  पहले  बोल  रहे  उन्होंने  इस  बात  का  उल्लेख  किया है

 कि  गृह  मन्त्रालय  भारत  जहां  पर  बौद्ध  झौर  ईसाई  ay  मानने  वाले  लोग  रहते  हिन्दू

 राज  की  रथापना  करना  चाहता  है  मैं  यह  arta  लगाना  चाहता  हूं  कि  गृह  मन्त्रालय  भारत  में

 हिन्दी  राज  स्थापित  करने  का  षडयंत्र  कर  रहा  है  ।  मैं  इस  श्रारोप  के  समर्थन  में  गृह  मंत्रालय  कौ

 उन  अनेक  गतिविधियों  का  उल्लेख  कर  सकता  हूं  जो  ag  देश  में  हिन्दी  राज  स्थापित  करने  के  लिए

 कह  रहा  ह ै।

 स्वतन्त्रता  के  other  ही  पबचात  जब  जनता  उस  समय  मिली  स्वतन्त्रता  के  लिए  खुशियां

 मना  रही  थी  ।  भारत  के  संविधान  में  हिदी  को  शासकीय  भाषा  घोषित  कर  दिया  गया  किन्तु  जब

 कार्यान्वयन  की  प्रक्रिया  श्रारम्भ  हुई  तो  तमिलनाड॒  पहला  राज्य  था  जिसने  इसके  विरुद्ध  विद्रोह

 का  भन्ड  खड़ा  किया  क्योंकि  जनता  जानती  थी  कि  हिन्दी  को  स्वीकार  करने  से  देवा  में  हिन्दी

 साम्राज्यवाद  का  युग  श्रारम्भ  हो  जायेगा  ae  इससे  राष्ट्र  में  लोकतन्त्र  स्थापित  करने  में  बाघा

 भ्राएगी  |  8  तमिलवासियों  ने  श्रात्मदाह  करके  aoa  जीवन  बलिदान  कर  दिया  श्रौर  हजारों  लोगों

 ने  गिरफ्तारियां  गिरफ्तारियां  देने  वालों  मे  मैं  भी  था  |  श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  तथा  श्री  त्र

 जो  कि  केन्द्रीय  मन्त्रिमण्डल  में  मंत्री  को  त्यागपत्र  देना  पड़ा  था  ।  उसके  पदचात

 हिन्दी  जनता  के  रोष  के  कारण  प०७  जवाहरलाल  नेहरू  ने  जनता  को  ag  भ्ाइवासन  fear  कि  जब

 तक  गर-हिस्दी  भाषी  जनता  चाहेगी  ७५ म्ंग्रेजी  को  शासकीय  भाषा  के  रूप  में  जारी  रखा  जायेगा  ।

 पृ०  नेहरू  के  बाद  हमें  यद्द  देखना  है  कि  इस  araalaa & के  कार्यात्वयन के  लिए  कदम

 उठाए  गए  हैं  ।

 25  1975  के  दूसरे  दिन  जब  उनकी  पुत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने
 श्रांत  रिक

 maratafeafa

 की  घोषणा  की  तो  गह  मंत्रालय  के  stand  एक  ग्रलग  विभाग  खोला  गया  जिसमें  62  वरिष्ठ

 नियुक्त  किए  गए  ताकि  वह  समूचे  देश्य  में  हिन्दी  को  जल्दी  से  लागू  कर  उसका  श्रनिवाये

 परिणाम  गह  मंत्रालय  का  वह  निदेश  है  जो  उत्तर  भारत  में  सार्वजनिक  उपक्रमों  श्रीर  बेकों  के  लिए

 जारी  किया  गया  है  कि  ag  ग्राहकों  के  साथ  हिन्दी  में  ही  पत्र-व्यवहार  करें  मानो  उत्तर  भारत  में

 लोग  हिन्दी  ही  जानते  हों  ।  हिन्दी  के  श्रारे  में  इस  प्रकार  के  उग्र  रवंये  से  हिन्दी  समर्थकों  के  हाथ

 मजबूत  हुए  हैं  atz  सावंजनिक  समारोहों  में  राष्ट्रपति  का  भी  aqua  किया  है  उनकी  सम्माननीय

 उपस्थिति  में  वह  शुद्ध  हिन्दी  में  बोले  श्रौर  हमारे  राष्ट्रपति  की  उदारता  की  तो  मानो  उन्होंने

 परीक्षा  ही  ले  डाली  ।  जब  भारत  के  प्रथम  नागरिक  को  दूसरे  दर्ज  का  नागरिक  बना  दिया  गया  तो

 झाप  इस  बात  की  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  गेर-हिन्दी  भाषी  लोगों  कौ  स्थिति  कया  होगी

 मैं  गृह  मन्त्री  को  द्  चेतावनी  देना हूं  कि
 यदि  इस  प्रकार  के  प्रयासों  को  जारी  रखा  गया
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 तो  वह  देवा  को  हिन्दी  भाषी  तथा  गैर-हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  विभाजित  करने  के  लिए  रास्ता  तौयार

 कर  रहे  हैं  ।  विदवास  दे  कि  वह  इस  प्रकार  के  किसी  भी  प्रयास  के  साथ  स्वयं  को  सम्बद्ध  नहीं
 बर  ।

 मैं  इस  बात  की  भी  मांग  करता  हूं  कि  लोक  सभा  के  गैर-हिन्दी  भाषी  सदस्यों  की  एक

 संसदीय  समिति  बनाई  जाए  जो  गैर-हिन्दी  भाषी  लोगों  को  पं०  नेहरू  के  दिए  गए  श्राइ्वासन  के

 कार्यान्वयन  का  निरीक्षण  गैर-हिन्दी  भाषी  लोगों  के  हितों  की  रक्षा  करें  ग्रौर  देश  में  भ्रखंडता

 बनाए  रखने  के  लिये  प्रयास  करें  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  देश  की  एकता  को  इतनी  aft

 पहुंचेगी  जिसे  फिर  से  बनाना  कठिन  हो  जायेगा  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  भ्रपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं

 सभापति  महोदया  :  माननीय  गृह  मंत्री  ।

 कूछ  माननीय  सदस्य  उठ  खड़े  हुए  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  समय  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ॥

 श्री  के ०  गोपाल :  हमारी  पार्टी  को  कितना  समय  दिया  गया  है  ?  हमारे  पास  श्रभी
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 मिनट  भौर  हैं  ।  वह  शुक्रवार  को  उत्तर  दे  सकते  हैं  ।  मुझ ७  इसके  विरुद्ध  गंभीर  श्रापत्ति  है  ।

 सभापति  महोदय :  कृपया  शनाप  बेठ  जब  सभापति  महोदया  खड़ी  हैं  तो  किसी

 झोर  को  नहीं  होना  चाहिए  |

 sit  भ्रार०  एल०  कुरील  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दो  घंटे  ate  समय  बढ़ा  दिया  जाए  ।

 सभापति  aetzat  प्राप  ts  जाइए  |  जाप  लोग  इस  तरह  से  हल्ला  करेंगे  तो

 sit  फे०  गोपाल  :  इस  प्रकार  facarar  मत  |  यह  क्या  हो  रहा  है  ?

 सभापति  महोदया  :
 कृपया  अ्ाप  बठ  जाइये  ।  मैं  सदन  से  aia  करती  हूं  कि  क्या  श्राप

 श्रात्म-सम्मान  में  fazata  करते  हैं  ?

 भी  के  ०  गोपाल  :  धाप  कहना  बया  चाहते
 हैं  ?

 सभापति  महोदय  :
 श्राप  प्रच्छा  व्यवहार  करें

 ।
 ग्रापसे  ऐसे  व्यवहार  की  उम्मीद  नहीं

 की  जाती  है  ।  मैं  बहुत  विनम्र  भाव  से  arta  कहना  चाहती  हूं  कि  चेयर  की  डिग्निटी  इस  हाउस

 की  डिग्निटी  है  ।  ग्रगर  श्राप  चेयर  के  साथ  यह  करते  हैं  तो  मेरा  श्रपमान  नहीं  अपना

 श्रपमान  करते  यह  अच्छा  नहीं  है  ।  द्याज  2  साल  हो  गए  इस  हाउस  अपना  अपनी

 Hater  प्रपनी  डिग्निटी  अगर  कायम  रखनी  है  तो  चेयर  की  मर्यादा  atk  डिग्निटी  को  कायम

 रखना  होगा  ।  चेयर  में  कौन  बेठा  इससे  मतलब  नहीं

 मेरे  पास  एक  लिस्ट  डिप्टी  स्पीकर  साहब  रख  गये  हैं  उन्होंने  कहा  है  कि  4.50  WIZ

 5,00  बजे  के  बीच  में  मैं  मिनिस्टर  साहब  को  बुलाऊ  भ्रौर  श्रावश्यक  है  क्योंकि  मिनिस्टर  कल

 तो  छूट्टी  6  तारीख  को  मिनिस्टर  होंगे  इसलिए  mag  उनका  जवाब  होना  चाहिए  ।  श्रभी

 a  बहुत  सी  डिमांड्ज़  पड़ी  नहां  तक  ध ह  मालूम  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  सब  देखकर

 यद्द  लिस्ट  बनाई  है  |
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 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  एक  सूची  तेयार  की  है  ।  उन्होंने  यह  निर्देश  दिए  हैं  कि  मन्त्री  महोदव
 को

 शाम
 को  4.50  5  बजे  के  बीच  उत्तर  देना  होगा  ।  इसके  श्रतिरिक्त  शाम  5,30  बजे  पर

 प्रस्ताव  लिया  जायेगा
 1

 मैं  सदन  से  भ्रनुरोध  करनी  हूं  कि  यदि  मन्त्री  महो८्य  थोड़ा-सा

 afaa  समय  लगाते  हैं  तो  श्राप  कृपया  इस  बात  की  अनुमति  दीजिए  कि  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को

 थोड़ा  बजे  के  बाद  लिया  जाए  ।  ता  डि  इसे  श्राज  ही  समाप्त  किया  जाए

 मैं  सदन  से  सहयोग  att  सद्भावना  की  भ्राशा  करती  श्रब  मन्त्री  महोदय  को  उत्तर

 देने  दिया  जाये  ।

 थ्री  के०  गोपाल  :  मैं  एफ  प्रनुरोध  करना  चाहता  हूं  ।  मेरे  दल  को जो  समय  दिया  गया

 उसमें  से  अभी  15  मिनट  दोष  हैं  समय  का  प्राबंटन  कायें  मन्वणा  समिति  श्रौर  म्रध्यक्ष  महोदय
 ने  किया  था  श्राप  इसे  कसे  काट  सकते  है  ?  यदि  समय  काटना  ही  हो  तो  सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों

 के  समय  में  कटौती  की  विपक्ष  के  सदस्यों  के  समय  में  नहीं  )

 et  do  एम०  स्टीफन  :  इस  समय  गृह  मन्त्रालय  की  मांगों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 विपक्ष  को  इस  सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  कहना  हैं  हमारे  दल  को  श्रध्यक्ष  महोदय  अर  सचिवालय  से

 यह  सूचना  मिली  थी  कि  इतने  समय  का  श्राबंटन  किया  गया  है  ।  यह  हमारे  दल  का  निहित

 अधिकार  है  कि  हमें  प्राबंटित  समय  के  उपयोग  का  अवसर  दिया  जाय  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया

 जाता  तो  यह  हमारा  अधिकार  है  कि  हम  इस  बात  की  मांग  करें  कि  हमें  वह  समय  दिया  जाए  ।

 सत्तारूढ़  दल  के  सदस्यों  को  ofan  समय  दिया  जा  रहा  है  भ्रौर  विपक्ष  के  सदस्यों  को  कम  समय

 दिया  जा  रहा  है  |  जो  समय  श्राबंटित  किया  जाता  है  उसे  भी  नहीं  दिया  जाता  ।  ag  बड़ी  गम्भीर

 स्थिति  है  जिसे  हम  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  श्रावश्यकता  हो  तो  हम  थोड़ी  देर  at  बेठ  सकते

 इस  पर  हों  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।  किन्तु  जितने  समय  का  alaeaq  feat  जाता  है  उसमें

 बोलने  का  भ्रधिकार  मिलना  चाहिए  i  श्री  के०  गोपाल  कह  रहे  हैं  कि  प्रभी  15  मिनिट  को  समय

 ste  है  तो  वह  समय  मिलना  चाहिए  ।  समय  श्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्राबंटित  किया  गया  है  शर

 सचिवालय  ने  इसकी  सूचना  दी  है  ।

 सभापति  महोदया  :  श्राप  इस  प्रकार  से  इतने  अधिक  समय  को  प्रनावइ्यक  रूप  से  खराब

 कर  रहे  मैं  तो  उपाध्यक्ष  महोदय  के  कहे  भ्रनुसार  चल  रही  हूं  ।

 ह श्री  के ०  गोपाल  :  हमें  ग्रध्यक्ष  महोदय  के  कहे  अनुसार  चलना  चाहिए  हमें  15  मिनट

 का  समय  दिया  जाये  और  उसके  पइचातु  मन्त्री  महोदय  उत्तर  दें  |

 सभापति  महोदया  :  मुक्के  नहीं  मालूम  कि  15  मिनट  का  समय  उपाध्यक्ष  महोदय  ने

 ऐसा  नहीं  बताया  साप  समय  नष्ट  करने  के  स्थान  पर  कृपया  श्राप  बोलना  श्रारम्भ

 करिये

 थो  mize  एल ०  कितना  समय  बढ़ाया  गया  है  ?

 ware  महोदया  :  एक  सदस्य  कहते  हैं  कि  समय  उपलब्ध है  मैं  भ्रघिक  समय  दे

 रही  हूं  ।
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 श्री  के»  गोपाल  :  सदस्य ਂ  से  श्रापका  क्या  प्रभिप्राय  हैं  ।  झाप  मु  भच्छा  व्यवहार

 करने  के  लिए  कह  रही  है  किन्तु  भाप  स्वयं  ऐसा  नहीं  करतीं

 सभापति  महोदया  :  कृपया  प्राप  उत्तजित  मत  होइये  ।  faraqa  ही  संसद  सदस्य  बनने  से

 मनुष्य  बनना  बेहतर  है  ।  मैं  श्राशा  व्यक्त  करती  हूं  कि  हम  सभी  श्रच्छे  मनुष्य  बनें  ।  कृपया  श्रब

 जाप  श्रघिक  समय  नष्ट  न  करें  ।

 श्री  झार०  एल०  कुरील  :  कितना  समय  बढ़ाया  गया  है
 ?

 ))

 सभापति  महोदया  :  मेरा  काम  समय  बढ़ाना  नहीं  है  )

 थी  टी०  एस०  AMT  :  सभाषति  इस  मन्त्रालय  की  डिमांड्स

 पर  बात  करते  समय  बहुत  से  सदस्यों  ने  श्रारक्षण  के  बारे  में  चर्चा  की  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि  198]  में  यह  ग्रारक्षण  खत्म  होने  वाला  हम  यह  चाहेंगे  कि  जब  तक  इन

 लोगों  की  एकोनामिक  साउन्डनेस  के  लिए  कोई  सब्स्टीच्यूट  व्यवस्था  न  बन  जाय  तब  तक  यह

 चलना  बहुत  जरूरी  है  उसके  पहले  इसे  बन्द  करने  से  जिनके  लिए  यह  श्रारक्षण  मिला  हुमा है

 उनको  बहुत  नुकसान  पहुंचेगा  इसे  खत्म  करने  के  पहले  यह  देखना  बहुत  जरूरी  है  कि  इनकी

 एकोनामिक  पोजीदान  किस  हृद  तक  बढ़  गई  हैं  अगर  उनकी  एक्नोनसामिल  पोजीदन  west  नहीं

 हुई  है  तो  उन  लोगों  को  इस  सहूलियत  से  वंचित  कर  देना  उचित  नहीं  होगा  ।  बैसी  हालत  में

 उनके  जो  बच्चे  स्कूलों  श्रौर  कालेजों  में  पढ़त ेहैं  उनकी  किसी  प्रकार  की  प्रगति  marae  हैं

 इसलिए  उनको  श्राथिक  और  सामाजिक  तौर  पर  बराबर  के  दर्जे  पर  लाने  के  लिए  जब  तक  कोई

 दूपरी  व्यवस्था  न  हो  तब  तक  यह  चलना  चाहिए  ।

 पिछली  सरकार  के  जमाने  में  सीलिंग  एक्ट  के  श्रन्तगंत  लाखों  एकड़  जमीन  सम्पादित  की

 गई  जिसका  हुआ  ।  लेकिन  wa  पता  चला  है  कि  50  हजार  एकड़  जमीन  जिसका

 उनको
 डिस्ट्री  व्यूशन  हुमा  था  श्राज  उनके  पास  कायम  नहीं  है  जब  तक  इन  सारी  चीजों  के  लिए

 कोई  तरह  से  व्यवस्था  नहीं  होगी  तब  तक  उनकी  जो  सोदाल  श्रौर  एकोनामिक  लाइफ  है

 वह  बन  नहीं  सकती  है  ।  इसलिए  मेरा  यह  सुभाव  है  कि  उन्हें  यह  सहूलियत  देनी  चाहिए  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  प्रोटेक्शन  श्राफ  सिविल  राइट्स  के  बारे  में  इस  सदन  ने  कई  कानून

 बनाए हैं
 लेकिन  जो  नीचे  वाली  मशीनरी  गवर्नमेंट  के  नीचे  जो  पुलिस  की  मशीनरी  है  उसके

 कारण  भ्रच्छी  तरह  से  उसका  इम्प्लीमेंटशन  नहीं  होता  ।  इसलिए  पुलिस  के  जो  लोग  हैं  उनके

 ऊपर  श्र्च्छे  संस्कार  डालने  की  जरूरत  उनके  नजरिये  को  बदलने  की  जरूरत  है  जब  तक

 उनकी  दृष्टि  उन  लोगों  की  तरफ  देखने  की  नहीं  बनेगी  तब  तक  इस  प्रकार  के  एनेक्टमेंट्स  का

 इम्पलीमेंटेशन  सही  तरीके  से  नहीं  हो  सकता  |

 देहातों  में  श्राज  भी  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  जो  गरीब  alaHy  हैं  वे  छुप्नाछूत  के

 कारण  पीने  के  पानी  से  वंचित  रहते
 हैं  ।  उनके  लिए  कोई  प्रबन्ध  करना  निहायत  जरूरी है  तीस

 साल  की  हो  यहां  पर  लोकतन्त्र  चल  रहा  लेकिन  arse  भी  वहाँ  गरीब  लोगों  को

 छुछाछूत  के  कारण  मांग  कर  पानी  पोना  पड़ता  है  ।  यह  बड़ी  शर्मनाक  बात है
 ।  इस  लोकतन्त्र  के
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 झन्दर  हरएक  नागरिक  को  सभी  प्रकार  की  सुविधा  मिलनी  चाहिए  ।  मगर  आज  भी  हमारे  देश  4

 कई  तरह  की  छममाछूत चक शा  मोजूद  है  जिसके  कारण  इन  लोगों  को  अराज  भी  मांग  कर  पानी  पीना  पड़ता

 है  ag  बड़ी  शर्मनाक  बात  है  इस  लोकतन्त्र  के  geste  हरएक  नागरिक  को  सभी  प्रकार  की

 सुविधा  मिलनी  चाहिए  ।  मगर  श्यान  भी  हमारे  ar  में  कई  तरह  की  gga  मौजूद  है  जिसके

 कारण  इन  लोगों  को  are  भौ  मांग  कर  पानी  पीना  पड़ता  यह  बहुत  ही  दामंनाक  बात  है  ।

 इस  चीज  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हर  स्टेट  के  चीफ

 मिनिस्टर  से  ag  कहें  कि  wat  पर  जिन  मुहल्लों  बस्तियों  में  पीने  के  पानी  की  afaai  नहीं  है

 ६: है. | ह  प्रायरिटी  के  लिद्दाज  से  पानी  की  सुविधा  देने  का  vara  करें  ।  ag  सबसेप्रच्छा  काम  होगा

 मानवता  के  लिए  ate  धम  के  fag  भी  यह  बहुत  ही  aver  और  शुभ  होगा

 कामत  साहब  जब  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा  कि  बाबा  साइब  so  भ्रम्बेडकर  ने  यह

 कहा  था  कि  यह  aren  हमेशा  के  लिए  ag  नहीं  चाहते  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि

 संविधान  के  जिस  शिल्पकार  बाबा  साहब  श्रम्बेडकर  का  नाम  वह  लेते  जिनके  बनाए  हुए

 संविधान  के  अघीन  शपथ  ग्रहण  करते  हैं  उनके  नाम  पर  मराठवाड़ा  बघिद्यापीठ  का  नाम  तब्दील

 करने  की  बात  को  लेकर  झाज  फिर  श्रान्दोलन  होने  की  सम्भावना  ि पदा  हो  गई  है  जिसके  कारण

 देहातों  के  ग्रन्दर  जो  गरीब  लोग  हैं  वे  सभी  भयभीत  हैं  ।  दो  दिन  पहले  भ्रौरगाबाद  झोर  कई  दूसरे

 sea  के  महाविद्यालय  बन्द  हो  गए  हैं  ।  स्थिति  यह  है  कि  भ्रगर  महाराष्ट्र  की  सरकार  ने  उनके

 नाम  से  उस  विद्यापीठ  का  नाम  तब्दील  करने  की  इज।जत  नहीं  दी  तो  फिर  वहां  एजीटेशन  शुरू

 होने  की  सम्भावना  मैं  चाहूंगा  कि  इस  एजिटेशन  के  गहरा  बन  जाने  के  पहले  ही  गृह  मन्त्री

 महोदय  तथा  महाराष्ट्र  के  चीफ  मिनिस्टर  को  इस  पर  खास  तवज्जह  देने  की  जरूरत  है  |

 दुसरी  बात  यह  है  कि  ग्रापने  नेशनल  पुलिस  कमीशन  की  स्थापना  की  है  ।  हरिजन

 वासियों  के  जो  पुलिस  श्रफसर  या  कांसटेबिल  होते  हैं  वे  देहातों  में  या  पुलिस  स्टेशनों

 पर  जाते  हैं  तो  वहां  पर  उनके  रहने  के  लिए  मकानों  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  होती  वहां  पर

 सरकार  की  तरफ  मे  जो  मकान  बने  रते  हैं  उनमें  सवर्ण  पु  ra  अकसर  MT  काँसटेबिल  रहते  हैं

 शर  हरिजनों  को  कहीं  बाहर  जाकर  रहने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  इस  सम्बन्ध  में  मेरा

 निवेदन  है  कि  वहां  पर  जो  सरकारी  क्वाटंस  होते  हैं  ag  हरिजन  श्रादिवासी  पुलिस  श्रफसर  तथा

 कांसटेबिलों  को  पहले  एलाट  किए  जाने  चाहिएं  झगर  सवर्णों  को  aaa  नहीं  भी  मिल  पाते  हैं

 तो  उसमें  कोई  बुराई  नहीं  होंगी  क्योंकि  उनको  दूसरी  जगह  भी  श्रासानी  से  रद्दने  के  लिए  मकान

 मिल  जाते  हैं  इस  बात  पर  सरकार  को  जरूर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 इसके  साथ-साथ  मैं  एक  बात  श्रौर  भी  कहना  चाहता  ह्  हमारा  उस्मानाबाद  जिला

 भ्रीरंगाबाद  से  दो  सो  किलो  मीटर  पर  है  ।
 उस्मानाबाद  में  पुलिस  की  डाग  पार्टी  का  होना

 चाहिए  ।  अभी  डाग  पार्टी  झ्ाने  म  बहुत  समय  लग  जाता  &  जिसकी  वजह  से  सकम्सटांदियल

 एविडेन्स  खत्म  हो  जाती  है  ।  उस्मानाबाद  डिस्ट्रिंट  हेडक्वाटंर  बहा  पर  डाग-पार्टी  का  होना

 बहुत  जरूरी  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  पुलिस  जो  फोटो  लेती  है  उसके  लिए  प्राइवेट  फोटोग्राफ्स

 को  बुलाएी  है  ।  इस  व्यवस्था  में  भी  सुधार  लाने  को  जरूरत  है  ।  एक  नया  सेक्शन  बढ़ा  कर  पुलिस

 फोटोग्राफर  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  क्योंकि  एविडेंस  कलेक्ट  करने  के  लिहाज  से  जो  फोटो  लेनी
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 होती  हैं  वह  कोई  प्राइवेट  फोटोग्राफर  खींच  नहीं  सकता  इसलिए  पुलिस  में  स्पेशल  फोटोग्राफर
 की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  हरिजनों  पर  जो  सोशल  एट्रासिटीज  होती  हैं  उन  केसेज  को  ट्राई  करने  के

 लिए  मोवाइल  कोट स
 की  स्थापना  की  जानी  श्राजकल  जो  कोट स स  हैं  उनमें  काफी  केसेज

 होने  के  कारण  इस  तरह  के  केसेज  को  ट्राई  करने  का  समय  नहीं  मिल  पाता  उनको  ट्राई  करने

 में  कई  साल  लग  जाते  हैं  ।  इसलिए  सोशल  झ्राफेंसेज  को  ट्राई  करने  के  लिए  मोबाइल  कोट ेस  की

 बहुत  जरूरत  है  ।  इस  पर  मन्त्री  जी  को  जरूर  ध्यान  देना  चाहिए  |

 इसके  साथ  ही  एक  बात  यह  भी  है  कि  जो  श्रादिवासी  लोग  हैं  उनकी  शिक्षा  के  लिए  सभी

 प्रकार  की  ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  जो  राज्य  की  भाषा  होती  है  उसमें  पुस्तकें  न  होने  के  कारण

 easy  विद्यार्थी  नहीं  बन  पाते  हैं  जब  तक  श्राप  वनक्यूलर  झ्रौर  अन्य  लैंग्वेजेज  में  किताबें  वगेरह

 नहीं  तयार  करवाते  हैं  तब  तक  पिछड़े  समाज  को  दूसरों  के  बराबर  लाने  मे  झाप  कामयाब  नह्दीं  हो

 सकते  हैं  ।  इसलिए  इसकी  तरफ  ध्यान  दना  बहुत  जरूरी  है  ।

 प्रोटेक्शन  श्राफ  सिविल  राइट्स  का  जो  कानून  इस  सदन  से  पास  gare  उसका  प्रापर

 इंप्लीमेंटेशन  नहीं  हो  रहा  है  समाज  में  जब  तक  सोशल  स्टेबिलिटी  नहीं  anh  है  तब  तक

 पोलिटिकल  att  एकोनामिक  स्टेबिलिटी  भी  नहीं  होगी  ।  एक  स्थान  पर  भोजन  करने  से  जातीयता

 नहीं  मिटेगी  क्योंकि  यह  बीमारी  दिमागों  में  बहुत  सालों  से  बैठी  हुई  जब  तक  यह  बौमारी

 नहीं  मिटेगी  तब  तक  इस  देश  में  एकता  की  भावना  का  निर्माण  होना  सम्भव  नहीं  है  ।

 मैंने  जो  सुभाव  ass  सामने  रखे  मैं  अ्राशा  करता  हूं  कि  उन  पर  पूरा  ध्यान  दिया

 जायेगा  ।  झापने  मुझे  दो  मिनट  ज्यादा  दिए  उसके  लिए  मैं  प्रापकों  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  माननीय  मन्त्री  महोदय  |

 थ्री  एच०  एम०  पटेल  :  सभापति  महोदया

 ait  बलदेवसिंह  जसरोटिया  (sq)  :  सदन  में  कुछ  श्रारोप  लगाये  गए  हैं

 थी  हीराभाई  (  :  मु  भी  थोड़ा  समय  बोलने  के  लिए  दीजिए  |  )

 थ्री  श्रार०  एल०  कुरोल  :  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  मेरे  प्रस्ताव  का  क्या

 प्रा  ।  (  व्यवधघान  )

 थ्रो  राम  देनो  राम  :  हमें  इससे  विश्वास  कंसे  होगा  ।  हमें  बोलने  का  सौका  नहीं
 मिला  ate  जो  समय  दिया  गया  हैं  वह  पक्षपातपुर्ण  है  ।

 सभापति  महोदय  :  ag  कितनी  बुरी  वात  है  ।  इसके  लिए  इतना  टाइम  बढ़ा है  श्रौर  ait

 भी  लम्बी  लिस्ट  पड़ी  है  ale  इन  सबको  नहीं  बुलाया  जा  सकता  ।  मिनिस्टर  साहब  बोल  रहे  हैं
 att  श्राप  सुनें  ।  ग्राप  ऐसा  क्यों  करते  हैं  ।

 मिनिस्टर  साहब  शुरू  करें

 होराभाई  :  राजस्थान  का  एक  ही  सदस्य  बोला  है  ।  इसका  क्या  मतलब है  ।

 सभापति  महोदया  :  aa  माननीय  मन्त्री  श्री  पटेल  बोलेंगे  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  सभापति  मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  घन्यवाद  करता  हूं

 जिन्होंने  गृह  मन्त्रालय  की  श्रनुदान  की  माँगों  पर  बह  में  भाग  लिया  है  ।  मैंने  उनके  qarat  ak
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 समीक्षा  को  बड़े  ध्यान
 से

 सुना  है
 ।

 में  उन  quent
 का

 स्वागत  करता  हूं  क्योंकि ह  उन  सब

 मामलों  प्रकाश  डालते  हैं  जिन  पर  विचार  हो  रहा  है  गृह  मन्त्रालय  को  श्रनेक  मामलों  को

 निपटाना  पड़ता  यह  बात  भी  उचित  है  कि  श्रनेक  सदस्य  इन  विषयों  पर  बोलना  चाहते  थे  शर

 उस  पर  aoa  विचार  देना  चाहते  किन्तु  सभी  सदस्यों  ने  प्रमुख  रूप  से  केवल  दो  विषयों पर

 अपने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  एक  है  ।  कानून  श्रौर  व्यवस्था  का  प्रदन  श्रौर  दूसरा  भ्रनुसूचित  जातियों

 a  श्रनुसूचित  जनजातियों  का  प्रइन  ।  उन्होंने  इन  पर  किये  जा  रहे  भ्रत्याचारों  के  बारे  में  श्रौर

 उनकी  स्थिति  में  सुघार  लाने  के  लिए  उपायों  के  बारे  में  भ्रपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  |

 wae  स्थानीय  समस्यायें  भी  उठाई  गई  हैं  ।  जेसा  कि  श्रण्डमान  ate  निकोबार  द्वीप

 जम्मू  ate  कश्मीर  से  सम्बद्ध  समस्पाएं  उठाई  गई  हैं  ।  ara  यह  देखेंगे  कि  भ्रनेक  सदस्यों

 ने  एक  दूसरे  द्वारा  उठाये  गये  प्रइनों  का  उत्तर  ही  दिया  है  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  मेरे  माननीय

 मित्र  कर्णसिंह  ने  जम्मू  और  कशमीर  के  बारे  में  जो  कुछ  कहा भ्रौर  उसका  उत्तर  एक  झ्स्य

 माननीय  सदस्य  ने  दिया

 Eto  कर्णासह  :  क्या  आप  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  भ्रापने  उस  उत्तर  को  मान  लिया

 त्तर  भझापको  देना  है  न  कि  जन्य  माननीय  सदस्यों  को  ।

 थी  एच०  que  पटल  :  भनेक  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किये  गये  ।  एक  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  किया  गया

 तो  बिल्कुल  उसके  विपरीत  का  दृष्टिकोण  प्रस्तुत  कर  उसका  विरोघ  किया  गया  ।

 are  कणसिह  :  ऐसा  बिल्कुल  नहीं  है  ।

 भी  एच०  एम०  पटेल  :  यदि  ऐसा  नहीं  हे  तो  ऐसा  नहीं  मैं  मान  लेता हूं  ।  विधि  atk

 व्यवस्था  के  वारे  में  भ्रनेक  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  श्राज  देश  में  कानून  ake  व्यवस्था  जसी  कोई

 ी चीज  नहीं  है  ।  va  यह  बात  स्पष्ट  है  कि  ऐसा  बहुत  Q  भ्रतिदायोक्तिपूर्ण  है  ।  यदि  ate

 दश  में  विधि  wt  व्यवस्था  नहीं  होती  तो  प्रगति  बिल्कुल  प्रसम्भव  हो  जाती  आर  मेरे  विचार  से

 माननीय  सदस्य  यह  नहीं  कहना  चाहते  कि  प्रगति  नहीं  हुई
 है  ।  कुछ  दिन  पहले  सदन  ने  रक्षा

 लय  की  की  मांगों  को  स्वीकृत  किया है  ।  देवा  की  सुरक्षा  के  लिये  किये  जा  रहे  tat  से

 माननीय  सदस्य  सस्तुष्ट  थे  |  मजबूत  रक्षा  बहुत  सीमा  तक  आन्तिरिक  सुरक्षा  पर  fraz

 करती  ।  है  ह. मुकऋ  इस  बात  से  प्रसन्नता  हुई  है  कि  सदस्यों  ने  भ्रप्रत्यक्ष  रूप  से  देश  में  विधि  ak

 ब्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 शी  झशोक  कृष्ण  दत्त  ने  एक  बात  का  उल्लेख  कर  कहा  है  कि  वह  बात  मैंने  कट्टी  है  ।  गृह

 मन्त्रालय  का  भार  सम्भालने  से  शीघ्र  बाद  ही  मैंने  कलकत्ता  से  गुजरते  हुये  यह  बात  कही  कि  मैंने

 wal  नया  प्रभार  संभाला  है शरीर  मु  देश  में  स्थिति  का  पूरा  ज्ञान  नहीं  है  ।  तब  संवाद-दाता  ने  मु

 से  ध. |  ग्रपने  सामान्य  ज्ञान  से  कुछ  तो  कह  सकते  है  क्योंकि  श्राप  केबीनट  में  तो  थे  ।”  मैंने

 तब  यह  उत्तर  दिया  यदि  श्राप  मुक्  से  कुछ  कहलाना  हैं  तो  यह  कहूंगा  कि  विधि

 are  व्यवस्था  की  स्थिति  अब  इतनी  खराब  नहीं  है  जितनी  कुछ  दिन  पहले  अथवा  एक  महीना  पहले

 थी  1  जत  उनका  यह  कहना  कि  मैंने  पदिचिम  बंगाल  में  विधि  झर  के  सम्बन्ध  में  श्रच्छा

 प्रमाणपत्र  ठीक  नहीं  है  ।  उन्होंने  इस  बात  का  उदाहरण  दिया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  विधि
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 भोर  व्यवस्था  की  स्थिति  सन्तोषजनक  नहीं  है  ।  मं  fafsaq  ही  ta  इस  बात  पर  ध्यान  दूगा  भोर

 स्वयं  को  इससे  पूरी  तरह  अ्रवगत  रखूंगा  |

 मैं  श्री  कामथ  द्वारा  उठाये  गये  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामले  पर  कुछ  कहना  उन्होंने

 भनेक  मामलों  का  उल्लेख  किया है  ।  सबसे  पटले  मैं  लोकपाल  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  कहूंगा

 पह  विधेयक  पुरःस्थापन  के  लिये  लगभग  gare

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  रिपो  भाई  है

 ait  एच०  एस०  पटेल  :  fedeਂ  श्र  गई  है  wa  श्रब  इसे  केबीनट  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया

 लायेगा  मु  नादा  है  कि  इस  विधेयक  को  इस  श्रधिवेदन  में  queer  कर  दिया  जायेगा  |

 sit  हरि  बिष्णु  कामत  :  केवल  इसे  युनिदिचित  करिये  कि  विधेयक  इस

 बेशन  में  पुरःस्थापित  हो  जाये  |

 थो  एच०  ume  पटेल :  में  ऐसा  करना  चाहूंगा  कि  समय  मिलना  श्रासान  नहीं  हू  ।  उसके

 पद्चात  उन्होंने  राष्ट्रीय  पुलिस  श्रायोग  का  उल्लेख  किया  था  ।  इसने  अपना  ग्रन्तरिम  प्रतिवेदन  दे

 दिया
 है  किन्तु  इसे  मेरे  प्रभार  संभालने  के  कुछ  ही  सप्ताहों  के  श्रन्दर  दिया  गया  हूं  we  मैंने  यह

 कहा है  कि  हम  atrertfaait st  इसकी  सिफारिशों  पर  विचार  करेंगे  श्रौर  साथ  ही  भ्रन्तिम  प्रतिवेदन

 (  व्यवधान )
 वास्तव  में  राष्ट्रीय  पुलिस  झायोग  द्वारा  दिया  गया

 रिम
 प्रतिवेदन  बड़ा  ही  रोचक  है  शौर

 उसमें  महत्वपूर्ण  मामलों  पर  विचार  किया  गया  है  ।  संसद  सदस्यों  द्वारा  उठाये  प्रहनों  पर  भी
 इस

 श्रायोग  ने  विचार  किया  जिन्होंने  कहा है
 fe  पूलिस  की  सेवा  wat  में  सुधार  किया  जाना

 चाहिये  ।  झायोग  ने  इस  पर  विचार  किया  है  ।  उन्होंने  पुलिस  के  कार्यों  पर  भी  विचार  किया

 उन्होंने  ्र  भी  विषयों  पर  विचार  किया  है  पौर  हम  यथासम्भव  समय  में  उचित  निर्णय  करेंगे

 भ्नौर  उनके  बारे  में  बतायेंगे

 जेलों  में  सुघार  का  प्रदन
 भी

 उठाया  गया  है  ।  मैं  यह  कहता  हूं
 कि

 ज्योंही  मुफ  पता  चला

 कि  देश  में  विचाराघीन  कंदियों  की  स्थिति  बड़ी  शोचनीय  मैंने  इस  मामले  पर  विचार  करना

 प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  मैंने  सभी  राज्यों  के  प्रमुख  सचिवों  की  अ्रगले  सोमवार  को  एक  बठक  नई

 दिल्‍ली  में  बुलाई  st  वह  जेल-सुधारों  के  बारे  में  विचार  करेंगे  ।  जेल  मेनुश्रलों  में  भी  सुघार  करना

 होगा ।

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  हरियाणा  के  बारे  में

 सभापति  महोदया  :  व्यवधान  मत  डालिये  ।

 भी  ज्योतिमंय बसु  :  वह  इसका  बुरा  नहीं  मनाते  ।

 सभापति  महोदया  :  वह  मानना  नहीं  चाहते  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  में  भक चक्के  नहीं  रहा  हूं  )

 मेरे  पास  बड़ा  कम  समय  है  ।  )

 सभापति  महोदया
 :  प्राप  जारी  रखें  ।  व्यवधानों  से  रुकिये  मत
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 ait  एच०  UHo  पटेल  :  निचाराघीन  कंदियों  के  सम्बन्ध  में  में  प्रनेक  उपाय  करना  चाहता

 हूं  ।  प्रदासनिक  उपाय  भी  किये  जायेंगे  ।  विधायी  उपाय  भी  किये  जायेंगे  ।  प्रशासनिक  उपायों  में

 से  एक  उपाय  यह  है  कि  arr  विचाराधीन  कंदी  हैं  इनमें  से  जिन  व्यक्तियों  के  पास  संसाधन  होते

 हैं  वह  जमानत  पर  रिहा  हो  जाते  हैं  ।  ate  ऐसे  होते  हैं  जिनके  पास  कोई  संसाघन  नहीं

 वह  श्रपना  वकील  नहीं  कर  सकते  शौर  जमानत  पर  रिहा  नहीं  हो  सकते  हैं  उनकी  संख्या  काफी

 अधिक  है  ।  भ्राज  विचाराधीन  व्यक्तियों  में  से  ऐसे  कदियों  की  ही  संख्या  श्रघिक  है  ।  त  स्थिति

 में  सुधार  लाने  के  लिये  कदम  उठाने  पड़ेगे  |  हम  इस  पर  बिचार  कर  रहे  हैं  पौर  मु  श्रादा  है  कि

 इस  में  हम  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करेंगे  ।

 हमारे  देश  की  जेलों  का  निर्माण  शताब्दी  में  किया  गया  था  ।  झाज  बतंमान

 जलों  में  20  प्रतिशत  जेलों  का  निर्माण  वतमान  शताब्दी  के  पहले दो  eal  में  किया  गया  था

 उनमें  से  अ्रथिकांग  में  आधुनिक  सुविधाएँ  उपलब्ध  नहीं  हैं  यद्यपि  जेल  मंनुप्रल  में

 कुछ  ary  विद्वेष  के  युवा  कदियों  के  लिये  प्रलग  जेलों  की  व्यवस्था  की  परिकल्पना  की  गई  है

 किन्तु  कुछ  राज्यों  को  छोड़  कर  इस  प्रकार  की  सुविधाएਂ  उपलब्ध  नहीं  इन  सभी  बातों  पर

 विचार  किया  जाना  है  ।  इस  सबके  लिये  घन  की  भ्रावक्यकता  होती  है  ।  पूर्ण  सुघार  लाने  के  लिए

 समय  भी  लगता  है  इसे  रात  भर  में  ही  नहीं  किया  जा  सकता  किन्तु  मैं  यह्  निष्चय  के  साथ

 कहता  हूं  कि  इस  दिशा  में  निदचय  ही  कुछ  करेंगे  ।

 इसके  पश्चात  शाह  ्रायोग  का  उल्लेख  भी  किया  गया  ate  एक  प्रदन  पूछा  गया  था  कि

 शाह  म्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  क्या  HITa Tat  की  गई  है  ।  19  प्रथम  सूचना  रपटें  पूरी  कर  गई

 हैं  पौर  उन्हें  लिखा  दिया  गया  है  ।  इन  मामलों  के  बारे  में  art  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  भनुसूचित  जाति  शौर  भ्रनुसूचित  जनजातियों  पिछड़ी  जाति

 योग  के  बरे  में  भी  कहा  है  ।

 भी  ज्योतिमंय  बसु  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रदन  है  ।

 श्री  सौगत  राय  :  त्न  शाम  के  साढ़े  पांच  बज  रहे  पदिचम  बंगाल  में  बिजली  की

 गम्भीर  स्थिति  के  विषय  पर  हमें  अ  भी  ध्यानाकषंण  प्रस्त।व  पर  चचा  भी  करनी  है

 सभापति  महोदया  :  मैंने  पहले  बहू  बात  कही  थी  उस  पर  किसी  को  झापत्ति  नहीं  हुई  थी  ।

 मैंने  सदन  से  भ्रपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिये  कहा  दे  ।  कया  श्राप  समय  बढ़ाने  के  लिये  सटमति

 देते  हैं  कि  मन्त्री  महोदय  अपना  उत्तर  पूरा  कर  लें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  नहीं  |

 थ्री  सोगत  राय  :  TAH  सदस्य  eqMaaTT  प्रस्ताव  पर  प्रश्न  पूछना  चाहते  हैं  ।  उन्हें  समय

 मिलना  चाहिये  ।  श्राप  गृह  मन्त्री  का  समय  नहीं  बढ़ा  सकते  ।  इस  समय  5.30  बजे  हैं  भोर

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  झभी  लिया  जाना  है  ।

 sit  satfaaa  बसु  :  गुह  मन्त्री  महोदय  को  द्न  अपना  उत्तर
 बाद  में  देना  चाहिये

 eit  सोगत  राय  :  सभापति  कलकत्त  में  बिजली  की  बड़ी  गम्भीर  समस्या  बनी

 हुई है
 लोग  बिना  बिजली  के  रद्द  रहे  व्यव  घान  )
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 सभापति  महोदया  :  उन्हें  भाषण  पूरा  करने  दीजिये  |

 श्री  सौगत  राय  :  प्राप  सदन  का  समय  नहीं  बढ़ा  सकतीं  1

 सभापति  महोदया  :  इसका  सदन  को  निणंय  करना  है  ।  प्रस्ताव  है***(व्यवधान

 प्री ०  समर  गहा : भाप भाप  जल्दी  क्यों
 मचा

 रही  हैं
 ।  ध्यानाकषंण  प्रस्ताब  मेरे  नाम  में

 arqar  पहले  मुत  पूछना  चाहिये  कि  क्या  मैं  इसे  निलम्बित  करने  के  लिये  तंयार  =?
 Re

 सभापति  महोदया  :  क्या  श्राप  सहमत  हैं  कि  WIT  प्रस्ताव  को  बाद  में  ले  लिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय :  श्री  समर  गुह  क्या  कह  रहे  सुनाई  नहीं  दे  रहा  ।

 थ्री  समर  गुहा  :  गृह  मन्त्री  महोदय  का  देव  की  स्थिति  के  बारे  में  दिया  जा  रहा  उत्तर  भी

 बड़ा  महत्वपूर्ण  उन्हें  इस  मामले  पर  शीघ्रता  नहीं  बरतनी  चाहिये  |  उन्हें  इसे  15  अथवा  20

 मिनट  में  पुरा  करने  का  प्रयास  नहीं  करना  चाहिए  ।  उन्हें  सभी  सम्बद्ध  बातों  का  उत्तर  देने  के

 लिये  ्ौर  समय  लेना  चाहिये  ।  वह  15-20  मिनट  में  उत्तर  पूरा  नहीं  कर  ~

 सभापति  महोदया  :  प्रवन  यह  नहीं  है  कि  गृह  मन्त्री  महोदय  को  क्या  करना  चाहिये  ?

 wer  यह  है  कि  श्राप  श्रपने  प्रस्ताव  पर  बाद  में  लेने  के  लिये  सहमत  हैं  ।

 Sito  समर  गुह  :  नहीं

 सभापति  महोदया  :  तब  मन्त्री  महोदय  को  श्र पना  उत्तर  श्रघरा भ  छोड़ना  होगा

 ait  एच०  एम०  पटेल |  कया  हम  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बाद  में  उत्तर  जारी  रख

 सकते हैं  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  शुक्रवार  को

 सभापति  महोदया  :  मैं  सदन  को  इस  प्रस्ताव  के  बाद  बेठने  के  लिये  नहीं  कह  सकती  ।

 ait  ज्योतिर्मय  बसु  :  5  मिनट  बीत  गये  हैं  ।  aa  पांच  मिनट  ही  दोष
 है'*ਂ  )

 भ्रम  तथा  संसदीय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लारंग  :  जैसा  कि  माननीय

 सदस्क-चाहते  यह  विषय  भी  उतना  ही  श्रावस्यक  है  ।  इसलिये  इसके  बाद  थोड़ा  साश्रगर  बैठकर

 माननीय  गुह  मंत्री  का  जवाब  भी  सुना  जाय  तो  श्रच्छा  रहेगा  ताकि  झर  महत्वपूर्ण  विषयों  पर

 चर्चा  हो  जाय  ।  प्रन्यथा  बहुत  से  अन्य  महत्वपूर्ण  विषय  गिलोटीन  में  चले  जायेंगे  ।  इसलिये  गृह

 मंत्री  जी  का  जवाब  होना  भी  प्रावश्यक  है  ।  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  उनकी

 इंस  स्थिति  aaa  चाहिये  ate  कोश्नापरेट  करना  चाहिये  |

 सभापति  महोदय :  पहले  मुर  एक  मद  को  समाप्त  कर  लेने  दीजिए  तभी  मैं  बता

 कि  सदन  कितना  समय  लेगा  ।

 सोगत  राय  :  मुझे  समझ  नहीं  श्राता  कि  मंत्री  मह्दोदय  शुक्रवार  को  क्यों

 थ्य जारी  नहीं  रख  सकते ।  मेरे  विचार  में  स  दिन  वे  दिल्‍ली  से  बाहर  होंगे  ।
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 ध्यान  दिलाना
 a

 Mo  समर  ( rere ) )  :  भ्न्य  Tay  नहीं  ora  कि  मंत्री  महोदय  सत्र
 के  दौरान

 दिल्ली  से  बाहर  का  कार्यक्रम  क्यों  रखते  विशेष  रूप  से  उन  दिनों  जब  उनके  मंत्रालय  कौ

 भ्रनुदान  संबंधी  माँगों  पर  विचार  हो  रहा  गृह  मन्त्री  को  इस  सदन  के  ager  का  ध्यान  रखना

 खार  i

 समापति  महोदय  :  मैंने  प्ापको  प्रस्ताव  पर  बोलने  के  लिए  कहा  है  ।

 डा०  क्णसिह  ( Haag )  )
 :  सभापति  हम  में  कुछ  सदस्य  गृह  मंत्री  उनके

 उत्तर  के  परचात्‌ थ  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  कया  भाप  हमें  सूचित  करेंगे  कि  क्या  ag  मंत्री

 प्रस्ताव  के  पश्चात  उत्तर  देना  जारी  रखेंगे  या  वह्द  शुक्रवार  को  TATA

 eo  ara  महोदय  :  पता  नहीं  है  कि  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  पर  किटना  समय  लगेगा

 श्ौर  eat  सदन  उसके  पबचात  बेठने  के  लिए  सहमत  हो  जाएगा  ।  पहले  ध्यानाकथंण  प्रस्ताव  पर

 चर्चा  कर  ली  जाए  ca  विषय  में  भ्रपको  प्रभी  कुछ  नहीं  बता  सकता  ।

 प्रो ०  समर  गुहा  ।

 afanradia  लोक  महत्व  के  fara  को  ate  ध्यान  विलना

 बहत्तर  कलकत्ता  में  विद्युत  संदाय  की  बिगड़ती  स्थिति  का  समालार

 प्रो०  समर  गुह  (wes):  मैं  ऊर्जा  मंत्री  का  ध्यान  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व

 के  निम्तलिखित  विषय  की  और  दिलाता  हु  श्र  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  पर  वक्तव्य  द  ।

 कलकत्ता  में  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  sea  भागों  में  faa  सप्लाई  की  afore

 बिगड़ती  हुई  स्थिति  तथा  इसके  परिणामस्वरूप  लोगों  को  पेश  aa  वाली  कठिनाइयों  के  संबंध

 ऊर्जा  मंत्री  dte  राम  बृहत्तर  कलकत्ता  में  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  कै

 विभिन्‍न  भागों  में  माचं  मास  के  ग्रन्तिम  सप्ताह  के  बाद  से  अब  सुधार  के  लक्षण  दिखायी  दे  रहे  हैं  ।

 अंतिम  सप्ताह  में  बिजली  की  स्रप्लाई  की  स्थिति  अचानक  fang  गई  थी  प्रौर  230  मेगावाट  तक

 लोड  afer  हुई  थी  ।  परन्तु  aa  यह  प्रवृत्ति  रोक  दी  गई  है  शौर  लोड  शेडिंग  140  मेगावाट  की

 सीमा  तक  है  ।  परन्तु  यह  स्थिति  भी  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  |

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  की  बिजली  की  कलकत्ता  इलेक्ट्रिक  सप्लाई

 प्रोजेक्ट  गौरीपुर  के  ताप  faz_aa aN aa  केन्द्रों  से  पूरी  की  जा  रही

 हैं  और  इस  THAT  में  थोड़ा  सा  योनदान  जल-विद  यत च ६  केन्द्र  भी  कर  रहे  हैं  यदि  इस  प्रणाली  में

 पर्याप्त  जल-विद  यत  क्षमता  होती  तो  जिन  स्थानों  में  इस  समय  बिजली  की  श्रत्यन्त  कमी  है  उनकी aa

 ब्यस्ततमकालीन  श्रावइ्यकता  को  पुरी  करने  में  इससे  काफी  सहायता  मिलती  ।  पदिचिम  बंगाल  का

 ब्यस्ततम  भार  तथा  ऊर्जा  संबंधी  श्रावश्यकताएँं  लगभग  950  मेगावाट  तथा  16  मिलियन
 यूनिट

 प्रतिदिन  है  ।  किन्तु  यह  प्रणाली  इस  श्रावश्यकता  को  पुरा  करने  में  सक्षम  नहीं  है  क्योंकि  काफी
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 संख्या  में  यूनिटें  जबरन  बन्द  पड़ी  हैं  प्रौर  er  aa  से  बिजली  का  पर्याप्त  उत्पादन  नहीं  हो

 रहा

 पश्चिम  बंगाल  ऊर्जा  नियन्त्रण  1974  के  श्रनुसार  बृहत्तर  कलकत्ता  की  मांग  580

 मेगावाट  sist  गई  परन्तु  उपलब्धता  केवल  लगभग  460  से  520  मेगावाट  TH  हो  रही  है  ।

 वृहत्तर  कलकत्ता  को  विद युत्‌  की  सप्लाई  करने  में  चार  एजेंसियां  लगी  हुई  भर्थात  कलकत्ता

 इलेक्ट्रिक  सप्लाई  पद्चिम  बंगाल  राज्य  बिजली  दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  तथा

 दामोदर  घाटी  निगम  ।  यद्यपि  दामोदर  घाटी  निगम  का  विद्यत  उत्पादन  बढ़  गया  है  श्रौर  अब  यह

 लगभग  700  मेगावाट  faa a  उत्पादन  कर  रहा  किन्तु  कलकत्ता  को  विद्यत  सप्लाई  कर  रहे

 ava  fart  उत्पादन  केन्द्रों  में  जितना  उत्पादन  होना  चाहिए  उतना  नहीं  हो  रहा  है  ।  यहां  तक

 कि  1979  के  महीने  में  तथा  माचे  महीने  की  अ्रधिकांश  श्रवरधघि  में  125  से  135  मेगावाट

 तक  की  लोड  दोडिंग  की  गई  थी  किन्तु  मां  के  श्रन्तिम  दिनों  में  जब  श्रनेक  यूनिटे  बन्द  हो  गई

 तो  fara  सप्लाई  की  स्थिति  श्रौर  खराब  हो  गई  ।  अकेले  संयालडीह॒  विद्यत  केन्द्र  में  जहाँ  कि

 360  मेगावाट  क्षमता  बनाई  गई  सभी  तीनों  यूनिटें  बन्द  हो  जिसके  परिणामस्वरूपसम्पूर्ण

 प्रणाली  के  विद्यत  सप्लाई  कार्यक्रम  में  भारी  गड़बड़ी  हो  परन्तु  सदन  को  यह  सुचित  करते

 हुए  मुत  aw  हो  रहा  है  कि  संधालडीह  के  कम  से  कम  एक  यूनिट  ने  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 है  और  यह  लगभग  85  मेगावाट  विद्यत  उत्पादन  कर  रहा  है  बौर  इससे  कुछ  राहत  मिलेगी  |

 यदि  पद्चिम  बंगाल  में  विद्युत की  स्थिति  को  सुधारना  है  तो  उसका  समाधान  इन  बातों

 पर  frat  है  (1)  मोजूदा  faa a
 केन्द्रों  का  बेहतर  प्रचालन  ak  भ्रनुरक्षण  (2)

 दुर्गापुर  परियोजना  लिमिटेड  तथा  संधालडीह  में  निर्माणाघीन  को  after

 पूरा  (3)  राज्य  के  भीतर  पौर  क्षेत्र
 के

 भीतर  प्रणाली  के  समेकित  प्रचालन  में  सुधार

 केंरना  |

 पदिचिम  बंगाल  सरकार  इन  ar  aacaray  के  प्रति  पूर्णतया  सजग  है  ate  स्थिति  में

 सुघार  लाने  भोर  विद्यत  की  सप्लाई  सुनिद्चित  करने  के  लिए  afear  बगाल  के  मुख्यमंत्री

 द्वारा  सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे  पश्चिम  बंगाल  में  fara  की  स्थिति  में  सुघार  लाने  के

 लिए  जो  भी  सहायता  श्रावइ्यक  होगी  वह  सहायता  देने  में  हम  भ्रपनी  झोर  से  कोई  भी  उपाय

 ara  छोड़ेंगे  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  प्रणाली  के  समेकित  प्रचालन  में  सुघार  हो  जाने  श्रौर  यह  सुघार  हो  जाने

 की  हम  प्राणा  करते  तथा  बन्द  यूनिटों  चालू  करने  के  लिए  तत्परता  से  की  जा  रही

 कार्रवाई  से  आगामी  मद्दी  में  बिजली  को  स्थिति  में  सुधार  हो  जाएगा  ऐसी  शुभ  ara

 विद्वास है  इसके  अलावा  कुछ  यूनिटें  -210  मेगावाट  की  एक  यूनिट  बंडेल  120  मैगावाट

 की  एक  यूनिट  संथालडीह  20-20  मेगावाट  की  पांच  गैस  टर्बाइनें  तथा  दामोदर  घाटी  निगम

 के  भ्रघीन  210  मेगावाट  की  एक  यूनिट  दुर्गापुर  में  चालू  कर  दौ  जाएगी  sk  इससे  afatcae

 क्षमता  से  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  की  उपलब्धता  में  उल्लेखनीय  परिवतंन  होगा  ।
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 यहां  यह  a  नहीं  होगा  कि  पिछले  केवल  दो  वर्ष  के  दौरान  ही  हमने  सम्पुर्ण

 देश  में  प्रतिष्ठापित  क्ष  मता  लगभग  5000  मेगावाट  की  श्रभिवृद्धि  की  दै  शरीर  पिछले  वर्ष  के

 दौरान  समग्र  विद्युत  उत्पादन  में  12%,  की  वद्धि  हुई  है  भ्रघिकांश  राज्यों  में  विद्युत  सप्लाई  की

 कुल  मिलाकर
 संतोषजनक

 हैं

 प्रो  समर  urs
 :  मन्त्री  महोदय  ने  उत्तर  में  बताया  है  कि  हाल ही  में  5000

 मेगावाट  विद्युत  की  श्रोर  वृद्धि  की  गई  हैं  परन्तु  मैं  साननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  श्रोर

 झाकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  इससे  पदिचिम  बंगाल  की  पिछले  दो  वर्षों  से  या  अधिक  समय  से  चली

 ष्ा  रही  कठिनाइयों  को  दूर  करने  में  तनिक  भी  सहायता  नहीं  मिली

 मैं  नहीं  जानता  कि  बया  यह  बकक्‍्तब्य  श्री  ज्योति  बसु  at  उनके  सचिवालय  द्वारा  तयार  किया

 गया  हैं  भ्रौर  माननीय  मंत्री  महीदय  नै  चमका  भर  दिया  है  ।  भन्यथा  वे  कसे  कह  सकते  हैं  कि

 *बबहत्तर  कलकत्ता  में  तथा  afsaa  बंगाल  राज्य  के  विभिन्‍न  भागों  tare  मास  के  श्रन्तिम

 सप्ताह  के  बाद  जबकि  स्थिति  बिगड़  गई  भ्रब  सुधार  के  लक्षण  दिखाई  दे  रहे  हैं  मैं  नहीं

 जानता  कि  मंत्री  महोदय  समाचार-पत्र  पढ़ते  हैं  या  नहीं  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या

 भी  पढते  हैं  या  नहीं  ।  पश्चिम  बंगाल  से  प्रकाशित  होने  वाले  aga  बाजार  पत्रिका  भ्रादि  का  तो

 कहना  ही  क्या  ?  यहां  तक  कि  भी  पश्चिम  बंगाल  के  बिजली  संकट  का  पर्याप्त  प्रचार  कर

 रहा है  ।  यदि  वे  भी  पढ़ते  हैं  तो  वे  माम  जायेंगे  कि  स्थिति  में  सुघार  होने  का  तो  प्रदइन  ही

 नहीं  स्थिति  बिगड़  रही  ale  बड़ी  तेजी  से  बिगड़  रही  है  ।  पश्चिम  बंगाल  से  प्रकादित

 होने  वाला  प्रत्येक  समाचार  पत्र  इस  विषय  समाचार  3,  3  या  4  स्तम्भों  में  दे  रहा  है  ,

 स्थिति  इतनी  बिगड़ी  हुई  है  are  उसे  विद्युत  की  कमी  कह  सकते  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  का  सम्पूर्ण

 जीवन  शभ्रौद्योगिक  इसका  वाणिज्य  यहां  की  दिक्षा  शोर  यहां  तक  कि  यहां  की

 कृषि  ate  जीवन  का  प्रत्येक  पहलू  लगभग  भ्रव्यवस्था  के  बिन्दू  तक  पहुंच  गया  है  ।  श्री  ज्योति

 ag  ने  भी  यह  स्वीकार  किया  है  कि  इस  स्थिति  को  एक  प्रकार  विध्वंस  की  संज्ञा  दी

 परन्तु  झ्ाप  seg  ग्रच्छा  प्रमाणपत्र  दे  रहे  न  केवल  यही  बल्कि  भ्रापने  यह  भी  ware

 कि

 बंगाल  सरकार  इन  सभी  समस्याओं  के  प्रति  पूर्णतया  सजग  है  श्रौर  स्थिति  में

 सुधार  लाने  att  विद्युत  की  बेहतर  सप्लाई  सुनिश्चत  करने  के  लिए  पद्चचम  बंगाल  के

 मुख्य  मंत्री  द्वारा  सभी  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ड्

 Wy  यह  तो  समझ  श्राता  है  fea  पश्चिम  बंगाल  के  विद्युत  मन्त्री  को  कुछ

 सप्लाई  कर  दी  है  सुक  ara  है  कि  वे  कम  से  कम  इसका  प्रयोग  नम्रता  से  करेंगे ।|  पदिचिम

 बंगाल  के  मुख्य  मंत्री  ने  सारी  शर्क्तियाँ  श्री  मुर्शीद  को  सौंप  दौ  जिन्हें  wa  मिस्टर  मोर

 मोर  के  नाम  से  जाना  जाता  क्योंकि  उन्होंने  बिजली  की  अधिक  कटौती  की  है  ।

 यदि  वे  इस  समस्या  के  प्रति  सजग  हैं

 सभापति  महोदय  :  श्रापका  समय  समाप्त  ।
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 प्रो०  समर  गह  :  सभापति  झाप  क्या  कर  रहे  या  तो  भापको  कुछ  हुश्रा है
 वा  qa

 ?

 सभापति  महोदय  :  जिस  ढंग  से  श्राप  बोल  रहे  हैं  उस  पर  भापत्ति है  ।

 प्रो ०  समर  Iz  यदि  म्रध्यक्ष  का  दृष्टिकोण  पक्षपातपुर्ण  तो  ७  यह  कहना  पड़ता

 है  ।  जब  कभी  मैं  बोलने  के  लिए  खड़ा  होता  हूं  श्राप  ऐसा  ही  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  मुभके खेद  मैं  इसे  सहन  नहीं कर  सकता  यह  बिल्कुल  गलत है  1

 श्रीं  कया  श्राप  श्पने  दाब्द  वापस  लेंगे  ?
 श्री  क्या  श्राप  श्रपने  दाब्द  वापस  लेना

 चाहते
 हैं  ?

 समर  गुह  :  जो  हां
 ।

 थी  ज्योति  बसु  :  मेरा  एक  ग्यबस्था  का  प्रदन  है  ।  कार्य  मंत्राणा  समिति  में  एक  बार  नहीं

 बल्कि  कई  बार  ag  निर्णय  लिया  गया  है  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  लिए  45  मिनट  दिए

 मले  ही  कितने  वक्ता  हों  ।  परब  हम  दो  हैं  ।  हममें  से  प्रत्येक  को  224  मिनट  मिलने  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मच्छा  ठीक  मैंने  भ्रापको  सुन  लिया  है  ।  मुझे  ऐसी  किसी  नियम

 का  ज्ञान  नहीं  जिसके  द्वारा  45  मिनट  का  समय  जाना  चाहिए  ।  भ्ध्यक्ष  महोदय  ने  केवल

 झाघा  घंटा  5-30  से  6-00  बजे  तक  का  समय  दिया  है  ।  aaa  5-30  झारम्भ  किया  था  मैं  चाता

 हूं कि
 भाप  इसे  6-00  बजे  तक  समाप्त  कर  लें  ।

 प्रो ०  समर  TE  पदिचम  बंगाल  ऐसे  संकट  से  गुजर  रहा
 जो  न  कभी  सुने  हैं  ake  न

 कभी  सोचे  हैं  झोर  इससे  परिचम  बंगाल  का  सम्पूर्ण  जीवन  ठप्प  हो  जाएगा  ।  श्राप  बड़े  कृपालु

 हैं  att  मैं  ग्रादा  करता  हूं  कि  श्राप  इस  बार  भी  दया  करेंगे  शौर  हमें  समायोजित  करने  का  प्रयत्न

 करेंगे  ।  पिछले  दो  वर्षों  से  स्थिति  बद  से  बदतर  होती  जा  रही  है  यदि  श्राप  एक  दिन  कलकत्ता

 में  रहें  तो  aT HT  पता  चल  जाएगा  कि  वहां  क्या  हो  रहा  स्थापित  क्षमता  लगभग  1100

 मेगावाट  है  श्रौर  इसकी  वास्तविक  मांग  लगभग  916  मेगावाट है
 ।  अरब  श्राप  देखिए  aT  क्या

 aed  fe हैं  ।  केवल  120  मेगावाट  की  कमी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  भी  यह  मान  रही  है

 कि  प्रतिदिन  कमी  होती  जा  रही  है  ।  प्रस  नोट  में  उल्लिखित  है  कि  प्रतिदित  160-170  मेगाबाट

 की  कमी  होती  है  ।  श्रौर  गैर-सरकारी  तौर  पर  बह  कमी  200-250  मैगावाट  प्रतिदिन  होती

 इसीलिए  मैंने  पूछा  है  कि  श्रापने  णे  gies  कसे  दिए  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  ये  mains  किसके

 श्रौर  क्या  ये  ठीक  भी  है  या  नहीं  |  श्रापने  कहा  है  कि  स्थिति  में  कसे  सुधार  faat  जाए  श्रौर

 मौजुदा  विद्युत  केन्द्रों  का  वेहतर  प्रचालन  ATT  भ्रनुरक्ष ण
 किया  जाए  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि

 पिछले  दो  वर्षों  से  इनका  बेहतर  प्रचालन  भ्ौर  बेहतर  श्रनुरक्षण  क्यों  नहीं  feat  गया  ।  क्या  यह

 सच  नहीं  है  कि  जब  श्रापके  केन्द्रीय  दल  ने  कलकत्ता  का  दौरा  किया  तब  विद्यूत  बोर्डे  के  भ्रध्यक्ष  ने

 भी  उनको  सहयोग  नहीं  दिया  ।  उन्हें  पद्चिम  बंगाल  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  झोर  श्राकृष्ट

 कर  देना  चाहिए  था  कि  वास्तव  में  विभिन्‍न  यूनिटों  के  प्रचालन  झौर  प्रबन्ध  में  समन्वय  की

 झावशइ्यकता  है  ।  यदि  विद्यू,त  की  कमी  होती  है  तो  इसके  पीछे  कोई  होना  ताकि
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 लोग  इसे  TNH  सकें afte  तदानुसार  ग्रपना  कार्य  क्रम  प्रौद्योगिक  तथा  aa  कार्यक्रम  श्रारम्भ  कर

 सकें  ।  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  परन्तु  अ्रापने  एक  महत्वपूर्ण  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  क्या

 यह  सत्य  नहीं  कि  ट्रेड  परस्पर  प्रतिद्वन्दिता है
 ?  क्या  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  कुछ  मजदूरों  ने  कुछ

 इजीनियरों  पर  हमला  किया  था  ?  कया  यह  भी  सच  नहीं  है  कि  बहुत  सी  तोड़फोड़  श्रौर  भ्रागजनी

 की  घटनाए  हुई  हैं
 ?  क्या  यह  भी  सच  नही ंहै  कि  लीकेज  होती  रही  है

 ?  क्या  यह  भी  सच  नहीं

 है  कि  पूनियनों  की  परस्पर  प्रतिद्वन्दिता  की  वजह  से  मजदूर  काम  नहीं  कर  रहे  हैं
 ?  क्या  यह  भी

 सच  नहीं  है  कि  एक  निदेशक  ने  स्वयं  श्री  ज्योतिमंय  बसु  को  यह  सलाह  दी  थी  श्रौर  7  ट्रेड

 gat  के  नेताग्रों  के  नाम  लिये  थे  ale  उनसे  राजनीतिक  रूप  से  निपटने  के  लिए  कहा  है  ate  उन  पर

 नियन्त्रण  रखने  के  लिए  कहा  है  ।  ale  उसने  ऐसा  किया  तो  बहुत  सी  समस्याए  हल  हो  जाएगी  |

 gray  उनका  उल्लेख  क्यों  नहीं  किया  वहां  की  एक  बड़ी  समस्या  zs  यूनियनों  कौ

 परस्पर  प्रतिद्न्दिता  है  शर  परिणामस्वरूप  वहां  पर  तोड़फोड़  तथा  अरन्य  बातें  हो  रही

 हैं  ।  श्रापने  पदिचिम  बंगाल  सरकार  को  सलाह  देंने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ताकि  वहां

 अनशासन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।  इन  यूनिटों  में  म्रनुशासन  लाने  के  लिए  अपने  पदिचिम

 बंगाल  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ।  मैं  asa  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 aga  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  सभी  यूनिटों  को  श्रनिवायं  सेवा  धोषित  करने  की  सलाह  दी  है

 ताकि  वहां  इस  प्रकार  की  तोड़-फोड़  शरीर  कुप्रबन्ध  न  हो  ।  बायलरस  का  वर्षों  तक  रखरखाव  नहीं

 किया  गया  att  नह्दीं  फालतु  पुर्जों  का  रखरखाव  किया  गया  है  ।  इनका  कारण  waeqany  का

 कुप्रबन्घ  मैं  श्राप  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्राप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को

 सलाह  देंगे  कि  इन  विद्य  त  संयन्त्रों  को  अनिवायं  सेवा  घोषित  कर  दिया  जाए  शरीर  इन  सब  बातों

 से  बचने  के  लिए  कठोर  कायंवाई  की  जाए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  क्या  arg  कहा  था  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  5  गस  टरबाईन

 खरोदने  के  लिए  aazrfar  दी  है  ।  यह  कहा  जाता  है  श्री  दि  जी  मसस  जोन  ब्राउन  एण्ड  कम्पनी

 से  खरीदने  के  लिए  लन्दन  गए  हैं  ।  क्या  aaa  पता  लगाया  कि  क्या  न्यनतम  निविदा  जान  ब्राउन

 कम्पनी  की  थी  ?  भ्रापने  इनकी  खरीद  के  लिए  20  करोड़  रुपये  दिए  थे  ।  श्री  मर्दीद  वापस  qa

 हुए  मध्य-पूर्व  के  देशों  की  यात्रा  पर  चले  गए  ।  श्रापने  aa  दिया  है  ।  वे  वहां  क्यों  गए
 ?  क्या  गैस

 टरबाईन  की  खरीद  के  संबंध  में  कुछ  पता  लगाये  गए  थे  ?  उन्होंने  इन  देशों  की  यात्रा  क्‍यों  की  ?

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  भ्राप  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  केन्द्र  की  सहायता  प्राप्त

 करने  कौ  सलाह  देंगे  कि  कार्य  निष्पादन  पर  we  यूनिटों  की  स्थापता  पर  निगरानीं  रखने  के  लिए

 एक  दल  भेजंगे  ak  यह  दल  यह  भी  सुनिश्चित  करेगा  कि  गेस  टरबाईन  तथा  अरन्य  नई

 नागरों  की  स्थापना  शीघ्र  की  जाए  ग्रौर  श्रमिक  समस्या  से  संबंधित

 जिन  aTarat  का  area  उल्लेख  किया  उन्हें  हल  किया  जाए  ।  भले  ही  भाप  इसके  लिए  पशिचम

 बंगाल  सरकार  को  केन्द्रीय  दल  को  सहायता  लेने  के  लिए  या  भले  ही  are  केन्द्रीय  दल  भेजने

 के  लिए  तेयार  रहें  ।

 झन्त  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  विद्य त  पूर्ति  fas  के  बारे  में  बहत  प्रइन  उठाए
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 क

 जा ne  है  ।  कया  श्राप  उन  राज्यों  जिनके  पास  फालतू  बिजली  बिजली  लेकर  पश्चिम  बंगाल

 को  देंगे  ताकि  उसे  aaa  संकट  से  उबारा  जा  सके  मैं  भ्रन्तिम  एक  प्रदन  पुछना  चाहता  है

 पश्चिम  बंगाल  विदेष  रूप  से  कलकते  में  स्थिति  इतनी  गम्भीर  हो  गई  यह  संकट  इतना

 भयंकर  है  जब  तक  धाप  इसको  गम्भौरता  से  नहीं  लेंगे  पश्चिम  बंगाल  का  सम्पूर्ण  जौवन

 यद्योग  कृषि  तथा  जीवन  का  प्रत्येक  पहलू  इस  faa

 संकट  के  कारण  लड़खड़ा  जाएगा  |

 भी  dle  राम  माननीय  सदस्य  ने  प्चिम  बंगाल  राज्य  विद्य  त  ais  की  श्रटियों

 को  dre  से  पहचाना  है  इस  समय  पश्चिम  बंगाल  की  स्थापित  क्षमता  1349  मेगावाट है  ।  पूरी

 समस्या  ag  है  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  में  पदिचम  बंगाल  में  कई  योजनाओं  को  स्वीकृति  दी  गई  परन्तु

 उन्हें  पुरा  नहीं  किया  गया  उदाहरण  के  लिए  स्वीकृत  यूनिटों  की  क्षमता  1400  मेगावाट  है  श्रौर

 झगले  चार  वर्षों  के  दौरान  स्थापित  क्षमता  दुगनी  हो  जाएगी  ।  दुर्भाग्यवदा  जिन  विद्युत केन्द्रों  को

 age  पहले  स्वीकृत  दौ  गईं  उनकी  प्रगति  श्रच्छी  नहीं  रही  है प्रौर  वे  समय  पर  प्रारम्भ  नहीँ

 किए  गए  हैं  ।  मिसाल  के  तौर  पर  बन्डेल  ae  संथालडौह  जैसे  क्षेत्रों  में  काफी  यनिटों  को

 दी  गई  थी  परन्तु  वे  श्रभी  पूरे  नहीं  हुए  हैं  वे  वर्ष  1977-78  में  समाप्त  हो  जाने  चाहिए

 थे  यदि  इन  योजनागओ्रों  को  पूरा  कर  जाता  तो  कलकत्त  में  fase  की  कमी  की  समस्या

 न  उठ  खड़ी  यह  तो  केवल  इसी  कारण  है  ।  उदाहरणाथ  दुर्गापुर  में  स्थापित  क्षमता  285

 मेगावाट  है  परन्तु  उत्पादन  केवल  40-50  मेगावाट  का  होता  है  ।

 ste  समर  गह  :  प्र्न  तो  इतना
 भौ

 नदीं  हो  रहा  हे
 |

 पो  पो०  राम  भापने  स्वयं  इसका  विव्लेषण  किया  है  ।  समस्या  यह
 है  कि  वहाँ

 कोई  रखरखाव  नहीं  है  ।  अन्य  राज्यों  के  विपरीत  पद्चिम  बंगाल  में  विद्य  त  उत्पादन  करने  वाली

 विभिन्‍न  एजेंसिया  हैं  ।  डी०  पी०  भी  एक  ऐसी  एजेन्सी  पद्चिम  बगाल  राज्य  विद्य

 बोर्ड  दूसरी  एजेन्सी  है  ।  ये  एजेन्सियां  विद्युत  का  उत्पादन  कर  रद्दी  हैं  इनमें  समन्वय  श्रौर

 उचित  रखरखाव  की  कमी  है  ।  इसी  कारण  पदिचिम  बंगाल  राज्य  faa a  a  मं

 थे  सारी  समस्यायें  विद्यमान  हैं  इन  सब  बातों  के  बावजूद  कुछ  विद्यत  दामोदर  धाटी  निगम  से

 सप्लाई  कर  रहे  हैं  ।  हम  Bera  से  कुछ  विद्य  त  लेकर  बगाल  को  सप्लाई  कर  देते  परम्तु  उड़ीसा

 में  भी  स्थिति  कोई  विशेष  ठीक  नहीं  है  कभी  sala  50-60  मेगावाट  बिजली  की  सप्लाई  की  थी

 परन्तु  भ्रब  वे  केवल  10-15  मेगावाट  सप्लाई  कर  पाते  हैं  ।  वास्तव  में  में  कलकत्ता  में  ही  था  ae

 दो-तीन  दिन  पहले  मैंने  उनसे  चर्चा  को  थी  ।

 प्रो०  समर  कुछ  सीमा  तक  उत्तर  प्रदेश  सप्लाई  कर  सकता  दे  ।

 भी  पी०  राम  चरन  :  उत्तर  प्रदेश  में  faa a त  सप्लाई  को  स्थिति  कोई  fare  संतोषजनक

 महीं  हैं  यदि  वे  सप्लाई  कर  सकते  हैं  तो  हम  उसे  fagrz  ले  जा  सकते  हैं  atx  फिर  बिहार  से  ga

 इसे  बंगाल  को  दे  सकते  हैं  ।

 एक  माननोय  Wztg  :  बिहार  में  भी  कमी  है  ।

 भो  पो०  राम  चमन  :
 मैंने  कहा है

 कि  ag  बिहार  से  होकर  लाएगी  |  परन्तु  समस्या  वह  हैं
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 कि  dette  विद्यत  प्राधिकरण  राज्य  विद्युत  बोड़ें  ौर  राज्य  सरकार  को  लगातार  यह्  परामशं

 देने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  थि  परचम  बंगाल  में  विद्युत  को  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  उनके

 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  चाहिए  |

 ste  समर  गुह
 :  क्या

 वे
 शापने  सलाह  ले  रहे  हैं  ?

 ait  पो०  राम  वर्तमान  संविधान  के  झधघीन  हम  सलाह  दे  सकते  हैं  ।  श्राप  यह  श्राशा

 नहीं  कर  सकते  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसमें  हस्तक्षेप  करे  श्रौर  उत्प'दन  का  काय  झपने  हाथ  में  ले  से

 यह  सम्भव  नहीं  इम  सभी  सम्भव  तरीकों  से  उनकी  सहायता  कर  रहे  हैं  ताकि  वे  उत्पादन

 बढ़ा  सकें  ।  हम  तो  केवल  परामथ  दे  सकते  हैं  ।

 afsaaq  बंगाल  में  fara  seared  की  स्थिति  के  संबंध  में  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  ।

 वरन्तु  वतमात  ay  में  दिसम्बर  के  भ्रन्त  तक  कुछ  ate  यूनिटों  के  ध्रारम्भ  होने  से  पदिचम  बंगाल  में

 तथा  कलकत्ता  में  स्थिति  में  सुघार  हो  जाएगा  ।

 ait  सोगत  राय  :  उस  समय  तक  लोग  मर  जायंगे  ।

 थ्रो  पी०  रामचन्द्रन  :  निश्चित  विद्य,त  की  कमी  के  कारण  किसी  को  मरने  नहीं

 दिया  वास्तव  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  हमेशा  राज्य  सरकारों  की  सहायता  की  है

 )

 सभापति  महोदय  :  सदन  में  बहुत  शोर  हो  रहा  है  ।

 श्री  पी०  राम  घन्द्रन  :  हमने  फालतू  पुर्जों  तक  का  भायात  किया है  ,  aT »  इस  प्रकार  हमने

 झपनोी  तरफ  से  पूरा  प्रयत्न  किया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यही  काफी  है  ।

 जहां  तक  गस  टरबाईन  का  संबंध  यह  केवल  श्रस्यायी  उपाय  है  ।  यह  उपाय  स्थायी

 महीं  हो  सकता  है  क्योंकि  टरबाईन  द्वारा  उत्पादन  काफी  महंगा  केन्द्रीय  सरकार  ने  गस

 टरबाईन  को  स्वीकृति  दे  दी  है  शोर  उनके  लिए  ब्यापक  रूप  से  निविदाएं  प्रामंत्रित  की  गई  हैं  |

 ag  राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी  है  कि  वह  ब्यापक  रूप  से  निधिदाएਂ  धामंत्रित  करे  ate  उनका

 घायात  करे  wz  उन्होंने  बया  किया  है

 )

 site  समर  गह  :  क्या  भापने  जांच  की  है  कि  निविदा  सबसे  कम  ठेकेदार  को  मिला  है  ?

 (  व्यवघान  )

 सभापति  महोदय  :  ज्योतिमंय  बसु  aITat  बाद  में  बोलना  धाप  eat  सदन  का

 समय  नष्ट  कर  रहे  हैं  ?  रामचन्द्रन  कृपया  समाप्त  कौशिए  |

 eft  पी०  भ्रतिरिकत  क्षमता  स्थापना भी  इसी  वर्ष  के  दौरान  कर  दी  जाएगी

 शौर  मुझे  झाशा  है  कि  पदिचम  बंगाल  की  fare  स्थिति  में  ही  शीघ्र  ही  सुधार  हो  जाएगा  |

 (araaTa  )

 सभापति  महोदय  :  ज्योतिमंय  समर  गुहा  मैंने  धापको  बोलने  कौ  अनुमति  नहीं
 दी  है  ।  नहीं  दो

 sat  सटी  जिल  nor OAT शो  समर  गुह  :  पेरे  प्रशन  का  ‘N "ret  ब्  चचा  है  1
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 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ,  यह  नोट  कर  लें  कि  मैंने  भ्रबुमति नद्दी  दी

 राम  चन्द्रन  श्राप  कृपया  धपना  स्थान  ग्रहण  करें  |

 भी
 सोगत

 राय  :
 यह

 तो  बहुत  ही  भनुचित  हैं
 हम

 सुनना  चाहते  हैं
 ।

 सभाषति  महोदय  :  वे  ज्योतिमंय  बसु  के  पदचात  मैं  जिसे  बोलने  के  लिए  कहूंगा

 ag  बोलेगा  ate  कोई  नहीं  ।  (a77ET7T) )

 प्रो०  समर  गृह
 :  मैं  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाता  हूं  ।  मैंने कुछ  qe  उठाए थे

 जिनका  मंत्री

 महोदय  उत्तर  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे  थे  |

 सभापति  महोदय  :  श्री  warfare  बसु  ।

 (S74 aT  )
 ज्योतिमंय  नहीं  ।

 श्री  ATH  नहीं  मनाया  जा  सकता
 ।  गुहा  क्या  झप  श्रपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?

 ara  क्यों  नहीं  aaa  कि  मुझे  सदन  की  भावना  का  भी  ख्याल  रखना  है  ।  कृपया  बेठ

 लाइये  ।  )

 सौगत  राय  कृपया  प्रपना  स्थान  ग्रहण  कौजिए  |  ् मुभऋ  ध * है ह  सदन  की  भावना  का  VATA

 रखना है  ।  बया  श्राप  बठने  का  कष्ट  करेंगे  ?  यह  asia  स्थिति  है  ।  श्राप  सभापीठ  की  भ्रवहेलना

 कर  रहे  यह  ठीक  नहीं  क्या  श्राप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  श्रौर  मुझे  सुनने  का

 कष्ट  करेंगे  |

 अब  सदन  की  क्या  इच्छा  बजे  हैं  ।  क्या  भ्राप  इसे  खत्म  करने  तक  सदन  का

 समय  बढ़ाने  के  इच्छुक  हैं
 ?

 कई  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  राम  चन्द्रन  श्रब
 पाप  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  बोल  चुके  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  निणंय  दे  दिया  मैं  इसमें  परिवतंन  नहीं  करूंगा  ।

 #  मैं  इस  प्रकार  कथोपकथन  नहीं  चलने  दूगा  ।  गुहा  जी  बोले  श्रौर  मंत्री  महोदय  ने

 उत्तर  दिया  ।  wa  ज्योतिमंय  बसु  बोलेंगे  ate  मंत्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।  मैं  श्री  सौगत  राय  या

 अन्य  किसौ  को  हस्क्षेप  नहीं  करने  दूंगा  |

 श्री  ज्योतिमंप  बसु  :  मेरे  प्रस्ताव  की  भाषा  कुछ  अर  मैं  चाहता हूं  कि  इसे

 fears  कर  मेरे  नोटिस  में  लिखा  था  :

 से  विद्यत  को  कमी  के  कारण  संकट  ग्रस्त  पश्चिम  बंगाल  को  तत्काल  faa
 की  सप्लाई  की  सम्मावना  1.0

 कोई  बात  पहले  सदस्य  का  SQTATH TT  प्रस्ताव  स्वीकृत  ट्श्रा  है  ।  और  इसे  सूची  में

 दामिल  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 वास्तव  में  aqaray  स्थिति  30  वर्षों  के  गलत  ढंग  से  काम  पर्याप्त  धून  के

 बदले  में  घटिया  संयंत्र  ate  मशीनरी  लगाने  का  परिणाम  है  ।  aq  कठिनाई  का  सामना  वामपंथी
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 1  qe सरकार को  करना  पड़  रहा है  ।  लोगों  को  gaa F तक  के  कांग्रेस  शासन  के  कुकृत्यों क

 भुगतना  पड़ेगा  इससे  पहले  कि  लोग  उन्हें  पूरी  तरह  निकाल  बाहर  उन्होंने  12,000  समाज

 विरोधी  तत्वों  को  राज्य  विद्यूत  बोड़ें  में  भर  लिया  ।  भौर  ये  तत्व  fara  उत्पादन  के  कार्यों  शरीर

 प्रयत्नों  को  नष्ट  कर  रहे  हैं  राज्य  सरकार  प्रत्येक  चीज  के  लिए  केन्द्र  पर  ध्राश्रित  है  ।  जैसे  कोयले

 के  मशीनरी  के  श्रायात  के  far  के  तेल  के  चबितीय  तथा  wea  मामलों

 के  लिए  ।  इस  सब  के  बावजूद  राज्य  सरकार  को  लोगों  के  रोष  का  faraTz  होना  पड़ता  है  i

 यदि  मैं  प्रांकड़  दूँ  तो  यह  खूब  रुचिकर  होगा  |

 पश्चिम  बंगाल  में  31  1977  की  स्थिति  के  श्रनुसार  विद्युत  की  स्थापित  क्षमता

 उपलब्धता  और  अभ्रघिकत म  मांग  :

 मेगावाट
 स्थापित  क्ष  मता  1,740
 उपलब्धता  1,047
 अधिकतम  मांग  1,13

 योजनाएं  कितनी  दोषपूर्ण  हैं  यह  उपयु कत  ans  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  ad  1970-

 प्रधिकतम  मांग  att  कुल  उपलब्धता  में  कितना  अन्तर  है  ।  यह  कनी  wea  बातों  के

 साथ  भूतकाल  में  बनाई  गई  ATT  योजनाय्ों  का  परिणाम  है  ।  ग्राप  देख  सकते  हैं  कि  पद्चिम

 बंगाल  में  स्थापित  क्षमता  तथा  प्रति  व्यक्ति  खपत  में  किस  प्रकार  कमी  ot  रही  है  1965-6८ में

 गुजरात  की  प्रति  व्यक्ति  खपत  83.0  किलोवाट  थी  ।  1975-76  में  यह  बढ़कर  180  हो

 महाराष्ट्र के  लिए  यह  1965-66  में  106  किलोवाट  से  बढ़कर  1975-76  में  ।78  हो

 कर्नाटक  के  लिए  यहू  1965-60  में  55  से  बढ़कर  1975-76  में  142  हो  गई  ।  तमिलनाडु  के  लिए

 1965-60  लें  89  से  बढ़कर  1975-76  में  142  हो  गई  ।  परन्तु  aay  बंगाल  के  लिए  यह  1965-

 66  में  114  से  घटकर  1975-76  में  110  हो  गई  ।  अब  गुजरात  की  स्थापित  क्षमता  लीजिए  ।

 यह  1965-66  में  6  30.6  मेगावाट  से  बढ़कर  1975-76  में  361-4  मेगावाट  हो  गई  ।  ऊर्जा  दुगुनी

 हो  गई  ।  aa  राज्यों  में  यह  जबकि  लगभग  दुगुनी  हो  गई  पदिचिम  बंगाल  के  मामले  में  यह

 स्थिर  we  है  या  नाममात्र  की  वृद्धि  स्ट (ु  है  ।  प्रमुख  विद्यत  केन्द्रों  के  टरबाईन  जेनेरेटरों  के

 रखाव  ae  मरम्मत  के  संबंध  में  विल्कुल  उपेक्षा  की  गई  ।  पदिचम  बंगाल  के  प्रमुख  विद्युत  केन्द्रों

 के  टरबाईन  जेनेरेटरों  की  मरम्मत  की  नियत  तिथि  आर  वास्तविक  तिथि  :

 विद्युत  केन्द्र  यूनिट  weaa 8 fear में  किया  गया निर्घारित
 तारोख

 1.  eq  |  1975  1976  तक  नहीं  की  गई  |

 II  जनवरी  ,  74  1976  तक  नहीं  की

 हा ala ह  1972  23  श्रक्तूबर  1974  से  5

 1975.

 75  जनवरी  तक  नहीं  की  गई

 सन्थालडीह  75  75  तक  नहीं  की  गई  ।

 3.  जलडक्खा  It  73  75  तक  नहीं  गई  ।
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 ल

 रखरखाव  में  हुई  इन  को  स्थापित  क्षमता  से  कम  उपयोग  करने  का  कारण  qa
 ~

 जाते  हैं  ।  जेसा  कि  स्थापित  क्षमता  को  तुलना  में  उत्पादन  के  कम  प्रतिशत  से  स्पष्ट  होता

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  are  के  भ्रधीन  विद्य,त  केन्द्रों  की  वर्ष  1969-70  से  1974-75  के  लिए

 ऐसी  प्रतिशतता सूची
 1  के प्रनुसार मैं पढ़ दे ता मैं पढ़  देता  हूं  ।

 पद्चिम  बंगाल  राज्य  विद्युत  बो  की  स्थापित  क्षमता  की  तुलना  में  शुद्ध  उत्पादन

 ae:

 4970-71  38.4

 1971-72  38,0

 1972-73  41,5

 1973-74  38,4
 af 1974-75  36,6

 सभापति  योजना  भवधि  के  दौरास  स्थापित  क्षमता  में  हुई  वृद्धि  पर  गौर  करना

 बड़ा  ही  रुचिकर  है  ।

 सभापति  महोदय  :  भाप  इन  सब  पर  मत  जाइये  ।  कृपया  ae  set  पुछिए  ।

 भी  ज्योतिमंय  ag:  मैं  कोई  प्रशन  उपस्थित  नहीं  करना  चाहेता  सभापति  के  साथ

 सहयोग  करना  चाहता  हूं  ।  यदि  श्राप  बायें  बेठे  सज्जन  से  प्रभावित  होने  लगे  तो  मैं  aay

 झात्मसमपंण  करता  हूं  ।  मैं  विना  शतं  के  श्रात्मसमपंण  करता  हूं  ।

 सभापति  पहली  योजना  के  दौरान  स्थापित  क्षमता  में  serrate  के  दाब्दों  में  कोई

 बृद्धि  नहीं  हुई  दूसरी  योजना  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  ।  तीसरी  योजना  में  केवल  537  मेगावाट

 तीन  वार्षिक  योजनाओं  (1966.69)  में  केवल  130,  चौथी  योजना  में  130  शोर  पांचवीं  योजना

 के  चौथे  aq  में  45  मेगावाट  |

 aa  स्थापित  क्षमता  प्रतिशतता  में  कितनी  वृद्ध  हुई  उसे  लीजिए  :

 पहली  योजगा

 दूसरी  योजना

 तीसरी  योजना  14-8

 तीन  वार्षिक  योजनाश्ों  में  3.85

 चोथी  योजना  में  2,1

 ait  पांचवीं  योजना  के

 चौथे  aq  में  1-1

 यह  स्थिति रही  है

 सभापति  महोदया  :  कृपया  भ्पना  प्रदन  पूछिए  ।

 थ्री  fata  बसु  :  इस  सरकार  को  श्रमी  दो  वर्ष  हुए  हैं  भौर  श्राप  महसूस  करेंगे  कि  32

 साल  कुकृत्यों  को  इतने  थोड़े  समय  में  समाप्त  करना  किसी  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  है

 266



 14  1901  अविलस्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  को

 are  ध्यान  दिलाना

 25  औ

 मैं  WT  माननीय  मन्त्री  से  उत्तर  पाने  पर  उनकी  टिप्पणी  जानने  के  लिए

 पूछता हूं  ।

 राज्य  सरकार  ने  कट्ठा  है  कि  :

 बतंमान  योजना  में  कोलाधाट  में  210  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  तीन  यूनिटों  की

 स्थापना  सहित  श्रन्य  कई  नई  परियोजनाश्रों  को  सम्मिलित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है  ।  दुर्भाग्यवदा

 केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रस्ताव  से  सहमत  नहीं  है  ।  उनका  तक  यह  है  कि  मोजूदा  योजना  की  समाप्ति

 तक  सारे  gat  क्षेत्र  में  विद्युत  श्रावश्यकता  से  afaa  हो  जाने  सम्भावना  है  ate  पश्चिम

 बंगाल  की  कमी  को  प्रत्य  राज्यों  से  विद्युत  मंगाकर  पूरी  की  जा  सकती  है  |

 हम  केन्द्र  सरकार  के  इस  राज्य  की  या  तमाम  gal  क्षेत्र  की  विद्युत  की  श्रावद्यकताओओं  से

 संबंधित  मूल्यांकन  से  बिल्कुल  सहमत  नहीं  हैं  ।  We  ग्राय्रह  करते हैं
 कि  मौजूदा  योजना  में  कालाघाट

 में  स्थापित  किए  जाने  वाले  तीन  ग्रति रिक्त  यूनिटों  को  सम्मिलित  कर  दिया  जाए  ।  हम  केन्द्र

 सरकार  से  अ्रनुरोध  करते  है  कि  1100  मेगावाट  की  क्षमता  वाला  प्रस्तावित  सुपर  थर्मल  प्लान्ट

 फरक्का  म वीघ्र  स्थापित  किया  जाए  श्रोर  1983  तक  समाप्त  कर  दिया  जाए  ब

 मैं  उपयु क्त
 के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  टिप्पणी  az  श्राइव।सन  चाहता  हूँ  ।

 »
 श्री  पो०  राम  चन्द्रनु  :  माननीय  सदस्य  श्री  ज्योतिमंय  बसु  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  पर  मु

 उत्तर  देने  की  झावश्यकता  नहीं  क्यों
 कि

 उन  मुद्दों  सम्बन्ध  qfaaqay  बंगाल  सरकार  के  भूतकाल

 के  arg  निष्पादन  से  मैं  नट्दीं  जानता  कि  क्या  मुझे  उन  aaa  टिप्पणी  करनी  चाहिए  या

 नहीं  ।

 जहाँ  तक  कीलाधाट  विद्युत  केन्द्र  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  मैं  सदन  को  सूचित  करना

 चाहता  हूं  कि  कालाधघाट  में  तीन  यूनिट  लगाने  की  स्वीकृति  हमने  1972-73  में  ही  दे  दी  थी  शौर

 अ्रब  तक  तो  वे  चालू  हो  जाने  चाहिए  थे  भ्ब  तक  बे  चालू  नहीं  हुए  हैं  योजनाश्ं  को

 स्वीकृति  मात्र  देन  से  समस्या  का  हल  नहीं  होगा  ।  समस्या  का  FTaATaTA  तब  होगा  जबकि  1450

 मेगावाट  की  श्रतिरिक्त  क्षमता  का  उत्पादन  किया  जाएगा  ;  जिसकी  पहले  ही  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इन  पूर्वे  स्वीकृत  योजनाओं  को  sera  करने  के  लिए  शब  तक

 प्रभावी  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  ।

 थ्भौ  सौगत  राथ  :  किसके  द्वारा  ।

 श्री  पी०  राम  चन्द्रन च्  TAA  बंगाल  की  राज्य  सरकार  द्वारा  ।

 eft  ज्योतिमंय  बसु
 :  उसका

 कारण  यह  है
 कि

 श्राप  माग  में  बाधाएं  खड़ी  करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय ८  क़पया  भ्रपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए ।  श्राप
 भपनी  बात  कह  चुके  हैं  ।

 भी  पी०  राम  चन्द्रन्‌ ्  :  जहां  तक  अतिरिकत  यूनिटों  का  संबंध  है  मैं  माननौय  सदस्य  महोदय
 को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  afaaa  बंगाल  में  झर  ofaa  यूनिटों  को  स्वीकृति  देना

 see oe ७  ee  ० भ्रावदयक  है  तो
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 प्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की

 श्रोर  ध्यान  दिलाना

 4  1979

 श्री  walfana  बसु  :  राज्य  सरकार  की  निन्दा  मत  कीजिए  ।  यह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण

 थो  पो०  राम  चन्द्रन्‌ ह
 :

 मैं  इसकी  निन्दा  नहीं  कर  रहा  मैं  तो
 यही  कहता  हूं  कि  यदि

 अतिरिक्त  क्षमता  की  स्वीकृति  की  म्ावदयकता  है

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बीच-बीच  में  टिप्पणियां  मत  कीजिए  |

 श्री  पी०  राम  चन्द्रन थि  :  यदि  भ्रावदयक  झा  तो  सरकार  इन  श्रतिरिक्त  परियोजनाश्रों  की

 स्वीकृति  में  बाघा  खड़ी  नहीं  करेगी  ।  परन्तु  भ्रापके  पास  पर्याप्त  स्रोत  होने  चाहिएं  प्रौर  जो

 योजनाएं  चल  रही  हैं  उन्हें  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके  पदचात  यदि  बाप  afafraa  क्षमता

 की  माँग  करते  हैं  तो  केन्द्रीय  सरकार  निचय  ही  इस  पर  विचार  करेगी  भ्रौर  तदनुसार  उस  पर

 कार्रवाई  करेगी  ।  इसमें  कोई  भी  कठिनाई  नहीं  है  ।

 sh  ज्योतिर्मय  बसु  :  फरवका  ate का  कया  eat  ?

 श्री  पो०  राम  चम्द्रन स  :  इसको  पहले  ही  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  मैं  कहता  हूं  इस  पर  भागे  कार्रवाई  कीजिए  ।

 थ्री  पी०  :  इस  समय  की  स्थिति  के  श्रनुसार  पहला  यूनिट  1984-85  में  ध्ांरम्भ

 हो  जाएगा  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  ज्योतिमंय  बसु  श्रौर  राज्य  सरकार  ने  चल  रद्दी  योजनाश्रों  को

 शीघ्र  पुरा  कर  लेती तो
 उस  हालत  में  यह  1977  तक  पुरा कर  लिया  गया  होता  ।

 eft  ज्योतिमंय  बसु  :  श्री  समर  गुहा  ने  श्रमिक  समस्या  कौ  झोर  तथा  यूनियनों  की  परस्पर

 भ्रतिद्वर्द्विता  कौ  भ्रोर  इंगित  किया  है  ।  समस्या  के  समाघान  हेतु  मैं  मुख्य  मन्त्री  से  निरन्तर  ° TeTs

 रखे  हुए  हूं  ।  हमें  ग्रादया है
 कि

 श्राने  वाले  कुछ  ही  वर्षों  में  स्थिति  में  ger  हो  जाएगा  |

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  दल  भेजने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  ।  हम  पहले  ही  भेज  रहे  हैं  ।

 हमारे
 प्रतिनिधि  प्रति  माह  वहां  जाते  राज्य  सरकार  के  साथ  चर्चा  करते हैं  तथा  क्या  करना

 चाहिए  इस  सम्बन्ध  में  सलाह  देते  हैं  ।  मैं  सी०  ०  ए०  के  विशेषज्ञों
 के  एक  दल  को  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  की  सहायता  हेतु  भेजने  को  तेयार  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  यह  सव  तो  किया

 जा  सकता  है  ।  परन्तु  मुद्दा  तो  यह  है  कि  स्थापित  क्षमता  श्रौर  स्वीकृत  क्षमता  पहले  ही  faa  है  ।

 यदि  स्वीकृत  योजनाझों  को  पूरा  करने  के  लिए  तथा  मौजूदा  क्षमता  के  सम्पूर्ण  उपयोग  के

 लिए  कदम  शीघ्र  उठाए  जाते  हैं  तो  राज्य  में  विद्युत  को  कमी  की  कोई  समस्या  नहीं  होनी

 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  सभा  0  1979  के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 होती  है  ।

 6-15  मध्यान्ह  फइ्चात्‌ भ्  |

 तत्पद्दाचत्‌  लोकसभा  ay a,  1979  |  da  16,  1901  के  11  बजे  तक

 के  लिए  स्थगित  हुई  |

 सनलाइट  10006.
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